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 उडीसा  के  जिले  को  दूरसंचार  जिला  घोषित  किए  जाने
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 लोक  सभा
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 लोक  सभा  पूर्वाह्न  1771  बजकर  01  मिनट  पर  समवेत

 महोदय  पीठासीन

 श्री  मदन  लाल  खुराना  :  अध्यक्ष  हाउस
 की  सारी  घड़िया  बंद  पड़ी  यह  क्‍या  हो  रहा  है  ?

 श्री  माधवराव  सिंधिया  :  पार्लियामेंट  कैसे  चलती  यह
 उसका  एक  उदाहरण

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  संसद  भवन  की  सभी  घडियों  में  कुछ  खराबी

 इस  पर  कार्य  चल  रहा

 श्री  प्रियरंजन  दासमुंशी  :  सरकार  की  घड़ी  तो  बंद  लेकिन

 अब  यहां  की  घड़ी  भी  बंद  हो

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  प्रौद्योगिकी  मंत्री  प्रमोद
 :  घड़ी  तब  से  बन्द  हो  जब  से  श्री  शरद  पवार  जी

 के  पास  घड़ी  आ

 श्री  के०”एच०  मुनियप्पा  :  मैं  एक  महत्वपूर्ण
 मामला  उठाना  चाहता

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  इस  संबंध  में  मुझसे  मिले  मैं  आपको

 शून्य  काल  के  दौरान  अनुमति

 श्री  डी०सी०  श्रीकांतप्पा  :  डा०  राजकुमार  और

 चार  अन्य  को  कर्नाटक  में  अपहरण  कर  लिया  गया  कर्नाटक  सरकार

 अपने  कर्तव्य  का  निर्वहन  करने  में  असफल  रही

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  संख्या  -  0।  -  श्री  बसनगौडा  पाटिल
 -  उपस्थित  नहीं

 श्री  अनिल  बसु  :  यह  एक  अत्यंत  महत्वपूर्ण
 प्रश्न

 श्री  संत्रेष  मोहन  देव  :  ऐसा  लगता  है  कि  मंत्रीजी

 इस  का  उत्तर  देना  नहीं  चाहते

 मंत्री  राम  विलास  :  मैं  पूर्ण  रूप  से  तैयार

 मैं  चाहता  हूं  कि  इस  पर  चर्चा

 लोक  सभा  वादं-विवाद

 श्री  संतोष  मोहन  देव  :  आप  मुझे  इस  प्रश्न
 को  उठाने  की  अनुमति  प्रदान

 श्री  के०  येरननायडू  :  यह  एक  अत्यंत

 महत्वपूर्ण  प्रश्न  यह  ग्रामीण  क्षेत्रों  से  संबंधित  देश  के  ग्रामीण
 क्षेत्रों  में  पर्याप्त  आधारभूत  छाँचा  उपलब्ध  नहीं  मैं  मंत्रीजी  से  अनुरोध
 करूँगा  कि  वे  इस  विष्य  पर  आधे  घंटे  की  चर्चा  के  लिए  सहमत

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  का  उत्तर  दिए  बिना  आधे  घंटे  की  चर्चा
 करना  संभव  नहीं

 श्री  अनिल  बसु  :  यदि  सदस्य  अनुपस्थित  हैं  तो  अध्यक्ष  पीठ
 को  प्रश्न  पूछने  के  लिए  अनुमति  प्रदान  करने  का  विवेकाधिकार  प्राप्त

 श्री  के०  येरननायडू  :  मंत्रीजी  प्रश्न  का  उत्तर  देने  के

 लिए  तैयार  अध्यक्ष  पीठ  को  प्रश्न  पूछने  के  लिए  अनुमति  प्रदान
 करने  का  विवेकाधिकार  प्राप्त

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  चर्चा  के  लिए  तैयार

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  मै  इस  के  लिए  तैयार

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  इस  पर  आधे  घंटे  की  चर्चा

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 पूर्वाह्न  11.04  बजे

 एयर  इण्डिया  और  इण्डियन  एयरलाइन्स  को  घाटा

 *102.  श्री  टी०  गोविन्दन  :
 श्री  आर०एल०  भाटिया  :

 क्‍या  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 गत  तीन  वर्षो  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  एअर  इंडिया  और

 इंडियन  एयरलाइंस  को  अलग-अलग  कितनी  धनराशि  का  घाटा  या  लाभ

 हुआ  और  उसके  कारण  क्‍या

 पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  उनके  कर्मचारियों  के
 sR,  परिलब्धियों  और  अन्य  सुविधाओं  में  की  गई  वृद्धि  का  ब्यौरा

 क्या  है  एवं  इस  वृद्धि  का  इन  एयरलाइनों  के  बजट  पर  अलग-अलग

 कुल  कितना  वित्तीय  बोन्न  पड़ा

 क्या  इंडियन  एयरलाइंस  और  एयर  इंडिया  के  विमान  काफी

 पुराने
 *



 3  प्रश्नों  के

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इंडियन  एयरलाइंस  और  एअर  इंडिया  में  ऐसे  विमानों  की
 संख्या  कितनी  है  जो  पहले  ही  अपनी  अधिकृत  उड़ान  क्षमता  अवधि

 पूरी  कर  चुके  हैं  और  अभी  भी  सेवा  में  लगे  हुए

 क्या  इन  पुराने  विमानों  का  संचालन  उनमें  यात्रा  करने  वाले
 यात्रियों  के  जीवन  के  लिए  काफी  जोखिमपूर्ण

 यदि  तो  इंडियन  एयरलाइंस  और  एअर  इंडिया  के  लिए
 नए  विमानों  की  खरीद  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  संबंध  में
 क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 नागर  विमानन  मंत्री  शरद  :  से  एक
 विवरण  सदन  के  पटल  पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 ब्यौरे  निम्नानुसार

 रुपयों

 वर्ष  एअर  इंडिया  इंडियन  एयरलाइंस

 हानि  निवल  लाभ

 1997-98  181.01  47.27

 1998-99  174-48  14.17

 1999-2000  75.30  39.25

 इंडियन  एयरलाइंस  वर्ष  1997-98  से  लाभ  कमा  रही  तथापि

 एअर  इंडिया  वर्ष  1995-96  से  ब्याज  तथा  नए  विमानों  पर  मूल्यह्रास  *

 के  फलस्वरूप  व्यय  में  वृद्धि  होने  की  बजह  से  मार्किट  में  बाधित  रियायरतें
 देने  तथा  प्रचालनों  की  लागत  में  वृद्धि  होने  की  वजह  से  आय  में
 वेतन  बिल  तथा  अन्य  स्टाफ  संबंधी  लागत  में  वृद्धि  और  हैंडलिंग
 व  नेवीगेशनल  प्रभारों  में  रुपए  की  कीमत  में  आदि  की
 वजह  से  घाटे  में  चल  रही

 गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  एअर  इंडिया  तथा  इंडियन  एयरलाइंस
 के  स्टाफ  का  वेतन  एवं  भक्तों  के  संबंध  में  ब्यौरा  निम्नानुसार

 रुपयों

 पर  वर्ष  इंडियन  एयरलाइंस  के  एअर  इंडिया  के
 स्टाफ  को  प्रदत  वेतन  व  स्टाफ  को  प्रदत
 भत्ता/भविथ्य  निधि  अंशदान  वेतन  एवं  भत्ता

 राशि  तथा  ग्रेच्युटी  आदि

 2  3

 1995-96  474.94  532.25

 31  2000  मौखिक  उत्तर  4

 त  2  3

 1996-97  604.15  618.49

 1997-98  694.18  742.23

 1998-99  751.83  850.56

 1999-2000  788.00  885.55

 से  एआअर  इंडिया  के  विमान  बेडे  में  23  विमान  शामिल
 हैं  जिनकी  औसत  आयु  12.9  वर्ष  की  है  इंडियन  एयरलाइंस/एलायंस
 एयर  के  विमान  बेड़े  में  53  विमान  शामिल  हैं  जिनकी  औसत  आयु
 13-4  वर्ष  की

 विमानों  की  उपयोग  संबंधी  कोई  कालाबंधि  नियत  नहीं  कोई
 भी  विमान  उस  समय  तक  प्रचालन  सेवा  में  बना  रह  सकता  है  जब
 तक  डीजीसीए  द्वारा  उसे  उड़ान  योग्यता  संबंधी  प्रमाणपत्र  दिया  जाता

 इंडियन  एयरलाइंस  ने  पहले  ही  अपने  विमान  बेडे  के आधुनिकौकरण
 और  विस्तार  के  लिए  नए  विमानों  की  खरीद  करने  संबंधी  प्रक्रिया  शुरू
 कर  दी  इसके  एअर  इंडिया  तथा  इंडियन  एयरलाइंस  दोनों
 विमानकंपनियां  अपनी-अपनी  तत्काल  जरूरतों  की  पूर्ति  हेतु  ड्राईलोज  पर
 विमान  खरीदने  संबंधी  योजना  बना  रही

 श्री  टी०  गोविन्दन  :  सभा  पटल  पर  रखा  गया  विवरण
 व्यापक  नहीं  एयर  इंडिया  के  घाटे  की  स्पष्ट  रूप  से  व्याख्या  नहीं
 की  गई

 यदि  इसकी  तुलना  विदेशी  विमान  सेवाओं  से  करें  तो  एयर  इंडिया
 अपनी  उड़ानों  की  समय  सारिणी  को  कायम  रख  पाने  में  सक्षम  नहीं
 है  यात्री  अपनी  यात्रा  के  लिए  इंडियन  एयरलाइन्स  और  एयर  इंडिया
 पर  भरोसा  नहीं  करते  इन  एयरलाईंरसों  द्वारा  घाटा  उठाए  जाने  का

 मुख्य  कारण  यही  सरकार  द्वारा  इन  एयरलाइन्सों  को  सही  ढंग  से
 चलाने  और  लाभप्रद  बनाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए
 जाने  का  विचार  क्‍या  सरकार  को  खाड़ी  के  कर्मचारियों  से  यह
 शिकायत  प्राप्त  हुई  है  कि  टिकट  का  शुल्क  बहुत  अधिक  और  अनुचित

 क्या  माननीय  मंत्रीजी  का  विचार  उन  गरीब  कर्मचारियों  और  कामगारों
 के  टिकट  शुल्क  को  कम  करने  का  है  जो  विदेशों  में  कार्य  कर  रहे

 श्री  शरद  यादव  :  अध्यक्ष  इंडियन  एयरलाइन्स  की  फ्लीट
 में  स्वर्गीय  राजीव  गांधी  ने  एयरबस  का  पर्चेज  उसके
 बाद  कोई  नयी  पर्चेज  नहीं  हुई  और  हमारी  फ्लीट  का  कोई  ऐक्सपेंशन
 नहीं  पिछले  साल  अप्रैल  1999  में  हमने  यह  प्रोसेस  शुरू  किया
 था  फ्लीट  ऐक्सपेंशन  अगस्त  में  देश  में  चुनाव  आ  फाइनेन्शियल
 बिड  खुल  गया  था  और  इसके  बाद  उसको  क्लोज  करना  हम
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 मानते  हैं  कि  माननीय  सदस्य  जो  कह  रहे  हैं  कि  एयर  इंडिया  को
 जितना  बढ़िया  परफॉर्मेन्स  करना  चाहिए  वह  नहीं  कर  रही  उसके
 कई  कारण  मैं  उन  कारणों  को  विस्तार  से  बता  देना  चाहता  हूं
 जिससे  आगे  के  सवालों  में  माननीय  सदस्यों  को  सहूलियत  हो
 पहला  यह  है  कि  जो  हमारी  फ्लीट  उसका  ऐक्सपैन्शन  नहीं  हुआ

 यह  फ्लीट  53  की  उसमें  अधिकांश  एजेड

 श्री  शरद  पवार  :  यह  किसके  बारे  में  बता  रहे

 श्री  शरद  यादव  :  यह  इंडियन  एयरलाइन्स  का  बता  रहा

 ]

 श्री  के०  येरननायडू  :  यह  इंडियन  एयरलाइन्स  और  एलाइन्स  एयर
 के  बारे  में  है

 श्री  शरद  पवार  :  उनका  प्रश्न  एयर  इंडिया  के  बारे  में  है

 श्री  शरद  यादव  :  एयर  इंडिया  के  बारे  में  बता  देता  वैसे
 प्रश्न  में  दोनों  के  बारे  में  सवाल  पूछे  गए  एयर  इंडिया  की  फ्लीट
 हमारे  पास  23  दो

 चार  तीन  आठ

 कुल  मिलाकर  23  इसमें  भी  जो  समस्या  है  वह  इसलिए  है  कि
 फ्लीट  ऐक्सपैन्शन  इसका  बरसों  से  नहीं  हुआ

 अध्यक्ष  महोदय  :  शरद  माननीय  सदस्य  पूछ  रहे  हैं  कि  एयर
 इंडिया  टाइमिंग्ज  मेनटेन  नहीं  कर  रही

 इंडियन  एयरलाइन्स  और  एयर  इंडिया  अपनी  उड़ानों  की  समय  सारिणी
 का  सही  ढंग  से  पालन  नहीं  कर  रही

 श्री  शरद  यादव  :  माननीय  सदस्य  जो  कह  रहे  मैं  मानता

 हूं  कि  जो  टाइमिंग्ज  को  पंक्चुऐलिटी  उसके  मामले  में  हम  कई  तरह
 से  प्रयास  कर  रहे  हैं  और  अप  टु  द  मार्क  नहों  हमारी  कोशिश
 है  कि  उसको  वाजिब  तरीके  से  पूरा  किया  उसके  पीछे  कारण
 यह  है  कि  फ्लीट  बहुत  छोटी  ऐक्सपैन्शन  नहीं  हुआ  एयरक्राफ्ट
 हमारे  पास  नहीं  हम  ड्राईलीज  पर  पांच  एयरक्राफ्ट  ले  रहे  हैं  और
 जो  समस्या  वक्‍त  की  बता  रहे  निश्चित  तौर  पर  जो  पुरानी  फ्लीट
 होती  तो  उसमें  स्नैग  ज्यादा  होते  कई  बार  हमारे  जो  लेबर  लॉज

 उसमें  जो  वर्कफोर्स  है  उसके  ऊपर  कभी-कभी  कड़ाई  के  साथ
 काम  करने  में  पंक्चुऐलिटी  कायम  करने  में  दिक्कत  आती  पिछले
 दस  महीने  से  हम  यहां  हैं  और  हमारी  पूरी  कोशिश  है  कि  इसमें  जितने

 सुधार  हो  सकते  वह  करने  की  कोशिश  हम  लोग

 ]

 श्री  टी०  गोविन्दन  :  विमान  बेडे  में  अधिकांश  विमान
 18-20  वर्ष  पुराने  इस  प्रकार  के  विमान  किसी  भी  अन्य  देश  में
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 परिचालन  में  नहीं  सरकार  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  अभी  तक
 विमान  सेवा  में  इन  पुराने  विमानों  का  उपयोग  क्यों  कर  रहे  यात्रियों
 और  उनके  परिवारों  के  मन  में  असुरक्षा  की  भावना  सरकार  और
 माननीय  मंत्रीजी  के  विचार  में  इसका  क्‍या  निदान

 श्री  शरद  यादव  :  अध्यक्ष  मैं  पिछले  सवाल  का  जवाब
 दे  रहा  मेरा  कहना  है  कि  इस  समय  एयर  इंडिया  पंक्चुऐलिटी
 में  दूसरे  एयरलाइन्स  के  मुकाबले  95  प्रतिशत  है

 प्रो०  ए०के०  प्रेमाजम  :  उड़ानों  को  बिना  किसी  सूचना
 के  रद्द  कर  लिया  जाता  है  और  यात्रियों  के  साथ  घोखा  होता

 +
 *

 हम  माननीय  मंत्री  जी  से  सही  सूचना  चाहते  यात्रियों  के  साथ
 धोखा  होता  है

 ]

 श्री  शरद  यादव  :  माननीय  सदस्य  ने  जो  बात  पूछी  उसका
 मैंने  जवाब  देना  शुरू  किया  मैं  आपके  माध्यम  से  कहना  चाहता

 हूं  कि  1953  से  यह  अकेला  ऐसा  विभाग  है  जिसको  बजटरी  सपोर्ट
 का  एक  पैसा  भी  नहीं  मिला

 श्री  टी०गोविन्दन  :  सरकार  पुराने  विमान  को  क्‍यों  रखे  हुए
 यही  विशेष  प्रश्न  मैंने  पूछा

 श्री  अनिल  बसु  :  जितने  भी  पुराने  एयरक्राफ्ट्स
 उनको  आप  वापिस  क्यों  नहीं

 श्री  शरद  यादव  :  मैं  एक-एक  सवाल  का  जवाब  सबसे
 पहले  माननीय  सदस्य  ने  जो  प्रश्न  पूछ  उसका  मैं  जवाब  देना
 जितने  भी  पुराने  एयरक्राफ्ट्स  उसके  संबंध  में  मैं  यह  बताना  चाहूंगा
 कि  एयर  इंडिया  में  23  एयर  क्राफ्ट्स

 इनकी  ऐज  भी  मैं  आपके  सामने  रख  देता

 श्री  अबुल  हसनत  खां  :  जो  एयरक्राफ्ट्स  20  साल  पुराने
 उनके  बारे  में  आप

 श्री  टी०  गोविन्दन  :  मुझे  दुख  मैं  टिकट  की  उच्च  दरों  से
 संबंधित  खाडी  देशों  में  कार्यरत  हमारे  गरीब  देशवासियों  की  शिकायत
 से  संबंधित  एक  साथ  उत्तर  की  अपेक्षा  रखता

 श्री  शरद  यादव  :  मैं  इनकी  ऐज  भी  बता  दूं  तो  ठीक
 *
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 श्री  राखो  सिंह  :  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  एयर  इंडिया  में  चार
 एयर  क्राफ्ट्स  20  साल  पुराने  11  साल  पुराना

 पांच  साल  पुराना  17  साल  पुराना
 13  साल  पुराना  इनकी  एवरेज  23

 अध्यक्ष  महोदय  :  सब  मैम्बर्स  यह  पूछना  चाहते  हैं  कि  इनको
 बदलने  के  लिए  आप  क्‍या  स्टेप  उग्र  रहे

 ]

 श्री  शरद  पवार  :  अब  हम  सुंतुष्ट  अगले  प्रश्न  पर  विचार

 श्री  शरद  यादव  :  इस  साल  हमारी  यह  कोशिश  थी  कि  जो

 पुराने  जहाज  उनके  रिप्लेस  करें  और  उनकी  जगह  नये  जहाज  लाकर
 फ्ली  का  एक्सपेंशन

 श्री  अबुल  हसनत  खां  :  ऐसे  अंतर्राष्ट्रीय  मानदंड  है  जो  विनिर्दिष्ट
 हैं  कि  पुराने  विमान  को  विमान  बेड़े  से  हटाया  जाना

 .

 श्री  शरद  यादव  :  यह  कोई  इंटरनैशनल  नार्म्स  नहीं  आप  यह
 बात  जान  लीजिए  कि  सिविल  ऐवीयेशन  आर्गनाइजेशन  में  ऐज  का  कोई
 बार  नहीं  है  अभी  जिस  जहाज  का  लेटेस्ट  एक्सीडैंट  हुआ  वह  20
 साल  पुराना  आपका  जो  कहना  वह  ठीक  नहीं
 मैं  मानता  हूं  कि  नया  जहाज  नया  होता  है  और  पुराना  जहाज  पुराना
 होता  यह  ठीक  है  कि  पुराने  एयर  क्राफ्ट्स  को  मेनटेन  करने  और
 उसके  फ्यूल  वगैरह  में  खर्चा  भी  ज्यादा

 मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  जो  फ्लोट  ऐक्सपैन्शन  हमने
 अभी  यह  कोशिश  की  है  कि  पांच  जहाज  ड्य  लीज  पर  ले  रहे
 एयर  इंडिया  दुनिया  की  बीस  बैस्ट  एयरलाइन्स  में  आती  आज
 उसकी  बुरी  हालत  निश्चित  तौर  पर  हम  जो  फ्लीट  ऐक्सपैन्शन  नहीं
 कर  सके  उसके  कई  रीजन्स  हमें  फाईनेन्शियल  सपोर्ट  नहीं
 एक  हजार  करोड़  रुपये  इन्फ्यूजन  करने  के  लिए  डिसइन्वैस्टमैंट  कमीशन
 ने  कहा  वह  नहीं  इसलिए  हम  उसे  ऐक्सपैंड  नहीं  कर  सकते
 विनिवेश  इसलिए  किया  जा  रहा  है  क्योंकि  हमारे  पास  पैसा  नहीं
 कोई  उसका  मैनेजमैंट  ठीक  से  कर  इसलिए  हम  यह  कर  रहे

 श्री  शिवराज  वि०  पाटील  :  यह  प्रश्न  बहुत  अहम  है
 और  मेरी  आपसे  विनती  है  कि  यदि  सप्लीमैंट्री  पूछने  के  लिए  हमें  थोड़ा
 ज्यादा  समय  मिले  तो  अच्छा  राजीव  गांधी  जी  ने  हमारे  देश
 की  सिविल  एविएशन  अच्छी  बनाने  के  लिए  नैशनल  एयरपोर्ट

 पवन  हंस  और  इंदिरा  गांधी  उड़ान  ऐकडैमी  बनाई  थी  और
 हमारे  देश  को  ज्यादा  हवाई  जहाज  प्राप्त  कराने  के  लिए  कदम  उठाए
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 यह  देखा  जाता  है  और  मुझे  भी  बताया  जाता  है  कि  आज  भी
 सिविल  एविएशन  मिनिस्ट्री  की  तरफ  से  टैक्स  वगैरह  सब  देकर  सरकार
 को  230  करोड़  रुपये  नेट  प्राफिट  के  रूप  में  दिए  जाते  इसके
 बाबजूद  भी  आज  हम  देख  रहे  हैं  कि  हमारे  एयरपोर्ट्स  प्राईवटाइज
 करने  की  बात  हो  रही  इंडियन  जो  प्रॉफिट  कर  रही

 उसे  भी  प्राइवटाइज  करने  की  बात  कर  रहे  हैं  और  एयर
 जो  जहाज  लेने  की  वजह  उसके  पैसे  बजट  में  नहीं  एयर
 इंडिया  जो  कमाती  उसे  वापिस  देते  उसकी  वजह  से  नुकसान
 हो  रहा  इसके  बाद  भी  प्राईवटाईजेशन  की  बात  हो  रही  इंटरनैशनल
 एयरपोर्ट  अथारिटी  ऑफ  जो  इंटरनैशनल  एयरपोर्ट्स  को  देखतो

 वह  करीब-करीब  200  करोड़  रुपये  प्रॉफिट  के  रूप  में  सरकार
 को  देतो  इसके  बाद  भी  दिल्‍ली  कलकत्ता  के  एयरपोर्ट्स
 को  प्राईवटाइज  करने  की  बात  चल  रही  अगर  प्राईबटाइज  करना
 है  तो  मुम्बई  में  मेन  लैंड  पर  2000-3000  हैक्टेयर  जमीन  देकर  किसी
 भी  आदमी  को  इंटरनैशनल  एयरपोर्ट  प्राईबटाइज  करने  के  लिए  कहा
 जा  सकता  दिल्ली  में  भी  कहा  जा  सकता  कलकत्ता  में  भी
 कहा  जा  सकता  यह  न  करने  के  बजाए  जो  सोने  का  अंडा  देने
 वाली  मुर्गी  जिसकी  जमीन  की  कीमत  करोड़ों  रुपयों  में  है  और
 हर  जमीन  की  कीमत  सोने  की  कीमत  उसे  प्राईबटाइज  करने  की
 बात  हम  आज  सुन  रहे  आप  हमको  कहते  हैं  कि  अपना  डैफीसिट
 कम  करने  के  लिए  यह  कर  रहे  क्या  ये  आपको  प्रॉफिट  देने  वाले
 पब्लिक  सैक्टर  अंडरटेकिग्स  इसे  इस  प्रकार  प्राईवटाइज  करके  डैफीसिट
 करने  की  बात  आप  कर  रहे  सरकार  अच्छा  ज्यादा  कमाकर
 और  खर्च  कम  करने  की  बात  नहीं  कर  रही  यह  बात  हमें  अच्छी
 नहीं  मंत्री  हम  आपसे  थोड़ा  सा  विस्तार  में  जानना  चार्ेंगे
 और  इसलिए  क्वश्चन  आवर  में  जानना  चार्हेगे  क्योंकि  यह  कभी  भी
 चर्चा  के  लिए  नहीं  बजट  में  चर्चा  के  लिए  नहीं  किसी

 दूसरे  स्वरूप  में  भी  चर्चा  के  लिए  नहीं  हम  जानना  चाहेंगे  कि
 हमारे  देश  के  नेताओं  ने  एक  ऐसी  जिसकी  वजह  से  इंडस्ट्री
 हर  गांव  तक  जिसकी  वजह  से  नार्थ  ईस्टर्न  स्टेट्स  को
 जाने  की  सहूलियत  ऐसा  करने  वाली  चीज  को  रोक  कर  दूसरों
 के  हाथ  में  वायुदूत  बंद  करके  आप  नार्थ  ईस्टर्न  स्टेट्स  में  नहीं
 जा  रहे  पवन  हंस  बंद  करके  आपਂ  हैलीकॉप्टर  नहीं  दे  रहे  यह
 जो  पॉलिसी  क्या  यह  दुरूस्त  है  और  यदि  है  तो  कैसी  हमें
 समझाइए  ?

 श्री  शरद  यादव  :  अध्यक्ष  आदरणीय  शिवराज  जी  की  एविएशन
 के  मामले  में  गहरी  रुचि  और  जानकारी  मैं  आपके  माध्यम  से  यह
 कन्फेस  करता  हूं  कि  स्वर्गीय  राजीव  गांधी  जी  ने  इस  विभाग  को
 बरेली  एकेडमी  से  लेकर  तक  काफी  एक्सपेंड  मैं
 आपके  माध्यम  से  माननीय  सदस्य  को  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हम
 इस  जगह  पर  पहुंच  गये  हैं  कि  प्राइवेट  सैक्टर  में  चाहें  तो  दुनिया  भर
 से  एक  मिनट  में  जहाज  खरीदकर  ला  सकते  लेकिन  हमारा  प्रोसेस
 में  इतना  लम्बा  समय  लगता  है  कि  की  इन्क्वायरी
 चल  रही  शिवराज  जी  के  सवाल  का  विस्तार  से  जवाब  चूंकि
 यह  विषय  बहुत  लम्बा  लेकिन  मैं  आपके  माध्यम  से  सदन  को  यह
 जानकारी  देना  चाहता  हूं  कि  हमारे  पास  पांच  कारपोरेशंस  एयरपोर्ट

 एयर  इंडियन  होटल  कारपोरेशन  और
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 शिवराज  जी  ने  बहुत  से  सवाल  पूछे  उसमें  इन  बातों  के
 रखने  के  बाद  उन  सवालों  का  ठीक  से  जवाब  दिया  जा  सकता
 एयरपोर्ट  एथारिटी  का  प्रोफिट  2  करोड़  रुपये  पवनहंस  का  प्रोफिट
 65  करोड़  रुपये  इंडियन  एयरलाइंस  का  प्रोफिट  इस  साल  29  करोड़
 रुपये  पिछले  साल  यह  64  करोड़  रूपये  एयर  इंडिया  के  लॉसेज
 पिछली  बार  175  करोड़  रुपये  उसको  घटाकर  हमने  75  करोड
 रुपये  कर  दिया  मैं  सोचता  हूं  कि  साल  के  अन्त  तक  हम  40
 करोड़  रुपये  उसको  कर  होटल  कारपोरेशन  में  हमने  100  कमरे
 रेनोवेट  कराये  इसके  चलते  1.5  करोड़  रुपये  के  लासेज  ये
 पांच  कारपोरेशंस  जिनके  बारे  में  सवाल  माननीय  शिवराज  जी  ने

 पूछ  है  कि  ये  बहुत  प्रोफिट  वाले  मैंने  आपसे  कहा  कि  1953
 से  हमने  हजारों  करोड़  रुपया  एक्सचेकर  को  इस  विभाग  ने  कमाकर
 दिया  मैं  तो  दस  महीने  से  आया  लेकिन  इस  देश  में  कोई  भी
 सरकार  रही  उसने  इस  विभाग  को  जिस  हालत  में  चलाया  हमने
 बहुत  बड़ा  इनफ्रास्ट्रक्चर  खड़ा  किया  आज  सिर्फ  13  एयरपोर्ट  हमारे
 पास  प्रोफिट  में  लेकिन  हिन्दुस्तान  के  कारगिल  से  लेकर  नोर्थ  ईस्ट
 तक  इनसे  कमाकर  हम  देते  आज  इंडियन  एयरलाइंस  में  फ्लीट

 पुराना  हो  गया  बहुत  सी  चीजें  उनकी  आलोचना  होनी

 मुझे  इससे  कोई  एतराज  नहीं  मैं  पूरे  सवालों  के  जवाब  देने  को
 तैयार  अगर  कोई  दिक्कत  कोई  गलती  है  तो  मैं  उसको  स्वीकार
 करने  के  लिए  तैयार  लेकिन  जब  साइक्लोन  उड़ीसा  में  होता
 जब  कुवैत  और  ईराक  में  वार  के  चलते  लोग  वहां  फंस  जाते  जब

 बाढ़  में  या  किसी  और  जगह  कोई  केलेमिटी  हो  जाती  है  तो  इंडियन
 एयरलाइंस  उनको  मदद  देने  की  सर्विस  करती  यही  उन्हें  इवेकुएट
 करती  कोई  प्राइवेट  एयरलाइंस  वहां  नहीं  जाती

 रहा  सवाल  विनिवेश  का  तो  यह  बड़ा  सवाल  इस  पर  राज्य
 सभा  में  आज  डिबेट  चल  रही  मैं  चाहता  हूं  कि  देश  भर  में  एविएशन
 पालिसी  पर  डिबेट  की  इसको  मैं  स्वीकार  करता  पर  आप
 समय  देंगे  तो  विस्तार  से  इस  पर  चर्चा  हो  सकती  लेकिन  निश्चित
 तौर  पर  मैं  यह  मानता  हूं  कि  अब  डिपार्टमेंट  जो  करने  वाला  उसमें
 हम  भी  विस्तार  में  लगे  जैसा  मैंने  बताया  कि  चुनाव  के  चलते
 जो  प्रक्रिया  हमने  शुरू  की  उसमें  फाइनेंशियल  बिड्स  खुलने  वाली

 लेकिन  चुनाव  के  कारण  वे  वहीं  की  वहीं  प्रक्रिया  रुक  अब
 हमने  अपने  विभाग  से  कहा  है  कि  हम  इंडियन  एयरलाइंस  में  नये  जहाज
 खरीदना  चाहते

 श्री  प्रियरंजज  दासमुंशी  :  प्रश्न  यह  है  कि  इन  सबके

 बावजूद  क्या  मंत्रीजी  इच्छुक  है  कि  इस  क्षेत्र  क ेविनिविश  और  निजीकरण
 को  जारी  रखना  मंत्रीजी  को  बिल्कुल  स्पष्ट  रूप  से  उत्तर  देना

 हमें  इस  मामले  पर  एक  पूर्ण  चर्चा  करनी  यह  एक

 महत्वपूर्ण  मामला  है  श्री  शिवराज  पाटिल  का  प्रश्न  अत्यंत  महत्वपूर्ण
 प्रश्न

 श्री  शरद  यादव  :  मैने  आपके  माध्यम  से  कहा  है  कि  गवर्नमेंट
 की  जो  पॉलिसी  है
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 अध्यक्ष  महोदय  :  इसको  हाउस  में  डिसकस  करने  के  लिए  आप
 तैयार

 श्री  शरद  यादव  :  जी

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  पर  फुल  डिसकशन

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  इस  पर  सभा  में  चर्चा

 श्री  शरद  यादव  :  हम  पूरी  तरह  से  इस  पर  डिसकशन  को  तैयार
 अभी  डिसइन्वैस्टमेंट  पालिसी  पर  राज्य  सभा  में  डिबेट  चल  रही
 .

 अध्यक्ष  महोदय  :  आधे  घंटे  की  चर्चा  अलाऊ  कर  दी  अब
 बैठ

 )

 श्री  अनिल  बसु  :  मंत्रीजी  ने  मूल  प्रश्न  का  टाल  मटोल
 किया

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  सभा  में  पूरी  चर्चा  कर  सकते

 श्री  शरद  यादव  :  यह  फैसला  आपकी  सरकार  के  जमाने  से
 चल  रहा

 डॉ०  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  हवाई  जहाज  की  सुविधा  घट  रही
 है

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  कहा  है  कि  इस  पर  आधे  घंटे  की  चर्चा
 अब  आप  बैठ

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  संख्या  103,  श्री

 अध्यक्ष  महोदव  :  श्री  राजेन्द्रन  के  भाषण  के  अलावा  कार्यवाही
 वृतान्त  में  कुछ  भी  शामिल  नहीं

 पु

 नन्‍्कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया



 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  प्रस्तावित  स्वर्ण  चतुर्भुज  को  चेन्नई  से
 गोवा  तथा  मुंबई  तक  बढ़ाने  का  कोई

 प्रस्ताव

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  बठए
 गए

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  चतुर्भुज  सड़क  नेटवर्कीਂ

 हेतु  कितनी  राशि  आंबटित  कौ  गई  और  अब  तक  इस  पर  कुल  कितनी
 राशि  खर्च  की  और

 चतुर्भुज  सड़क  नेटवर्क  '  के  कब  तक  आंरभ  होने
 की  संभावना

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  राजनाथ  :  जी

 प्रश्न  नहीं

 स्वर्णिम  चतुर्भज  के  लिए  अलग  से  धनराशि  का  आबंटन
 नहीं  होता  है  अपितु  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  लिए  राज्य
 भा०रा०रा०प्रा०  आदि  कार्यकारी  एजेंसियों  के  आबंटन  में  ही  ये  भी
 शामिल  है  भा०रा०रा०प्रा०  ने  गत  तीन  वर्षो  में  स्वर्णिम  चतुर्भुज  पर
 964  करोड़  रु०  खर्च  इसके  अतिरिक्‍त  स्वर्णिम  चतुर्भुज  संबंधी
 विभिन्‍न  परियोजनाओं  पर  राज्य  सरकारों  के  माध्यम  से  770  करोड
 रु०  खर्च  किए

 स्वर्णिम  चतुर्भुज  का  निर्माण  कार्य  पहले  ही  शुरू  हो  चुका

 ]

 श्री  पी०  राजेन्द्रन  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम
 से  जानना  चाहता  हूं  कि

 श्री  ए०सी०जोस  :  सभा  में  घड़ी  काम  नहीं  कर  रही
 है

 अध्यक्ष  महोदय  :  शुरूआत  में  ही  इसको  बताया  जा  चुका

 श्री  पी०  राजेन्रन  :  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्रीजी
 से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  मंगलौर
 और  गोवा  के  बरास्ते  चेन्नई  से  मुंबई  तक  स्वर्ण  चतुर्भुग  का  विस्तार
 करने  के  न  सिर्फ  केरल  सरकार  बल्कि  कर्नाटक
 और  महाराष्ट्र  के  संसद  सदस्यों  की  ओर  से  आए  अनुरोध  पर  क्‍या
 कार्रवाई  को  जा  रही  पश्चिमो  तट  के  कोचीन  और  मंगलौर  जैसे
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 पातों  की  अनदेखा  कौ  भा  रही  है  वे  पर्यटकों  के  महत्व

 के  प्रमुख  स्थान  मै
 परिचमी  तट  की  अनदेखी  किए  जाने  के  पीछे

 के  तक  को  जानना  चाहता  सरकार  के  समक्ष  अनेक  प्रस्ताव  आए

 हैं  और  संबंधित  मंत्रीजी  ने  इन  प्रस्तावों  पर  पुर्नविचार  करने  का  हमें

 आश्वासन  दिया  अब  यह  कहा  जा  रहा  है  कि  यह  विचाराधीन

 नहीं  इसके  पीछे  क्या  तर्क

 श्री  राजनाथ  सिंह  :  अध्यक्ष  गोल्डन  क्वाड्रीलैटरल  को
 गोवा  और  मुम्बई  तक

 एक्सटेंड  करने  की  बात  समय-समय  पर  इस  सदन  के  माननीय  सदस्यों
 ने  रखी  लेकिन  हम  लोगों  ने  इस  देश  के  चार  मैट्रोपोलिटन  सिटीज

 और  चेन्नई  को  लगभग  हजार  किलोमीटर
 की  फोर  लेन  की  सड़क  के  माध्यम  से  जोड़ने  का  निर्णय  लिया
 यह  निर्णय  टास्क  फोर्स  के  द्वारा  हुआ  जहां  तक  माननीय  सदस्य
 का  कहना  है  कि  हम  इसकी  महत्ता  को  नहीं  मैं  इसकी  महत्ता
 से  इनकार  नहीं  इसका  महत्व

 जिन  पोर्ट्स  की  आपने  चर्चा  की  उन  पोर्ट्स  के  महत्व  को
 भी  मैं  रवीकार  करता  इसीलिए  हमारी  नेशनल  हाईवे  ऑथोरिटी  ऑफ
 इंडिया  ने  यह  भी  फैसला  किया  है  कि  गोल्डन  क्वाड्लिटरल  से  जहां
 तक  पोर्ट्स  को  जोड़ा  जा  सकता  पोर्ट्स  को  जोड़ा  जाये  और  नेशनल

 हाइवे  ऑथोरिटी  ऑफ  इंडिया  ने  यह  भी  फैसला  किया  है  कि  सारे

 पोर्ट्स  को  जो  जोड़  सकते  गोल्डन  क्वाड्िलिटरल  के  साथ  जोडेंगे
 और  इस  प्रकार  400  कि०मी०  पोर्ट्स  कनैक्टिविटी  का  काम  भी

 के  द्वारा  किया

 श्री  पी०  राजेन्द्रन  :  मैं  मंत्रीजी  से  इस  निर्णय  पर  विचार
 करने  का  अनुरोध  करता  पश्चिमी  तट  की  अनदेखी  की  जा  रही
 पर्यटन  के  महत्व  वाले  स्थानों  जैसे
 गोवा  और  अनेक  अन्य  पत्तनों  की  अनदेखी  की  जा  रही  वे  सिर्फ
 पत्तनों  को  जोड़ने  की  बात  स्वीकारते  मैं  सरकार  से  कृषि  व्यावसायिक
 और  और  औद्योगिक  रूप  से  महत्वपूर्ण  स्थानों  को  स्वर्ण  चतुर्भुज  से  जोड़ने
 संबंधी  प्रस्ताव  पर  विचार  करने  का  अनुरोध  करता

 श्री  राजनाथ  सिंह  :  मैंने  पहले  ही  कहा  कि  मैं  उसके  महत्व
 को  नहीं  नकारता  हूं  लेकिन  टॉस्क  फोर्स  ने  या  हमने  गोल्डन  क्वाड्िलिटरल
 के  निर्माण  का  जो  निर्णय  लिया  उसमें  विशेष  रूप  से  दो  बातों
 को  ध्यान  में  रखा  एक  तो  ट्रैफिक  डेंसिटी  का  और  शॉर्टेस्ट  डिस्टेंस
 का  लेकिन  जिन  क्षेत्रों  की  चर्चा  यहां  माननीय  सदस्य  कर  रहे  उस
 संबंध  में  यह  स्पष्ट  करना  चाहूंगा  कि  नेशनल  हाइवे  की  तरफ  से  हमने
 यह  फैसला  किया  है  कि  जहां  पर  नेशनल  हाइवे  की  सड़कें  जो  कम
 से  कम  राइडिंग  क्वॉलिटी  की  बन  चुकी  वहां  की  स्टैट  गवर्नमेंट

 यदि  चाहे  तो  नेशनल  हाइवे  की  दूसरी

 सड़कों की भी स्ट्रैथनिंग और उसकी फोरलेनिंग कर सकती यदि वहां की स्टेट गवर्नमेंट चाहती है तो |
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 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  ठीक  नहीं  मंत्रीजी  उत्तर  दे  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  कार्यवाही-वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 )
 *

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मंत्रीजी  के  उत्तर  के  बाद  अनुपूरक  प्रश्न
 पूछ  सकते

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  मंत्रीजी  को  अपना  उत्तर  पूरा  करने

 श्री  राजनाथ  सिंह  :  माननीय  सदस्य  ने  पोर्ट्स  और  टयूरिस्ट  सेंटर्स
 की  चर्चा  की  मैं  उनके  महत्व  को  नहीं  नकारता  हूं  लेकिन  नेशनल
 हाइवे  डैवलपमेंट  प्रोजेक्ट  के  अन्तर्गत  जो  गोल्डन  क्वाड्िलिटरल  की  स्कीम
 टॉस्क  फोर्स  के  द्वारा  फाइनल  की  गई  उसके  मुख्य  रूप  से  दो
 आधार  रहे  एक  तो  ट्रैफिक  डेंसिटी  जहां  अधिक  रही  है  और  साथ
 ही  दूसरा  आधार  यह  रहा  है  कि  शॉर्टेस्ट  जो  कम  से  कम

 दूरी  इन  चार  मैट्रोपोलिटन  सिटीज  को  जोड़ने  में  आ  रही  उसके
 आधार  पर  उसका  एलाइनमेंट  किया  हमने  इस  बात  का  भी  ध्यान
 रखा  है  कि  अधिकांश  इकॉनोमिक  सेंटर्स  भी  इस  गोल्डन  क्वाड्िलिटरल
 स्कीम  में  आ  जायें  लेकिन  जो  इकॉनोमिक  सेंटर्स  और  विशेष  रूप  से

 पोर्ट्स  छूट  रहे  उनको  भी  गोल्डन  क्वाड्िलिटरल  से  जोड़ने  का  निर्णय
 हमारी  एन०एच०ए०आई०  ने  किया  अब  उसका  रिएलाइनमेंट
 फिलहाल  संभव  नहीं

 ]

 श्री  बिक्रम  केशरी  देव  :  माननीय  अध्यक्ष  जब  माननीय
 मंत्रीजी  उत्तर  दे  रहे  थे  तब  उन्होंने  उल्लेख  किया  है  कि  सभी  महत्वपूर्ण
 पत्तनों  को  स्वर्ण  चतुर्भुज  से  जोड़ा  इसलिए  मैं  मंत्रीजी  जानना
 चाहता  हूं  कि  क्‍या  गोपालपुर  पत्तन  को  भी  इससे  जोड़ा  मैं
 यह  भी  जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या  गोपालपुर-रायपुर  क्षेत्र  को  राष्ट्रीय
 राजमार्ग  में  बदलने  हेतु  प्रस्ताव  विचाराधीन  ह ैऔर  यह  कब  किया  जाएगा
 क्योंकि  यह  कालाहांडी  के  जिलों  को

 श्री  राजनाथ  सिंह  :  गोपालपुर  मेजर  पोर्ट  नहीं  यह  माइनर
 पोर्ट  है  और  माइनर  पोर्ट्स  स्टेट  गवर्नमेंट  के  जूरिसडिक्शन  में  आते  हैं
 लेकिन  यदि  माननीय  सदस्य  लिखित  रूप  से  मुझे  सूचित  करेंगे  तो  मैं
 विचार

 ]
 श्री  ए०सी०  जोस  :  जब  इस  सभा  में  ॥2वीं  लोक

 सभा  के  दौरान  इसको  घोषणा  की  गई  थी  तब  हम  सभी  ने  इसका
 विरोध  किया  मंत्रीजी  ने  अभी-अभी  उत्तर  दिया  था  कि  कोचीन

 में  सम्मिलित  नहीं  किया

 9  1922  मौखिक  उत्तर स्य  14

 एक  छोटा  पत्तन  लेकिन  यह  एक  बड़ा  पत्तन  है  और  मंगलौर  भी
 एक  बड़ा  पत्तन  इस  संबंध  में  हमारे  मुख्य  मंत्री  ने  केरल  के  पी
 डब्ल्यू  डी  मंत्री  और  संसद  सदसयों  के  साथ  प्रधान  मंत्री  जी  से  मुलाकात
 की

 प्रधानमंत्री  जी  ने  सिर्फ  सभा  के  अंदर  ही  नहीं  बल्कि  बाहर  भी
 हमें  एक  औपचारिक  आश्वासन  दिया  था  कि  इस  राष्ट्रीय  राजमार्ग  का
 कोचीन  तक  विस्तार  किया  जाएगा  और  इसमें  मंगलौर  को  भी  शामिल
 किया  मुझे  यह  कहते  हुए  बहुत  दुख  हो  रहा  है  कि  राष्ट्रीय
 राजमार्ग  प्राधिकरण  ने  केरल  राज्य  की  पूर्णतः  उपेक्ष  की  राष्ट्रीय

 को  यह  दर्जा  तीस  वर्ष  पहले  दिया  गया  अब  भी
 यह  प्राचीन  अवस्था  में  है  क्योंकि  इसकी  सीमा  अभी  भो  निर्धारित  नहीं  की
 गई  इसलिए  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्रीजी  से  अनुरोध  करता

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मेरे  माध्यम  से  मात्र  प्रश्न  कर  सकते
 है  न  कि

 श्री  ए०णसी०  जोस  :  समस्या  यही  है  कि  आप  कोई  भी  अनुपूरक
 प्रश्न  पूछने  की  अनुमति  हम  लोगों  को  कभी  नहीं  प्रदान  इसलिए
 मैने  अनुरोध  किया

 मैं  यह  कह  रहा  था  कि  वहां  राष्ट्रीय  क्‍या  वे
 कपा  पूर्वक  हमें  बताएंगे  कि  राष्ट्रीय  के  संबंध  में  है  और
 माननीय  प्रधानमंत्री  द्वारा  केरल  सरकार  को  दिये  गये  आश्वासन  के
 संबंध  में  स्थिति  क्या  उनके  दस्तावेजों  और  रिकार्डों  में  कोई
 ऐसी  चीज  यदि  तो  कृपया  हमें

 श्री  राजनाथ  सिंह  :  अध्यक्ष  जहां  तक  प्रधान  मंत्री  जी
 के  एश्येरेंस  का  प्रश्न  इस  संबंध  में  मुझे  कोई  जानकारी  नहीं

 (Sart)  "  जहां  तक  मैं  जानता  हूं  कि  प्रधान  मंत्री  जी  ने  ऐसा
 कोई  आश्वासन  नहीं  दिया  है  लेकिन  केरल  स्टेट  को  नैगलैक्ट  करने
 का  प्रश्न  ही  नहीं  खड़ा  मैं  माननीय  सदस्य  को  जानकारी  देना
 चाहूंगा  कि  कोचीन  से  लेकर  सेलम  तक  लगभग  300  कि०मी०  भी
 हमने  के  अन्तर्गत  इंक्लूड  किया  इसे  भी  हमने  शामिल
 किया  इसके  अतिरिक्त  जिस  मैंग्लोर  पोर्ट  की  आपने  चर्चा  की
 उस  पोर्ट  को  भी  हम  गोल्डन  क्वाडिलिटरल  से  जोड़  रहे  हैं  लेकिन
 वह  गोल्डन  क्वाडिलिटरल  का  पार्ट  नहीं

 श्री  ए०णसी०  जोस  :  कोचोन  के  बारे  में  क्‍या  हुआ  ?

 श्री  राजनाथ  सिंह  :  कोचीन  को  तो  मैंने  कहा  है  कि  कोचीन
 से  लेकर  सेलम  तक  300  की  रोड  उसे  भी

 के  अन्तर्गत  इंक्लूड  कर  लिया  है  और  उसके  अतिरिक्त  मैंगलौर
 पोर्ट  की  भी  आपने  बात  की  उसे  भी  हम  गोल्डन  क्वाडिलिटरल
 के  साथ  जोड्‌  रहे

 ]

 श्रीमति  माग्रेट  आल्या  :  तटीय  क्षेत्रों  के आस-पास  के  प्रभावित
 अन्य  लोग  उतने  मुखर  नहीं  हो  सकते  जितने  कि  केग्ल  के  हमारे

 लेकिन  प्रधान  मंत्रीजी  को  दिए  गए  संयुक्त  ज्ञापन  में  हम
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 सभी  शामिल  हुए  गोआ  और  हम  सभी  जिन्हे
 छोड़  दिया  गया  कहा  है  कि  इस  पर  पुनः  से  विचार  किया  जाना
 चाहिए  और  संपूर्ण  तटीय  क्षेत्र  को  स॑वर्ण  चतुर्भुु  का  हिस्सा  बनाया
 जाना  प्रधान  मंत्रीजी  ने  बहुत  ध्यानपूर्वक  बात  सुनी  और  कहा
 कि  वे  मामले  को  देखेंगे  और  इसके  लिए  वे  कुछ  मंत्रीजी का
 कहना  है  कि  वे  प्रधान  मंत्री  के  आश्वासन  के  बारे  में  जानते  तक

 मैं  माननीय  मंत्रीजी  से  सिर्फ  यही  पूछ  रही  हूं  कि  क्या  वे  समझते
 हैं  कि  मेंगलौर  और  करवार  जहां  नौसैनिक  बंदरगाह  बन  रहा  हैं  जो
 एशिया  में  सबसे  बड़ा  नौसैनिक  अड्डा  बन  रहा  है  और  गोवा  बंदरगाह
 भी  जो  उतना  ही  महत्व  का  है  उनके  लिए  उतने  महत्थ  का  नहीं  हैं
 जैसा  कि  वे  कुछ  अन्य  क्षेत्रों  को  समझते  मैं  मंत्रीजी  से  प्रबल
 आग्रह  करती  हूं  कि  जिस  किसी  भी  अधिकारियों  के  कृतिक  बल  ने
 इस  पर  निर्णय  किया  यह  राजनीतिक  रूप  से  एक  गलत  निर्णय

 हम  मंत्रीजी  से  आश्वासन  जैसा  कि  प्रधानमंत्री  ने  दिया
 कि  इस  प्रश्न  पर  पुनर्विचार  किया  जायगा  और  दक्षिण  के  इन  अति-महत्वपूर्ण
 क्षेत्रों  को  स्वर्ण-चतुर्भुज  के  अंतर्गत  लाया  मैं  मंत्रीजी  से  ऐसा
 आश्वासन  आपके  माध्यम  मैं  उनसे  इस  मुद्दे  पर  पुनर्विचार

 ने  का  और  हमें  अभी  यह  आश्वासन  देने  का  अनुरोध  करना

 .

 श्री  राजनाथ  सिंह  :  अध्यक्ष  मैंने  पहले  ही  कहा  कि  मैं  इसके
 महत्व  को  नहीं  नकारता  जिन  आधारों  पर  गोल्डन-क्वाड्िलिटरल

 की  स्कीम  को  फाइनल  किया  गया  अब  यदि  यह  आग्रह  किया
 जाये  कि  उसके  री-एलाइनमेंट  पर  विचार  तो  मैं  स्पष्ट  करना  चाहूंगा
 कि  यह  फिलहाल  संभव  नहीं  मैंगलोर  पोर्ट  को

 श्रीमती  मार्ग्रेंट  आल्या  :  आप  साउथ  को  बिलकुल  नैगलेक्ट  कर
 रहे  हम  लोगों  को  बिलकुल  छोड़ा  जा  रहा

 हम  गोवा  और  अन्य  तटवर्ती  क्षेत्रों  की  ऐसी  उपेक्षा
 स्वीकार  करने  को  तैयार  हमें  उनसे  यह  आश्वासन  अवश्य  चाहिए
 कि  वह  इस  पर  पुनर्विचार  करेंगे  _

 आप  के  लिए  हम  लोगों  को  बिलकुल  छोड  रहे

 श्री  राजनाथ  सिंह  :  माननीय  सदस्या  ने  यह  कहा  कि  हम  साउथ
 को  नैगलेक्ट  कर  रहे  हैं  लेकिन  मैं  स्पष्ट  करना  चाहूंगा  कि  गोल्डन
 क्वाड्िलेटरल  स्क्रीम  के  अंतर्गत  ईस्ट  और  वैस्ट  कोरीडोर
 के  अंतर्गत  हमारे  कई  साउथ  के  स्टेट्स

 *

 ]

 श्रीमती  मार्ग्रेर  आल्या  :  पूर्व  जल-भूतल  मंत्री  तमिलनाडु  के
 यही  कारण  है  कि  उन  सब  क्षेत्रों  को  ते  शामिल  कर  लिया  गया
 और  हमें  छोड़  दिया  गया

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  बात  उचित  नहीं

 31  2000  मौखिक  उत्तर  16

 श्रीमती  मार्ग्रेट  आल्या  :  सरकार  द्वारा  हमारी  बिलकुल
 उपेक्षा  की  जा  रही  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  उचित  नहीं  आप  पूरक-प्रश्न  कर  रहीं
 लेकिन  मंत्री  को  उत्तर  नहीं  देने  दे

 श्रीमती  मार्ग्रेंਂ  आल्या  :  आपको  हमारे  हितों  की  भी  रक्षा
 करनी  होगी

 श्री  ए०सी०जोस  :  यदि  स्वर्ण-त्रिभुज  तो  हमें  तांबे  का  त्रिभुज
 ही  दे  दीजिए

 श्री  राजनाथ  सिंह  :  अध्यक्ष  हमारी  सरकार  किसी  भी
 राज्य  के  साथ  किसी  भी  प्रकार  का  कोई  डिसक्रिमिनेशन  नहीं  कर
 सकती  यह  मैं  विश्वास  के  साथ  कह  सकता  अभी  माननीय
 सदस्या  ने  कहा  कि  साउथ  को  नैगलेक्ट  किया  जा  रहा  है  मैं  स्पष्ट
 करना  चाहूंगा  कि  सरकार  साउथ  को  कितना  महत्व  देती  नेशनल
 हाइवे  प्रोजेक्ट  डेवलपमेन्ट  के  अंतर्गत  साउथ  में  तमिलनाडू
 से  होकर  सड़कें  गुजर  रही

 ]

 प्रो०  ए०के०  प्रेमाजम  :  और  केरल  के  बारे  केरल  भी
 भारत  के  दक्षिण  में  है

 श्री  राजनाथ  सिंह  :  केरल  के  बारे  मे  मैंने  बताया  सेलम
 से  लेकर  कोचीन  तक  300  किलोमीटर  की  सड़क  को  नेशनल  हाइवे
 डेवलपमेंट  प्रोजेक्ट  में  इन्क्ट्यूड  किया

 श्री  के०  येरननावडू  :  मुझे  भी  एक  छोटी  सी  बात  कहनी

 अध्यक्ष  मझेदय  :  श्री  प्रश्न-काल  में  निवेदन  की  अनुमति
 नहीं

 मलेरिया  संबंधी  मामले

 *105.  श्री  रघुनाथ  ज्ञा  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  विगत  में  मलेरिया  के  उन्यूलन  के  पश्चात्‌  हाल  के
 वर्षों  में  मलेरिया  के  मामलों  में  वृद्धि  होनी  शुरू  हो  गई

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 मलेरिया  से  सबसे  अधिक  प्रभावित  राज्य  कौन-कौन  से
 हैं  तथा  केन्द्र  सरकार  द्वारा  मलेरिया  के  नियंत्रण  हेतु  राज्यों  को  दी
 गई  निधियों  के  दुरूपयोग  किये  जाने  के  क्‍या  कारण  और

 देश  में  मलेरिया  उन्मूलन  हेतु  उजए  गए/प्रसक्तवित  कदमों

 का  ब्यौरा  क्‍या
 |  है
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 वि

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  सी०पी०  :
 से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 और  1977  से  मलेरिया  के  नियंत्रण
 के  लिए  संशोधित  कार्य  योजना  शुरू  किए  जाने  से  इस  रोग  की  घटना
 को  कम  करके  1976  में  दर्ज  किए  गए  6.47  मिलियन  रोगियों  के

 मुकाबले  1984  में  2.18  मिलियन  रोगी  कर  दिया  गया  तब  से
 मलेरिया  की  घटना  हर  वर्ष  2-3  मिलियन  रोगियों  के  बीच  नियंत्रित

 मलेरिया  की  घटना  में  1997  से  कमी  का  रूझान  रहा

 पूर्वोत्तर  राज्य  और  7  प्रायद्वीपीय  (पिनिसुलर)/जनजातीय
 प्रधानता  वाले  राज्य  अर्थात्‌  आंध्र  मध्य

 उडीसा  और  राजस्थान  मलेरिया  की  स्थानिकमारी  वाले  राज्य

 राष्ट्रीय  मलेरिया  रोधी  कार्यक्रम  के  अधीन  केवल  7  पूर्वत्तिर  राज्यों
 जहां  यह  कार्यक्रम  1994  से  पूर्णतः  केन्द्रीय  प्रायोजित  है  और
 संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  नगद  सहायता  प्रदान  की  जाती  शेष  राज्यों
 को  कोई  केन्द्रीय  नगद  सहायता  प्रदान  नहीं  की  जाती

 राज्यों  द्वारा  केन्रीय  निधियों  के  दुरुपयोग  के  बारे  में  सूचना
 उपलब्ध  नहीं  नियंत्रक  और  महालेखा  परीक्षक  की  हाल
 ही  की  रिपोर्ट  में  कुछ  राज्यों  में  निधियों  को  निर्धारित  कार्यकलापों  से
 हटा  कर  अन्य  तरह  के  व्यय  में  लगाने  के  कुछ  मामलों  का  हवाला
 दिया  गाय

 मलेरिया  के  नियंत्रण  के लिए  किए  गए  उपायों  में  निम्नलिखित
 शामिल  हैं  :-

 -  राष्ट्रीय  मलेरियारोधी  कार्यक्रम  के  अधीन  1997
 से  मिले  जुले  उपायों  के  जरिए  अतिरिक्त  निवेश  करके  मलेरिया
 नियंत्रण  कार्यकलापों  को  तेज  करने  हेतु  सात  प्रायद्वीपीय  राज्यों

 अर्थात्‌  आंध्र
 मध्य  प्रदेश  और  राजस्थान  के  उच्च  मलेरिया  स्थानिकमारी
 वाले  जनजातीय  प्रधानता  वाले  100  जिलों  में  1045  प्राथंमिक
 स्वास्थ्यਂ  केन्रों  और  इन  राज्यों  तथा  तमिलनाडु
 और  पश्चिम  बंगाल  राज्यों  में  मलेरिया  की  उच्च  स्थानिकमारी
 वाले  19  शहरों/कस्बों  को  कवर  करते  हुए  विश्व  बैंक
 सहायता  से  एक  वृहत्‌  मलेरिया  नियंत्रण  परियोजना  का

 -  .  नवीनतर  औषर्धों  द्वारा  जटिल  रोगियों  सहित  मलेरिया  के  रोगियों
 का  शीघ्र  पता  लगाने  और  तत्काल  उपचार  करने  में  तेजी

 -  उपर्युक्त  कौटनाशकों  और  वैकल्पिक  तथा  एकीकृत  बैक्टर
 नियंत्रण  विधियों  से  चुनिंदा  छिड़काव  के  लिए  क्षेत्रों  को
 प्राथमिकता  प्रदान  करके  वैक्टर  नियंत्रण  उपार्यो  को  तेज
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 -  तकनीकी  अपेक्षाओं  के  अनुसार  चुनिंदा  इस्तेमाल  के  लिए
 सिंथेटिक  पाइरेश्रायद्स  जैसे  नवीनतर  कीटनाशक  का  प्रयोग
 शुरू

 -  जनजागरूकता  और  समुदाय  भागीदारी  के  लिए  शिक्षा
 और  संचार  कार्यकलापों  को  तेज

 -  सांस्थानिक  और  प्रबंध  क्षमता  का  सभी  स्तरों  पर
 गहन  पुनरभिविन्यास  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  के
 जरिए  जनशक्ति  का  विकास  और  दक्ष  प्रबंध  सूचना

 -  राष्ट्रीय  मलेरिया  उन्मूलन  कार्यक्रम  के  अधीन  7  पूर्वेत्तर  राज्यों
 को  1994  से  100  प्रतिशत  केन्द्रीय  सहायता  प्रदान

 श्री  रघुनाथ  झ्ञा  :  अध्यक्ष  क्‍या  यह  बात
 सही  है  कि  जो  राज्य  मलेरिया  से  प्रभावित  रहे  उन  राज्यों  में  मलेरिया

 उन्मूलन  हो  गया  था  और  उनमें  फिर  नए  सिरे  से  और  व्यापक  ढंग
 से  मलेरिया  का  प्रचार  हुआ  मंत्री  जी  ने  उत्तर  में  बताया  है  कि

 बाहुल्य  जनजाति  क्षेत्रों  के  जिलों  को  इसमें  सम्मिलित  किया  गया
 क्या  माननीय  मंत्री  जो  को  पता  है  कि  बिहार  विशेषकर  उत्तर  बिहार

 बहुत  बड़े  भू-भाग  में  मलेरिया  फैला  हुआ  इसको  रोकने  के
 लिए  सरकार  ने  कौन  से  कदम  उठाए

 अध्यक्ष  महोदय  :  मिस्टर  यह  बिहार  का  मलेरिया

 डॉ०  सी०पी०  ठकुर  :  पूरे  देश  में  मलेरिया  की  बीमारी
 महामारी  के  रूप  में  फैली  हुई  थी  और  जब  से  मलेरिया  उन्मूलन  कार्यक्रम
 रखा  तब  से  उसमें  कमी  आई  1976  में  थोड़ी  बहुत  बढ़ोतरी
 हुई  उसके  बाद  मलेरिया  के  दो  कार्यक्रम  चल  रहे  आपने  जो
 जनजाति  वाले  क्षेत्र  की  बात  कही  वह  वर्ल्ड  बैंक  से  एसिस्टेड
 प्रोजैक्ट  दक्षिण  के  जिलों  में  चल  रहा  लेकिन  मलेरिया  उन्मूलन  कार्यक्रम
 पूरे  देश  में  चल  रहा  अभी  दस  जिलों  -

 पूर्व  और  पश्चिम  गोड्डा  और  गढ़वा
 आदि  -  में  मलेरिया  उन्मलन  कार्यक्रम  चल  रहा  इसके  साथ-साथ
 उत्तर  बिहार  में

 धनवाद  आदि  जिलों  में  मलेरिया  प्रकोप  बढ़ा  इसमें
 आपके  जिले  का  भी  नाम

 श्री  रघुनाथ  जा  :  सीतामढ़ी  और  मुजफ्फरपुर  में  तो  पूरे  क्षेत्र  में
 प्रकोप  बढ़ा

 डा०  सी०पी०  ठकुर  :  इन  जिलों  में  भी  मलेरिया  कंट्रोल  प्रोग्राम
 के  तहत  पूर्णरूपेण  काम  हो  रहा  लेकिन  जहां-जहां  बिहार  सरकार
 की  कमी  आ  जाती  उसके  कारण  जितना  काम  होना  उतना
 नहीं  हो  पाता

 श्री  रघुनाथ  झा  :  अध्यक्ष  मैं  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता
 हूं  क्या  यह  सही  है  कि  बहुत  से  जिलों  जहां  मलेरिया  उन्मूलन
 का  काम  चलाया  जा  रहा  उसमें  एक  साधारण  सुई  तथा  दवाई  भी
 मलेरिया  की  उपलब्ध  नहीं  हो  रही  नियंत्रण  महालेखाकार  ने  अपना
 प्रतिवेदन  दिया  कि  जो  पैसा  सरकार  को  जाता  उस  पैसे  का  डायवर्शन
 होता  उसमें  कौन-कौन  से  राज्य  जहां  दवा  के  लिए  पैसे  नहीं
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 उन्हें  सरकार  दवा  के  लिए  पैसे  देने  का  विचार  रखती  जिस
 तरह  से  केन्द्र  कुछ  राज्यों  को  शतप्रतिशत  अनुदान  देकर  मलेरिया  उन्मूलन
 करा  रहो  उसी  तरह  बिहार  को  भी  इसमें  सम्मिलित  करने  का  प्रयास
 करेगी  ?

 ह

 डॉ०  सी०पी०  ठाकुर  :  माननीय  सदस्य  का  कहना  सही
 है  कि  बहुत  सारे  राज्यों  खास  कर  बिहार  में  सही  ढंग  से  काम
 नहीं  हो  रहा  हम  नार्थ-ईस्टर्न  स्टेट्स  में  शतप्रतिशत  दे  रहे  हम
 आपसे  निवेदन  करेंगे  कि  बिहार  में  भी अगर  आपका  सहयोग  बिहार
 सरकार  पर  हम  सब  मिल  कर  दबाव  डालें  और  जो  पैसा  हम  दे  रहे
 हैं  उसका  उपयोग  हो  तो  बिहार  में  भी  काम  हो

 श्री  रघुनाथ  झा  :  इस  उत्तर  से  तो  आम  जनता  को  कोई
 लाभ  नहीं  मिलने  वाला  हम  कह  रहे  हैं  कि  जो  काम  नहीं  हो
 रहा  उसके  लिए  आप  कौन  सा  कदम  उठ  रहे  हमें  यह  उत्तर
 दोजिए  _

 डॉ०  सी०पी०  ठअकुर  :  जो  वर्ल्ड  बैंक  प्रोजेक्ट  में  लिया
 गया  उसमें  नियम  के  तहत  समिति  ने  काम  किया  उनके

 यम  से  पैसा  जाता  अगर  पूरे  राज्य  में  इस  तरह  से  हो  जाए
 कुछ  काम  डायरेक्टली  हो  सकता

 श्री  रघुनाथ  झा  :  आप  पूरे  राज्य  का

 डॉ०  सी०पी०  ठाकुर  :  हम  बिहार  सरकार  से  इस  पर  बात
 करेंगे  और  पूरे  राज्य  का  कराने  का  भी  काम

 श्री  अनिल  बसु  :  उत्तर  के  भाग  और  में
 माननीय  मंत्री-महोदय  द्वारा  दिया  गया  उत्तर  भ्रम  उत्पन्न  करता  में

 ऐसा  इसीलिए  कह  रहा  हूं  क्योंकि  माननीय  मंत्री  जी  ने  बताया  कि
 1984  में  इस  बीमारी  के  प्रकोप  को  घटाकर  2.18  मिलियन  मामलों
 तक  ही  सीमित  कर  दिया  गया  और  मलेरिया  के  मामलों  को
 वार्षिक  रूप  से  2  से  3  मिलियन  मामलों  तक  सीमित  कर  दिया  गया

 मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  यह  बढ़  रहा  है  कि  या  घट  रहा
 दिल्ली  में  मलेरिया  के  मामले  बढ़  रहे  देश  के  प्रत्येक  हिस्से

 मलेरिया  का  प्रकोप  फिर  से  शुरू  हो  गया  ऐसा  बड़े
 पैमाने  पर  वहां  पर  वर्तमान  ऐसी  स्थिति  को  देखते  मैं  जानना

 चाहूंगा  कि  क्‍या  माननीय  मंत्रीजी  मलेरिया  से  प्रभावित  सभी  राज्यों  को
 उसी  तरह  केन्द्रीय  नकद  सहायता  देने  पर  विचार  जैसा  कि  पूर्वोत्तर
 के  सातों  राज्यों  को  प्रदान  की  गई  है  जैसी  मैंने  पहले  हो

 उत्तर  के  भाग  और  में  दिया  गया  उत्तर  भ्रम  उत्पन्न

 करता

 डॉ०  सी०पी०  ठकुर  :  यह  भ्रामक  नहीं  है

 श्री  अनिल  बसु  :  2  से  3  मिलियन  मामले  1984
 2-18  मिलियन  थे

 डॉ०  सी०पी०  ठकुर
 मिलियन  पर  आ  गई

 ४:  6-47  मिलियन  यह  संख्या  2.18
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 श्री  अनिल  बसु  :  1984  यह  संख्या  2.18  मिलियन  थी  और
 तब  से  यह  2  से  3  मिलियन  मामलों  की  हो  गई  है

 डॉ०  सी०पी०  ठाकुर  :  वास्तव  ऐसे  मामले  2  से  3  मिलियन
 के  बीच  अब  इनकी  संख्या  बढ़  रही  यह  औसत  आंकड़ा
 इस  चार  या  पांच  राज्यों  में  ऐसी  बढ़ोत्तरी  हुई  आपके  राज्य
 पश्चिम  बंगाल  यह  बढ़ोत्तरी  काफी  अधिक  पश्चिम  बंगाल  के
 संदर्भ  में  यह  185  प्रतिशत  बिहार  यह  156  प्रतिशत  फिर
 नागालैंड  आता  जहां  यह  111.24  प्रतिशत  ~~

 श्री  अनिल  बसु  :  और  दिल्ली  के  बारे

 डॉ०  सी०पी०  ठाकुर  :  मैं  उसी  पर  आ  रहा  यहां  ज्यादा
 नहीं  मेघालय  के  सर्दर्भ  यह  3  प्रतिशत  उड़ीसा  के  सर्दंर्भ

 यह  19.26  प्रतिशत  उत्तर  प्रदेश  के  संबंध  यह  बढ़ोत्तरी
 17.27  प्रतिशत  मध्यप्रदेश  के  बारे  यह  11.57  प्रतिशत  शेष
 राज्यों  के  सर्दर्भ  कुछ  राज्यों  में  इसमें  कमी  आ  रही  है  और  कुछ
 अन्य  राज्यों  थोड़ी  बढ़ोत्तरी  कुछ  अन्य  राज्यों  कहीं-कहीं
 ऐसे  मामले  बढ़े  दिल्ली  में  थोडी-बहुत  बढ़ोत्तरी  है  लेकिन  पूरी
 तरह  बढ़ोत्तरी  हो-ऐसा  नहीं  है

 श्री  अनिल  बसु  :  अधिकांश  राज्यों  ऐसे  मामले  बढ़  रहे
 दिल्ली  में  यह  बढ़ोत्तरी  हो  रही  पश्चिम  बंगाल  में  ये

 बढ़  रहे  यदि  आज  ऐसी  स्थिति  तो  फिर  आगे  क्‍या

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  उनका  पूरा  उत्तर

 डॉ०  सी०पी०  खकुर  :  श्री  अनिल  मैंने  यह  कहा  कि
 आपके  राज्य  यह  बढ़ोत्तरी  हो  रही  मैंने  आपके  बिहार
 और  पांच  या  छह  राज्यों  के  बारे  में  बात  की

 श्रीमती  श्यामा  सिंह  :  हम  मलेरिया  के  प्रकोप  से  बुरी
 तरह  पीडित  राज्यों  के  विषय  में  हो  बात  कर  रहे  लेकिन  इस  ज्वर
 के  कारणों  की  पहचान  भी  की  जानी  मैं  समझती  हूं  कि  माननीय
 मंत्रीजी  इस  तथ्य  से  अवगत  हैं  कि  पानी  के  भारी  जमाव  तथा  इस
 पर  25  वर्षों  से  एकत्र  भारी  कूडे-कर्कट  के  कारण  यह  बीमारी  फैल
 रही

 ऐसा  कई  क्षेत्रों  में  हमारी  एकीक्रूत  नगर-नियोजन  योजनाओं
 के  चलने  के  बावजूद  हो  रहा  मलेरिया-ज्वर  फैलने  का  मुख्य
 उन  सभी  नालियों  में  पानी  के  बहाव  का  रुक  जाना  है-जो  अंतिम  छोर
 तक  भरी  पड़ी  पिछले  25  वर्षों  इन  नालियों  की  सफाई  करने
 का  कोई  प्रयास  नहीं  किया  गया  विश्व-बैंक  की  एक  योजना  है-जिसके
 माध्यम  से  उन्होंने  ज्वर  के  फैलाव  के  लिए  जिम्मेवार  क्षेत्रों
 की  शिनाख्त  की  मलेरिया  के  मच्छरों  को  मारने  के  लिए  एक
 सचल-वैन  में  दवाएं  लेकर  चला  जाता  कया  माननीय  मंत्री  जी  यह
 देखने  के  लिए  कि  बिहार  की  स्थिति  पर  वाकई  ध्यान  दिया  जा  रहा
 है  और  वहां  से  मलेरिया  के  उन्मूलन  के  लिए  युद्धस्तर  पर  प्रयास  किए
 जा  रहे  हैं-उस  प्रस्ताव  पर  ध्यान  देने  की  कृपा



 21  प्रश्नों  के

 सी०पी०  खकुर  :  खासतौर  बिहार  के  नौ  जिलों
 ऐसे  कदम  उठाए  किन्तु  संपूर्ण  रूप  पूरे  देश  एक  सौ  जिलों
 को  इस  योजना  के  अन्तर्गत  शामिल  किया  गया  यह  कर  लिया
 गया

 श्रीमती  श्यामा  सिंह  :

 डॉ०  रंजीत  कुमार  पांजा  :  मैं  सभा  को  सूचित  करना  चाहूंगा
 कि  मलेरिया  पर  नियंत्रण  पाने  कि  लिए  तीन  उपाय  ये  हैं-रोगवाहक
 का  जन-जागरूकता  और  रोग  के  मामलों  का  शीघ्र  संसूचन
 तथा  मैं  माननीय  मंत्री-महोदय  से  जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या  देश
 भर  में  ऐसा  ठीक  तरह  से  किया  जा  रहा  है  और  इस  पर  निगरानी
 रखी  जा  रहो

 दूसरी  बात  यह  है  कि  पश्चिम  बंगाल  में  खतरनाक  मलेरिया  की
 बीमारी  के  बहुत  से  मामले  होते  क्या  इस  संबंध  में  कोई  विशेष
 उपाय  किए  गए  क्‍या  मलेरिया  के  सभी-मामलों  को  अधिसूचित
 किया  जा  रहा

 डॉ०  सी०पी०  ठकुर  :  वास्तव  में  पश्चिम  बंगाल  के  लिए  विशेष
 उपाय  किए  गए  विश्व-बैंक  की  सहायता  वाली  परियोजना  में  संपूर्ण
 कलकत्ता  महानगर  को  शामिल  किया  गया  जैसा  आपने  कहा  और

 सुझाव  हम  मलेरिया-नियंत्रण  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  जन

 समुचित  परीक्षण  कार्य  और  निगरानी  कर  रहे

 श्री  राम  टहल  चौधरी  :  अध्यक्ष  दक्षिण  बिहार  के  जिलों
 के  नाम  मंत्री  जी  ने  बताये  हैं  लेकिन  रोकथाम  के  उपाय  अभी  वहां
 नहीं  हो  पाए  यहां  पर  सैकड़ों  आदमी  मर  चुके  मलेरिया  उन्मूलन
 के  लिए  दवा  की  कोई  व्यवस्था  वहां  नहीं  हो  पाई  पहले  जब
 मलेरिया-मच्छः  को  मारने  के  लिए  दवा  का  छिड़काव  होता  था  तो
 उसका  असर  होता  था  लेकिन  अब  तो  जिस  पावडर  का  छिड़काव
 होता  है  उसका  असर  नहीं  होता  शायद  पावडर  ही  नकली  लाते

 मच्छर  मरने  के  स्थान  पर  बढ़ते  जा  रहे  हैं  जिनके  कारण  बीमारियां

 बढ़ती  जा  रही  मैं  सरकार  से  जानना  चाहूंगा  कि  केन्द्र  और  बिहार
 सरकार  के  झगडे  में  गरीब  और  आदिवासी  लोग  न  इसके  लिए
 सरकार  कौनसी  व्यवस्था  करने  जा  रही  यह  लोगों  के  जीवन  का
 प्रश्न

 डॉ०  सी०पी०  ठाकुर  :  स्वास्थ्य  के  मामले  में  केन्द्र  का  किसी
 भी  राज्य  से  कोई  झगड़ा  नहीं  कुछ  दिन  पहले  मैं  पटना  गया  था
 और  मैंने  वहां  मंत्री  जी  से  निवेदन  किया  कि  स्वास्थ्य  के  बारे  में  कोई
 पॉलिटिक्स  नहीं  हैं  हम  लोग  जो  रुपया  देते  हैं  उसको  खर्च
 मलेरिया  उन्मूलन  के  लिए  जो  प्रोग्राम  बना  है  जैसे  दक्षिण  के  जिलों
 में  हम  लोग  मलेरिया  वर्कर  को  जो  मलेरिया  की  खबर  लाता  है  कि
 कहां  बीमारी  और  उसका  ब्लड  कलैक्ट  करके  उसकी  रिपोर्ट  पहुंचाता
 है  उसे  500  रुपया  देते  लेकिन  वह  प्रोग्राम  भी  अभी  बहुत  जिलों
 में  नहीं  बन  पाया  उसको  हम  एक्टीवेट  करेंगे  और  खुद  मैं  ऐसा
 प्रोग्राम  बना  रहा  साउथ  और  नार्थ  दोनों  जगह  जाकर  तथा  वहां
 के  सांसद  और  सभी  लोगों  के  माध्यम  से  हम  इस  प्रोग्राम  पर  काम

 9  1922  मौखिक  उत्तर  22

 श्री  मोहन  रावले  :  अध्यक्ष  मुम्बई  शहर  में  जानवरों
 और  मूत्र  के  कीयाणुओं  की  वजह  से  हुई  बीमारी  लैप्टॉसपिरोसिस  के
 कारण  26  लोग  मर  चुके  इसमें  बुखार  के  कारण  मरीज  की  किडनी
 पर  असर  आ  जाता  है  और  वह  मर  जाता  मंत्री  जी  से  निवेदन
 है  कि  केन्द्र  सकार  की  तरफ  से  मुम्बई  शहर  में  इसकी  रोकथाम
 के  लिए  मदद

 अध्यक्ष  महोदय

 डॉ०  सी०पी०  ठाकुर  :  आज  सुबह  मैंने  महाराष्ट्र  के  स्वास्थ्य
 मंत्री  जी  से  बातचीत  की  है  और  वह  इस  पर  काम  कर  रहें  हैं  और
 हमारी  इस  बारे  में  बात  हो  चुकी

 हमारा  यूनिट  अंडमान-निकोबार  में  वह  बहुत  बढ़िया  रिसर्च  कार्य
 करता  मैंने  उनसे  निवेदन  किया  अगर  जरूरत  होगी  तो  उस

 यूनिट  को  भेजेंगे  और  उसमें  जाकर  आपको

 ;  यह  प्रश्न  मलेरिया  का  नहीं

 श्री  प्रियरंजन  दासमुंशी  :  अध्यक्ष  यद्यपि  स्वास्थ्य  राज्य
 का  विषय  तथापि  मलेरिया  का  प्रकरण  ऐसा  है  जिस  पर  भारत
 सरकार  ने  1950  के  दशक  की  शुरूआत  में  स्वतन्त्रता-प्राप्ति  के

 तुरन्त  अपनी  चिंता  जाहिर  की  स्वर्गीय  डॉ०  बंगाल
 के  तत्कालीन  मुख्यमंत्री  इस  बीमारी  के  अकेले  ही  गंभीरतापूर्वक  सामना
 करने  के  लिए  खड़े  हुए  और  इसके  लिए  बिहार  के  तत्कालीन
 मुख्यमंत्री  श्री  श्रीकृष्ण  बाबू  ने  डॉ०  राय  को  व्यक्तिगत  रूप
 से  बधाई  दी  क्योंकि  उन्होंने  न  सिर्फ  बंगाल  के  हितसम्मान  कि

 बल्कि  बिहार  और  आंशिक  रूप  से  उड़ीसा  के  लिए  भी  यह
 बीडा  उठाया  उन  जब  आधुनिक  दवाइयां  उपलब्ध  नहीं  होती

 वह  भारत  के  पूर्वी  भाग  से  मलेरिया  का  सफलतापूर्वक  उन्मूलन
 करने  में  कामयाब  संभ्यता  क ेविकास  और  अनेक  आधुनिक  सुविधाओं
 के  आज  भी  मंत्रीजी  कह  रहे  हैं  कि  उसमें  अभी-गिरावट  ही
 आ  रही  यह  सही  नहीं  अकेले  कलकत्ता  शहर  में
 260  से  अधिक  व्यक्तियों  की  मौत  हुई  और  यदि  आप  उन  लोगों  को
 भी  शामिल  जो  निजी  नर्सिंग-होमों  में  मौत  का  शिकार  तो
 यह  संख्या  और  भी  अधिक  केवल  मेरे  जिले  में  पिछले
 एक  वर्ष  के  भीत्तर  290  से  भी-अधिक  उप-नगर  स्वास्थ्य  केद्धों
 या  जिला  स्वास्थ्य  केन्द्रों  मे ंकिसी  भी  तरह  की  सहायता  के  अभाव
 में  मलेरिया  तो  बढ़  रहा  क्‍या  माननीय  मंत्री-महोदय  इसके
 कारणों  का  पता  लगाने  तथा  यह  निर्णय  करने  के  कि  इस  बीमारी
 पर  नियंत्रण  करने  के  लिए  कौनसी  विशेष  उपाय  किये  जाने  हैं-विशषकज्ञों
 और  पूर्वोत्तर  पश्चिम  बंगाल  तथा  बिहार  के

 मुख्यमंत्रियों  या  स्वास्थ्य-मंत्रियों  की  एक  विशेष  बैठक  आयोजित  करने
 का  कष्ट  जब  मेरे  जिले  में  290  बच्चों  को  मौत  तो  में

 कुछ  नहीं  कर  जब  डॉ०  राय  उन  दिनों  इस  बीमारी
 से  लड॒कर  इसका  खात्मा  कर  सके  तो आज  आप  ऐसा  क्‍यों  नहीं
 कर

 डॉ०  सी०पी०  ठखकुर  :  उन  जब  मलेरिया  कार्यक्रम
 शुरू  किया  गया  तो  सफलता  की  दर  बहुत  अच्छी  लेकिन
 वित्तीय  परेशानियों  के  कारण  हम  इस  कार्यक्रम  को  अधिक  समय  तक
 जारी  नहों  रख  मलेरिया  फिर  से  लौट  मलेरिया
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 के  मामलों  के  पुनः  होने  की  स्थिति  केवल  भारत  में  ही  नहीं
 अपितु  केवल  संयुक्त  राज्य  अमरीका  को  विश्व  भर  में  है

 *

 श्री  प्रियरंजन  दासमुंशी  :  मंत्रीजी  क्या  बात  कर  रहे

 डॉौ०  सी०पी०  खकुर  :  जी  केवल  संयुक्त  राज्य  अमरीका
 को  छोड़कर  सारे  विश्व  में  मलेरिया  का  रोग  फिर  से  फैला  पहले
 मलेरिया  पर  नियंत्रण  पा  लिया  गया  लेकिन  एक  बार  फिर  से
 इसका  प्रकोप  हुआ  है

 श्री  तरूण  गोगोई  :  अध्यक्ष  एक  तरफ  तो  मंत्रीजी  ने
 अपने  उत्तर  में  यह  कहा  कि  मलेरिया  का  प्रकोप  कम  हो  रहा  है  और

 दूसरी  तरफ  अब  यह  ये  कह  रहे  इसमें  फिर  से  बढ़ोत्तरी  हो  रहो
 दोनों  बातें  परस्पर-विपरीत  हैं  .

 डाौ०  सी०पी०  उकुर  :  इससे  प्रतिवर्ष  दो  से तीन  मिलियन
 लोग  पीडित  हो  रहे  हमने  मलेरिया  उन्मूलन  कार्यक्रम  में  उल्लेखनीय
 सफलता  हासिल  की  हम  इसे  पूरी  तरह  समाप्त  कर  देने  के  काम
 में  जुटे  लेकिन  मलेरिया  का  उन्मूलन  कठिन  कार्य  इसका  नियंत्रण
 भले  ही  सरल

 श्री  सुरेश  कुरूप  :  अध्यक्ष  मलेरिया  के  उन्मूलन  के  लिए
 जो  सबसे  सस्ता  और  सबसे  महत्वपूर्ण  कीटनाशक  उपयोग  किया  जाता

 वह  जैसा  कि  हम  सब  जानते  इसे  भारत  में  हिन्दुस्तान
 इन्सेक्टीसाइड्स  लिमिटेड  की  इकाइयों  में  तथा  कोच्चि  स्थित्त  हिन्दुस्तान
 इन्सेक्टीसाइड्स  लिमिटेड  की  एक  इकाई  में  उत्पादित  किया  जाता

 हिन्दुस्तान  इनसेक्टीसाइड्स  लिमिटेड  का  निजीकरण  करने  की  बात
 लेकिन  इसमें  यह  खतरा  है  जैसे  ही  सरकार  इसका

 एल-को-जो  प्राथमिकत्ता  वाले  क्षेत्रों  मे ंआता  निजीकरण  कर
 उन्हें  अपनी  आवश्यकता  और  तत्कालिकता  के  अनुसार  नहीं
 मिल  जब  पिछले  साल  उडीसा  में  महाचक्रवात  आया  तो

 बडी  संख्या  में  के  वैगन  को  कोच्चि  इकाई
 से  उड़ीसा  के  लिए  रवाना  हुए  इस  इकाई  के  महत्त्व  को
 देखते  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या
 मलेरिया  उन्मूलन  कार्यक्रम  के  महत्व  को  ध्यान  में  अपने  प्रभाव
 का  उपयोग  करेंगे  और  सरकार  पर  हिन्दुस्तान  इनसेक्टीसाइड्स  लिमिटेड
 का  निजीकरण  न  करने  के  लिए  दबाव

 डॉ०  सी०पी०  खकुर  :  में  पूरा  प्रयास

 श्री  प्रभुनाथ  सिंह  :  अध्यक्ष  माननीय  मंत्रीजी  ने  बताया
 कि  इसमें  राजनीति  का  कोई  सवाल  नहीं  हम  भी  जानते  हैं  कि
 इसमें  राजनीति  का  सवाल  नहीं

 श्री  रामजी  लाल  सुमन  :  अध्यक्ष  क्या  समय  का  ख्याल
 यहां  की  सभी  घड़ियां  खराब

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  अध्यक्ष  पीठ  से  ही  प्रश्न  किया  जा  रहा
 हरेक  यही  प्रश्न  कर  रहा
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 श्री  प्रभुनाथ  सिंह  :  अध्यक्ष  इस  समय  बिहार  मलेरिया
 बीमारी  से  ग्रस्त  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक  मिनट  ही  बाकी

 श्री  प्रभुनाथ  सिंह  :  मलेरिया  का  प्रकोप  दक्षिण  बिहार  में  ज्यादा
 है  और  उत्तर  बिहार  में  कुछ  कम  है  लेकिन  वहां  इसका  प्रकोप

 मध्याह  12.00  बजे

 लेकिन  हम  यह  बताना  चाहते  हैं  कि  इस  मद  में  बिहार  सरकार
 को  जो  निर्देश  अथवा  पैसा  दिया  गया  उसके  तहत  न  तो  बिहार
 के  किसी  अस्पताल  में  दवा  है  और  न  कोई  सामान  ही  यहां  तक
 कि  चिकित्सक  भी  उपलब्ध  नहीं  रहते  मैं  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता

 हूं  कि  केन्द्र  सरकार  से  जो  पैसा  बिहार  के  लिये  जाता  क्या  आप
 इसकी  समय  समय  पर  समीक्षा  करते  हैं  कि  जो  पैसा  दिया  गया
 उसकी  व्यवस्था  ठीक  ढंग  से  होती  है  या

 डॉ०  सी०पी०  ठकुर  :  अध्यक्ष  मुझे  मिनिस्टर  हुये  अभी
 थोडा  समय  हुआ  बिहार  में  एक  समीक्षा  कर  चुके  हैं  और  दूसरी
 समीक्षा  करने  जा  रहे

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  दूरसंचार  प्रणाली
 का  आधुनिकीकरण

 *101.  श्री  बसनगौड़ा  रामनगौड़  पाटिल  :  क्या  संचार  मंत्री  यह
 बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  दूरसंचार  प्रणाली
 का  आधुनिकीकरण  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा
 उठने  का  प्रस्ताव  है  ?

 संचार  मंत्री  राम  विलास  :  से  सरकार
 ने  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  दूरसंचार  प्रणालियों  के  आधुनिकीकरण  की  योजना
 बनाई  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ऑफ  इलैक्ट्रॉनिक  एक्सचेंजों
 से  टेलीफोन  कनेक्शन  प्रदान  किये  जा  रहे  गांवों  में  अब  तक  निकटतम

 एक्सचेंजों  से  लैंड  लाइनों  पर  और  एनालॉग  मल्टी  एक्सेस  रेडियो  रिले

 )  प्रणालियों  पर  ग्रामीण  सार्वजनिक  टेलीफोन  )
 उपलब्ध  कराये  गए  एमएआरआर  प्रणालियों  का  कार्यनिष्पादन
 संतोषजनक  नहीं  पाया  अतः  विभाग  ने  वीपीटी  उपलब्ध  कराने

 लिए  डिजिटल  तकनीक  पर  आधारित  निम्नलिखित  नई  प्रौद्योगिकियां
 लगाने  की  योजना  बनाई  है  :-
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 -  वायरलैस  इन  लोकल  लूप  प्रणाली  :  ग्रामीण
 क्षेत्रों  मे ंवीपीटी  लगाने  और  टेलीफोनों  की  छितरी  हुई  मांग
 को  पूरा  करने  के

 —  सी-डॉट  टाइम  डिविजन  मल्टिपल  एक्सेस  पॉइन्ट  टू  मल्टि
 पॉइन्ट  (टीडीएमए/पीएमपी)  :  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंबीपीटी  लगाने
 और  टेलीफोनों  की  छितरी  हुई  मांग  को  पूरा  करने  के

 -  उपग्रह  :  देश  के  दुर्गग  और  अलग-थलग
 क्षेत्रों  में वोपीटी  लगाने  के

 इसके  जहां  कहां  तकनीकी  रूप  से  व्यवहार्य  है  और  लाइन
 की  लम्बाई  लगभग  5  वहां  लैंड  लाइनों/भूमिगत  केबलों
 के  माध्यम  से  वीपीटी  उपलब्ध  कराये  जाते

 सरकार  की  योजनाएं  निम्नानुसार  हैं  :

 -  निजी  फिक्स्ड  सेवा  प्रदाताओं  के  संयुक्त  प्रयास  से  शेष  गांवों
 में  मार्च  2000  तक  वीपीटी  उपलब्ध

 -  .  मार्च  2002  तक  मांग  पर  टेलीफोन  उपलब्ध

 -  सभी  एक्सचेंजों  में  2000  तक  विश्वसनीय  पारेषण
 माध्यम  उपलब्ध

 -  सभी  एक्सचेंजों  में  वर्ष  तक  एसटीडी  सुविधा
 उपलब्ध

 -  प्रत्येक  ब्लॉक  मुख्यालय  में  चालू  वर्ष  में  इन्टरनेट  सुविधा
 उपलब्ध

 विभाग  ने  निम्नलिखित  उपाय  किए  :

 -  देश  के  सभी  गांवों  में  वर्ष  2000  तक  टेलीफोन  सुविधा
 उपलब्ध  कराने  के  लक्ष्य  को  पूरा  करने  के  लिए  सम्पूर्ण
 दूरसंचार  प्रणाली  को  तैयार  किया  गया

 —  .  1.7.2000  की  स्थिति  के  अनुसार  देश  में  6.07  लाख  गांवों
 में  से  3.76  लाख  गांवों  में  वीपीटी  सुविधा  उपलब्ध

 चालू  वित्तीय  वर्ष  में  ।  लाख  गांवों  को  तथा  अगले  वित्तीय
 वर्ष  में  शेष  गांवों  को  निजी  फिक्स्ड  सेवा  प्रदाताओं  के

 संयुक्त  प्रयास  से  वीपीटी  उपलब्ध  कराने  का  प्रस्ताव
 बीपीटी  के  प्रावधान  के  लिए  डब्ल्यूएलएल  प्रणालियां  तथा
 सी-डॉट  टीडीएमए/पीएमपी  प्रणालियां  प्राप्त  की  जा  रही
 उपस्कर  2000  तक  उपलब्ध  हो  जाने  की  आशा

 -  400  उपग्रह  टर्मिनलों  का  प्रापण  किया  जा  रह्म  है  और
 देश  के  दूरस्थ  तथा  अलग-थलग  क्षेत्रों  में  इन्हें  प्रगामी  रूप

 से  संस्थापित  किया  जा  रहा

 -  देश  में  एमएआरआर  प्रणाली  पर  कार्यरत  दोषयुक्त  वीपीटी
 को  वर्ष  2002  तक  चरणबद्ध  तरीके  से  नई  प्रौद्योगिकी  के
 वीपीटी  में  बदलने  की  योजना  है
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 -  .  इस  समय  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  21755  टेलीफोन  एक्सचेंज  काम
 कर  रहे  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान
 343  एक्सचेंज  संस्थापित  करने  का  प्रस्ताव  इन  टेलीफोन

 एक्सचेंजों  के  लिए  विश्वसनीय  ओएफसी  माध्यम
 उपलब्ध  कराया  जा  रहा

 -  सभी  सैकण्डरी  स्विचन  क्षेत्र  मुख्यालयों  में  इन्टरनेट
 नोड  उपलब्ध  कराये  इसी  सभी  ब्लॉक

 मुख्यालयों  और  जिला  मुख्यालयों  में  चालू  वित्तीय  वर्ष  के
 दौरान  इन्टरनेट  सुविधा  उपलब्ध  करा  दी

 हाथियों  की  हत्या

 *104.  श्री  एस०डी  ०एन०आर०  वाडियार  :  क्‍या  पर्यावरण  एवं
 वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  के  कुछ  राज्यों  में  हाथियों  की  हत्या  करने  के
 मामलों  में  वृद्धि  हो  रही

 (@)  यदि  तो  उन  राज्यों  में  ऐसे  किन-किन  क्षेत्रों  की  पहचान
 की  गई  है  जहां  हाथियों  को  शिकार  चोरों  का  शिकार  होना  पड़  रहा

 और

 शिकार-चोरों  से  हाथियों  को  बचाने  के  लिए  क्‍या  कदम
 उठाए  गए  हैं  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्री  टी०आर०  और
 उपलब्ध  सूचना  से  यह  पता  चलता  है  कि  देश  के

 कुछ  राज्यों  में  हाथी  के  अवैध  शिकार  में  वृद्धि  हुई  इनका  ब्यौरा
 संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 हाथियों  के  बचाने  के  लिए  किए  गए  उपाय  निम्नलिखित
 हैं  :-

 विभिन्न  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाओं  अर्थात्‌  हाथी
 राष्ट्रीय  उद्यानों  और  अभयारण्यों  का  बाघ

 सुरक्षित  क्षेत्रों  के  आसपास  पारि-विकास  के  अंतर्गत
 राज्यों  का  वित्तीय  तकनीकी  और  वैज्ञानिक  सहायता  उपलब्ध
 कराई  जाती  है  ताकि  हाथियों  के  प्राकृतिक  निवास  स्थानों
 में  उनकी  दीर्घकालिक  उत्तरजीविता  को  सुनिश्चित  किया  जा

 -  वन्यजीव  1972  के  अंतर्गत  हथियों
 और  अन्य  वन्यप्राणियों  कं  शिकार  और  वाणिज्यिक  -  उपयोग
 के  विरुद्ध  कानूनी  सुरक्षा  प्रदान  की  जाती

 -  वन्यजीवों  के  अवैध  शिकार  और  व्यापार  को  नियंत्रित
 करने  के  लिए  पर्यावरण  और  भारत  सरकार
 की  अध्यक्षता  में  विशेष  समन्वय  और  प्रवर्तन  समिति  की
 स्थापना  विभिन्‍न  राज्यों  में  राज्य  स्तर  और  जिला
 स्तर  पर  इसी  प्रकार  की  समितियों  की  स्थापना  की  गई
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 -
 .  यन्यजीव  अपराधों  में  अपराधियों  के  विरुद्ध  मुकदमा  चलाने

 के  लिए  प्राधिकृत  केन्द्रीय  अन्वेषण

 -  सशस्त्र  दर्सों  और  स्ट्राइक  बलों  को  शामिल  कर  के
 अवसंरचना  को  सुदृढ़  बनाने  के  लिए  राज्य  सरकार  को
 सहायता  प्रदान

 -  हाथ  में  लिए  गए  सुरक्षा  उपायों  की  कारगर  निगरानी  के
 लिए  रॉज्य  सरकार  के  साथ  आवधिक
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 -  वन्यजीव  अधिकारियों  के  द्वारा  छपे  मारे  जाते  जब  कभी

 भी  हाथियों  सहित  वन्यजीवों  के  अवैध  व्यापार  की  सूचना
 पर  तक  पहुंचती

 -  हाथी  के  अंगों  एवं  अन्य  वन्यजीव  उत्पादों  की  तस्करी
 रोकने  के  लिए  देश  के  मुख्य  निर्यात  केन्द्र  पर
 वन्यजीव  के  परिरक्षण  के  क्षेत्रीय  और  उप-दक्षेत्रीय  कार्यालय
 खोले  गए

 ह

 विवरण

 राज्य
 ह

 4995-96  1996-97  1997-98

 1.  आंध्र  प्रदेश  0  त  0

 2.  अरूणाचल  प्रदेश  त  त  0

 3.  असम  6  4  6

 बिहार  1  2  3

 5.  कर्नाटक  11  16  23

 6.  केरल  8  8  5

 7.  मेघालय  10  5  3

 8.  उड़ीसा  20  11  7

 9.  तमिलनाडु  7  15  6

 10.  उत्तर  प्रदेश*  7  6

 11...  पश्चिम  बंगालन  0  त  4

 12...  नागालैंड  8  5  1

 कुल  गिर  76  64

 वर्ष  1996-1999

 भारतीय  भू-वैज्ञानिक  सर्वेक्षण  का
 विदेशों  के  साथ  सहयोग

 *106.  श्री  तिऱनावकरसू  :  क्या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  भारतीय  भू-वैज्ञानिक  सर्वेक्षण  के  साथ
 विभिन  क्षेत्रों  में  सहायोग  हेतु  विदेशों  से  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  गत  तीन  वर्षों
 में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  भारतीय  भू-वैज्ञानिक  सर्वेक्षण  द्वारा  विदेशों
 में  क्या-क्या  कार्य  शुरू  किए  गए  और

 राज्यों  द्वारा  सूचित  किए  गए  अनुसार  हाथियों  के  अवैध  शिकार  के  मामले

 अवैध  शिकार  के  मामले  संवेदनशील  क्षेत्र/संख्या

 1998-99

 0

 0

 3  कार्बी  दारांग

 2  पालामाऊ

 25  बांदीपुर  कोल्लीगल

 4  इदुक्की

 2  पूर्वी  गारो  तूरा  खासी  हिल्स

 13  सतकोसिया  जोर्ज  एवं  आठ  गढ़

 9  नीलगिरी  मुदुमलाई

 4  कार्बेट

 13  जलपाईगुडी

 75

 उपरोक्त  अवधि  के  दौरान  इससे  अर्जित  राजस्व  का  ब्यौरा
 क्या  हि

 विद्युत  मंत्री  पी०आर०  :  सरकार  को
 भारतीय  भू-वैज्ञानिक  सर्वेक्षण  के  साथ  सहयोग  के  बारे
 में  प्रत्यक्ष  और  अप्रत्यक्ष  तौर  पर  विभिन्‍न  रूपों

 साउथ  संयुक्त  राज्य
 म्यंमार  और  मौरक्कों  से  अनुरोध  प्राप्त  हुए

 भारतीय  भू-वैज्ञानिक  सर्वेक्षण  द्वारा  विदेशों  में  पिछले  तीन
 वर्षों  के  दौरान  गए  कार्य  का  ब्यौरा  निम्नवत्‌  है  :-
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 भूविज्ञान  के  क्षेत्र  भूटान  और  भारत  के  बीच  परस्पर
 सहयोग  बढ़ाने  के  उद्देश्य  भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण
 भूटान  में  1961  अपना  भूटान  यूनिट  कार्यालय  स्थापित
 भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  के  भूटान  यूनिट  ने  पिछले  तीन  वर्षों
 के  दौरान  ड्रिलिंग  की  मदद  तासीसेखा  क्षेत्र  आधार  धातु
 के  लिए  तशेबर  और  नगांगलम  क्षेत्र  सीमेंट  ग्रेड  चूना  पत्थर
 के  लिए  तथा  शा  क्षेत्र  में  कैल्शियम  कारबाइड  और  कास्टिक
 सोडा  के  लिए  अन्वेषण  जारी  इसने

 मूंगार  और  समडरूप  झोंकर  जिलों  के  भागों  में  चूना  पत्थर
 और  कीमती  धातुओं  के  लिए  अन्वेषण  कार्य  किए  तथा  क्वार्टजाइट
 में  भूवैज्ञानिक  मानचित्रण  और  भू-रसायनिक  सैम्पलिंग  कार्य

 बंगलादेश

 भारत  सरकार  फरक्का  का  गंगा  वाटर  शेयर  करने  के
 संबंध  में  बंगलादेश  सरकार  के  साथ  एक  संधि  पर  हस्ताक्षर  किए

 जल  संसाधन  मंत्रालय  ने  वाटर-फलो  को  मापने  के  लिए  एक
 विशेषज्ञ  टीम  का  गठन  किया  है  भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण
 सहित  विभिन्‍न  संगठनों  के  सदस्यों  को  सम्मिलित  किया  गया
 भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  के  एक  उप  महानिदेशक  को  इस  टीम
 में  भेजा  गया  इस  परियोजना  के  अंतर्गत  14-17
 1998  और  11-16  1999  के  दौरान  संयुक्त  टीम  की

 दूसरी  और  तीसरी  बैठक  में  भाग  लेने  के  लिए  इस  अधिकारी
 ने  दो  बार  बंगला  देश  का  दौरा  इस  संयुक्त  वैज्ञानिक  कार्यक्रम
 के  अंतर्गत  कार्य  प्रगति  पर

 नेपाल

 इन्डो-नेपाल  पंचेश्वर  बहुउद्धेश्य  परियोजना  का  जांच  कार्य
 60  के  दशक  में  शुरू  किया  केन्द्रीय  जल  आयोग  ने  चूंकि
 1981  में  जांच  कार्य  शुरू  पंचेश्वर  परियोजना  के
 लिए  केन्द्रीय  जल  आयोग  भारतीय  भूबैज्ञानिक
 सर्वेक्षण  के  भूवैज्ञानिकों  की  सेवाएं  प्राप्त  कर  रहा  2  से
 28  2000  के  दौरान  दोनों  साइडों  के  विशेषज्ञों  ने  परियोजना
 एरिया  का  दौरा  इस  दौरे  के  दौरान  भारतीय  भूवैज्ञानिक
 सर्वेक्षण  के  अधिकारियों  ने  डैमस  को  नियंत्रित  करने  के  लिए
 स्थल  निरीक्षण  में  भाग  1998  और  1999
 में  10-15  दिनों  के  भारतीय  भूबैज्ञानिक  सर्वेक्षण  की  टीम
 के  सदस्यों  ने  फील्ड  कार्य  वर्ष  1999-2000  और  उसके
 बाद  के  भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  के  उत्तरी  लखनऊ
 के  फील्ड  सीजन  प्रोग्राम  इस  परियोजना  का  कार्य  सम्मिलित

 2001  समयबद्ध  तरीके  से  जांच  कार्य  और  रिपोर्ट
 को  तैयार  करने  का  समस्त  कार्य  पूरा  किया  जाना

 भारतीय  भूबैज्ञानिक  सर्वेक्षण  द्वारा  विदेशों  में  किए
 गया  कार्य  द्विपक्षीय  तकनीकी  सहयोग  कार्यक्रमों  के  अंतर्गत
 भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  को  किसी  तरह  का  कोई  राजस्व  प्राप्त
 नहीं  हुआ

 9  1922  लिखित  उत्तर  30

 ग्रामीण  डाकषघरों  में
 ई-मेल  और  इंटरनेट  सुविधा

 *107.  श्री  दिलीपकुमार  मनसुखलाल  गांधी  :  क्‍या  संचार  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंस्थित  कितने  डाकघरों  में  इस  समय
 इंटरनेट  और  कम्प्यूटर  सुविधाएं  उपलब्ध

 क्या  सरकार  का  एक  नियत  समय-सीमा  में  ग्रामीण  क्षेत्रों
 में  स्थित  सभी  महत्वपूर्ण  डाकघरों  में  उक्त  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने
 का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  ने  देश के  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंस्थित  शेष  डाकघरों
 में  भी  कम्प्यूटर  सुविधा  उपलब्ध  कराने  के  लिए  कोई  समयबद्ध  कार्यक्रम
 तैयार  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और  .

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्री  राम  विलास  :  से  विभाग
 ने  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारंभ  से  ही  शहरी  और  ग्रामीण
 दोनों  कम्प्यूटोकरण  तथा  आधुनिकौकरण  का  कार्यक्रम  शुरू  किया

 लगभग  26  हजार  डाकपघरों  में  लगभग  14  हजार  डाकघर  ऐसे

 जो  दो  से  अधिक  डाक  कर्मचारियों  द्वारा  संचालित  किए  जाते
 इनका  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  माध्यम  से  कम्प्यूटरीकरण  करने  का  प्रस्ताव

 बशर्ते  कि  धनराशि  उपलब्ध  महत्वपूर्ण  डाकघरों  जिनमें  ग्रामीण
 क्षेत्र  के डाकधघर  भी  शामिल  कम्प्यूटरों  की  स्थापना  करना  एक
 योजना  कार्यकलाप  के  रूप  में  शुरू  किया  गया  इन  कम्प्यूटरों  को

 बहुउद्देशीय  काउंटर  मशीनों  के  रूप  में  भी  जाना  जाता  पंचवर्षीय
 योजना  के  दौरान  ऐसी  कुल  2660  मशीनें  लगाई  1997-98,  1998-99
 और  1999-2000  के  दौरान  क्रमशः  918,  1429  और  1250  मशीनें
 लगाई  ग्रामीण  क्षेत्र  में  ऐसे  डाकघरों  की  जिनमें  कम्प्यूटर
 लगाए  गए  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  इन  कम्प्यूटोंक  का
 हो  खिड़की  पर  विभिन्‍न  डाक  वस्तुओं  की  बुकिंग  करने  के  लिए  उपयोग
 किया  जा  रहा  ये  कम्प्यूटर  पर  छपी  रसीद  भी  देते  ऐसी  डाक

 वस्तुएं  भेजने  के  लिए  जनता  को  डाक-टिकट  नहीं  खरीदने  पड़ते
 इन  कम्प्यूटरों  से  विभिन्‍न  फ्रंट  तथा  बैंक  आफिस  कार्य  करने  में  भी

 सुविधा  होती  इन  मशीनों  पर  वार्षिक  कुल  12  करोड़  से  भी  अधिक
 लेन-देन  होते  पिछले  वर्ष  हमने  अपने  कार्यों  का  पूर्ण  कम्प्यूटरीकरण
 करने  का  प्रयास  किया  है  तथा  फलस्वरूप  200  से  अधिक  डाकपघरों
 का  पूर्ण  कम्प्यूटरीकरण  हुआ

 भर्बी  पंचवर्षीय  योजना  के  5000  मशीनें  खरीदने  के  लिए
 कुल  41  करोड़  रु०  आबंटित  किए  गए  इनमें  से  3,597  मशीनें

 संस्थापित  और  चालू  की  जा  चुकी  पंचवर्धाय  योजना
 के  शेष  दो  वर्षों  ऐसी  अन्य  2000  मशीनें  खरीदने  और  संस्थापित
 करने  का  प्रस्ताव
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 विवरण

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कम्प्यूटरीकृत  डाकघरों  में  आंकड़े  दूरसंचार  कंपनियों  पर  बकाया  राशि

 असम  12  *108.  डा०  मदन  प्रसाद  जायसवाल  :

 बिहार  14
 श्री  विलास  मुत्तेमवार  :

 दिल्ली  2
 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  नि
 क्‍या  दूरसंचार  विभाग  ने  निजी  सेल्यूलर  टेलीफोन

 आपरेटरों  को  यह  धमकी  दी  है  कि  यदि  वे  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में

 हरियाणा  2  सेवाओं  के  संचालन  के  लिए  फ्रिक्वेंसी  प्रभारों  से  संबंधित  देय  धनराशि

 जम्मू  और  कश्मीर  3
 का

 करने  में  असफल  रहते  हैं  तो  उन्हें  भयंकर  परिणाम  भुगतने

 करल
 ड़

 यदि  तो  क्‍या  सभी  निजी  सेल्यूलर  आपरेटरों  को  30

 कर्नाटक  3  2000  तक  अपने  बकाया  राशि  चुकाने  अथवा  दंडात्मक  कार्रवाई

 मध्य  प्रदेश
 का  सामना  करने  को  कहा  गया  है  जिसमें  उन्हें  अपनी  बैंक  गारंटी

 14
 भी  गंवानी  पड़  सकती

 महाराष्ट्र
 गा

 यदि  तो  उन  कंपनियों  के  नाम  कया  हैं  और  वर्तमान

 उत्तर-पूर्व  4  में  उनमें  से  प्रत्येक  के  विरुद्ध  कितनी  राशि  बकाया  है  और  उनके  विरुद्ध
 यह  बकाया  राज्य-वार  कितने-कितने  समय  से  और

 उड़ीसा  ।
 .  30  2000  की  अवधि  समाप्त  हो  जाने  के  बाद  सरकार

 पंजाब  18
 का  क्‍या  कार्रवाई  करने  का  प्रस्ताव

 राजस्थान  रे  संचार  मंत्री  राम  विलास  :  और

 तमिलनाडु  वव

 उत्तर  प्रदेश  4  विस्तृत  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 पश्चिम  बंगाल  12  सरकार  ने  कुछ  ऑपरेटरों  द्वारा  रॉयल्टी  प्रभारों  के  भुगतान
 में  व्यतिक्रम  को  गंभीरता  से  लिया  है  और  उपयुक्त  समय  के

 हिमाचल  प्रदेश  10
 अन्दर  इसकी  वसूली  को  प्रभावी  बनाने  के  लिए  कदम  उठाए  जा  रहे

 आंध्र  प्रदेश  5

 विवरण

 31  2000  तक  बकाया  राशि  का  ब्यौरा

 *(कैलेण्डर  वर्ष  के  लिए  देय  राशि  का  भुगतान  अग्रिम  में  किया  जाना

 कंपनी  राज्य  2000  तक  देय  राशि  जमा  राशि  बकाया  राशि

 1  2  3  4  5  6

 1.  मैं०  हचीसन  मैक्स  टेलीकाम  मुंबई  13,90,15,900  13,90,15,900  शून्य

 2.  मै०  मोबाइल  मुंबई  10,49,75,700  10,49,75,700  75,700  शून्य

 3.  मै०  उषा  मार्टिन  कलकत्ता
 6,13,07 000  6,13 07 000  शून्य

 4.  मै०  भोदी  टेलस्ट्रा  कलकत्ता  4,99  200  3,40,42,825  1,58,94,375

 ,375
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 मै०  स्काई  सेल

 मै०  स्टर्लिंग

 मै०  एयरटेल

 मै०  इस्कोटेल  मोबाइल
 कम्यूनिकेशन्स  लि०

 मै०  इस्कोटेल  मोबाइल

 कम्यूनिकेशन्स  लि०

 मै०  इस्कोटेल  मोबाइल
 कम्यूनिकेशन्स  लि०

 -  मै०  यूएस

 -  मै०  यूएस

 -  मै०  यूएस

 -  मै०  बिस्‍ल्‍ला  एटी  एंड  टी

 कम्यूनिकेशन्स  लि०

 .  मै०  बिस्‍ला  एटी  एंड  टी

 कम्यूनिकेशन्स  लि०

 .  मै०

 -  मै०

 .  मै०

 मै०

 .  मै०

 एयरसेल  डिजीलिंक

 एयरसेल  डिजीलिंक

 एयरसेल  डिजीलिंग

 हेकक्‍्साकाम  इंडिया  लि०

 जेटी  मोबाइल्स  लि०

 जेटी  मोबाइल्स  लि०

 जेटी  मोबाइल्स  लि०

 स्पाइस  कम्यूनिकेशन्स

 स्पाइस  कम्यूनिकेशन्स

 टाटा  सेल्यूलर  लि०

 कोशिका  टेलीकाम

 कोशिका  टेलीकाम

 कोशिका  टेलीकाम

 3

 चेनई

 चेन्नई

 दिल्ली

 दिल्ली

 केरल

 हरियाणा

 उ०प्र०

 केरल

 महाराष्ट्र

 तमिलनाडु

 गुजरात

 हरियाणा

 उ०प्र०  )

 राजस्थान

 राजस्थान

 पंजाब

 आंध्र  प्रदेश

 कर्नाटक

 कर्नाटक

 आंध्र  प्रदेश

 उ०प्र०

 उ०प्र०

 बिहार

 9  1922

 4

 4,59,14,600

 5,63,08,000

 000

 19,08

 £6

 783,40,800

 8,34,92,500.

 9,22,86,000

 17

 80

 9,52,32  ,300

 8

 6,89,03,500

 22

 5,40,95,900

 ,36

 6,92,23,400

 3,80,29,000

 9,03,60,000

 61,36

 500

 481,52 800

 5

 167,51,000

 2,58,47  725

 19,08,37,200

 10,66,83,900

 2,25,32,448

 2,0  A48

 3,00,84,072

 3,46,45,483

 4,85,27,900

 3,77,27,400

 483

 485

 शून्य

 शून्य

 26,00,000

 शून्य

 4.85

 2,97,36,077

 5,84,70,000

 27,58,400

 90/2,800

 शून्य

 लिखित  उत्तर  34

 2  6

 मै०  सेल्यूलर  2,91

 3,04,0,275

 शून्य

 शून्य

 शून्य

 8,33,33,464

 8,33,33,464  ,328

 32,96

 ३3,49/4,600

 A9

 7,79,86,800

 4,66,64,700

 12,79

 6,89,03,500

 4,55,52,800

 800

 5,40,95,900

 4,60,60,360

 2,26,30,400

 6,06  ,23  ,983

 ३,॥7  800

 281,06  ,300

 5

 181,44,957
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 34.

 2...
 3  4  5  6

 31.  मै०  कोशिका  उड़ीसा  265,38,400  शून्य  2/65,38,400

 32.  मै०  आरपीजी  मध्य  प्रदेश  5 42,97 200  1,03,39,300  4,39,57,900

 33.  मै०  रिलायंस  टेलीकॉम  लि०  मध्य  प्रदेश  4,82,52,200  1,79,71,950  3/02,80,250

 34.  मै०  रिलायंस  टेलीकॉम  लि०  हिमाचल  प्रदेश  ३4,89,000  32,88,650  2,00,350

 35.  मै०  रिलायंस  टेलीकॉम  लि०  पश्चिम  बंगाल  1,76,55,900  82,88  375  93,67,525

 36.  मै०  रिलायंस  टेलीकॉम  लि०  असम  98,11,300  75,41,825  22,69,475

 37.  मै०  रिलायंस  टेलीकॉम  लि०  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  38,46,500  37,90,250  56,250

 38.  मै०  रिलायंस  टेलीकॉम  लि०  बिहार  341,57 600  1,39 69,775  2,01

 39.  मै०  रिलायंस  टेलीकॉम  लि०
 उड़ीसा  90,60,325  825

 40.  मै०  भारती  टेलीनेट  हिमाचल  प्रदेश  2,25,80,900  45,62,500  76

 मै०  एयरसेल  तमिलनाडु  शून्य

 .  से  पता  चलता  है  कि  देश  के  वन  आवरण  में  180,18  से  400

 वन  क्षेत्र  में  कमी
 1,67  के  बीच  प्रतिशत  63,800  वर्ग  से
 प्रतिशत  (6,37,293  वर्ग  तक  मामूली  कमी  आई  वन  आवरण

 श्री  बुजलाल  खाबरी  :  के  प्रत्येक  मूल्यांकन  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया

 श्रीमती  जसकौर  मीणा  :

 क्या  पर्यावरण  एवं  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पिछले  कुछ  वर्षों  के  दौरान  देश  के  बन  क्षेत्र  में  तेजी
 से  कमी  आई

 यदि  तो  बन  क्षेत्र  में  ऐसी  अत्यधिक  कमी  के  पीछे
 क्या  कारक  उत्तरदायी

 पिछले  तीन  वर्षों  की  तुलना  में  आज  की  तारीख  के  अनुसार
 देश  में  कुल  कितना  बन  क्षेत्र

 क्‍या  द्वारा  इस  संबंध  में  हाल  में  किए
 अध्ययन  से  देश  में  तेजी  से  बन  क्षेत्र  में  कमी  के  बारे  में  पता  चला

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  वनों  की  सुरक्षा  के  लिए  कोई
 योजना  तैयार  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  योजनाओं  के  लिए  कितनी  धनराशि  स्वीकृत  की  गई

 पर्यावरण  और  वन  मंत्री  टी०आर०  :  से
 भारतीय  वन  सर्वेक्षण  द्वारा  उपग्रह  आंकड़ा  का  उपयोग  करके  हर  दो
 वर्ष  में  देश  के  वन  आवरण  का  मूल्यांकन  किया  जाता  मूल्यांकन

 क्र०  मूल्यांकक  उपग्रह  |  भौगोलिक  क्षेत्र  के
 सं०  आंकडा  आवरण  प्रतिशत  के  रूप

 अवधि  में  वन  आवरण

 Wo  पहला  आंकड़ा  आवरण  प्रतिशत के
 प्

 2...  दूसरा  अवधि  638804  वन

 3...  तीसरा  1981-83  639364  19.49

 4...  चौथा  639386

 5
 पांचवा  638879

 6...  छठ  633397

 7...  सातवां  637293

 वन  आवरण  को  प्रभावित  करने  वाले  कुछ  कारक  हैं-मांग  और

 पूर्ति  मे ंअधिक  अंतर  होने  के  कारण  बनों  से  अवैध  रूप  से  वनोत्याद
 प्राप्त  चूम  अपर्याप्त  चरागाह  गैर-वानिकी
 प्रयोजनों  के  लिए  वन  भूमियों  का  अपवर्तन  और  अपर्याप्त

 एण्ड  फारेस्ट्स-ए  रिपोर्ट  ऑफ
 2000'”  शीर्षक  के  अंतर्गत  संयुक्त  राष्ट्र  जनसंख्या  निधि  एन  एफ
 पी  की  रिपोर्ट  के  अनुसार  राष्ट्र  की  अवधि  में  देश  के
 वन  आवरण  में  मामूली  सी  गिरावट  आईं  इस  रिपोर्ट  में  यह  भी
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 बताया  गया  है  कि  देश  का  वन  आवरण  यर्ष  1951  में  भौगोलिक
 क्षेत्र  के  22  प्रतिशत  से  घट  कर  वर्ष  1997  में  29  प्रतिशत  रह  गया

 पर्यावरण  एवं  वन  मंत्रालय  द्वारा  वर्ष  1987  में  पहली  बार
 1981-83  के  उपग्रह  आंकड़ा  का  उपयोग  कर  के  भारत  के  वन  आवरण
 का  वैज्ञानिक  मूल्यांकन  किया  गया  था  और  तब  से  हर  दो  साल  बाद
 यह  मूल्यांकन  किया  जाता  संयुक्त  राष्ट्र  जनसंख्या  निधि  एन
 एफ  पी  ने  पर्यावरण  एवं  वन  मंत्रालय  द्वारा  वर्ष  1987  से  किए

 9  1922  लिखित  उत्तर  38

 गए  मूल्यांकन  के  अनुसार  वन  आवरण  के  आंकड़ों  की  तुलना  1951
 और  1969  के  अभिलिखित  वन  क्षेत्र  के  आंकड़ों  से  की  है  जो  कि

 एक  दूसरे  से  मेल  नहीं  खाते

 से  वनों  के  संरक्षण  और  विकास  के  पर्यावरण

 एवं  वन  मंत्रालय  द्वारा  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाएं  कार्यान्वित  की  जाती

 ऐसी  योजनाओं  की  संकेतक  सूची  नीचे  दी  गई  है  :-

 1.

 योजना  का  नाम

 एकीकृत  वनीकरण  और  पारि-विकास
 परियोजना  स्कीम

 क्षेत्रोनमुखी  ईंधन  की  लकड़ी  और  चारा
 परियोजना  स्कीम

 औषधीय  पादपों  सहित  गैर  इमारती  लकड़ी
 वन  उत्पाद  का  संरक्षण  और  विकास

 वृक्ष  और  चरागाह  बीच  विकास  परियोजना

 स्वैच्छिक  अभिकरणों  को  सहायता  अनुदान
 देने  संबंधी  योजना

 अवक्रमित  वनों  के  पुनरुद्धार  में  अनुसूचित
 जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  को
 शामिल  करना

 आधुनिक  दावानल  नियंत्रण  प्रविधियां

 राष्ट्रीय  उद्यचानों  और  अभयारण्यों  का
 विकास

 बाघ  परियोजना

 आदिवासी  विकास  हेतु  लाभोन्मुखी  योजना

 बाघ  रिजवों  सहित  अभयारण्यों  और

 राष्ट्रीय  उद्यानों  के  आसपास
 विकास

 ]

 सड़कों  पर  रबर  बिखना

 *110.  श्री  रमेश  चेन्नितला  :
 श्री  अजय  चक्रवर्ती  :

 योजना  के  उद्देश्य  नौंवी  योजना  के  लिए योजना  का  योजना  के  ्ौंवी  योजना  के  लिए  अनुमति
 परिव्यय  रुपए

 एकीकृत  वनीकरण  और  जल  संभरों  247.00
 का  विकास

 ईंधन  की  लकड़ी  और  चारा  उत्पादन  135.00
 को  बढ़ाना

 बांस  और  औषधीय  पादपों  पर  विशेष  बल  80.50
 देने  और  गैर  इमारती  वनोत्पाद  का  उत्पादन

 अच्छी  किस्म  के  बीच  उत्पन्न  करना  6.00

 वनीकरण  और  वृक्षारोपण  के  लिए  स्वैच्छिक  8.00
 अभिकरणों  और  गैर  सरकारी  संगठनों  को
 सहायता  देना

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  15.00
 को  शामिल  करना

 दावानल  निवारण  एवं  नियंत्रण  40.00

 वन्यजीवों  की  सुरक्षा  और  उनके  निवास  70.00
 स्थलों  का  वैज्ञानिक  प्रबंधन

 बाघ  निवास  स्थल  का  एक  भाग  बनने  75.00
 वाले  सम्पूर्ण  पारितंत्र  की  सुरक्षा

 राष्ट्रीय  उद्यानों  और  अभयारण्यों  में  रहने  19.00
 वाले  आदिवासी  परिवारों  का  पुनर्वास

 पारिस्थितिक  तौर  पर  ठोस  कार्यकलापों  के  175.00
 माध्यम  से  विकास  और  संरक्षण  को  संगत
 बनाना

 व्यस्त  हिस्सों  पर  रबर-उपचारित  कोलतार  का  उपयोग  करने  के  निर्देश

 दिए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  का  सड़कों  पर  रबर  बिछने  के  लिए  प्राकृतिक

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  सभी  राज्यों  को  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के

 रबर  के  बजाय  सिंथेटिक  रबर  को  उपयोग  करने  का  प्रस्ताव  जिसका
 आयात  करना  पड़ता  है  जबकि  प्राकृतिक  रबर  देश  में  भरपूर  मात्रा  में
 उपलब्ध
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 यदि  तो  इसके  कारण  क्‍या

 किन-किन  राज्यों  में  सड़कों  पर  रबर  बिछाने  के  संबंध  में
 प्रस्ताव  मिले  और

 इस  पर  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की  गई

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  राजनाथ  :  और
 जी  सरकार  ने  अधिक  टिकाऊ  और  बेहतर  सुविधाजनक  सड़कें
 उपलब्ध  कराने  के  लिए  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  अत्याधिक  यातायात  वाले
 खंडों  पर  मूल  निर्माण  कार्यों  के  डामर  युक्त  निषर्षण  स्तर  में  भी

 बहुलक  आशोधित  डामर  के  प्रयोग  को  शुरू  करने  का  निर्णय  लिया

 और  संशलिष्ट  और  प्राकृतिक  रबड़  सहित  कई  प्रकार
 के  आशोधकों  की  अनुमति  किसी  निर्धारित  स्थान  पर  उनके  प्रयोग
 में  मितव्यता  का  ध्यान  रखा

 उन  राज्यों  की  सूची  जिनसे  मंत्रालय  को  राष्ट्रीय  राजमार्गों
 पर  रबड॒युक्त/बहुलक  आशोधित  डामर  प्रयोग  करने  के  लिए  प्रस्ताव

 हुए  और  जो  जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  द्वारा  अनुमोदित  किए
 क्

 1...  गुजरात

 2...  हरियाणा

 3...  हिमाचल  प्रदेश

 4...  महाराष्ट्र

 5...  मेघालय

 6...  नागालैंड

 7.  राजस्थान

 8...  उत्तर  प्रदेश

 9  संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्ली

 सीमा  सड़क  संगठन  ने  निम्नलिखित  राज्यों  में  रबड़॒  आशोधित
 डामर  प्रयोग  के  परीक्षण  किए  हैं  :-

 1...  असम

 2...  अरुणाचल  प्रदेश

 3.  जम्मू  और  कश्मीर

 4...  मिजोरम

 5...  राजस्थान

 सरकार  ने  प्रस्ताव  को  अनुमोदित  कर  दिया

 31  2000  लिखित  उत्तर  40

 ]

 +*+111.  श्री  शीश  राम  सिंह  रवि  :
 श्री  मोहम्मद  शहाबुद्दीन  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  नकली  डाक  टिकटें  परिचालन  में

 यदि  तो  सरकार  के  ध्यान  में  अब  तक  ऐसे  कितने
 मामले  लाये  गये  हैं  तथा  उन  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  गई

 वर्तमान  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  देश  में  डाक-टिकर्टों  की

 कुल  कितनी  आवश्यकता

 क्‍या  देश  में  डाक-टिकर्टो  की  कोई  कमी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  सरकार  द्वारा  इस
 संबंध  में  कया  कदम  उठाए  जाने  का  विचार

 संचार  मंत्री  राम  विलास  :  से  पिछले
 दो  वर्षों  देश  में  विभिन्‍न  डाक  सर्किलों  से  नकली  डाक-टिकर्टों
 के  केवल  16  मामलों  की  रिपोर्ट  मिली  तथा  इस  संबंध  में  तत्काल

 कार्वाई  की  इन  सभी  मामलों  की  सूचना  पुलिस/केन्द्रीय  जांच

 ब्यूगो  को  दी  गई  तथा  पुलिस  प्राधिकारियों  ने  इन  मामलों  में  शामिल
 32  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  इनमें  19  बाहरी  व्यक्ति  तथा  13
 विभागीय  कर्मचारी  सभी  गिरफ्तार  कर्मचारियों  को  निलम्बित  कर
 दिया  गया  इन  मामलों  में  पुलिस/सीबीआई  की  जांच  चल
 रहो  विभाग  ने  भी  साथ  हो  साथ  कार्रवाई  शुरू  की  तथा  इन  मामलों
 में  9  और  कर्मचारियों  के  शामिल  होने  का  पता  इस
 22  कर्मचारियों  में  से  10  कर्मचारियों  के  खिलाफ  कार्रवाई  शुरू  की

 गई  शेष  12  कर्मचारियों  के  मामले  चूंकि  पुलिस  की  जांच
 चल  रही  इसलिए  विभागीय  कार्रवाई  शुरू  नहीं  की  जा  विभाग
 ने  सभी  सर्किल  अध्यक्षों  को नकली  डाक-टिकटों  के  उपयोग  के  खिलाफ
 सतर्कता  को  और  कड़ी  करने  के  विस्तृत  निदेश  जारी  किए

 पता  लगाई  गई/जब्त  की  गई  नकली  इसमें  शामिल
 व्यक्तियों  की  संख्या  तथा  गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्तियों  की  संख्या  संलग्न
 विवरण  में  दी  गई  जिसमें  इन  मामलों  में  शामिल  डाकघरों  के  नाम
 भी

 चालू  वित्त  वर्ष  के  देश  में  डाक-टिकर्टों  की  कुल  अनुमानित
 आवश्यकता  6,84,25,400  इशू  शीट्स  है  (5,77,73,300  सार्वजनिक
 डाक-टिकट  और  1,06,21,000  सरकारी  ये  डाक-टिकट
 भारत  सरकार  प्रतिभूति  आई  एस  पी  नासिक  द्वारा  मुद्रित  किये
 जाते  हैं  और  सभी  डाकघरों  के  माध्यम  से  देश  में  इनका  वितरण  होता

 इस  समय  केवल  पश्चिम  असम  और

 तमिलनाडु  सर्किलों  में  50/-  रु०  मूल्यवर्ग  की  सार्वजनिक  डाक-टिकरटों
 की  कमी  है  क्योंकि  यह  एक  बहुरंगी  डाक-टिकट  है  तथा  इसके  मुद्रण
 के  लिए  आई  एस  पी  नासिक  द्वारा  प्रयोग  की  जाने  वाली  फोरटेग्रेय्योर
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 मुद्रण  मशीन  खराब  है  और  इसकी  मरम्मत  की  जा  रही
 इस  मूल्यवर्ग  की  डाक-टिकट  की  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  विभाग

 9  1922  लिखित  उत्तर  42

 पर्याप्त  मात्रा  में  आपूर्ति  करने  के  लिए  आवश्यक  कार्रवाई  की
 किसी  अन्य  मूल्यवर्ग  की  सार्वजनिक  डाक-टिकर्टों  की  कोई  कमी

 ने  और  मूल्यवर्म  की  सार्वजनिक  डाक-टिकर्टों  की  नहीं

 विवरण

 सर्किल  स्थान  पता  लगाने  लगाई  गई/जब्त  गिरफ्तार  व्यक्तियों
 का  की  तारीख  की  गई  जाली  की  सं०

 नाम  टिकटों  का  ब्यौरा

 मूल्यवर्ग  सं०  बाहरी  कुल

 1.  असम  नाहरबाड़ी  डाकघंर  99  5/-  13.  65/-  1  1 1  त  2

 हु  1/-  8  8/-

 2.  दिल्‍ली  एनडीआरएस  टीएमओ  99  10/-  3  30/-  3  न  न  -  -

 जनकपुरी  और  2000  10/-  15.  150/-
 कालोनी  डाकघर

 3.  पश्चिम  कलकत्ता  जीपीओ  99  50/-  15.  750/-  4  5  4  5  9
 बंगाल

 4.  राजस्थान  जयपुर  99  2/-  894  1788/-  2  3  4  3  7

 1/-  3811.  3811/-

 5.  बिहार  अशोक  नगर  99  5/-  35/-  त  -  -  -  -

 10/-  2  20/-

 बाड  99...  2/-  41  82/-  1

 जमालपुर  99.  2/-  12  24/-

 पटना  99  S/-  198  990/-

 पटना  99  S/l-  12  60/-

 बांकीपुर  एचओ  99  2/-  2  4/-

 6-  महाराष्ट्र  औरंगाबाद  99  20/-  2  40/-  1  -  -  त

 ठर्णे

 मुम्बई  99  1,23,5,  33048  530/- 1  7  1  7  8

 10,20,50  और
 1/-  की  राजस्व  टिकट

 7.  उत्त  नोएडा  और  मेरठ  2000  1,23,  एनए  32,00/-  -  3  न  ३  3
 -  प्रदेश  5,10/-

 तेतरी  बाजार  बस्ती  5/-  86...  430/-  2  -  2  न  2

 8.  उत्तर-पूर्व  दीमापुर  99  5/-  72  360/-  2  -  -  -  न

 कुल  33089,  18  19  13  19  32
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 ।.  2  3  4  5  6

 सड़क  दुर्घटनाएं  2.  यू  एस  ए  1996  6307584  210225288  33.33

 *112.  डा०  सुशील  कुमार  इन्दौरा  :  3.  जापा  1996  1147532  84191360  73.37
 श्री  जोरा  सिंह  मान  :

 मंत्री
 हांगकांग  199.  ._  1760  531739  302.12

 क्या  जल-भधूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 5.  पाकिस्तान  1997  ..  229934  3133776  13.63

 क्या  देश  में  सड़कों  की  लम्बाई  के  दृष्टिकोण  से  विश्व  1996  224774  12.89
 के  अन्य  देशों  की  तुलना  में  देश  में  वाहनों  की  संख्या  कम

 6.  मलेशिया  1996  94500  7686684  81.89
 यदि  तो  पाकिस्तान  और

 मलेशिया  की  तुलना  में  भारत  की  क्‍या  स्थिति

 क्‍या  देश  में  उपरोक्त  देशों  की  तुलना  में  गाड़ियों  की  संख्या
 कम  होने  के  बावजूद  सड॒क  दुर्घटनाओं  के  मामले  अधिक

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 भारत  में  सडक  दुर्घटनाओं  की  औसत  वार्षिक  संख्या  कितनी

 भूतल  परिवहन  मंत्री  राजनाथ  :  और
 भारत  में  प्रति  सड़क  लम्बाई  के  हिसाब  से  मोटर  वाहनों  की

 कुल  संख्या  यू  एस  हांगकांग  और  मलेशिया  की  तुलना
 में  कम  पाकिस्तान  और  भारत  में  सड़कों  की  कुल  प्रयोग
 में  लाए  जा  रहे  मोटर  वाहनों  की  कुल  संख्या  और  प्रति  सड़क
 लम्बाई  के  हिसाब  से  प्रयुक्त  मोटर  वाहनों  की  संख्या  दर्शान  वाला  विवरण
 संलग्न

 से  अन्य  देशों  से  संबंधित  मोटर  वाहनों  की  संख्या
 के  संदर्भ  में  सड़क  दुर्घटनाओं  के  तुलनात्मक  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं
 भारत  में  सड़क  दुर्घटनाओं  की  वार्षिक  औसत  संख्या  लगभग  3  लाख
 प्रतिवर्ष

 विवरण

 विभिन  देशों  में  सड़कों  की  कुल  प्रयोग  में  लाए
 जा  रहे  मोटर  वाहनों  की  कुल  संख्या  और  प्रति

 सड़क  लम्बाई  के  हिसाब  से  मोटर  वाहनों  की
 संख्या  दशने  वाला  विवरण

 क्रम  देश  का  वर्ष  सड़कों  की  प्रयोग  में  प्रति
 नाम  कुल  लम्बाई  लाए  जा  रहे  सडक  लम्बाई

 मोटर  वाहनों  के  हिसाब  से
 की  कुल  मोटर  वाहनों

 संख्या  की  संख्या

 (मो.वा./सड॒क)

 1.  2  3,  4  5  6

 1...  भारत  1997  2465877  37231000  15.10
 1996  2367062  33783000  14.27

 स्रोत  :  ।.  अंतर्राष्ट्रीय  सड़क  जिनके  द्वारा  प्रकाशित  विश्व  सड़क
 1999

 2.  भारत  के  मोटर  परिवहन  आंकड़े  1996-97

 3.  भारत  के  मूल  सड़क  आंकडे  1996-97

 नोट  :  भारत  में  मोटर  वाहनों  की  संख्या  संबंधी  आंकड़े  कुल  पंजीकृत
 मोटर  वाहनों  पर  आधारित  हैं  क्योंकि  प्रयोग  में  लाए  जा  रहे
 मोटर  याहनों  की  कुल  संख्या  संबंधी  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं

 ]

 बाघों  की  मौत

 *113.  श्रीमती  श्यामा  सिंह  :
 श्री  भर्जुहरि  महताब  :

 क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भुवनेश्वर  स्थित  नन्दन  कानन  प्राणी  उद्यान  में  हाल  ही
 में  अनेक  बाघ  और  दुर्लभ  प्रजाति  के  पक्षियों  की  मौत  हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 गत  एक  वर्ष  के  दौरान  उक्त  उद्यान  में  कुल  कितने
 पक्षियों  की  मौत

 क्‍या  इस  मामले  की  कोई  प्रारंभिक  जांच  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  दोषी  अधिकारियों
 के  विरुद्ध  क्‍या  कार्वाई  की  गई

 क्या  भविष्य  में  इन  संरक्षित  वन्यजीवों  को  बचाने  के  लिए
 राज्यों  को  कोई  दिशा-निर्देश  जारी  किए  हैं/जारी  किए  जाने  का
 प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 प्राणि  उद्यानों  में  दुर्लभ  वन्यजीवों  को  बचाने  के  लिए  राज्यों
 को  कोई  दिशानिर्देश  जारी  किए  गए  हैं/जारी  किए  जाने  का  प्रस्ताव

 पर्यावरण  और  वन  मंत्री  टी०आर०  :  से
 23  2000  को  नंदन  कानन  चिड़ियाघर  में  एक  सामान्य  रंग  के
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 बाघ  की  मृत्यु  हो  गई  पोस्ट  मार्टम  रिपोर्ट  से  इस  बात  की  पुष्टि
 हुई  कि  उक्त  बाघ  की  मृत्यु  ट्राइपनोस्रोमियासिस  नामक  रोग  के  कारण
 हुई  एक  अन्य  बाघ  में  भी  2  2000  को  इसी  तरह  की
 बीमारी  के  लक्षण  देखे  चिडियाघर  के  प्राधिकारियों  ने
 आस-पास  के  बाड़ों  के  16  बाघों  को  तंग  पिंजरों  में  ले  जाने  के  बाद
 उन्हें  के  इंजेक्शन  जिस  बाघ  में  2  जुलाई  को  बीमारी
 के  लक्षण  दिखाई  दिए  उसकी  4  जुलाई  को  मौत  हो  शेष
 15  बाधों  में  से  जिन्हें  3  जुलाई  को  इंजेक्शन  दिए  गए  8  बार्घो
 की  सफेद  और  2  4  और  5  2000  के  बीच
 मौत  हो  6  और  7  2000  को  एक-एक  सफेद
 बाघ  की  मृत्यु  हो  यह  भी  पता  चला  है  कि  1999  में  भी  5
 बाघों  को  इसी  तरह  की  बीमारी  लगी  थी  जिनमें  से  3  बाघों  की  मृत्यु
 हो  गई  1999  में  रोगग्रस्त  बाघों  में  से  जीवित  बचा  एक  बाघ
 23  जून  से  7  2000  की  अवधि  के  बीच  मरने  वाले  12  बाघों
 में  शामिल  नन्दन  कानन  चिडियाघर  में  वर्ष  1999-2000  के  दौरान
 अन्य  सामान्य  पक्षियों  के  साथ  पांच  धनेश  मरे

 पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान  1999  से  दिसम्बर  1999)
 नन्दन  कानन  चिडियाघर  में  बाघ  के  छः  शावकों  सहित  ।  बाघ  मरे

 इसी  चिड़ियाघर  में  पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान  1999
 से  दिसम्बर  1999)  108  पक्षी  भी  मर  चुके  इसमें  महाचक्रवात  की
 वजह  से  मरने  वाले  6  पक्षी  भी  शामिल

 .  केन्द्रीय  सरकार  को  इन  मौतों  के  बारे  में  सूचना  5  2000
 की  सुबह  दी  गई  मंत्रालय  ने  बाघों  कौ  मृत्यु  के  कारणों  का
 पता  लगाने  और  इस  तरह  की  घटनाओं  को  दोबारा  होने  से  रोकने  के
 संबंध  में  उपाय  सुझाने  के  लिए  राज्य  सरकार  के  अनुरोध  पर  एक
 विशेषज्ञ  समिति  का  गठन  किया  उक्त  समिति  को  7  से
 अपना  कार्य  आरम्भ  करने  और  15  2000  तक  अपनी  रिपोर्ट
 देने  के  लिए  कहा  अन्तरिम  अवधि  में  मंत्रालय  ने  19  और  20

 2000  को  नंदन  कानन  चिडियाघर  में  हुई  घटनाओं  पर  चर्चा
 के  लिए  विशेषज्ञों  के  साथ  परामर्श  करने  का  भी  निर्णय  केन्द्रीय
 पर्यावरण  एवं  वन  मंत्रालय  के  अधिकारियों  ने  2  2000  को

 मुख्य  उड़ीसा  उड़ीसा  सरकार  के
 प्रधान  सचिव  और  मुख्य  वन  संरक्षक  उड़ीसा  सरकार
 के  साथ  एक  बैठक  की

 उक्त  रोग  फैलने  के  कई  कारण  रहे  होंगे  जिनमें  बाड़ों  के  अन्दर
 जानवरों  की  अधिक  चारदीवारी  में  दरार  पड़ने  के कारण  चिड़ियाघर
 में  पशुधन  का  सफेद  बाघ  सफारी  कौ  बाड़  जो  चक्रवात  के
 कारण  नष्ट  हो  गई  की  मरम्मत  न  भोजन  देते  समय  साफ-सफाई
 न  मलजल  निकासी  की  अपर्याप्त  बाड़ों  के आसपास
 के  क्षेत्र  में  झाडियों  के कारण  रोगाणु  वाहकों  की  बढ़ी  हुई  संख्या  आदि

 मंत्रालय  का  यह  स्पष्ट  विचार  है  कि  स्थिति  का  सामना  करने
 में  चिड़ियाघर  के  प्रशासन  द्वारा  बरती  गई  व्यवस्था  अपर्याप्त  1999
 के  दौरान  3  बाघों  की  इसी  बीमारी  के  कारण  हुई  मौतों  और  दोबारा
 23  2000  को  पहले  बाघ  की  मौत  के  बाद  चिड़ियाघर  के
 प्राधिकारी  उपयुक्त  समस्या  के  समाधान  हेतु  उपाय  ढूंढने  में  नाकाम
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 इस  अवधि  के  दौरान  बाघों  के  रक्त  में  परजीवियों  की  संख्या  का  पता
 लगाने  के  लिए  और  23  जून  से  2  2000  की  अवधि  के
 बीच  बीमार  जानवरों  को  प्रोफिलैस्टिक  उपचार  मुहैया  कराने  के  लिए
 कोई  कार्रवाई  नहीं  की  इस  लापरवाही  के  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध
 अनुशासनात्मक  कार्रवाई  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  को  इन  विचारों
 से  अवगत  करा  दिया  गया

 भारत  सरकार  ने  चिड़ियाघर  नियमावली  1992,  मान्यता  के  तहत
 देश  के  सभी  चिडियाघरों  को  स्वास्थ्य
 भोजन  खिलाने  और  सफाई  संबंधी  न्यूनतम  मानकों  के  पालन  किए  जाने
 संबंधी  स्थायी  दिशा  निर्देश  जारी

 इस  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  राज्य  सरकार  के  साथ  परामर्श
 करके  एक  विस्तृत  योजना  तैयार  की  गई  है  और  इस  कार्य  योजना
 को  राज्य  सरकार  के  माध्यम  से  क्रियान्वित  करने  के  लिए  मंत्रालय
 ट्वारा  ध्यानपूर्वक  मॉनीटरी  की  जा  रहो  इस  तरह  की  घटनाओं  को

 पुनरावृति  को  रोकने  के  लिए  प्रस्तावित  सुरक्षा  उपाय  निम्नलिखित

 जानवरों  के  रहने  के  स्थान  और  स्वास्थ्य  संबंधी  देखभाल
 की  सुविधाओं  का

 -  सभी  बड़े  मांसभक्षी  जानवरों  में  परजीवी  रोगाणुओं
 की  संख्या  का  पता  लगाकर  आवश्यकतानुसार
 प्रोफिलैटिक  की  मात्रा

 -  चार  दीवारी  और  सफारी  की  सुरक्षा  बाड़  की  मरम्मत
 का  काम  प्राथमिकता  के  आधार  पर

 -  प्रत्येक  बाघ  के  लिए  अलग  से  भोजन  खिलाने  के

 लिए  सैल  मुहैया  कराना  तथा  इसके  साथ  ही  प्रत्येक
 तंग  पिंजों  की आवधिक  जांच  और  नियमित  समय
 पर  उपचार  भी  मुहैया

 -  बाड़ों  की  खंदकों  को  सूखा

 -  प्रत्येक  बाड़े  के  भोजन  कक्ष  में  पेयजल  की  व्यवस्था
 के  साथ-साथ  जल  कुण्डों  की  व्यवस्था

 रोग  का  निवारण  :-

 -  चिडियाघर  से  5  की  दूरी  के  भीतर  सभी
 तरह  के  पशुधन  का

 -  चिडियाघर  के  जानवरों  को  आपूर्ति  करने  के  प्रयोजनार्थ
 मारे  गए  सभी  जानवरों  का  एन्टीमार्टम  और  पोस्टमार्टम

 —  चिडियाघर  के  पशु  चिकित्सकों  द्वारा  जानवरों  का
 दिए  जाने  वाले  मांस  की  नियमित  आधार  पर  गुणवत्ता
 जांच

 -  जानवरों  को  दिया  जाने  वाला  मांस  साफ-सफाई  का
 ध्यान  रखते  हुए  एवं  संकरे  पाओं  में
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 में  जीवनरक्षक  औषधियों  का  आवश्यक
 भंडार  रखना  और  नियमित  रूप  से  इसका  पुनर्भरण

 प्रशासनिक  और  वित्तीय  मामले  :-

 -  निधियों  को  सीधे  केन्द्रीय  चिडियाघर  प्राधिकरण  से

 चिडियाघर  प्रशासन  को  मुहैया  कराने  की  राज्य  सरकार
 द्वारा  अनुमति

 -
 .  चिडियाघर  के  लिए  एक  पूर्णकालिक  निदेशक  की

 व्यवस्था

 -  .  चिडियाघर  में  कम  से  कम  5  वर्षों  के  लिए  प्रशिक्षित

 पशुचिकित्सकों  को  नियुक्ति

 सामान्य  :-

 -  राज्य  सरकार  चिडियाघर  के  क्रियाकलापों  के  पर्यवेक्षण
 के  लिए  एक  प्रबंध  समिति  का  गठन  करेगी  और
 तोन  माह  में  कम  से  कम  एक  बार  उसकी  बैठक
 आयोजित

 -  केन्द्रीय  चिडियाघर  प्राधिकरण  द्वारा  एक  विशेषज्ञ  दल
 का  गठन  किया  जाएगा  जो  राज्य  सरकार  द्वारा  की
 गई  कार्रवाई  को  आवधिक  मूल्यांकन  के  आधार  पर

 चिडियाघर  का  दौरा  उक्त  दल  द्वारा  बिल्ली
 प्रजाति  के  ऐसे  सभी  बडे  जानवरों  की  पोस्टमार्टम
 रिपोर्टो  की  जांच  भी  की  जाएगी  जो  बीच  की  अवधि
 के  दौरान  मौत  का  शिकार  हुए

 -  =  चिडियाघर  में  एक  उपयुक्त  स्थान  पर  एक  आगन्तुक
 रजिस्टर  रखा  जाएगा  जिसमें  चिडियाघर  के  प्रबंधन
 के  इच्छुक  लोग  अपने  सुझाव  दे  सकते  हैं  और  इन

 मुझावों  पर  प्रबंधव  समिति  द्वारा  समुचित  ध्यान  दिया

 नई  स्वास्थ्य  नीति

 114.  श्री  जय  प्रकाश  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  सभी  के  लिए  स्वास्थ्य  के  कार्यक्रम  के
 कार्यक्षेत्र  हेतु  लक्ष्य  निर्धारित  करने  के  लिए  प्राप्त  सुझावों  पर  अध्ययन

 पूरा  कर  लिया

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  वर्तमान  चुनौतियों  को  ध्यान  में
 रखते  1983  की  वर्तमान  स्वास्थ्य  नीति  को  कब  तक  घोषित  किए
 जाने  की  संभावना  और

 इस  संबंध  में  विलम्ब  के  क्‍या  कारण

 मिक्षि  हशर॒  ५
 37  2000

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  ब्लौ०पी०  :

 से  के  लिए  स्वास्थ्यਂ  देश  की  स्वास्थ्य  नीति  का

 समग्र  लक्ष्य  है  जिसमें  विशेष  रूप  से  गरीबों  और  लाभ  से  वंचित  लोगों
 के  लिए  स्वास्थ्य  परिचर्या  सेवाएं  पहुंचाने  की  परिकल्पना  है  सरकार
 विविध  राष्ट्रीय  कार्यक्रमों  के  स्वास्थ्य  आधारभूत  ढांचे  के
 नवीनीकरण  और  आधुनिकीकरण  तथा  विशेष  रूप  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में
 चिकित्सीय  जनशक्ति  में  वृद्धि  करने  सहित  अनेक  उपायों  के  जरिए  बेहतर
 स्वास्थ्य  परिचर्या  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रयासं  कर  रही

 देश  में  1983  जब  पहली  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  नीति  बनाई  गई

 महत्वपूर्ण  जानपदिक  रोग  विज्ञानी  और  जनांकिकीय  परिवर्तनों
 को  देखते  हुए  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  ने  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य
 नीति  को  संशोधित  करने  की  कार्रवाई  शुरू  की

 एक  अध्ययन  समूह  गठित  किया  गया  है  जो  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  नीति
 को  तैयार  करने  की  प्रक्रिया  में  कुछ  महत्वपूर्ण  पहलुओं  जैसे  राज्य
 स्तर  पर  जन-स्वास्थ्य  आधारभूत  ढांचे  को  सुदृढ़  आयुर्विज्ञान  शिक्षा
 सहित  मानव  संसाधन  अन्तर  क्षेत्रीय  समन्वय  और  देशी  तथा

 आधुनिक  चिकित्सा  के  बीच  अंतःक्रिया  क्षेत्र  के  बारे  में

 सुझाव  प्राप्त  करने  हेतु  चार  कार्य  समूह  भी  गठित  किए  गए  हैं  कार्य

 समूहों  के  सुझावों  को  संशोधित  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  नीति  में
 शामिल  करने  पर  विचार  किया

 (

 अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  संस्थान
 द्वारा  शुल्क-वृद्धि

 *115.  श्री  दिनेश  चन्द्र  यादव  :
 श्री  रामजीवन  सिंह  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  संस्थान  ने  विभागों
 में  शुल्क  को  हाल  हो  में  इतना  अधिक  बढ  दिया  है  कि  वह  वस्तुत:ः
 आम  आदमी  की  पहुंच  से  बाहर  हो  गया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 इस  शुल्क  को  उचित  स्तर  पर  लाने  के  लिए  सरकार  द्वारा
 क्या  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाए  जाने  का  प्रस्ताव

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  सी०पी०
 से  संस्थान  ने  कुछ  क्लिनिकल  प्रक्रियाओं  और  नैदानिक

 परीक्षणों  के  प्रभारों  में  वृद्धि  की  लेकिन  ये  बहुत  चयनात्मक  रूप
 से  किये  गये  हैं  और  ऐसा  बहुत  कम  प्रतिशत  रोगियों  के  लिए  किया
 गया  है  जो  इनको  वहन  कर  सकते  प्रमुख  प्रभार  प्राइवेट  वार्ड
 धारिता  एवं  जांच  प्रभार  से  संबंधित  फिर  इस
 वृद्धि  के  बाद  भी  मरीजों  से  लिये  जाने  वाले  प्रभार  अन्य  तुलनोय  ऐसे
 हो  अस्पतालों/नैदानिक  केंद्रों  की  मौजूदा  दरों  के  कम  से  कम  एक
 तिहाई  ही
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 संस्थान  ने  पहले  से  लगाए  गए  कुछ  प्रभारों  की  भी  समीक्षा  की
 है  और  उनमें  भारी  कमी  की  है  जैसे  सीएआरटी

 बाइपास  सर्जी  आदि  के  वास्तविक  रूप  से
 निर्धन  लोगों  की  जरूरतों  को  पूरा  करने  के  संस्थान  के  मौलिक  अधिदेश

 के  अनुरूप  वाह्य  रोगी  के  पंजीकरण  प्रभार  को  छोड़कर  अन्य
 सभी  सेवाएं  निर्धध  और  जरूरतमंद  लोगों  के  लिए  निःशुल्क

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  विकास  परियोजना

 *116.  श्री  टी०एम०  सेल्वागनपति  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राष्ट्रीय  राजमार्ग  विकास  परियोजना  का  वित्त-पोषण
 करने  के  लिए  54,000  करोड़  रुपए  की  आवश्यकता

 #
 यदि  तो  सरकार  का  विचार  किस  प्रकार  इस  अनुमानित

 धनराशि  को  जुटाने  का

 दक्षिण-उत्तर  और  पूर्व-पश्चिम  मार्ग  के  निर्माण  कार्य  में  अब
 तक  हुई  प्रगति  का  ब्यौरा  क्‍या

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  राजनाथ  :

 अनुमानित  धनराशि  उपकर  बाजार  विदेश  सहायता
 और  गैर  सरकारी  वित्तपोषण  से  एकत्रित  की

 उत्तर  दक्षिण  और  पूर्व-पश्चिम  कारीडोर  की  कुल  7300
 की  लम्बाई  में  से  630  की  लम्बाई  पूरी  कर  ली  गई

 वाहनों  से  होने  वाला  प्रदूषण

 #417.  श्रीमति  कान्ति  सिंह  :  क्‍या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्रामीण  वाहन  अधिक  प्रदूषण  फैलाते  हैं  और  प्रवर्तन
 में  ढील  होने  के  कारण  देश  के  तालुका/खण्ड  विकास  कस्बों  के  ग्रामीण
 क्षेत्रों  को  वाहनों  के  भारी  प्रदूषण  का  सामना  करना  पड़  रहा

 यदि  तो  क्या  बैलगाड़ी/घोड़ागाड़ी,  आदि  जैसे  गैर-मोटर

 परिवहन  के  मोटर  वाहनों  के  लिए  आसान  ऋण  प्राप्त  होने  के

 कारण  तेजी  से  समाप्त  हो  रहे  हैं  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  गैर-मोटर  वाहनों
 के  लिए  ऐसे  ऋण  नहीं  दिए

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 ॥  मानकों  वाले  ट्रैक्टर  और  अन्य  मोटर  परिवहन  चलाने  का  निर्देश

 देने  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रयुक्त  होने  वाले  गैर-मोटर  वाहनों  के  लिए
 आसान  ऋण  उपलब्ध  कराने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पर्यावण  और  वन  मंत्री  टी०आर०  सभी

 वाहनों  द्वारा  विनिर्माण  की  अवस्था  में  निर्धारित  उत्सर्जन  मानकों
 |.
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 का  अनुपालन  किया  जाना  अपेक्षित  होता  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  वाहनों
 की  कम  संख्या  होने  के  कारण  वहां  वाहन  जनित  प्रदूषण  की  समस्या
 अधिक  गंभीर  नहीं

 सरकार  के  पास  ऋण  देने  संबंधी  मामले  में  मोटर  वाहनों
 और  गैर-मोटर  वाहनों  में  भेदभाव  संबंधी  कोई  नीति  नहीं

 से  सरकार  के  पास  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  वाहनों  के  लिए
 यूरगोे-॥  और  ॥  उत्सर्जन  मानक  निर्धारित  करने  संबंधी  ऐसा  कोई  प्रस्ताव
 इस  समय  विचाराधीन  नहीं  फिर  सरकार  ने  ट्रैक्टरों  के  लिए
 अलग  से  उत्सर्जज  मानक  अधिसूचित  किए  हैं  जोकि  1.10.1999  से
 प्रभावी  चूंकि  ट्रैक्टरों  का  प्रयोग  अधिकतर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  होता
 है  इसलिए  गंभीर  पर्यावरणीय  समस्याओं  पर  विचार  नहीं  किया  गया

 नागर  विमानन  प्राधिकरण

 *118.  श्री  दिन्शा  पटेल  :
 श्री  जी०जे०  जावीया  :

 क्या  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  प्रस्तावित  नई  नागर  विमानन  नीति  में  नागर  विमानन
 प्राधिकरण  की  स्थापना  के  बारे  में  काफी  मतभेद

 यदि  तो  नागर  विमानन  प्राधिकरण  की  स्थापना  होने  पर
 नागर  विमानन  महानिदेशालय  और  नागर  विमानन  सुरक्षा  ब्यूरो  की  क्‍या

 भूमिका

 क्या  नागर  विमानन  महानिदेशालय  और  नागर  विमानन  सुरक्षा
 ब्यूगो  के  विलय  को  अब  अंतिम  रूप  दे  दिया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 नागर  विमानन  मंत्री  शरद  :  से
 नागर  विमानन  नीति  के  मसौदे  के  अंतर्गत  विमान  परिवहन  में

 क्रमिक  वृद्धि  के  मद्देनजर  लागत  प्रभावी  व्यवस्था  तथा  अर्न्तराष्ट्रीय
 मानकों  के  अनुसार  संरक्षा  और  सुरक्षा  को  सुनिश्चित  करने  और
 एक  स्वस्थ  प्रतिस्पर्द्धात्मक  नागर  विमानन  वातावरण  तैयार  करने  हेतु  एक
 नीति  संबंधी  फ्रेमवर्क  तैयार  किया  गया  है  जो  देश  के  सामाजिक
 तथा  आर्थिक  विकास  में  सहायक  नीति  संबंधी  इस  दस्तावेज  को
 अंतिम  रूप  दिया  जा  रहा  है  और  इसकी  घोषणा  निकट  भविष्य  में
 कर  दी

 नई  राष्ट्रीय  खेलकूद  नीति

 *119.  श्री  नरेश  पुगलिया  :
 श्री  हरीभाऊ  शंकर  महाले  :

 क्या  युवक  कार्यक्रम  और  खेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  में  खेलकूद  को  बढ़ावा  देने
 हेतु  एक  नई  राष्ट्रीय  खेलकूद  नीति  तैयार  करने  का



 ठव  प्रश्नों  के

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  संबंधित  सभी  राष्ट्रीय  खेलकूद
 राज्य  सरकारों  तथा  विशिष्ट  खिलाड़ियों  के  साथ  विचार  विमर्श  पूरा
 कर  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इस  पर  क्या  कार्रवाई
 की  गई  और

 उक्त  नीति  को  कब  तक  घोषित  और  क्रियान्वित  किए  जाने
 की  संभावना

 युवक  कार्यक्रम  और  खेल  मंत्री  तथा  खान  मंत्री  सुखदेव
 सिंह  और  भारत  सरकार  खेलों  को  विस्तृत
 आधार  प्रदान  करने  तथा  प्रदर्शन  में  उत्कृष्टता  हासिल  करने  पर  बल
 देने  की  दृष्टि  से एक  नई  राष्ट्रीय  खेल  नीति  तैयार  कर  रहो  निम्नलिखित
 क्षेत्रों  मे ंविशेष  ध्यान  दिए  जाने  की  संभावना  है  :

 1  खेलों  को  विस्तृत  आधार  प्रदान  करना  तथा  उत्कृष्टता  हासिल

 2.  अवस्थापना  का  उन्नयन  तथा

 3.  राष्ट्रीय  खेल  परिसंघों  तथा  अन्य  उपयुक्त  निकायों  को  सहायता
 प्रदान

 4.  खेलों  को  वैज्ञानिक  समर्थन  प्रदान  करना  तथा  प्रशिक्षण  को

 सुदृढ़

 5.  खिलाडियों  को

 6.  जनजातीय  लोगों  तथा  ग्रामीण  युवाओं  की
 सहभागिता  को  बढावा

 7.  निगमित  क्षेत्रों  को  खेल  संवर्धन  में  शामिल
 तथा

 8.  लोगों  में  बडे  पैमाने  पर  खेल  भावना  के  संवर्धन  के  लिए
 अधिक  जागरूकता  सूचित

 से  अभी  तक  खेलों  से  जुड़ी  संस्थाओं/व्यक्तियों  के
 प्रतिनिधि  भारतीय  ओलम्पिक  भारतीय  खेल  राष्ट्रीय
 खेल  परिसंघों  तथा  राज्य  सरकारों  से  भी  विचार-विमर्श  कर  लिया  गया

 सभी  वर्गों  से  प्राप्त  सुझावों  की  सावधानीपूर्वक  जांच  की  गई  और
 जहां  संभव  इनको  राष्ट्रीय  खेल  नीति  के  मसौदे  में  शामिल
 किया  हाल  ही  में  11  2000  को  आयोजित  की  गई
 संसदीय  परामर्शदात्री  समिति  की  बैठक  की  कार्यसूची  में  नई  राष्ट्रीय
 खेल  नीति  चर्चा  हेतु  शामिल  भारत  सरकार  ने  राष्ट्रीय  खेल  नीति
 के  मसौदे  पर  अर्जुन  पुरस्कार  प्राप्तकर्ताओं  के  संघ  की  टिप्पणियां  मांगी

 हैं  तथा  टिप्पणियां  प्राप्त  होने  के  बाद  इनके  साथ  बैठक  में  इन  पर
 चर्या  की  नई  राष्ट्रीय  खेल  नीति  यथा  संभव  शीघ्र  घोषित  कर

 दी
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 एयर  हॉडेया  और  वर्जिन  अटलॉटिक
 के  बीच  समझौता

 *120.  श्री  एम०वी०वी०एस०»  मूर्ति  :
 श्री  राम  मोहन  गाड़े  :

 क्या  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  6  2000  के  दि

 हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  वर्जिन  अटलांटिक  ए  श्लरेट  टु  एअर  इंडिया  शीर्षक
 से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया

 यदि  तो  1999  में  एयर  इंडिया  और  वर्जिन
 अटलांटिक  के  बीच  हुए  समझौते  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  एयर  इंडिया  और  वर्जिन  अटलांटिक  के  बीच  हुए  कूट
 अंश  समझौते  में  ऐसे  महत्वपूर्ण  मुद्दे  है ंजिनका  पूर्णतः  अनुपलिन
 किए  जाने  से  एयर  इंडिया  पर  बहुत  ही  गंभीर  प्रभाव  पड़  सकता

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वर्जिन  एटलांटिक  और  एयर  इंडिया  की  उड़ानों  का  समय
 क्या

 क्‍या  वर्जिन  अटलांटिक  का  उड़ान  समय  एयर  इंडिया  से
 अच्छा  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  इससे  एयर  इंडिया
 पर  किस  तरह  का  प्रभाव  पड़ने  की  संभावना

 नागर  विमानन  मंत्री  शरद  :

 इस  करार  में  वर्जिन  अटलांटिक  को  एयर  इंडिया  ट्वारा  उपयोग
 न  किए  गए  यातायात  अधिकारों  का  उपयोग  करते  हुए
 लन्दन  मार्ग  पर  ३  सेवाएं/सप्ताह  के  प्रयालन  की  अनुमति  ये  उड़ानें
 कोड  शेयर/ब्लॉक  स्पेस  व्यवस्था  के  अन्तर्गत  प्रचालित  की
 अभी  तक  केवल  दो  सेवाएं  सप्ताह  में  प्रचालित  की  जा  रहो

 प्रश्न  नहीं

 मौजूदा  उड़ान  समयावलियां  इस  प्रकार  हैं  :-

 वर्जिन  अटलोटिक  समयावली

 दिल्ली/लन्दन  वीरवार/शनिवार  प्रस्थान  1825

 लन्दन/दिल्ली  बुद्धवार/शुक्रवार  प्रस्थान  1135+1

 एयर  इंडेया  समयावली

 दिल्ली/लन्दन  सोमवार/बुद्धवार/  प्रस्थान  1130
 रविवार

 मंगलवार  प्रस्थान  1015

 लन्दन/दिल्‍ली  सोमवार/मंगलवार/
 वीरवार
 शनिवार

 प्रस्थान  2240

 प्रस्थान  0055+1
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 और  दिल्ली  से  चलने  वाली  एयर  इंडिया  की  उड़ाने
 लन्दन  में  सुबह  पहुंचती  है  और  आगे  जाने  वाली  उडानों  के  लिए  यात्रियों
 को  बेहत्तर  संपर्क-सुविधाएं  देती  वर्जिन  अटलांटिक  की  उड़ानें  लंदन
 में  शाम  को  पहुंचती  हैं  जिससे  भारत  आने  वाले  यात्रियों  को  लाने  के
 लिए  रात  को  लन्दन  में  हो  ठहरना  पड़ता

 प्रायोगिक  परियोजना

 1092.  श्री  सुरेश  रामराव  जाधव  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  सिक्किम  और  अन्य  पूर्वोत्तर  राज्यों  के  सभी
 प्रखंड-मुख्यालयों  को  इंटरनेट  से  जोड़ने  की  कोई  प्रायोगिक  परियोजना
 तैयार  की

 यदि  तो  ब्यौरा  क्या  और

 इस  प्रायोगिक  परियोजना  को  कब  तक  क्रियान्वित  किए  जाने
 की  संभावना

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तपन  :  से
 2001  तक  सिक्किम  ओर  पूर्वोत्तर  राज्यों  के  सभी  ब्लॉक

 मुख्यालयों  में  इंटरनेट-सुविधा  प्रदान  करने  का  प्रस्ताव

 रबड्‌  बागान

 1093.  श्री  समर  चौधरी  :  कया  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  की  स्वीकृति  न  मिलने  के  कारण  त्रिपुरा
 में  आदिवासी  लोगों  के  पुनर्वास  हेतु  7500  हैक्टेयर  भूमि  को  रबड़  बागान
 के  अंतर्गत  लाने  संबंधी  एक  प्रस्ताव  लंबित  पड़ा  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  भूमि  उपलब्ध  कराने  हेतु  क्‍या
 कदम  उठाए  गए

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बाबू  लाल  :
 और  वर्ष  1992  में  मंत्रालय  को  झूमियाओं  के  पुनर्वास

 के  लिए  रबड  वृक्षारोपण  हेतु  9019.52  हैक्टेयर  और  343.21  हैक्टेयर
 बन  भूमि  को  हस्तांतरित  करने  के  लिए  त्रिपुरा  सरकार  से  वन

 1980  के  अंतर्गत  दो  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  9019.52  हैक्टेयर
 के  पहले  प्रस्ताव  पर  मंत्रालय  द्वारा  विचार  किया  गया  और  प्रथम  चरण
 में  1500  हैक्टेयर  को  23.12.1997  को  मंजूरी  प्रदान  की  राज्य
 सरकार  द्वारा  प्रथम  चरण  में  सफलतापूर्वक  रबड॒  वृक्षारोपण  करने  और

 इसकी  रिपोर्ट  मंत्रालय  को  प्रस्तुत  करने  के  पश्चात  हो  बकाया  क्षेत्र
 पर  विचार  किया  राज्य  सरकार  ने  अनुस्मारक  भेजे  जाने  के

 बावजूद  भी  अभी  तक  प्रगति  रिपोर्ट  नहीं  भेजी

 राज्य  सरकार  से  ऊपर  उल्लिखित  प्रगति  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  में
 343.21  हैक्टेयर  के  दूसरे  प्रस्ताव  पर  निर्णय  लेना  संभव  नहीं  हो

 सिक्किम  में  दूरसंचार-सुविधाएं

 1094.  श्री  सुरेश  चन्देल  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  का  विचार  गंगटोक  में
 वायरलैस  टेलीफोनी  उपलब्ध  कराने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  यदि  तो
 इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सिक्किम  में  एस.टी.डी.-सरकिट  अत्यधिक  कम

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तपन  :

 वर्ष  2000-2001  के  दौरान  वोीडियो-कॉन्फ्रेन्सिग  जैसी
 आईएसडीएन-सेवाओं  को  सुलभ  बनाने  के  लिए  गंगटोक
 एक्सचेंज  का  उन्नयन  करने  की  योजना  वर्ष  2001-2002  के  दौरान
 गंगटोक  में  वायरलेस  इन  लोकल  लूप  शुरू
 करने  का  प्रस्ताव

 और

 एसटीडी-सेवाओं  में  और  सुधार  लाने  के  लिए  अधिकांश
 एक्सचेंजों  में  ऑप्टिकल  फाइबर  संपर्कता  प्रदान  की  जा  रही

 पूर्णिया  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  पर
 उपमार्ग  का  निर्माण

 1095.  श्री  राजेश  रंजन  उर्फ  पप्पू  यादव  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिहार  के  पूर्णिया  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  पर  एक  उपमार्ग
 का  निर्माण  किए  जाने  संबंधी  कोई  प्रस्ताव  है  ताकि  उक्त  मार्ग  पर
 भारी  यातायात  को  नियंत्रित  किया  जा

 यदि  तो  चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  इसके  लिए  कितना
 बजटीय  आबंटन  किया  गया  और

 यदि  तो  पूर्णिया  के  लोगों  की  आवश्यकताओं  को  कब
 तक  पूरा  कर  दिए  जाने  की  संभावना

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  हुक्मदेव  नारायण
 :  जी  पूर्णिया  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  पर  बाइपास  बहुत

 पहले  बन  चुका

 और  प्रश्न  नहीं

 इअर  इंडिया  द्वारा  सम्पत्ति  की  बिक्री

 1096.  श्री  सिमरनजीत  सिंह  मान  :  क्‍या  नागर  विमानन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  एअर  इंडिया  ने  गत  वर्ष  के  अपने  तुलन-पत्र  में  आंकड़े
 को  बढ़ा-चढ़ा  कर  दिखाया  और

 गत  एक  वर्ष  के  दौरान  भारत  और  दोनों  में  एअर
 इंडिया  द्वारा  बेची  गई  सम्पत्ति  का  ब्यौरा  क्‍या

 नागर  विमानन  मंत्री  शरद  :

 एअर  इंडिया  ने  वित्तीय  वर्ष  1999-2000  के  भारत
 और  विदेशों  में  किसी  भी  परिसम्पत्ति  का  निपटान  नहीं  किया

 केरल  में  सबरीमाला  मंदिर

 1097.  श्री  कोडीकुनील  सुरेश  :  क्‍या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  केरल  में  सबरीमाला  मंदिर  के  विकास

 हेतु  केरल  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  सबरीमाला  का  दौरा  करने  और  भूमि  के
 उपयोग  संबंधी  आंकलन  करने  हेतु  कोई  अध्ययन  दल  भेजा

 यदि  तो  क्या  केरल  सरकार  ने  अतिरिक्त  भूमि  के  लिए
 कोई  वैकल्पिक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बाबू  लाल  :

 केरल  सरकार  ने  1993  में  सबरीमाला  मंदिर  के  तीर्थयात्रियों
 को  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  वन  1980
 के  अंतर्गत  115.60  हैक्टेयर  वन  भूमि  को  उपयोग  में  लाने  का  एक
 प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  जब  इस  प्रस्ताव  पर  कार्रवाई  कौ  जा  रही

 राज्य  सरकार  ने  1995  में  इसी  प्रयोजन  के  लिए  20
 हैक्टेयय  वन  भूमि  को  उपयोग  में  लाने  का  दूसरा  प्रस्ताव  भेजा
 राज्य  सरकार  से  एक  अध्ययन  करने  का  अनुरोध  किया  गया  था  ताकि
 क्षेत्र  मे ंविकास  गतिविधियों  के  किसी  भी  प्रतिकूल  पर्यावरणीय  प्रभाव
 को  कम  किया  जा  सके  और  एक  दीर्घकालीन  मास्टर  योजना  तैयार
 की  जा  सके  क्योंकि  अधिकांश  वन  क्षेत्र  पेरियार  बाघ  रिजर्व  का  भाग

 बार-बार  अनुस्मारक  भेजे  जाने  के  बावजूद  भी  राज्य  सरकार  ने
 सभी  अपेक्षित  सूचना  नहीं  इसी  बीच  मंत्रालय  ने  चेरियनोबाटम
 में  मलजल  शोधन  संयंत्र  के  निर्माण  के  लिए  26.11.1998  को  0.4225
 हैक्टेयर  क्षेत्र  को  उपयोग  में  लाने  की  मंजूरी  दे  दी  थी  क्योंकि  यह
 स्थल  विशिष्ट  एवं  पारिस्थितिकी  अनुकूल  उपयोग  के  लिए  था
 तथा  जल  में  वृद्धि  करने  के  लिए  कुन्‍नार  में  एक  चैक  बाघ  के
 निर्माण  के  लिए  0.20  हैक्टेयर  और  2.2.2000  को  पाकिग  सुविधाओं
 के  लिए  पाम्बा  में  5.00  हैक्टेयय  के  उपयोग  की  अस्थायी  मंजूरी
 प्रदान  की

 श्री  माननीय  न्याय  एवं  कंपनी
 कार्य  मंत्री  के  नेतृत्व  में  एक  समिति  तथा  श्री  रमेश  संसद
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 सदस्य  ने  26  और  27  2000  को  स्थल  का  निरीक्षण
 समिति  ने  विस्तृत  टिप्पणी  की  और  पाम्बा  से  अनाधिकृत  निर्माण  तथा

 वहां  से  कूडा-कचरे  के  सम्पूर्ण  परिसर  की  एक  दीर्घकालीन  विस्तृत
 मास्टर  योजना  तैयार  पाम्बा  नदी  के  प्रदूषण  नियंत्रण  के  लिए
 कार्य  योजना  आदि  तैयार  करने  का  सुझाव  दिया  राज्य  सरकार
 को  8.6.2000  को  लिखा  गया  था  कि  उपर्युक्त  सिफारिशों  पर  कार्रवाई

 शुरू  कर  दें  और  तदनुसार  मंत्रालय  के  नए  सिरे  से  विचारार्थ  एक
 प्रस्ताव  तैयार  इसे  ध्यान  में  रखते  शेष  क्षेत्र  के  लिए  पहले
 से  भेजे  गए  प्रस्ताव  को  बंद  कर  दिया  गया

 प्रश्न  नहीं

 विदेश  संयार  निगम  लिमिटेड  और  महानगर  टेलीफोन  निगम
 लिमिटेड  और  दूरसंचार  विभाग  का  निजीकरण

 1098.  श्री  सुबोध  मोहिते  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  विदेश  संचार  निगम  लिमिटेड  और
 महानगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  और  दूरसंचार  विभाग  का  निजीकरण
 करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तपन  :

 उपर्युक्त  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 सतना  और  जबलपुर  के

 लिए  विमान  सेवाएं

 1099.  श्री  रामानन्द  सिंह  :  क्‍या  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  का  मध्य  प्रदेश  के  सतना  और

 जबलपुर  को  विमान  सेवा  से  जोड़ने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्‍या  प्रगति  हुई  है  ?

 नागर  विमानन  मंत्री  शरद  :  और  इंडियन
 एयरलाइंस  जबलपुर  के  लिए/से  प्रति  सप्ताह  3  सेवाओं  का  प्रचालन
 कर  रही  कोई  भी  एयरलाइन  चित्रकूट  और  सतना  से/के  लिए  कोई
 विमान  सेवा  का  प्रचालन  नहीं  कर  रही  मार्ग  वितरण
 संबंधी  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  के  अनुपालन  के  आधार  जिनमें  मार्गों  को

 कुछ  विशिष्ट  श्रेणियों  में  न्यूनतम  प्रचालनों  की  व्यवस्था  यातायात
 मांग  और  वाणिज्यिक  व्यवहार्यता  के  आधार  पर  विशिष्ट  स्थानों  के  लिए
 विमान  सेवाएं  प्रदान  करने  के  लिए  स्वतंत्र
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 युवा  समन्वयनकर्ताओं  हेतु  परीक्षा

 1100.  श्री  रिजवान  जहीर  :  क्या  युवक  कार्यक्रम  और  खेल  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  वर्ष  1996-97  में  युवा  समन्वयनकर्ताओं
 के  पद  के  लिए  कोई  परीक्षा  आयोजित  की

 यदि  तो  क्‍या  इन  पदों  पर  नियुक्तियां  की  गयी

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 भविष्य  में  युवा  समन्वयनकर्ताओं  की  भर्ती  के  लिए  सरकार
 की  क्या  योजना

 युवक  कार्यक्रम  और  खेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सैयद
 शाहनवाज  :  नेहरू  युवा  केन्द्र  जो  कि  युवक  कार्यक्रम
 और  खेल  मंत्रालय  के  अधीन  एक  स्वायत्तशासी  निकाय  ने  नवम्बर
 1997  महीने  में  युवा  समन्वयकों  के  पद  के  लिए  लिखित  परीक्षा/साक्षात्कार
 का  आयोजन  किया

 से  नियुक्तियां  नहीं  की  गई  हैं  क्योंकि  इन  पदों  के

 सृजन  के  लिए  सक्षम  प्राधिकारी  का  अनुमोदन  प्राप्त  नहीं  हुआ

 ]

 सामान्य  बिक्री  अभिकर्ताओं  की  जगह
 परामर्शदाताओं  को  रखना

 1101.  श्री  सुल्तान  सल्लाऊद्दीन  ओवेसी  :  क्या  नागर  विमानन  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वितरण  लागत  का  कम  करने  की  दृष्टि  एअर
 इंडिया  ने  सामान्य  बिक्री  अभिकर्ताओं  की  जगह  परामर्शदाता

 रख  लिए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  समय  एअर  इंडिया  सामान्य  बिक्री  अभिकर्ताओं  को  कितना
 कमीशन  दे  रही  :

 इस  परिवर्तन  से  एअर  इंडिया  को  प्रतिवर्ष  कितनी  राशि  की
 बचत

 क्‍या  इस  निर्णय  को  सभी  वायुमार्गों  पर  लागू  किया  गया
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 नागर  विमानन  मंत्री  शरद  :  से  यात्री

 5  तथा  माल  के  परिवहन  से  संबंधित  विमानन  उद्योग  कार्यविधियों  में  महत्वपूर्ण
 चरिवर्तनों  के  एअर  इंडिया  ने  प्रत्येक  क्षेत्र  के लिए  कुछ

 कंसोलिडेटर्स  के  साथ  बड़े  राज्य  क्षेत्रों  में  सामान्य  बिक्री  एजेंटों  को
 के  लिए  कार्रवाई  करने  का  निर्णय  किया  इससे  न  केवल

 *
 व्यापक  मार्केट  कवरेज  होगी  बल्कि  उनके  बीच  स्वस्थ  प्रतिस्पर्द्धा  प्रोत्साहित
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 होगी  जिससे  एयरलाइनों  तथा  उपभोक्ता  दोनों  को  लाभ  सामान्यतया
 9  प्रतिशत  एजेंसी  कमीशन  के  अतिरिक्त  सामान्य  बिक्री  एजेंट
 ओवरराइडिंग  कमीशन  के  भी  अधिकारी  होते  हैं  जो  3  प्रतिशत  से  अधिक
 नहीं  एयर  इंडिया  द्वारा  बचाए  जाने  वाली  रौंशि  को  मात्रात्मक
 रूप  से  बताना  संभव  नहीं  है  क्योंकि  यह  एक  राज्यक्षेत्र  से  दूसरे  राज्यक्षेत्र
 में  अलग-अलग  होगी  तथा  यह  नए  नियुक्त  किए  गए  कंसोलिडेटर्स
 की  उनके  लक्ष्य  को  पूरा  करने  के  लिए  कार्य  निष्पादन  पर  निर्भर

 खेतडी  ताम्र  परियोजना

 1102.  श्री  साहिब  सिंह  :  क्‍या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 खेतडी  तांबा  परियोजना  किस  तारीख  को
 विकसित  और  निर्मित  हुई  थी  और  इसने  कब  से  काम  करना  शुरू
 किया  |]

 इस  परियोजना  को  शुरू  करने  के  समय  क्या  लक्ष्य  और
 उद्देश्य  रखे  गये

 इन  लक्ष्यों  और  उद्देश्यों  को किस  सीमा  तक  पूरा  कर  लिया
 गया

 गत  पांच  वर्षों  में इसका  औसत  उत्पादन  कितना

 आगामी  पांच  वर्षों  में  संभावित  उत्पादन  कितना

 क्‍या  खेतडी  तांबा  परियोजना  ठप्प  पड़ी  है  और  घाटे  में  चल

 रही  और

 यदि  तो  इस  इकाई  को  आर्थिक  रूप  से  व्यवहार्य  बनाने

 हेतु  विस्तृत  मुख्य  आदान  क्‍या  हैं  ?

 युवक  कार्यक्रम  और  खेल  मंत्री  तथा  खान  मंत्री  सुखदेव
 :  भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  ने  खेतड़ी  में  1954

 पूर्वक्षण  प्रारंभ  भारतीय  खान  ब्यूरो  द्वारा  1957  में  इस  क्षेत्र
 में  गवेषणात्मक  खनन  शुरू  किया  राष्ट्रीय  खनिज  विकास  निगम
 द्वारा  1961  में  खेतड़ी  ताम्र  परियोजना  की  शुरुआत  की  खेतडी
 कॉपर  काम्प्लैक्स  9  1967  हिन्दुस्तान
 कॉपर  लिमिटेड  को  हस्तांतरित  किया  गया  तथा  1970
 के  अंत  में  ताप्र  अयस्क  का  उत्पादन  शुरू  1960  के  दशक
 के  अंतिम  वर्षों  में  विभिन्‍न  संयंत्रों  की  अभिकल्पना  तथा
 निर्माण  किया  सांद्रक  को  1973  में  चालू  किया  गया  जबकि
 प्रगलक  तथा  शोधनशाला  को  1974  में  चालू  किया

 और  मूलतः  दूरसंचार
 आदि  में  बहु-प्रकार  से  प्रयोग  होने  वाली  तांबा  जैसी  एक  महत्वपूर्ण
 धातु  का  स्वदेशी  स्रोत  प्राप्त  करने  तथा  बाह्य  देशों  से  इस  महत्वपूर्ण
 धातु  की  प्राप्ति  में  निर्भता  को  कम  करने  के  लिए  शुरू  की
 उपरोक्त  उद्देश्य  को  पूरा  करने  के  लिए  हिन्दुस्तान  कॉपर  लि०  की
 स्थापना  की  गई  तथा  ताम्र  अयस्क  में  निहित  बहुमूल्य  धातु  की  प्राप्ति

 ताम्र  उत्खनन  तथा  धातु  निर्माण  और  अन्य  संबंद्ध  उपोत्पादों
 हेतु  पूर्वेक्षण  और  खनन  गतिविधि  का  कार्य  इसे  सौंपा



 5५9  प्रश्नों  के

 अपनी  स्थापना  के  25  वर्षों  के  बाद  उस  जिसके
 लिए  इसकी  स्थापना  हुई  को  आंशिक  रूप  से  ही  प्राप्त  कर  सका

 खनन  तथा  प्रगालन  दोनों  कार्यों  में  आधुनिक  प्रौद्योगिकी
 को  शुरू  करने  तथा  सम्मिलित  करने  में  समर्थ  रहा  का

 कॉपर  अंतर्राष्ट्रीय  स्तर  का  है  तथा  खेतड़ी  शोधनशाला
 में  उत्पादित  कैथोड  से  हिन्दुस्तान  कॉपर  लि०  अपने  कॉपर
 प्रोजेक्ट  में  अच्छी  किस्म  की  कंटीन्युअस  कास्ट  रॉड  का  उत्पादन  करने

 देश  की  प्रथम  कंपनी

 खेतडी  कॉपर  काम्प्लैक्स  में  पिछले  पांच  वर्षों  के
 कॉपर  कैथोड  का  उत्पादन  निम्नवत  रहा

 मद  95-96  96-97  97-98  98-99  99-2000

 कैथोड  29544.  20756  26120  25489...  23670

 खेतड़ी  कॉपर  काम्प्लैक्स  अगले  पांच  वर्षों  के  दौरान
 कॉपर  कैथोड  का  उत्पादन  लगभग  28,000  टन  प्रति  वर्ष  होने  का  अनुमान

 से  खेतडी  कॉपर  प्रोजेक्ट  चालू  हालत  में  है  जबकि
 किसी  अन्य  औद्योगिक/खनन  उपक्रम  की  तरह  इसमें  नियोजित/अनियोजित
 शटडाउन  होते  रहते

 ह

 सरकार  ने  हिन्दुस्तान  कॉपर  लि०  को  व्यवहार्य
 बनाने  के  लिए  अनेक  कदम  उठाए  हैं  जिनमें  31.3.98  को  180.73

 करोड  रुपये  के  बकाया  ऋण  का  इक्विटी  में  167.43  करोड
 के  बकाया  ब्याज  को  माफ  करना  तथा  स्वैच्छिक  सेवा  निवृत्ति  योजना
 की  मार्फत  अधिशेष  श्रमशक्ति  कम  करने  के  लिए  1998-99  से
 2001-2002  के  दौरान  414  करोड  रुपये  के  गैर-योजना  ऋण  को  सिद्धांत
 रूप  में  मंजूरी  देना  शामिल  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  से
 150  करोड  रुपए  के  कार्यशील  पूंजी  आवधिक  ऋण  प्राप्त  करने  के

 लिए  हिन्दुस्तान  कॉपर  लि०  को  सरकार  की  तरफ  से  गांरटी  उपलब्ध
 कराई  इन  सभी  उपायों  के  तांबे  की  अंतर्राष्ट्रीय  कीमतों

 में  तीज्र  निजी  ताम्र  उत्पादों  द्वारा  प्रतिस्पर्धा
 जिनकी  सस्ते  आयातित  सांद्र  तक  पहुंच  कुछ  तांबा  खानों  में  घटिया
 अयस्क  ग्रेड  का  आदि  प्रतिकूल  बाजार  परिस्थितियों  के  कारण
 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  हिन्दुस्तान  कॉपर  लि०  को  हानि  उठनी
 पडी

 आप्टिकल  फाइबर  केबल्स

 1103.  श्री  अशोक  ना०  मोहोल  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  टेलीफोन  केन्द्रों  को आप्टिकल  फाइबर  केबल्स
 प्रदान  करने  के  लिए  क्‍या  मानदंड  निर्धारित  किया  गया

 महाराष्ट्र  के  पुणे  और  खेड  जिलों  और  हिमाचल  प्रदेश  के

 हमीरपुर  जिले  में  किन-किन  टेलीफ़ोन  केंद्रों  मे ंआप्टिकल  फाइबर  केबल्स
 के  बिना  1000  अथवा  1000  से  अधिक  लाइनें
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 क्या  सरकार  को  दूसरे  केन्द्रों  को  जाने  वाली  कॉलों  और

 दूसरे  केन्द्रों  स ेआने  वाली  जिसमें  एसटीडी/आईएसडी  कॉलें  भी
 शामिल  के  लिए  लाइनों  की  उपलब्धता  के  बारे  में  उन  टेलीफोन
 केन्द्रों  विशेषकर  ताल  टेलीफोन  केनद्ध  के  उपभोक्ताओं  के
 समक्ष  आ  रही  समस्याओं  की  जानकारी

 यदि  तो  इन  टेलीफोन  जिनमें  1000  लाइनें
 विशेषकर  ताल  और  पुणे  टेलीफोन  केन्द्र  को  आप्टिकल

 केबल  प्रदान  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए
 गए  और

 उक्त  आप्टिकल  फाइबर  केबल्स  कब  तक  प्रदान  कर  दिए
 जाने  की  संभावना

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तपन  :
 2002  तक  सभी  टेलीफोन  एक्सचेजों  के  लिए  उत्तरोत्तर  रूप  से  विश्वसनीय
 माध्यम  उपलब्ध  कराने  की  योजना  एक्सचेंजों  की  क्षमता  और  तकनोकी
 आर्थिक  व्यवहार्यता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  माध्यम  का  चयन  किया
 जाता  आप्टिकल  फाइबर  मुख्य  रूप  से  मैदानी  क्षेत्रों  क ेलिए  उपलब्ध
 कराया  जाता

 महाराष्ट्र  के  पुणे  और  खेड  जिलों  में  1000  लाइनों  व  1000
 लाइनों  से  अधिक  के  सभी  एक्सर्चेजों  को  ऑप्टिकल  फाइबर  से  जोड़ा
 गया

 हिमाचल  प्रदेश  के  हमीरपुर  जिले  के  उन  एक्सर्चेजों  की  सूची  निम्नानुसार
 है  जिन्हें  ऑप्टिकल  फाइबर  से  नहीं  जोड़ा  गया

 1.  ताल  जा

 2.  बरसार

 3.  भोंरज

 4.  गलोर

 जी

 और  इस  समय  ताल  एक्सचेंज  जंक्शन  केबल  के  साथ
 भोटा  से  18  सर्किटों  से  जुड़ा  हुआ  है  और  भोटा  एक्सचेंज  आगे  हमीरपुर
 से  ऑप्टिकल  फाइबर  माध्यम  से  जुड़ा  वर्ष  2000-2001  के
 ताल  एक्सचेंज  को  माइक्रोवेव  सिस्टम  से  हमीरपुर  से  जोड़े  जाने  की
 योजना  है  बशर्ते  कि  उपस्कर  समय  पर  उपलब्ध  बरसार
 और  भोरंज  पहले  हो  माइक्रोवेव  माध्यम  से  जुड़े  हुए  इस  प्रकार
 इन  एक्सचेंजों  को  आप्टिकल  फाइबर  केबल  से  जोड़ने  की  कोई  योजना
 नहीं

 डाकघर

 1104.
 श्री

 मानसिंह  पटेल  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :
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 मांडवी  क्षेत्र  के  कितने  गांवों  में  डाकधर  की  सुविधा

 क्या  इस  क्षेत्र  के  बहुत  सारे  गांवों  में  इस  सुविधा  का  अभाव

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 इस  क्षेत्र  के  सभी  गांवों  में  उक्त  सुविधा  उपलब्ध  कराने
 के  लिए  सरकार  ने  कौन  से  कदम  उठाए

 संचार  मंत्रालय  में  राजय  मंत्री  तपन  :  वडोदरा
 क्षेत्र  के  सूरत  डाक  डिवीजन  के  अंतर्गत  मांडवी  तालुका  में  447  गांवों
 में  पंचायत  संचार  सेवा  केन्द्र  सहित  डाकघर  की  सुविधाएं  सुलभ

 मांडवी  तालुका  में  203  गांवों  में  डाकघर  नहीं
 उन्हें  निकटवर्ती  डाकघरों  से  सेवा  प्रदान  की  जाती

 उपर्युक्त  में  उल्लिखित  203  गांव  नया  डाकघर  खोलने
 के  लिए  मौजूदा  विभागीय  मानदंडों  को  पूरा  नहीं  करते

 मांडवी  तालुका  के  सभी  गांवों  में  दैनिक  डाक  वितरण  और
 लैटर  बॉक्सों  से  प्रतिदिन  डाक  निकालने  की  सुविधा  उपर्युक्त
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  डाकघर  खोलने  का  औचित्य  नहीं

 हाकी  प्रशिक्षण  केन्द्र

 1105.  श्री  सुनील  खां  :  क्‍या  युवक  कार्यक्रम  और  खेल  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  हाकी  खेल  के  विकास  के  लिए  देश  के  सभी
 जिलों  में  एक  हाकी  प्रशिक्षण  केन्द्र  स्थापित  करने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 उक्त  प्रस्ताव  को  कब  तक  क्रियान्वित  किए  जाने  की  संभावना

 युवक  कार्यक्रम  और  खेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सैयद
 शाहनवाज  :

 प्रश्न  नहीं

 प्रश्न  नहीं

 आदिवासियों  के  अधिकारों  को  सुदृढ़  करना

 1106.  श्री  हननान  मोल्लाह  :  क्या  पर्यावरण  एवं  बन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  देश  के  वनों  की  रक्षा  के  लिए
 आदिवासियों  को  साथ  में  लेकर  काम  करने  का

 यदि  तो  क्या  वन  अधिनियम  के  कुछ  खण्ड  राष्ट्रीय
 अधिकारों  और  वर्नों  में  रहने  वाले  आदिवासियों  के  हितों  के  खिलाफ

 और
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 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  उन  खण्डों  का  संशोधन
 करने  और  आदिवासियों  के  अधिकारों  को  सुदृढ़  करने  का

 पर्वावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बाबू  लाल  :
 और  राष्ट्रीय  वन  नीति  1988  में  अनुसूचित  जनजाति  के

 लोगों  का  वर्नों  के  साथ  जो  सहजीवी  संबंध  है  उसे  ध्यान  में  रखते

 हुए  वन  विकास  निगर्मों  सहित  बन  प्रबंधन  के  लिए  जिम्मेदार  सभी  एजेंसियों
 को  वनों  क॑  पुनरुद्धार  और  विकास  के  साथ-साथ  बानों  में
 और  वनों  के  आस-पास  रहने  वाले  लोगों  को  लाभदायक  रोजगार  उपलब्ध
 कराने  में  अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  को  भली  भांति  शामिल  करने
 का  विचार  किया  गया  है  अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  और  ग्रामीण  गरीब
 लोगों  के  सहयोग  से  अवक्रमित  वन  भूमियों  के  पुनर्वास  के  लिए

 “'

 घिकार  हिस्सेदारी  क ेआधार  पर  अवक्रमित  वनों  के  पुनरुद्धार  में  अनुसूचित
 जनजाति  और  ग्रामीण  गरीब  लोगों  को  शामिल  करनेਂ  पर  एक  100
 प्रतिशत  केन्द्रीय  प्रायोजित  स्कीम  भी  कार्यान्वित  की  वन  अधिनियमों
 में  बनों  में  रहने  वाले  अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  के  हितों  को  पूर्ण
 संरक्षण  दिया  गया  है  और  यह  राष्ट्र  के  हित  में

 उपरोक्त  और  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न
 नहीं

 कुपोषण

 1107.  श्री  राजो  सिंह  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिहार  हाल  में  कुपोषण  के  संबंध  में  कोई  सम्मेलन
 आयोजित  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 क्या  सरकार  का  विचार  समाज  के  गरीब  तबकों  में  व्याप्त

 कुपोषण  की  समस्या  पर  काबू  पाने  के  लिए  कोई  उपाय  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता
 और  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के

 पास  हाल  ही  में  बिहार  में  हुए  ऐसे  किसी  सम्मेलन  की  कोई  सूचना
 नहीं

 और  सरकार  ने  जनता  की  कुपोषण  स्थिति  में  सुधार
 करने  के  लिए  विभिन्न  तरीके  अपनाए  हैं  जो  इस  प्रकार  हैं  :-

 1.  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  आर्थिक  सहायता
 वाली  लागत  पर  आवश्यक  खाद्य  पदार्थों  की

 आय  उत्पादक  स्कीमों  के  माध्यम  से  लोगों  की  क्रय  शक्ति
 में  सुधार

 छ्
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 3...  स्तनपान  को  बढ़ावा  देने  सहित  जागरुकता  बढ़ाने  और
 पान  की  आदतों  में  वांछित  बदलाव  लाने  के  बारे  में  पोषण

 4.  अनुपूरक  आहार  कार्यक्रम  जैसे  :-

 (i)  समेकित  बाल  विकास  सेवाएं

 (0).  विशेष  पोषण  कार्यक्रम

 (॥)  बालवाड़ी  पोषण  कार्यक्रम

 (४)  गेहूं  आधारित  अनुपूरक  पोषण  कार्यक्रम

 (४)  मध्याह  आहार  कार्यक्रम

 उपर्युक्त  के  विशिष्ट  सूक्ष्मपोषक  कमियों
 को  रोकने  हेतु  कार्यक्रम  चलाए  जा  रहे  जो  इस  प्रकार

 (1)  राष्ट्रीय  आयोडीन  अल्पता  विकार  नियंत्रण  कार्यक्रम  ।

 (॥)  राष्ट्रीय  पोषण  रकताल्पता  नियंत्रण  कार्यक्रम  और
 विटामिन  की  कमी  को  रोकने  संबंधी
 ये  दोनों  प्रजनक  बाल  स्वास्थ्य  स्कीम  के  अंतर्गत
 आते

 (॥)  सूक्ष्म-पोषक  कमियों  के  लिए  प्रायोगिक

 प्रश्न  नहीं

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  दूरसंचार  सुविधा

 1108.  प्रोਂ  रासासिंह  रावत  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 आज  की  स्थिति  के  अनुसार  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  दूरसंचार
 आवश्यकताओं  की  पूर्ति  न  होने  के  क्‍या  कारण

 किन-किन  राज्यों  में  दूरसंचार  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के
 लिए  प्राइवेट  कम्पनियों  को  ठेके  दिए  गए  थे  और  ये  ठेके  किस-किस
 तारीख  को  दिए  गए

 देश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  टेलीफोन  कनेक्शन  के  इच्छुक
 आवेदकों  की  राज्यवार  संख्या  कितनी  और

 ग्रामीण  और  दूर-दराज  के  क्षेत्रों  में  दूरसंचार  सुविधाओं  के
 उचित  कार्यकरण  के  लिए  सरकार  क्‍या  कदम  उठा  रहो

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तपन  :  ग्रामीण
 क्षेत्रों  की  दूरसंचार  आवश्यकताएं  पूरी  न  होने  के  कारण  इस  प्रकार  है  :

 -  .  उचित  प्रौद्योगिकी  उपलब्ध  न  होना  क्योंकि  एमएआरआर
 प्रौद्योगिकी  विश्वसनीय  सिद्ध  नहीं  हुई

 -  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्थिर  पॉवर  सुचारू  रोड  व्यवस्था
 आदि  जैसी  सुविधाओं  की
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 -  देश  के  कुछ  भागों  में  कठिन  और  दुर्गम

 -  कूछ  राज्यों  में  विद्रोह  और  कड़े  कानून  तथा  व्यवस्था  की

 -  प्राइवेट  फिक्स्ड  सेवा  प्रदाताओं  द्वारा  कोई  सहयोग  न  दिया

 बुनियादी  दूरसंचार  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  प्राइवेट
 कंपनियों  को  30.9.1997  को  आन्ध्र  महाराष्ट्र
 और  मध्य  प्रदेश  के  लिए  तथा  14.3.1998  को  राजस्थान  के  लिए
 लाइसेंस  जारी  किए  गए

 देश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  टेलीफोन  कनेक्‍्शनों  के  इच्छुक
 आवेदकों  की  संख्या  18,86,070  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 विभाग  द्वारा  उठाए  जा  रहे  कदम  इस  प्रकार

 -  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ग्रामीण  सार्वजनिक  टेलीफोन  और
 सीधी  एक्सचेंज  लाइनें  प्रदान  करने  के  लिए

 डब्ल्यूएलएल  और  सी-डॉट  पीएमपी  प्रणालियों  की  योजना

 बनाई  गई  देश  के  दूरस्थ  और  अलग-थलग  गांवों  में
 वीपीटी  प्रदान  करने  के  लिए  उपग्रह  आधारित  टेलीफोन
 का  प्रस्ताव

 -
 .  एमएआरआर  प्रणालियों  पर  कार्यरत  दोषपूर्ण  ग्रामीण  सार्वजनिक

 टेलीफोनों  को  नई  प्रौद्योगिकियां  लगाकर  चरणबद्ध  रूप  से
 बदले  जाने  की  योजना

 -  .  सभी  एक्सचेंजों  म॑  विश्वसनीय  पारेषण  माध्यम  उत्तरोत्तर  रूप
 से  प्रदान  किया  जा  रहा

 -  प्रणालियों  के  आपूर्तिकर्ताओं  के  साथ  वार्षिक  अनुरक्षण  ठेका
 किया  गया

 विवरण

 सर्किल  ष्ु  प्रतीक्षा  सूची

 ।  2  3

 1.  अंडमान  निकोबार

 ः
 1468

 2.  आन्ध्र  प्रदेश  260595

 3  असम  7011

 4  बिहार  50217

 5  गुजरात  59416

 6  हरियाणा  45526

 ८  हिमाचल  प्रदेश  28753

 8  जम्मू-कश्मीर  5502
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 9.  कर्नाटक  193274

 10...  केरल  517754

 11...  मध्य  प्रदेश  8468

 12...  महाराष्ट्र  158118

 13...  पूर्वत्तर  9847

 4.  उड़ीसा  20647

 15...  पंजाब  111965

 6  राजस्थान  75175

 17.  तमिलनाडु  125482

 18.  उत्तर  प्रदेश  66155

 19...  उत्तर  प्रदेश  24564

 20.  पश्चिम  बंगाल  116133

 21...  मुंबई  0

 22...  कलकत्ता  ०

 23...  दिल्‍ली  0

 24...  चेननई  0

 जोड़  18 86,070  रा

 पवई  झील

 1109.  श्री  जी०एम०  बनातवाला  :  क्या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री
 »  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पवई  झील  मुम्बई  के  जल  स्तर  में  गंदगी  और  प्रदूषण
 कारण  अत्यधिक  कमी  आयी

 रू  में 6.  यदि  तो  कया  इस  क्षेत्र  की  पारिस्थितिकौय  स्थिति  में

 वहां  चल  रहे  खनन  कार्य  और  अन्य  गतिविधियों  के  कारण  प्रतिकूल
 # प्रभाव  पड़ा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  पर्यावरण  के  संरक्षण  हेतु  किन-किन  उपायों
 विचार  किया  जा  रहा

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बाबू  लाल
 से  पवई  झील  में  घरेलू  सीवेज  और  कैचमेंट  क्षेत्र

 अन्य  अपशेष  गिर  रहे  जल  निकाय  के  आस-पास  खुले  में  शौच

 डबल

 |

 जकाट्का
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 झील  में  वाहनों  की  धुलाई  आदि  करना  झील  में  प्रदूषण  के  अन्य
 गैर  बिन्दु  स्रोत  झील  में  अनुपचारित  घरेलू  अपशिष्ट  जल  प्रवाहित  करने
 और  प्रदूषण  के  अन्य  गैर  बिन्दु  स्रोतों  के  परिणामस्वरूप  शैवाल  और

 जलकुभी  को  प्रचुरता  हो  जाती  है  झील  के  कैचमेंट  क्षेत्र  में  भारी  संख्या
 में  निर्माण  कार्य  के  कारण  झील  में  गाद  जमा  हो  रहा

 पवई  झील  राष्ट्रीय  झील  संरक्षण  योजना  के  अंतर्गत  संरक्षण
 के  लिए  अभिनिर्धारित  दस  झीलों  में  स ेएक  इस  योजना  की  अनुमानित
 लागत  637  करोड़  रुपयेਂ  सरकार  ने  राष्ट्रीय  झील  संरक्षण  योजना
 का  अभी  तक  अनुमोदन  नहीं  किया

 विदेशी  कम्पनियों  के  लिए  खनन
 क्षेत्र  का  खोला  जाना

 1110.  श्री  अनन्त  गुढे  :  क्‍या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  हाल  ही  में  खनन  क्षेत्र  में  निवेश  बढ़ाने
 के  लिए  विदेशी  निवेश  हेतु  खनन  क्षेत्र  खोल  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  इसका  क्या  प्रभाव

 पडा

 सामान्य  रूप  से  खनन  क्षेत्र  हेतु  अब  तक  प्राप्त  और  स्वीकृत
 विदेशी  निवेश  प्रस्तावों  का  राज्यवार  और  विशेषकर  विदर्भ  क्षेत्र  अथवा

 महाराष्ट्र  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 नौर्वी  योजना  के  दौरान  और  सामान्य  रूप  से  भारत  विशेषकर

 महाराष्ट्र  के  खनन  क्षेत्र  में  अनुमानित  विदेशी  निवेश  का  ब्यौरा  क्‍या

 युवक  कार्यक्रम  और  खेल  मंत्री  तथा  खान  मंत्री  सुखदेव
 सिंह  :  से  सरकार  सभो  खनिजों  और  कौमतो
 पत्थरों  को  के  लिए  स्वचालित  मार्ग  से  100  प्रतिशत  विदेशी
 इक्विटी  होल्डिंग  की  अनुमति  प्रदान  करती  इसमें
 खनिज  प्रसंस्करण  और  धातुकर्म  शामिल  होरे  और  कौमतो  पत्थरों
 के  मामलों  में  गवेषण  और  खनन  प्रचालन  दोनों  के  तक
 विदेशी  इक्विटी  को  स्वचालित  मार्ग  से  अनुमति  दी  जाती  74%  से
 अधिक  विदेशी  इक्विटी  वाले  प्रस्तावों  को  विदेशी  निवेश  संवर्धन  बोर्ड

 को  अनुमोदन  के  लिए  भेजा  जाता  खान  और
 खनिज  तथा  1957  में  भी  उपयुक्त  संशोधित
 किया  गया  है  और  राज्य  सरकारों  को  और  अधिक  शक्तियां  प्रत्यायोजित
 की  गई  हाल  ही  अधिनियम  में  किए  गए  परिवर्तनों  राज्य
 सरकारों  से  खनिज  रियायतों  को  प्राप्त  करने  की  प्रक्रिया  सरल  और
 कारगर  हो  जाएगी  ऐसी  उम्मीद  ये  परिवर्तन  निवेशकों  को  पर्याप्त
 अवधि  सुरक्षा  भी  प्रदान  करते  यह  आशा  की  जाती  है  कि  इन
 नीतिगत  परिवर्तनों  से  भारतीय  खनिज  क्षेत्र  की  तीव्र  वृद्धि  और  विकास
 होगा  तथा  इस  क्षेत्र  विश्वस्तीय  खनन  प्रौद्योगिको  का  अनुप्रयोग
 भी

 विदेशी  निवेश  संवर्धन  बोर्ड  ने  खान  मंत्रालय  के  परामर्श  से
 अभी  तक  खनन  क्षेत्र  में  विदेशी  प्रत्यक्ष  निवेश  के  65  प्रस्तावों  को
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 अनुमोदित  किया  इन  प्रस्तावों  से  लगभग  3650  करोड़  रुपए  के
 निवेश  होने  की  संभावना  इनमें  से  अधिकांश  प्रस्ताव  केवल
 अपनी  निवेश  योजना  को  बनाते  हैं  परंतु  यह  विनिर्दिष्ट  नहीं  करते  हैं
 कि  वे  किस  क्षेत्र  में  प्रचालन  यह  आवेदक  कम्पनी  के  लिए
 अनिवार्य  नहीं  है  कि  वह  उस  क््षेत्र/राज्य  को  विनिर्दिष्ट  करे  जहां  वे
 प्रचालन  द्वारा  प्रदान  किया  गया
 भारत  में  निगमित  एक  कंपनी  में  विदेशी  इक्विटी  भागीदारी  के  बारे
 में  हो  होता  का  अनुमोदन  प्राप्त  करने  के
 इन  कंपनियों  को  खनिज  रियायतों  के  लिए  संबंधित  राज्य  सरकारों  को
 आवेदन  करना  होता  है  जो  कि  अपने  प्रादेशिक  क्षेत्राधिकार  में  खनिजों
 के  मालिक  होते  खान  और  खनिज  तथा

 1957  की  प्रथम  अनुसूची  में  सम्मिलित  खनिजों  के  लिए
 ही  केन्द्र  सरकार  का  पूर्व  अनुमोदन  अपेक्षित  होता  केन्द्र
 राज्य  सरकार  द्वारा  प्रदान  को  गई  खनिज  रियायतों  के  आंकड़े  नहीं
 रखती

 महाराष्ट्र  सरकार  को  पूर्वेक्षण  लाइसेंस  के  लिए  अभी  तक  दो  विदेशी
 कंपनियों  से  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  मैसर्स  जियो  मैसूर  सर्विसिज

 आस्ट्रेलियन  इंडियन  रिसोर्सिज  आस्ट्रेलिया  की  एक
 अनुषंगी  को  महाराष्ट्र  के  विदर्भ  क्षेत्र  गोंदिया
 और  गडचिरौलो  जिलों  3482  वर्ग  कि०मी०  क्षेत्र  में
 टंगस्टन  इत्यादि  के  पूर्वेक्षण  तीन  वर्षों  के  लिए  पूर्वेक्षण  लाइसेंस

 प्रदान  किया  गया  मैसर्स  डायमंड  प्रोसपैक्टिंग
 प्राइवेट  लिमिटेड  डी०  बीयर्स  कन्सोलिडेटिड  माइंस
 दक्षिण  अफ्रीका  के  पूर्ण  स्वामित्व  वाली  एक  अनुषंगी  ने  भो

 महाराष्ट्र  क ेगड़चिटौली  और  चन्द्रपुर  जिलों  में  10,000  वर्ग  कि०मी०
 क्षेत्र  में  होरो  के  लिए  टोही  परमिट  के  लिए  आवेदन  पत्र  प्रस्तुत
 किया

 भारतीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  द्वारा  पट्टे
 पर  भूमि  का  आवंटन

 1111.  श्री  अशोक  अर्गल  :  क्या  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृफ  करेंगे  कि  :

 उन  कंपनियों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिन्हें  हैंगर  के  निर्माण  हेतु
 पट्टे  पर  भूमि  आवंटित  की  गई  है  और  उन  कम्पनियों  का  ब्यौरा  क्‍या
 है  जिन्हें  भारतीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  द्वारा  पट्टे  पर  हैंगर  दिए  गए

 कंपनियों  को  पट्ठे  पर  दिए  गए  भृक्षेत्र/हैंगर  का  ब्यौरा  क्या
 है  और  उनके  द्वारा  प्राप्त  पट्टे  की  दर  का  ब्यौरा  क्‍या

 विभिन्‍न  कम्पनियों  द्वारा  प्रभारित  पट्टे  की  दर  संबंधी  मानदंड

 क्या  और

 विभिन्‍न  उड्डयन/विमानन  कंपनियों  के  लिए  समान  दर्रे  रखने

 हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 नागर  विमानन  मंत्री  शरद  :  से  सूचना
 एकत्र  की  जा  रही  है और  सभा  पटल  पर  रख  दी
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 डाकघर

 1112-  कुमारी  भावना  पुंडलिकराव  गवली  :  क्या  संचार  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1998-99  के  दौरान  और  2000  तक  महाराष्ट्र
 विशेषकर  विदर्भ  जिले  में  खोले  गए  डाकघरों  और  तारघरों

 की  जिलेवार  संख्या  कितनी

 उक्त  जिले  में  स्थान-वार  वे  कौन-कौन  से  स्थान  हैं  जहां

 ऐसे  कार्यालयों  को  खोला  गया  और

 वर्ष  2000-2001  के  दौरान  राज्यों  में  विशेषकर  उक्त  जिलों
 में  स्थानवार  कितने  नए  डाकघरों  और  तारघरों  को  खोले  जाने  का  विचार

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तपन  :  महाराष्ट्र
 में  1998-99  के  दौरान  दो  विभागीय  उप  डाकघर  तथा
 68  अतिरिक्त  विभागीय  शाखा  डाकघर  खोले  गए  तथा
 1999-2000  के  दौरान  दो  विभागीय  उप  डाकघर  और  46  अतिरिक्त
 विभागीय  शाखा  डाकघर  खोले  वाशिम  जिले  में  1998-99  और
 1999-2000  के  दौरान  कोई  विभागीय  उप  डाकघर/अतिरिक्त  विभागीय
 शाखा  डाकघर  नहीं  खोला  कोडाना  गांव  में  27.3.99
 को  एक  पंचायत  संचार  सेवा  केन्द्र  खोला  गया  और

 एक  अन्य  25.11.99  को  वाडप  गांव  में  खोला  महाराष्ट्र  में
 1.4.2000  से  मई  2000  तक  कोई  नया  विभागीय  उप  डाकघर/अतिरिक्त
 विभागोय  शाखा  डाकघर  नहीं  खोला

 महाराष्ट्र  में  1798-99  के  4  दूरसंचार  केन्द्र  तथा  4  संयुक्त
 डाक-तारघर  खोले  1999-2000  के  दौरान  2000

 एक  3  दूरसंचार  केन्द्र  और  5  संयुक्त  डाक-तारघर  खोले
 उक्त  अवधियों  के  दौरान  विदर्भ  जिले  में  कोई  तारघर  नहीं
 खोला

 उक्त  जिले  जिन  स्थानों  पर  ऐसे  कार्यालय  खोले  गए
 उनका  स्थानवार  ब्यौरा  संलग्न  और  ॥  में  दिया  गया

 महाराष्ट्र  में  चालू  वार्षिक  योजना  2000-200  में  दो  नये

 विभागीय  उप  60  अतिरिक्त  विभागीय  शाखा  डाकघर  और

 85  पंचायत  संचार  सेवा  केन्द्र  खोलने  का  प्रस्ताव  विशेषकर  वाशिम
 जिले  में  इस  समय  डाकघर  खोलने  का  कोई  विशेष  प्रस्ताव  नहीं

 महाराष्ट्र  दूरसंचार  सर्किल  में  2000-2001  के  दौरान  निम्नलिखित
 तारघर  खोलने  की  योजना  है  :

 तारघर  -  त

 दूरसंचार  केन्द्र  -  2

 संयुक्त  डाकतार  —  10

 स्थानों  का  निर्धारण  मांग  और  औचित्य  के  आधार  पर  किया
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 त  2  3  4  5  6

 जिले
 का  _  _.  1999-2000,  27.  बुलडाणा  ०  1  ०  व

 नाम
 28.  चद्धपुर  ०  1  ०  2

 हि  2  29.  गढ़चिरौली  0  0  0  0

 1.  औरंगाबाद  30.  नागपुर  0  त  0  4

 2.  जलाना  31.  वर्धा  0  0  0  0

 3.  बीड  32.  यवतमाल  0  त  0  त

 4...  धुले
 33.  भंडारा  0  0  0

 5.  नन्दुरबार  _  2
 ४९१8  2  46

 6...  नासिक  वि.उ.डा.--विभागीय  उप  डाकघर
 अ.वि.शा.डा.--अतिरिक्त  विभागीय  शाखा  डाकघर

 7.  नांदेड ह
 विवरण-॥

 8.  परभनी
 1998-99  तथा  1999-2000  (31  2000  के

 9.  हिंगोली  दौरान  खोले  गए  तारघरों  का  स्थानवार  ब्यौरा

 10.  लातूर  जिला  स्थान  टाइप  खोलने  की
 .  तारीख

 11.  जलगांव

 नागपुर  नागपुर  औद्योगिक  दूरसंचार  केन्द्र  27.10.98
 12.  ओसमानाबाद  रे  क्षेत्र त्र

 रत्नागिरी  तितूर  संयुक्त  डाक-तारघर  1.9.98

 बोरखेडी  संयुक्त  डाक-तारघधर  1.9.98
 14.  कोल्हापुर  ५

 पिपरा  संयुक्त  डाक-तारघर  _1.9.98
 15.  सांगली  ॒

 पुणे  पुणे  नानापीठ  दूरसंचार  केन्द्र  1.12.98
 16.  सिंधुदुर्ग  पुणे  रेलवे  दूरसंचार  केन्ध  2.1.99

 47.  थाणे  पुणे  भोसारी  दूरसंचार  केन्द्र  1.4.99

 कोरेगांवभीमा  संयुक्त  डाक-तारघर  31.3.99
 रायगढ़  .

 18.  रायगढ़  संयुक्त  डाक-तारघर  23.10.99

 19.  मुम्बई  शिरशुपाल  संयुक्त  डाक-तारघर  23.10.99

 20.  सतारा  भिवंडी  दूरसंचार  केन्द्र  5.11.99

 मीरा  रोड
 ं

 डाक-तारघर  6.
 मु  शोलापुर

 मीरा  रो  संयुक्त  डाक-तार  1.6.99

 32.  अहमदनगर
 अंधेरी  तारघर  24-8.99

 छठ  पुणे
 अकोला  अकोला  सिविल  लाइंस  दूरसंचार  केन्द्र  8.6.99

 छः  कोल्हापुर  गाधिंगलाज  दूरसंचार  कंन्द्र  27.1.2000
 क्  अकोला  *
 की  दौलत  शुगर  संयुक्त  डाक-तारघर  1.2.99

 हलकरणी
 क्  ५
 क्  रत्लागिरि  भू  संयुक्त  डाक-तारघर
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 स्वास्थ्य  बीमा  कम्पनियों  के  लिए  मार्गनिर्देश

 1113.  श्री  ए०  नरेन्द्र  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री
 यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 ह

 क्या  सरकार  का  विचार  स्वास्थ्य  बीमा  कंपनियों  के  लिए
 मार्गनिर्देश  जारी  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इन  मार्गनिर्देशों
 से  आम  आदमी  को  कितना  लाभ

 इन  मार्गनिर्देशों  को  कब  तक  प्रभावी  बना  दिया
 और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  या

 उठाए  जाने  का  प्रस्ताव

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 रीता  :  से  बोमा  विनियामक  और  विकास  प्राधिकरण

 सचित  किया  है  कि  जब  कभो  नए  उद्यमी  विशेष  रूप  से  स्वास्थ्य
 में  आएंगे  तो  सरकार  द्वारा  अलग  स्वास्थ्य  बीमा  नीति  तैयार  की

 जानी  इस  समय  स्वास्थ्य  बीमा  के  लिए  ऐसे  दिशानिर्देश  जारी
 करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 सतत्‌  वन  प्रबंधन

 1114.  डा०  एस०  जगतरक्षकन  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वनों  को  बेहतर  स्थिति  के  लिए  गठित  कृतक  बल
 ने  सतत्‌  वन  प्रबंधन  हेतु  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी

 यदि  तो  इसको  मुख्य  विशेषताएं

 क्‍या  सतत्‌  वन  प्रबंधन  के  लिए  स्थानीय  और  राष्ट्रीय
 प्रगति  की  निगरानी  हेतु  किसी  रूपरेखा  को  अंतिम  रूप  दे  दिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इसे  किस  एजेन्सी  के  माध्यम  से  क्रियान्विद  किया

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बाबू  लाल

 कार्य  बल  ने  भारत  में  सतत्‌  बन  प्रबंधन
 के  लिए  इसके  संचालन  संबंधों  मानदण्ड  तथा  सूचकों

 एंड  के  अंगीकरण  के  लिए  एक  ट्वि-आयामी  कार्यनीति
 की  सिफारिश  की  पहली  जो  राष्ट्रीय  स्तर  की  इसमें  एक  राष्ट्रीय
 कार्यनीति  का  मसौदा  तैयार  किया  जाना  जिसमें  अन्य  के  साथ
 निम्नलिखित  सम्मिलित  होंगे  :-

 1.  एंड  के  प्रयोग  के  लिए  नीति
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 2...  राष्ट्रीय  वानिकी  कार्य  योजना  को  एन  एफ  ए  पी  की
 मॉनीटरिंग  और  इसके  क्रियान्वयन  के  लिए  सी  एंड  आई
 तंत्र  का  प्रयोग  करना

 3...  पर्यावरण  एवं  वन  मंऋआलय  में  एक  सतत्‌  वन  प्रबंधन
 कोष्ठ  का

 4...  से  संबंधित  गतिविधियों  के नियोजन  और  समन्वय
 के  लिए  नोडल  एजेंसियों  की  और

 5.  क्षेत्रीय  सेमीनारों/कार्यशालाओं  के  माध्यम  से  जागरूकता  पैदा

 दूसरी  कार्यनीति  में  राज्य  और  स्थानीय  स्तरों  पर  कार्य  किया  जाना
 इसमें  निम्नलिखित  होंगे  :-

 1.  प्रत्येक  राज्य  में  सतत्‌  विकास  प्रबंधन  एफ  कोष्ठ
 का

 2.  बन  प्रबंधन  इकाई  स्तर  पर  सी  एंड  आई  के  कार्यान्वयन
 संबंधी  योजनाओं  का

 3...  स्थानीय/संयुक्त  बन  प्रबंधन  संस्थानों  को  सुदृढ़  करना  और
 प्रोत्साहन

 4.  प्रत्येक  राज्य  में  प्रायोगिक  और

 5.  प्रत्येक  राज्य  में  एक  वन  का

 और  इस  प्रकार  के  किसी  तंत्र  को  अंतिम  रूप  नहीं
 दिया  गया

 (S)  इन  मानदण्डों  और  सूचकों  का  विभिन्‍न  सरकारी  और  अन्य
 संस्थानों  तथा  राज्य  वन  विभार्गों  के  माध्यम  से  मूल्यांकन  किए  जाने
 पर  विचार  किया  गया

 गर्भ  निरोधक  विधियां

 1115.  श्री  सदाशिवराव  दादोबा  मंडलिक  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार
 कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  में  अधिकांश  महिलाओं  को  गर्भनिरोधक  विधियों
 की  जानकारी  नहीं

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 गर्भनिरोधक  विधियों  का  प्रयोग  करने  के  बारे  में  महिलाओं
 को  जानकारी  देने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्‍या  प्रयास  किए  गए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता
 :  और  (a)  राष्ट्रीय  परिवार  स्वास्थ्य  सर्वेक्षण

 1992-93  के  हाल  में  विवाहित  %6  प्रतिशत  महिलाओं  को
 गर्भ-निरोधक  की  कम  से  कम  एक  विधि  की  जानकारी  95  प्रतिशत
 महिलाएं  बन्ध्यीकरण  के  बारे  में  जानती  हैं  तथा  58  से  66  प्रतिशत
 महिलाएं  अस्थायी  विधियों  के  बारे  में  जानती
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 स्वास्थ्य  कार्यकर्ताओं  द्वारा  तृणमूल  स्तर  पर  परामर्श  देने  की
 एक  नियमित  प्रणाली  इसके  इलेक्ट्रानिक  प्रिन्ट

 गैर-सरकारी  संगठनों  के  जरिये  तथा  महिला  स्वास्थ्य  नेहरू

 युवक  जिला  साक्षरता  समितियों  इत्यादि  के  जरिये  शिक्षा
 एवं  संचार  की  एक  देशव्यापी  प्रणाली  अपनायी  जा  रही  इसके

 शिक्षा  एवं  संचार  के  प्रयोजन  के  लिए  सूचना  एवं  प्रसारण  मंत्रालय
 का  गीत  एवं  नाटक  प्रभाग  तथा  क्षेत्र  प्रचार  इकाइयों  का  व्यापक  प्रयोग
 किया  जा  रहा

 मध्य  प्रदेश  में  सोन  चिरैया  अभयारण्य

 1116.  श्री  जयभान  सिंह  पवैया  :  क्‍या  पर्यावरण  एवं  बन  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  के  ग्वालियर  और  शिवपुरी  जिलों  में  सोन
 चिरैया  अभयारण्य  विकसित  किया  गया  और

 यदि  तो  इन  अभयारण्यों  पर  कुल  कितना  व्यय  हुआ
 और  इनकी  मुख्य  विशेषताएं  क्‍या  हैं  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज  मंत्री  बाबू  लाल  :
 और  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  ग्वालियर  जिले  में

 घाटीगांव  ग्रेट  इंडियन  बस्टर्ड  अभयारण्य  तथा  शिवपुरी  जिले  में  करेरा
 अभयारण्य  विकसित  किए  हैं  तथा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  निम्नलिखित
 धनराशि  खर्च  की  है  :-

 वर्ष  घाटी  गांव  ग्रेड  इंडियन  करेरा
 बस्टर्ड  अभयारण्य  अभयारण्य

 ..._ 1997-98  14.71  7.01

 1998-99  14.21  16-29

 1999-2000  21.07  16.90

 उपरोक्त  खर्च  वास  स्थलों  में  पैट्रोलिंग  वायरलैस
 स्टाफ  सड़कों  में  घास  का  सामुदायिक  और
 संरक्षण  शिक्षा  केन्द्र  का  निर्माण  तथा  कर्मचारियों  के  वेतन  और  भत्ते
 पर  किया  गया

 सीजीएचएस  में  होम्योपैथिक  फारमेसिस्ट
 पर्दों  का  भरा  जाना

 1117.  श्री  विष्णुदेव  साय  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सीजीएचएस  में  होम्योपैथिक  फारमेसिस्टों  के  कुछ  पद
 1999  से  रिक्त  पड़े

 यदि  तो  इसके  कारण
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 सरकार  ने  इन  पदों  को  भरने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए
 और

 इन  पदों  के  कब  तक  भरे  जाने  की  संभावना

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता
 :  से  पदधारियों  की  मृत्यु  हो  जाने  के  कारण  केन्द्रीय

 सरकार  स्वास्थ्य  योजना  दिल्ली  के  अन्तर्गत  1999  और
 2000  से  होम्योपैथी-फार्मासिस्टों  के  दो  पद  रिक्त  पड़े  उक्त  रिक्तियों
 को  भरने  के  लिए  सक्रिय  कार्यवाई  क्षल  रही

 ]

 अग्रोहा  मेडिकल  कालेज

 1118.  श्री  अजय  सिंह  चौटाला  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  हरियाणा  के  अग्रोहा  मेडिकल  कालेज
 का  निर्माण  कर  इसे  पुनः  शुरू  करने  तथा  भारतीय  चिकित्सा  परिषद्‌
 द्वारा  उसे  मान्यता  दिलाने  का  प्रयास  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इसे  भारतीय  चिकित्सा
 परिषद  द्वारा  कब  तक  मान्यता  प्रदान  कर  दिए  जाने  की  संभावना
 और

 यदि  तो  इसके  कारण  क्‍या  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता
 :  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  केन्द्र  सरकार  के  पास  लम्बित  नहों

 और  ऊपर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 इंडियन  एयरलाइंस  कर्मचारियों  के  लिए
 स्वैच्छिक  सेवानिवृत्ति  योजना

 1119.  श्री  ए०  ब्रह्मनैया  :  क्या  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इंडियन  एयरलाइंस  के  कर्मचारियों  के  लिए  कोई  स्वैच्छिक
 सेवानिवृत्ति  योजना  तैयार  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 इंडियन  एयरलाइंस  के  कितने  कर्मचारियों  ने  उक्त  योजना
 के  लिए  इच्छा  व्यक्त  की

 क्या  अधिक  व्यक्तियों  द्वारा  उक्त  योजना  को  अपनाए  जाने
 हेतु  इसे  अधिक  आकर्षित  बनाया  जा  रहा  और

 यदि  तो  संशोधित  स्वैच्छिक  सेवानिवृत्ति  योजना  को  कब
 तक  आंत्तेम  रूप  दे  दिया  जाएगा  ?

 नागर  विमानन  मंत्री  शरद  :  से  इंडियन
 एयरलाइंस  के  कर्मचारियों  के  लिए  स्वैच्छिक  सेवा-निवृत्ति  योजना  आरंभ
 करने  का  प्रस्ताव  अभी  भी  प्रक्रियाधीन
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 विमानपत्तनों  के  रख-रखाव  स्तर  में  गिरावट

 1120.  प्रो०  उम्मारेड्डी  बेंकटेस्वरलु  :  क्या  नागर  विमानन  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  ने  विमानपत्तनों  पर  यात्रियों
 को  बढ़तो  संख्या  के  अनुसार  दृश्यमानता  में  सुधार  किया

 यदि  तो  क्‍या  सभी  विमानपत्तनों  के  रख-रखाव  स्तर
 में  भारो  गिरावट  आई

 यदि  तो  क्‍या  भारतीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  ने  उन  सभी
 विमानपत्तनों  में  जहां  सरकार  ने  भारी  निवेश  किया  है  वहां  विमानपत्तनों
 के  रख-रखाव  के  महत्व  को  समझा

 यदि  तो  क्या  भारतीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  के  प्रबंधकों
 को  कोई  प्रशिक्षण  दिया  गया  और

 यदि  तो  ऐसे  प्रशिक्षण  के  क्‍या  परिणाम  निकले  तथा
 भारतोय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  के  प्रबंधकों  को  कितने  अंतराल  में
 प्रशिक्षण  दिया  जाता  है  ?

 एगर  विमानन  मंत्री  शरद  :  से  ग्राहक

 .  >  के  स्तर  की  जांच  करने  के  लिए  भारतोय  विमानपत्तन  प्राधिकरण
 द्वारा  शुरू  किए  गए  स्वतंत्र  एजेंसी  के  माध्यम  से  विमानपत्तनों  पर  व्यवस्थित

 सुविधाओं  पर  किए  गए  कार्यों  का  आवधिक  सर्वेक्षण  भारतीय
 विमानपत्तन  प्राधिकरण  द्वारा  किया  गया  इसके  हवाई  अड्डों
 पर  विभिन्‍न  प्रकार  की  यात्री  सुविधाओं  का  उन्‍नयन  तथा  सुधार  करना

 एक  सतत्‌  प्रक्रिया  भारतोय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  संसाधनों  की
 उपलब्धता  और  मांग  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अंतरराष्ट्रीय  नागर  विमानन
 संगठन  के  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  और  मानकों  के  अनुरूप  अपने  हवाई

 अड्डों  पर  बेहतर  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  का  निरन्तर  प्रयास
 करता

 भारतीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  अपने  कर्मचारियों  और
 प्रबंधकों  को  अपने  राष्ट्रीय  विमानन  प्रबंधन  अनुसंधान  संस्थान

 नई  दिल्ली  और  नागर  विमानन  प्रशिक्षण  केन्द्र
 इलाहाबाद  में  नियमित  प्रशिक्षण  देता  इसके  अलावा  प्रबंधकों  को
 विभिन्‍न  पाठ्यक्रमों/सेमिनारों  में  भो  भेजा  जाता  है  जहां  नेमो  अनुरक्षण
 प्रक्रियाओं  से  अलग  उन्हें  कार्य  क्षमता  के  सुधार  के  लिए  नई  तकनीक

 बताई  जाती

 प्रशिक्षण  के  बाद  प्रबंधकों  के  कार्य-निष्पादन  के  स्तर  में

 सुधार  आया

 पूर्व  सांसदों  को  सीजीएचएस  की  सुविधा

 1121.  श्री  अमर  राय  प्रधान  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  के  उन  पेंशन  भोगियों  को सीसीएस
 1994  का  लाभ  देने  के  लिए  सिद्धान्त  रूप  से  स्वीकार
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 कर  लिया  गया  है  जिसके  निवास  क्षेत्र  में  केन्द्र  सरकार  स्वास्थ्य  सेवा
 उपलब्ध  नहीं

 क्या  यह  सुविधा  पूर्व-सासंदों  को  भी  मिलती

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 इन  नियमों  में  कब  तक  संशोधन  कर  लिए  जाने  की  संभावना

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता
 :  भारत  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय

 द्वारा  कोई  ऐसा  नियम  अर्थात  सी  सी  एस  1994

 लागू  नहीं  किया  जा  रहा

 से  ऊपर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 ]

 स्थानीय  टेलीफोन  सुविधा

 1122.  श्री  जयवंत  सिंह  बिश्नोई  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  जोधपुर  डिवीजन  विशेषकर  फलौदी
 टाउन  में  सभी  टेलीफोन  एक्सचेजों  को  स्थानीय  टेलीफोन  कॉल  की

 सुविधा  प्रदान  करने  का

 यदि  तो  तपंबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 उक्त  सुविधा  कब  तक  प्रदान  कर  दिए  जाने  की  संभावना

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तपन  :  जी
 तथापि  फलौदी  एसडीसीए  के  सभी  टेलीफोन  एक्सचेंजों  में  स्थानीय

 कॉल  सुविधाएं  प्रदान  कर  दी  गई

 और  उपर्युक्त  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए
 लागू  नहीं

 ]

 मेडिकल  कालेजों  का  खोला  जाना

 1123.  मेजर  जनरल  भुवन  चन्र  खण्डूडी  :  क्‍या
 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  में  कुछ  और  मेडिकल  कालेज
 खोलने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  स्थान-वार  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 आठवीं  और  नौवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  राज्य-वार
 खोले  गए  मेडिकल  कालेजों  का  ब्यौरा  क्‍या
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 क्‍या  सरकार  ने  पर्वतीय  क्षेत्रों  में  मेडिकल  कालेज  खोलने
 के  लिए  कोई  विशेष  विचार  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  को  राज्य  सरकारों  की  ओर  से  उत्तर
 प्रदेश  के  उत्तरांचल  क्षेत्र  में मेडिकल  कालेज  खोलने  के  संबंध  में  कोई
 अनुरोध  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्य-वार  ब्योरा  क्‍या  और

 सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही  की

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता
 :  और  इस  समय  केन्द्र  सरकार  के  पास  राज्यों

 में  मेडिकल  कालेज  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव

 केन्द्र  सरकार  भारतीय  आयुर्विज्ञान  परिषद  1956
 और  इसके  अन्तर्गत  बनाए  गए  विनियमों  के  तहत  नए  मेडिकल  कालेज
 खोलने  की  अनुमति  दे  रही  इन  उपबन्धों  के  अन्तर्गत  सार्वजनिक
 और  निजी  क्षेत्र  किसी  भी  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  में  मेडिकल  कालेज
 खोलने  की  अनुमति  के  लिए  आवेदन  कर  सकते

 1993  में  भारतीय  आयुर्विज्ञान  परिषद्‌  अधिनियम  में  संशोधन
 करने  के  पश्चात्‌  सरकार  ने  नीचे  बताए  अनुसार  नए  मेडिकल  कालेजों
 की  स्थापना  की  अनुमति  दो  है  :-

 आठवीं  योजना  (1992-1997)

 महाराष्ट्र
 -  2

 जम्मू  और  कश्मीर  -  त

 उत्तर  प्रदेश  गा  2

 तमिलनाडु  -  1

 पांडिचेरी  गा  1

 केरल
 -  1

 गुजरात
 -  2

 नौवी  योजना  (1997-2002)

 पंजाब
 -  त

 आंध्र  प्रदेश  -  4

 तमिलनाडु
 -  2

 हिमाचल  प्रदेश  -  त

 कर्नाटक  -  4

 और  भारतोय  आयुर्विज्ञान  परिषद  अधिनियम  और  इसके
 अंतर्गत  बनाए  गए  विनियमों  में  इस  प्रकार  की  किसी  भी  छूट  की  अनुमति
 नहीं
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 और

 उपरोक्त  और  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं
 दि

 जनसंख्या  वृद्धि

 1124.  श्री  जितेन्द्र  प्रसाद  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एक  जनसंख्या  विशेषज्ञ  ने  चार  उत्तरी  बीमारू
 मध्य  राजस्थान  और  उत्तर  प्रदेश  में  विशेष  परिवार  नियोजन

 सेवाओं  की  तत्काल  आवश्यकता  की  ओर  सरकार  का  ध्यान  दिलाया
 और

 यदि  तो  सरकार  की  इस  संबंध  में  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता
 :

 इन  राज्यों  में  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के
 निष्पादन  की  समीक्षा  मंत्रिमंडल  सचिव  की  अध्यक्षता  में  सचिवों  की

 एक  समिति  द्वारा  त्रमासक  आधार  पर  की  जा  रही

 इसके  अतिरिक्त  2000  में  अपनाई  गई  राष्ट्रीय  जनसंख्या
 नीति  में  चार  राज्यों  राजस्थान  और  उत्तर  प्रदेश  में
 परिवार  नियोजन  सेवाओं  को  सुदृढ़  किए  जाने  का  उल्लेख

 राष्ट्रीय  जनसंख्या  आयोग  की  पहली  बैठक  में  प्रधानमंत्री  ने  स्वास्थ्य
 और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  हो  एक  शक्तिसम्पन्न  कार्य  दल  के
 गठन  की  घोषणा  को  है  जो  खासकर  कम  राष्ट्रीय  सामाजिक-जनांकिकौय

 सूचकों  वाले  इन  राज्यों  पर  ध्यान  केन्द्रित

 राष्ट्रीय  और  राष्ट्रीय  को

 जोड़ने  के  लिए  बाई-पास  का  निर्माण

 1125.  श्री  पोन  राधाकृष्णन्‌  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दस  वर्षों  के  दौरान  नगेरकोइल  में  यातायात  800  प्रतिशत
 तक  बढ़  गया

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  राष्ट्रीय
 और  राष्ट्रीय  को  जोड़ने  के  लिए  एक  बाई-पास  सड़क
 बनाने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 उक्त  कार्य  के  कब  तक  शुरू  किए  जाने  की  संभावना

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  हुक्मदेव  नारायण
 :

 से  प्रश्न  नहीं



 पे  प्रश्नों  के

 कोचीन  अंतरराष्ट्रीय  हवाई  अड्डे  के
 लिए  अंतरराष्ट्रीय  उड़ानें

 1126.  श्री  पी०सी०  थामस  :  क्‍या  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  कई  अंतरराष्ट्रीय  एयरलाइंस  की  ओर  से
 कोचोन  अंतरराष्ट्रीय  हवाई  अड्डे  के  लिए  उड़ानें  भरने  और  कोचीन  हवाई
 अड्डे  से  उड़ाने  भरने  की  अनुमति  देने  संबंधी  अनुरोध  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इन  पर  क्या  कार्यवाही
 की  गई  और

 कोचीन  अंतरराष्ट्रीय  हवाई  अड्डे  पर  कितना  यातायात  होने
 की  संभावना

 नागर  विमानन  मंत्री  शरद  :  और  सऊदी

 तुर्कमेनिस्तान
 तथा  यमन  कौ  सरकारों  से  उनकी  नामित  विमानकंपनियों  के  लिए  कोचीन
 को  एक  अवतरण  स्थल  के  रूप  में  स्वीकृति  दिए  जाने  के  अनुरोध

 हुए  चूंकि  अब  कोचीन  विमानपत्तन  को  अंतरराष्ट्रीय  बिमानपत्तन
 किया  जा  चुका  इसलिए  उपर्युक्त  मांग  पर  संबंधित  देशों

 क  साथ  विमान  यातायात  अधिकारों  की  समीक्षा  के  लिए  द्विपक्षीय  समझौते
 के  अगले  दौर  में  विचार  किया

 ह

 चूंकि  यातायात  की  मात्रा  में  एक  गंतव्य  से  दूसरे  गंतव्य
 तक  अंतर  इसलिए  कोई  निश्चित  मात्रा  नहीं  बताई  जा

 पिछड़े  क्षेत्रों  में  स्वास्थ्य  प्रणाली

 1127.  श्री  ब्रजमोहन  राम  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण
 मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  विशेषकर  बच्चों  और
 आदिवासियों  को  बेहतर  प्राथमिक  स्वास्थ्य  सेवाएं  प्रदान  करने  के  अलावा
 विभिन्‍न  राज्यों  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  स्वास्थ्य  को  अधिक  कुशल
 और  प्रभावी  बनाने  वाले  किसी  योजना  को  तैयार  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  विश्व  बैंक  से  कोई  ऋण
 प्राप्त  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता
 :  सरकार  पहले  ही  विशेष  रूप  से  बच्चों  और

 जनजातियों  को  बेहतर  प्राथमिक  स्वास्थ्य  सेवाएं  प्रदान  करने  के  अलावा
 विभिन्‍न  पिछड़े  क्षेत्रों  में  स्वास्थ्य  पद्धतियों  को  कार्यक्षम  और  प्रभावकारी
 बनाने  के  लिए  योजनाएं  कार्यान्वित  कर  रही

 विश्व  बैंक  वित्त  पोषित  प्रजनक  एवं  बाल  स्वास्थ्य  परियोजना
 मभी  राज्यों  म॑  कार्यान्वित  उत्तर  मध्य

 महागष्ट  आंध्र
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 मिजोरम  और  मणिपुर  राज्यों  में  कार्यक्षमता  में  सुधार  लागत  सार्थकता
 और  बच्चों  और  जनजातियों  से  संबंधित  प्राथमिक  और  रेफरल
 परिचर्या  को  बनाए  रखने  के  उद्देश्य  बाला  यूरोपियन  आयोग  सहायता
 प्राप्त  क्षेत्र  निवेश  कार्यक्रम  चलाया  जा  रहा

 इसके  अतिरिक्त  दो  विश्व  बैंक  सहायता  प्राप्त  आई.पी.पी.-४॥  और
 आई  परियोजनाएं  1993  और  1994  से

 200  और  2001  तक  कार्यान्वयनाधीन  इसके
 283.88  करोड़  रुपए  की  कुल  लागत  पर  17  राज्यों  में  1997
 से  चुनिंदा  पिछड़े  जिलों/पता  लगाए  गए  शहरों  में  24  विश्व  बैंक  सहायता
 प्राप्त  प्रजनन  एवं  बाल  स्वास्थ्य  उप-परियोजनाएं  भी  कार्यान्वयनाधीन

 और  भारत  सरकार  को  प्रजनन  एवं  बाल
 स्वास्थ्य  परियोजना  के  लिए  1997  में  विश्व  बैंक  द्वारा  179.7  मिलियन
 एस  डी  आर  का  एक  ऋण  मंजूर  किया  गया  2000  में
 विश्व  बैंक  द्वारा  देश  में  प्रतिरक्षण  कार्यक्रम  को  सुदृढ़  बनाने  के  लिए
 106.5  मिलियन  एसडीआर  का  एक  ऋण  मंजूर  किया  गया

 टेलीफोन  प्रभार

 1128.  श्री  राशिद  अलवी  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  में  टेलीफोन  प्रभार  विकासशील  देशों  तथा  विकसित
 देशों  दोनों  से  सबसे  अधिक

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 10  विकासशील  देशों  और  10  विकसित  देशों  में  मासिक
 किराया  प्रभारों  का  ब्यौरा  कया  है  और  उनकी  औसत  राष्ट्रीय  प्रति  व्यक्ति
 आय  कितनी

 क्‍या  अन्तर्राष्ट्रीय  संचार  यूनियन  जिसका  भारत  सदस्य  है
 ने  इस  संबंध  में  कोई  मानक  निर्धारित  किए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तपन  :  और
 जी  एक  देश  से  दूसरे  देश  के  बीच  टेलीफोन  कॉलों  आदि

 की  दर्रों  में  सीधी  तुलना  से  लागत  संबंधी  सामाजिक  आर्थिक  स्थितियां
 और  अन्य  बातों  में  विभिन्‍नतताओं  के  कारण  विश्लेषणात्मक  तर्कसंगत
 निष्कर्ष  नहों  निकल  अन्तर्राष्ट्रीय  दूरसंचार  संघ

 )-1998  की  विश्व  दूरसंचार  विकास  रिपोर्ट  के  1996
 में  विभिन्‍न  देशों  में  टैरिफ  ढांचा  इस  प्रकार  था  :

 देश  का  नाम  आवासीय  टेलीफोन

 कनेक्शन  किराया  स्थानीय  कॉल
 डालर  प्रभार

 2  3  4

 भारत  23  5.4  0.02

 बांग्ला  देश  256  3.7  0.04



 81  प्रश्नों  के

 1  2  3  4

 इथियोपिया  48  13  0.03

 कीन्या  37  4-5  0.06

 मोजाम्बीक  87  5.1  0.04

 नेपाल  40  ३7  0.02

 तंजानिया  59  4-4  0.08

 ताजिकिस्तान  10  1.0  -

 उगांडा  132  5.7  0.19

 वियतनाम  243  6.1  0.11

 आस्ट्रेलिया  94  9.1  -

 बोल्जियम  143  18.8  0.20

 कनाडा  42  13.2  -

 फ्रांस  60  10.3  0.14

 जर्मनी  66  16.3  0.16

 इटली  154  10.1  0.20

 जापान  669  16.1  0.09

 सिंगापुर  56  6.0  0.03

 यू०के०  181  12.9  -

 संयुक्त  राज्य  43  12.2  0.09

 उपर्युक्त  से  यह  स्पष्ट  है  कि  कुल  मिलाकर  भारत  में  टेलीफोन  प्रभार
 अन्य  देशों  के  मुकाबले  कम

 आईटीयू  की  विश्व  दूरसंचार  विकास  रिपोर्ट  1998  के  अनुसार
 1996  के  10  विकासशील  और  10  विकसित  देशों  के  मासिक  किराया
 प्रभारों  के  ब्यौरे  और  उनके  प्रति  व्यक्ति  मासिक  सकल  घरेलू  उत्पाद

 निम्क  प्रकार  है  :-

 1996  में  आवासीय  में
 किराया  प्रभार  प्रति  व्यक्ति  प्रति  मास

 श  का  नाम

 डालर  औसत  जीडीपी

 त  2  ३3

 कम  आय/विकासशील  देश

 भारत  5.4  27.97

 बांग्ला  देश  उय  20.10

 इथियोपिया  1.3  78
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 1  2  3

 कीन्या  4.5  25.14

 मोजाम्बीक  5.1  7.17

 नेपाल  ३.7  15.74

 तंजानिया  4-4  18.80

 ताजिकिस्तान  1.0  ३.09

 उगांडा  5.7  24.15

 वियतनाम  6.1  22.67

 उच्च  आय/विकसित  देश

 आस्ट्रेलिया  9.1  1820

 बोल्जियम  18.8  2350

 कनाडा  13.2  2640

 फ्रांस  10.3  2575

 जर्मनी  16.3  2328

 इटली  10.1  2020

 जापान  16.1  3220

 सिंगापुर  6-0  3900

 यू०के०  12.9  1612

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  12.2  2440

 उपर्युक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 विभागेत्तर  डाककर्मी

 1129.  श्री  जगदम्बी  प्रसाद  यादव  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कितने  विभागेत्तर  पोस्टमास्टर  और  डाकिये

 छ

 इन्हें  क्या  वेतन  और  सुविधाएं  दी  गई

 क्या  इन  कर्मचारियों  की  दशा  इनके  वेतन  में  कुछ  बद्मेत्तरी
 को  छोड़कर  स्वतंत्रता  पूर्व  की  इनकी  दशा  जैसी  ही

 यदि  तो  इनकी  दशा  में  सुधार  हेतु  सरकार  क्या  कदम
 उठा  रहो



 83  प्रश्नों  के

 क्या  इन  कर्मचारियों  के  नियमितीकरण  हेतु  कोई  नियम
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तपन  :
 31.3.1999  कौ  स्थिति  के  अनुसार  ईडी  ईडी  पोस्टमास्टरों  तथा
 ईडी  पोस्टमैनों  की  संख्या  इस  प्रकार  थी  :

 1.  ईडी  डाकघर  और  .  1,28,193

 2.  ईडी  पोस्टमास्टर  और  1,27,502
 इईंडीएसपीएम  )

 3.  इंडी  पोस्टमैन  78,628

 अतिरिक्त  विभागीय  एजेंट  टाइम  रिलेटिड  कन्टीन्युटी  एलाउंस
 तथा  नीचे  दिये  गये  विवरण  के  अनुसार  अन्य  सुविधाओं

 तथा  लाभ  के  पात्र  हैं  :

 1...  ईडीएमसी/ईडी  पैकर/ईडी  ईडी  मैसेंजर  तथा  ईडी  एजेंटों
 की  सभी  अन्य  श्रेणियों  के  लिए  टीआरसीए  :

 3  घंटे  45  मिनट  तक  रु०  1220-20-1600
 भार  वालों  के  लिए

 3  घंटे  45  मिनट  से  अधिक  रु०  1545-25-2020
 कार्यभार  वालों  के  लिए

 ईंडीडीए/ईडीएसवी  के  लिए

 3  घंटे  45  मिनट  तक  रु०  1375-25-2125
 भार  वालों  के  लिए

 3  घंटे  45  मिनट  से  अधिक  रु०  1740-30-  2640
 कार्यभार  वालों  के  लिए

 ईडीबीपीएम  के  लिए  टीआरसीए  :

 3  घंटे  45  मिनट  तक  रु०  1280-35-1980
 भार  वालों  के  लिए

 3  घंटे  45  मिनट  से  अधिक  रु०  1600-40-2400
 कार्यभार  वालों  के  लिए

 ईडीएसपीएम  के  लिए  टीआरसीए  :

 प्रतिदिन  5  घंटे  तक  कार्यभार  रु०  2125-50-3125
 क॑  लिए

 2...  अन्य  सुविधाएं  और  लाभ  :

 न्यायमूर्ति  तलवार  समिति  की  सिफारिशों  पर  सभी  संबद्ध
 लंबित  मांगों  के  पूर्ण  एवं  अंतिम  निपटान  के  रूप  में  सरकार
 के  निर्णय  के  फलस्वरूप  ईडी  एजेंटों  को  दितांक  17.12.
 1998  के  आटेश  के  तहत  एक  लाभ-पैकेज  दिया  गया
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 *  जिसमें  1.1.96  से  28.2.98  तक  की  अवधि  के  बकाया
 का  भुगतान  करने  के  ऊपर  उल्लिखित  टाइम  रिलेटिड

 कन्टीन्युटी  एलाउंस  की  शुरुआत  अनुग्रह  उपदान  राशि  की
 सीमा  को  रु०  6000/-  से  बढ़ाकर  रु०  18000/-
 प्रत्येक  छह  महीनों  में  वेतनसहित  10  दिन  की  छुट्टी  जो
 आगे  के  लिए  जमा  नहीं  ईडीबीपीएम  के  लिए  कार्यालय
 रखरखाव  भत्ते  की  राशि  को  25  रु०  प्रतिमाह  से  बढ़ाकर
 50  रु०  प्रतिमाह  65  वर्ष  को  आयु  होने  पर  पद
 से  मुक्त  होने  अथवा  नियमित  पद  पर  खपाये  जाने  के
 नौकरी  के  पश्चात  के  लाभ  के  रूप  ईडी  एजेंटों  को
 रोजगार  की  अवधि  के  आधार  पर  20000/-  रु०  अथवा
 30000/-  रु०  की  एक  मुश्त  वियोजन-राशि  का  भुगतान
 शामिल  इनके  ईंडी  एजेंटों  को  उत्पादकता  से

 जुडा  प्रोत्साहन  मंहगाई  वितरण  संयुक्त
 डयूटी  भत्ता  और  साइकिल  भत्ता  भी  दिया  जाता  किसी

 ईडी  एजेंट  की  सेवाकाल  के  दौरान  मृत्यु  होने  उसके
 आश्रित  को  अनुकम्पा  के  आधार  पर  नौकरी  देने  के  बारे
 में  विचार  किया  जाता

 और  जी  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  की  सेवा
 शर्तों  की  जांच  करने  के  लिए  गठित  वेतन  आयोग  की  तरह  हो  ईडी
 एजेंटों  को  रोजगार  की  शर्तों  और  वेतन  ढांचे  की  जांच  करने  के  लिए
 डाक  ईडी  प्रणाली  पर  समितियां  गठित  की  गई  हैं  और  इन  समितियों
 की  सिफारिशों  के  अनुसरण  में  भत्तों  में  वृद्धि  करने  के  अलाबा  विगत
 वर्षों  में  ईडी  एजेंटों  को  कई  तरह  की  सुविधायें  एवं  लाभ  प्रदान  किये
 गये  इंडी  एजेंटों  को  रोजगार  को  शर्तों  में  सुधार  करने  सहित  उनके
 उन्‍नति  के  अवसर  बढ़ाना  एक  अनवरत  प्रक्रिया

 और  जी  ग्रुप  पोस्टमैन  और  डाक

 छंटाई  सहायक  संवर्गों  के  भर्ती  नियमों  में  ऐसे  ईडी  एजेंटों  को  विशेष
 रूप  से  वरीयता  देने  का  प्रावधान  पहले  से  ही  है  जो  पात्रता  की  शर्तों
 को  पूरा  करते

 योग  संस्थान

 1130.  योगी  आदित्थनाथ  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण
 मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  देश  में  योग  संस्थान  खोलने  का

 और

 यदि  तो  राज्यवार  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता
 :  और  चूंकि  स्वास्थ्य  राज्य  का  विषय  इसलिए

 संबंधित  राज्य  सरकार  अपनी  परस्पर  प्राथमिकता  और  वित्तीय  संसाधनों
 को  देखते  हुए  ऐसे  संस्थान  स्थापित  करती  तथापि  केन्द्रीय  योग

 एवं  प्राकृतिक  चिकित्सा  अनुसंधान  नई  दिल्ली  जो  इस  मंत्रालय
 के  नियंत्रण  में  एक  स्वायतशासी  संगठन  की  योग  केन्द्रों  को  सहायता

 अनुदान  प्रदान  करने  को  योजनाएं
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 कं
 निधि  संरक्षण  योजना

 1131.  डा०  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  :  क्‍या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रदूषण  नियंत्रण  के  लिए  राष्ट्रीय

 क्‍या  मध्य  प्रदेश  में  कई  रसायन  उद्योग  शिप्रा  और
 बेतवा  जैसी  बड़ी  नदियों  को  प्रदूषित  कर  रहे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  राज्य  में  नदियों  की  सफाई
 करने  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  निधि  संरक्षण  योजना  तैयार  करने  का
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  सरकार  द्वारा  इस
 संबंध  में  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बाबू  लाल  :
 और  नागदा  औद्योगिक  क्षेत्र  में  स्थित  मुख्यता  ग्रेसिम  इंडस्ट्रीज
 ग्वालियर  कैमिकल  लि०  और  अरोनो  कैमिकल

 नाम  :  मैसर्स  एल्फ  एटोकैम  कैटालिस्ट  इंडिया  में  से  रासायनिक
 बहिस्राव  उचित  शोधन  के  बाद  हो  चम्बल  नदी  में  आता  पूर्व  में
 रायसेन  स्थित  सोम  डिस्टलरी  से  भी  बहिस्राव  बेतवा  नदी  में  निस्तारित
 किया  जा  रहा  था  लेकिन  बहिस्राव  शोधन  संयंत्र  लगाने  और  लैगून
 बनाने  के  उपरान्त  यह  इकाई  बेतवा  नदी  में  किसी  बहिस्राव  का  निस्तारण
 नहीं  कर  रही  कैमिकल  उद्योगों  से  शिप्रा  नदी  में  किसी  प्रकार  का
 निस्तारण  नहीं  किया  जा  रहा

 और  जो  लेकिन  देश  की  प्रदूषित  नदियों  को
 साफ  करने  हेतु  पहले  से  ही  राष्ट्रीय  नदी  संरक्षण  योजना  का  कार्यान्वयन
 किया  जा  रहा  इस  योजना  में  मध्य  प्रदेश  की  सात  नदियां  सम्मिलित
 की  गई  जिनके  नाम  बेतवा
 ओर  ताप्ती  इन  नदियों  के  किनारे  स्थित  11  शहरों  में  101.19  करोड
 रुपए  की  अनुमोदित  राशि  से  प्रदूषण  उपशमन  स्कीमें  शुरू  की  जा  रही

 अब  तक  54  स्कीमों  के  लिए  ३७.48  करोड़  रुपए  की  राशि  मंजूर
 कर  दी  गई  21.11  करोड़  रुपए  की  राशि  मध्य  प्रदेश  सरकार
 को  रिलीज  कर  दी  गई  है  जिसमें  से  इस  योजना  पर  मई  2000  तक
 15.01  करोड़  रुपए  खर्च  किए  जा  चुके

 ]

 ग्रेनाइट  क्षेत्रों  की  खोज

 हु

 श्री  पी०डी०  एलानगोवन  :  क्‍या  खान  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  विशेषकर  तमिलनाडु  और  कर्नाटक  में  उच्च  गुणवत्ता
 ग्रेनाइट  क्षेत्रों  का  पता  लगाने  के

 लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम
 गए  और

 देश  में  राज्य-वार  उन  स्थानों  का  ब्यौरा  क्या  है  जहां  उच्च
 वाले  ग्रेनाइट  मिलते  हैं  ?
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 युवक  कार्यक्रम  और  खेल  मंत्री  तथा  खान  मंत्री  सुखदेव
 सिंह  :  भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  ने
 वर्ष  1994  और  उसके  बाद  के  वर्षों  में  आंध्र

 उत्तर  मध्य  बिहार  और  पश्चिम
 बंगाल  राज्यों  में  आयामी  पत्थर  ग्रेनाइट  एस  के  व्यवस्थित
 क्षेत्रीय  आकलन  का  कार्य  किया  के  अलावा  विभिन्‍न
 राज्य  सरकारों  के  खान  और  भू-विज्ञान  के  कई  निदेशालय  भी  डीएसजी
 के  लिए  सर्वेक्षण  कर  रहे

 ने  बंगलूर  जिले  के  कनकपुरा  तालुका  और  कर्नाटक
 के  बगालकोल  और  बीजापुर
 जिलों  के  भागों  को  कवर  किया  इन  क्षेत्रों  के  कुल
 202  ,986,000  क्यूविक  मी०  प्राप्ति  योग्य  भण्डार  होने  का  अनुमान  लगाया
 गया

 द्वारा  तमिलनाडु  में  कवर  किए  गए  क्षेत्र

 धर्मपुगा  और  मदुरई-पुदुकोटाई  जिलों  में  ही  स्थित
 इन  क्षेत्रों  में  के  कुल  20,340,000  क्यूविक  मी०  प्राप्ति

 योग्य  भण्डार  होने  का  अनुमान  लगाया  गया

 ग्रेनाइट  भारत  के  विभिन्‍न  राज्यों  में  पाया  जाता  है

 ग्रेनाइट/ड्रेसड  ग्रेनाइट  ब्लाकों  और  सलेबों  का  उत्पादन
 आंध्र  राजस्थान  और  तमिलनाडु  राज्यों  तक  ही  सीमित

 आंध्र  कर्नाटक  और  तमिलनाडु  में  पाया  जाने  वाला  ग्रेनाइट
 उच्च  कोटि  का  होता  जिन  स्थानों  पर  ग्रेनाइट  पाया
 जाता  है  उनमें  महत्वपूर्ण  स्थान  इस  प्रकार  हैं  :-

 आंध्र  प्रदेश  -

 नालगोंडा  और  प्रकाशम

 कर्नाटक  -

 मैसूर
 उत्तर  बीजापुर  और  रायचूर

 राजस्थान  -

 सिरोही  और  नागौर

 तमिलनाडु  -  साऊथ

 कोयम्बटूर  और  उत्तरी  आरकोट

 कार्गो  पर  बिना  दावे  वाला  सामान

 1133.  श्री  प्रभुनाथ  सिंह  :  क्‍या  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  आज  की  तिथि  के  अनुसार  विभिन्‍न  हवाई  अड्डों
 पर  कार्गो  में  कितना  बिना  दावे  वाला/विवादित  सामान  पड़ा  हुआ  है
 और  इनका  मूल्य  कितना

 कार्गो  से  ऐसे  सामान  की  डिलीवरी  न  किए  जाने  के  क्‍या
 कारण  हैं  और  यह  कब  मे  वहां  पड़ा  हुआ  और
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 सरकार  द्वारा  कार्गो  के  निपटान  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए
 गए

 नागर  विमानन  मंत्री  शरद  :  और
 कलकत्ता  तथा  चेन्नई  हवाई  अड्डों  पर  30  दिनों  से  अधिक

 पड़े  लावारिस/अन-क्लीयर्ड  कार्गों  का  हवाई  अड्डा-वार  विवरण  निम्न
 प्रकार  है  :-

 दिल्ली  -  56487  मुम्बई  -  1371  कलकत्ता  -

 11420  पैकेज  तथा  चेन्नई  -  3012

 आयातर्को  द्वारा  फाइल  करते  समय  घोषणा  के  आधार  पर  या  नामित

 मूल्यकों  द्वारा  मूल्यन  पूरा  होने  भारतीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण
 लावारिस/अन-क्लीयर्ड  कार्गो  के  मूल्य  का  अंदाजा  लगा  सकता

 माल  पाने  वालों  ने  अभी  भी  उनकी  डिलीवरी  के  लिए  उन्हें

 शुल्क  से  क्लीयर  करा  कर  भारतीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  को
 सम्पर्क  नहीं  किया

 सीमा-शुल्क  प्राधिकारियों  द्वारा  जारी  परिपत्र  के  अनुसार  45

 से  अधिक  लावारिस  पड़े  किसी  भी  कार्गो  की  नोलामी  की  जा
 सकती  भारतीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  ने  पहले  भी  ऐसे  कार्गो
 के  110134  पैकेजों  का  निपटान  किया  इस  समय  लावारिस  पड़े
 कार्गों  कौ  नीलामी  द्वारा  निपटान  किए  जाने  हेतु  कार्वाई  की  जा

 रही

 हरियाणा  में  टेलीफोन  सलाहकार-समिति

 1134.  श्री  रतनलाल  कटारिया  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हरियाणा  में  टेलीफोन  सलाहकार-समिति  का  गठन  किया
 गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  जिला-वार  ब्यौरा  क्या

 यदि  नहीं  तो  इसके  कया  कारण  और

 इस  समिति  को  कब  तक  गठित  किया  जाएगा  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तपन  :  जी

 संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  ब्यौरों  के  अनुसार  हरियाणा
 राज्य  में  ।0  दूरसंचार/टेलीफोन  सलाहकार  समितियां

 और  उपर्युक्त  भाग  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 प्रश्न  नहीं
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 विवरण

 टीएसी  का  टीएसी  टीएसी  की
 अध्यक्ष  सदस्य  अवधि

 हरियाणा  सीजीएम  03  31.7.2002

 2.  अम्बाला  जीएम  06  31.7.2002

 3.  फरीदाबाद  जीएम  44  31.3.2001

 4.  हिसार  जीएम  04  31.7.2002

 5.  करनाल  जीएम  66  31.5.2001

 रोहतक  जीएम  11  31.7.2002

 7.  जींद  टीडीएम  08  31.7.2002

 8...  सोनीपत  टीडीएम  02  31.7.2002

 9.  गुड़गांव  जीएम  54  30.4.2001

 10.  नारनौल  टीडीएम  08  31.3.2002

 संसद  सदस्यों  को  छोड़कर  जो  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र/विकल्प
 के  अनुसार  एक  अथवा  अन्य  टीएसी  के  सदस्य  भी

 पूरा  नाम  :

 सीजीएम  :  मुख्य  महाप्रबंधक

 जीएम  :  महाप्रबंधक

 टीडीएम  :  दूरसंचार  जिला  प्रबंधक

 बारामूला  में  टेलीफोन

 1135.  श्री  अब्दुल  राशिद  शाहीन  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जम्मू-कश्मीर  के  बारामूला  क्षेत्र  के  अंतर्गत  कार्यरत
 विभिन  दूरभाष  केद्धों  में  टेलीफोन  कनेक्शन  की  प्रतीक्षा  सूची  में  आवेदकों
 की  संख्या  बहुत  अधिक

 यदि  तो  तत्संबंधी  दूरभाष  केन्द्रवार  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  उक्त  प्रतीक्षा  सूची  में  दर्ज  आवेदकों  को  तत्काल
 टेलीफोन  कनेक्शन  देने  तथा  राज्य  में  दूरभाष  केन्द्रों  का  विस्तार  करते
 के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तपन  :

 30.6.2000  की  स्थिति  के  जम्मू-कश्मीर  के  बारामूला  क्षेत्र
 के  अंतर्गत  आने  वाले  विभिन्न  टेलीफोन  एक्सचेंजों  की  कुल  प्रतीक्षा-सूची
 में  दर्ज  व्यक्तियों  की  संख्या  4145

 प्रतीक्षा  सूची  का  एक्सचेंज-वार  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :;
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 बारामूला  1092  बंदीपुर  202

 132  गढ़खुड  126

 गुलमर्ग  10  गुरेज  60

 सिंहपुरा  142  142

 वगूरा  170  वत्रीगम  182

 सोपोर  1635  गोशबुग  130

 उरी  38  संबल  84

 31.3.2001  तक  अधिकांश  मौजूदा  प्रतीक्षा  सूची  का  निपटान
 कर  दिए  जाने  का  प्रस्ताव  इसके  लिए  नए  एक्सचेंज  खोलने/मौजूदा
 एक्सचेंजों  का  विस्तार  करने  और  आवश्यक  बाह्य  संयंत्र  नेटवर्क  प्रदान
 करने  के  लिए  कदम  उठाए  जा  रहे

 डी  आई  जेड  दिल्ली  में  केन्द्र  सरकार  स्वास्थ्य
 योजना  औषधालय  में  रोग  विज्ञान  परीक्षण

 1136.  डॉ०  बलिराम  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  डी  आई  जेड  नई  दिल्ली  स्थित  केन्द्र  सरकार
 स्वास्थ्य  योजना  औषधालय  76  में  विभिन्‍न  रोग  विज्ञान  परीक्षण  सुविधाएं
 उपलब्ध

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 इस  औषधालय  में  उक्त  सुविधा  कब  तक  उपलब्ध  करा
 दी  जाएगी  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता
 :  से  इस  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना

 औषधालय  के  लाभार्थी  विकृति  विज्ञानी  जांच  सुविधाओं  का  लाभ  उठने
 के  लिए  चित्र  गुप्ता  रोड  औषधालय  से  संबद्ध

 उपर्युक्त  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 ]

 कर्नाटक  में  मलेरिया  के  मामले

 1137.  श्री  जालप्पा  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  कर्नाटक  में  अनेक

 शहरों  में  मलेरिया  के  मामलों  में  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  जिला-वार  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 राज्य  में  उक्त  अवधि  के  दौरान  ऐसे  कितने  मामलों  का
 पता  चला  और  मलेरिया  से  कितने  व्यक्तियों  की  मृत्यु  और
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 चालू  वर्ष  के  दौरान  राष्ट्रीय  मलेरिया  उन्मूलन  कार्यक्रम  और
 शहरी  मलेरिया  योजना  के  क्रियान्वयन  हेतु  राज्य  को  कितनी  केन्द्रीय
 सहायता  उपलब्ध  कराई

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता
 :  कर्नाटक  स्वास्थ्य  प्राधिकरणों  से  प्राप्त  रिपोर्ट  के  अनुसार

 पूरे  राज्य  में  मलेरिया  की  घटना  में  कमी  हुई  राज्य  में  30
 जिलों  में  से  5  ने  मलेरिया  के  मामलों  में  मामूली  वृद्धि  दर्शायी

 और  अपेक्षित  सूचना  संलग्न  विवरण  |  और  ॥  में  दी
 गई

 1999-2000  के  दौरान  कर्नाटक  को  राष्ट्रीय
 रोधी  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  146.00  लाख  रुपये  तक  की  तथा  शहरी
 मलेरिया  योजना  के  अंतर्गत  83.29  लाख  रुपये  की  वस्तुगत  केन्द्रीय
 सहायता  दी  जा  चुकी

 मलेरिया  के  पौजिटीव  मामलों  को  दशने  वाला
 विवरण

 1997  1998  1999

 त  2  3  4  5

 बंगलौर  237  391  373

 बंगलौर  1669  4427  1792

 कोलार  33448  14108  5076

 दुमकुर  4023  2910  4167

 चित्रदुर्ग  11664  4488  ३044

 देवनगिरी
 *

 क्र  184

 शिमोगा  525  390  177

 बेलगांव  2102  6336  4343

 बीजापुर  24105  8086  9239

 बगलकोट
 *  7133  5393

 धारवाड  1276  291  234

 गड़ग
 *

 336  343

 हवेरी
 ४

 486  180

 उत्तर  कन्‍नडा  652  268  161

 गुलबर्गा  6427  6422  8313

 भीदर  ३3007  1823  1563

 बेल्लारी  19149  11990  7160
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 त  2  3  4  5

 कर्नाटक  रायचूर  18147  9130  14828

 कोप्पल
 *  5398  3946

 मैसूर  5744  2790.  1704

 चमा  राज  नगर  *  125  125

 मांडया  19787  10929.  12126

 हसन  9899  2270  1942

 कन्‍नडा  10057  7994  4438

 डूपी  *
 840  622

 चिकमंगलूर  951  475  480

 कोडागू  134  145  52

 पुरा  4196  3752  2612

 केमबाहरी  389  457  684

 यू-के.पी  अल्माटी  3693  4303  1828

 यू-के.पी  गुडी  169  169  139

 कल  183447  120751  99273

 "1998  से  नये

 विवरण-॥

 पहचान  किए  गए

 वर्ष  गेगियों  को  मौतों  को

 1997  181450  7

 1998  118753  ३

 1989  97274  11

 2000"  17284  5

 1999"  22140  2

 *अप्रेैल  तक

 छोटे  विमानों  की  कमी

 1138.  श्री  दिलोप  संघाणी  :  क्या  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 क्र्या  कम  सवारी  क्षमता  वाले  विमानों  को  कमी

 (a)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्‍या  कांडला  हवाई  अड॒डा  केबल  छोटे  विमानों  की  क्षमता
 पत्ता  हैं
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 यदि  तो  क्या  कोडला  हवाई  अड्डे  की  क्षमता  को  बडे
 विमानों  के  लिए  सक्षम  बनाए  जाने  की  संभावना  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 नागर  विमानन  मंत्री  शरद  :  और
 एयरलाइनों  के  पास  अधिक  क्षमता  वाले  विमान  की  तुलना  में  कम
 क्षमता  वाले  विमानों  की  संख्या  बहुत  कम  कम  क्षमता
 वाले  विमानों  की  रेंज  सीमित  है  तथा  इनके  प्रचालन  को  व्यवहार्य  बनाने
 के  लिए  उच्च  किराया  ढांचे  की  आवश्यकता  होती

 यह  50  सीटों  वाले  विमानों  के  लिए  प्रचालनयोग्य

 और  यातायात  मांग  की  कमी  के  कारण  कांडला  हवाई
 अडडे  के  स्तरोन्‍ननयन  की  भारतीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  की  कोई  योजना
 नहीं

 श्रीनगर  हवाई  अड्डे  का  उन्नयन

 1139.  श्री  अली  मोहम्मद  नायक  :  क्या  नागर  विमानन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  जम्मू-कश्मीर  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  से  हज  यात्रियों
 के  लिए  यातायात  जरूरतों  की  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 श्रीनगर  हवाई  अड्डे  को  अंतरराष्ट्रीय  हवाई  अडे  के  रूप  में  उन्नयन
 का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठने
 का  विचार

 नागर  विमानन  मंत्री  शरद  :  और  श्रीनगर
 हवाई  अड्डे  पर  हज  तीर्थ  यात्रियों  के  लिए  सुविधाओं  को  उन्नत  करने

 हेतु  राज्य  सरकार  ने  भारतोय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  से  अनुरोध
 किया  श्रीनगर  का  हवाई  अड॒डा  रक्षा  मत्रालय  का  है  और  भारतीय
 विमानपत्तन  प्राधिकरण  एक  सिविल  एन्कलेव  का  रखाव  करता

 भारतोय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  ने  श्रीनगर  हवाई  अड्डे  को  उन्नत
 करने  के  लिए  निम्नलिखित  निमार्ण  कार्यों  को  पूरा  किया  है/योजना
 बनाई

 1)  श्रीनगर  हवाई  अडडे  में  हज  चार्टरों  के  प्रचालन  के  समय
 हज  तीर्थयात्रियों  को  सभी  प्रकार  को  सुविधाएं  प्रदान  करने
 के  लिए  सभी  यात्री  सुख-सुविधा  सहित  एक  अतिरिक्त  शैड
 का

 #)  सीमित  अंतरराष्ट्रीय  चार्टर  उडानों  को  हैंडल  करने  क॑  लिए
 हवाई  अड्डे  को  उपयुक्त  बनाने  हेतु  सीमा  शुल्क  और
 आप्रवासन  सुविधाओं  की

 पत्तनों  से  किया  जाने  जाला  आयात  और  निर्यात

 1140.  श्री  चिंतामन  बनगा  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  को  बहुत  लंबी  तटरेखा
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 यदि  तो  उसका  राज्य  और  संघ  राज्य-क्षेत्रवार  ब्यौरा
 क्या  है  और  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  मूल्य-वार  आयात  और  निर्यात
 की  मात्रा  कितनी

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  पत्तनवार  किए  गए  सभी  आयात
 और  निर्यात  का  प्रतिशत  क्‍या

 क्या  एशियाई  क्षेत्र  के  अन्य  पत्तनों  की  तुलना  में  भारतीय
 पत्तनों  से  किया  जाने  वाला  आयात  और  निर्यात  का  प्रतिशत  कम

 यदि  तो  कया  सरकार  का  विचार  भविष्य  में  उपरोक्त
 प्रतिशत  बढ़ाने  के  लिए  कुछ  कदम  उठने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  इसके  क्‍या

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रानलय  में  राज्य  मंत्री  हुक्मदेव  नारायण
 :  और  भारत  की  मुख्य  तटरेखा  5660  कि०मी०

 लम्बी  है  जो  पश्चिम  आंध्र
 महाराष्ट्र  और  गुजरात  राज्यों  तथा  संघ  शासित  क्षेत्र

 पांडिचेरी  से  होकर  गुजरती  गत  तीन  वार्षो  के  दौरान  राज्यवार  और

 मूल्यवार  आयात  एवं  निर्यात  के  ब्यौरे  इस  प्रकार  हैं  :-

 राज्य/महापत्तन  मूल्यवार  आयात  एवं  निर्यात*

 1997-98  1998-99  1999-2000

 त  2  ३.  4

 पश्चिम  बंगाल

 कलकत्ता  9194.05  10967.01.._  11065.62

 हल्दिया  1883.84  3083.12  3778.73

 उड़ीसा

 पारादीप  1885.44  1939.21  2011.53

 आंध्र  प्रदेश

 विशाखापत्तनम  6660.29  5900.28  5800.94

 तमिलनाडू

 चेन्नई  22367.70..  24667.02.._  24502.07

 तूतीकोरिन  6352-89  7766.16  10197.16

 केरल

 कोचीन  6574.96  8042.32  7558.67

 कर्नाटक

 नव  मंगलूर  2077-04  2758.75  2941.95
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 गोवा

 मुरगांव  1533.27  1715.16  1545.63

 महाराष्ट्र

 जवाहर  लाल  नेहरू  26982.55  26860.38..._  40631.94

 मुंबई  49092.97  44402.39..  38107.25

 गुजरात

 कांडला  10459.11  12863.65  10651.29

 *अनंतिम  आंकड़े

 देश  में  कार्गो  का  समग्र  आयात  एवं  निर्यात  समुद्री  पत्तनों
 और  विमान  पत्तनों  के  जरिए  हैंडल  किया  जाता  गत  तीन  वर्षों
 के  दौरान  मात्रा  वार  कुल  आयात  एवं  निर्यात  का  लगभग  95%  समुद्री
 पत्तनों  के  जरिए  हैंडल  किया  गया  है  तथा  शेष  कार्गों  विमान  पत्तर्नो
 के  जरिए  हैंडल  किया

 जी

 से  प्रश्न  नहीं

 संचार  प्रणाली

 1141.  श्री  एन०  जनार्दन  रेड्डी  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दूरसंचार  विभाग  का  विचार  देश  के  उग्रवादियों  से
 भरे  पड़े  क्षेत्रों  में  संचार  प्रणती  विकसित  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 प्रत्येक  राज्य  में  पता  लगाए  गए  उग्रवादियों  से  भरे  पडे
 क्षेत्रों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  ऐसे  क्षेत्रों  को कब  तक  दूरसंचार  सुविधाओं
 से  सुसज्जित  किए  जाने  की  संभावना  और

 ऐसी  सुविधाओं  से  उग्रवादियों  को  धर  पकड़  करने  में  लोगों
 को  किस  हद  तक  सहायता

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तपन  :  से
 देश  के  सभी  क्षेत्रों  में  दूरसंचार  सुविधाओं  का  विकास  करने

 का  प्रस्ताव  उग्रवादियों  से  ग्रस्त  क्षेत्रों  का  अलग  से  कोई  रिकार्ड
 नहीं  रखा  जा  रहा  दूरसंचार  सुंविधाएं  मांग  के  आधार  पर  प्रदान
 की  जा  रही  जहां  तक  ग्रामिण  सार्वजनिक  टेलीफोन  के
 प्रावधान  का  संबंध  देश  के  प्रत्येक  गांव  में  एक  टेलोफोन  प्रदान
 करने  की  योजना

 मिनरल-वाटर  और  पान-मसाले  में  मिलावट

 1142.  श्री  शंकर  प्रसाद  जायसवाल  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार
 कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ड़
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 कया  दिल्ली  में  बेचे  जाने  वाले  मिनरल-वाटर  में  7।  से
 86  प्रतिशत  तक  मिलावट  है  और  पान-मसाले  में  यह  स्तर  50  प्रतिशत
 तक  और

 यदि  तो  दिल्ली  में  पान  मसालों  और  मिनरल-वाटर
 के  प्रयोग  पर  रोक  लगाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाए
 जाने  का  प्रस्ताव

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता
 :  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  दिल्‍ली  सरकार  द्वारा  उपलब्ध

 करायी  गयी  सूचनानुसार  खनिजयुक्त  जल  के  46  नमूने
 वर्ष  1998-99  तथा  1999-2000  के  दौरान  दिल्ली  में  उठाए  गए  थे
 जिनमें  से  एक  भी  नमूना  अपमिश्रण  वाला  नहीं  पाया  गया  था
 16  मामलों  में  लेबल  लगाने  संबंधी  अवहेलना  के  कारण  विनिर्माताओं
 के  खिलाफ  गलत  ब्रान्ड  के  लिए  कार्रवाई  शुरू  कर  दी  गई

 पान  मसाला/गुटका  के  16  नमूने  वर्ष  1998-99  तथा  1999-2000
 के  दौरान  उठाये  गये  थे  जिनमें  से  11  नमूने  अपमिश्रण  वाले  पाए  गए

 ह

 प्रेस  और  एलेक्ट्रानिक  मीडिया  के  जरिए  जनता  में  जागरुकता
 पैदा  करके  पान  मसाला  और  गुटका  के  इस्तेमाल  की  रोकथाम  करने
 के  जोरदार  प्रयत्न  किए  जा  रहे

 बेचे  गए  खनिजयुक्त  जल  की  गुणता  का  नियमित  रूप  से  अनुवीक्षण
 करने  की  खातिर  भी  प्रयत्न  किए  जा  हहे

 क्रिकेट  खिलाड़ियों  को  अर्जुन  पुरस्कार

 1143.  श्री  अनिल  बसु  :  क्‍या  युवक  कार्यक्रम  और  खेल  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  किसी  क्रिकेट  खिलाड़ी  को  अर्जुन  पुरस्कार  देने  हेतु
 विचार  और  सिफारिश  की  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो

 इसके  क्‍या  कारण

 युवक  कार्यक्रम  और  खेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सैयद

 शाहनवाज  :  और  इस  वर्ष  भारतीय  ओलम्पिक

 राष्ट्रीय  खेल  राज्य  सरकारों  अथवा  किसी  अन्य  निकाय

 द्वारा  अर्जुन  पुरस्कारों  के  लिए  चयन  समिति  के  विचारार्थ  किसी  भी

 क्रिकेट  खिलाड़ी  के  नाम  की  सिफारिश  नहीं  की  गई

 वि

 बंगलौर  विमानपत्तन  पर  अंधेरा

 1144.  श्री  चाडा  सुरेश  रेड्डी  :  कया  नागर  विमानन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 कया  देश  में  सभी  विमानपत्तनों की  धावन  पट्टियों पर  बिजली
 की  वैकल्पिक  व्यवस्था
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 यदि  तो  9  2000  को  बंगलौर  विमानपत्तन  पर
 पूर्ण  अंधेरा  हो  जाने  के  क्‍या  कारण  और

 सभी  विमानपत्तनों  पर  24  घंटे  बिजली  व्यवस्था  हेतु  आधारभूत
 संरचना  मुहैया  कराने  हेतु  क्‍या  कार्रवाई  करने  का  प्रस्ताव

 नागर  विमानन  मंत्री  शरद  :  देश  में  सभी
 विमानपत्तनों  पर  वैकल्पिक  डीजल  जनरेटरों  की  व्यवस्था  की  गई
 इन  जनरेटरों  की  व्यवस्था  न  केवल  मुख्य  तथा  वैकल्पिक  धावनपथ
 प्रकाश  के  लिए  की  जाती  है  अपितु  यह  व्यवस्था  विमानपत्तन  पर  अन्य
 अनिवार्य  सुविधाओं  तथा  उपकरणों  के  कार्यकरण  के  लिए  भी  की  जाती

 देश  में  बंगलौर  सहित  27  विमानपत्तनों  पर  वैकल्पिक  धावनपथ
 प्रकाश  व्यवस्था  भी  की  गयी

 और  बंगलौर  विमानपत्तन  पर  मुख्य  तथा  वैकल्पिक
 धावनपथ  प्रकाश  व्यवस्था  की  गयी  मुख्य  सर्किट  1987  में  लगाया
 गया  था  तथा  वैकल्पिक  सर्किट  1995  में  लगाया  गया  मुख्य  सर्किट
 का  परिवर्धन  किया  जा  रहा  था  जब  कुछ  तारें  क्षतिग्रस्त  हो  गयी  थी
 जिसके  परिणामस्वरूप  9  2000  को  मुख्य  तथा  वैकल्पिक  सर्किटों
 दोनों  ने  काम  करना  बन्द  कर  तत्काल  ही  इसकी  मरम्मत  की
 गयी  तथा  इसे  प्रचालनात्मक  बना  दिया  गया

 विदेश  संचार  निगम  लिमिटेड

 1145.  डॉ०  अशोक  पटेल  :
 श्री  सुरेश  पासी  :

 क्या  संचार  मंत्री  यः  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  अंतर्राष्ट्रीय  दूरसंचार  के  क्षेत्र  में  विदेश  संचार  निगम
 लि०  के  लाइसेंस  और  एकाधिकार  को  इसकी  निर्धारित  अवधि  के  समाप्त
 होने  से  पूर्व  वापस  लेने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  संबंध  में  अंतिम  निर्णय  कब  तक  लिए  जाने  की  संभावना

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तपन  :  सरकार
 ने  इस  मामले  में  कोई  निर्णय  नहीं  लिया

 और  उपर्युक्त  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए
 प्रश्न  नहीं

 में  पेडों  को  काया  जाना

 1146.  श्रीमती  जयाबहन  बी०  उक्कर  :  क्‍या  पर्यावरण  एवं  वन
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गुजरात  के  बड़ोदरा  जिले  में  वनों  के  पूर्वी  भाग  में

 व॒क्षों  की  अवैध  कटाई  जोरों  पर  है  क्योंकि  बाजार  में
 शीशम  और  महुआ  की  लकड़ी  सरकार  द्वारा  वृक्षों  की  कटाई  पर  प्रतिबंध
 लगा  देने  के  बावजूद  भी  निर्धारित  कीमत  के  आधी  दर  पर  उपलब्ध
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 यदि  तो  क्‍या  केन्द्र  सरकार  ने  इस  संबंध  में  तथ्यों
 का  अभिनिश्चय  करने  के  लिए  कोई  आकलन  किया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 सरकार  द्वारा  वनों  की  अवैध  कटाई  पर  रोक  लगाने  के
 लिए  कौन  से  प्रभावी  कदम  उठाए  जाने  पर  विचार  किया  जा  रहा

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बाबू  लाल  :
 राज्य  सरकारों  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल

 घर  रख  दी

 और  संघ  सरकार  के  पास  इस  प्रकार
 को  अवैध  कटाई  के  संबंध  में  कोई  सूचना  उपलब्ध  नहीं

 वनों  की  अवैध  कटाई  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा
 उठाए  गए  प्रमुख  कदम  हैं  :-

 1.  संयुक्त  वन  प्रबंधन  के  माध्यम  से  वनों  की  सुरक्षा  और

 पुनरूद्धार  में  ग्रामोण  समुदायों  को  शामिल  करने  के  लिए

 दिशा-निर्देश  जारी  किए  गए

 2...  वन  भूमि  के  अपवर्तन  को  नियंत्रित  करने  क॑  लिए  वन
 1980  को  अधिनियमित  किया  गया

 3.  आग  से  वनों  की  सुरक्षा  और  संरक्षण  के  लिए
 दावानल  नियंत्रण  प्रविधियांਂ  नामक  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित
 योजना  प्रायोजित  की  जा  रही

 4...  बाघों  और  हाथियों  तथा  उनके  वासस्थलों  की  सुरक्षा  और
 संरक्षण  के  लिए  विशेष  उपाय  किए  जा  हहे

 5.  वन्य  वनस्पतिजात  और  प्राणिजात  के  संरक्षण  के  लिए  वन्यजीव
 अभयारण्यों  ओर  राष्ट्रीय  उद्यानों  का  एक  नेटवर्क  स्थापित
 किया  गया

 6.  वनीकरण  कार्यक्रम  चलाए  जा  रहे

 नए  क्षेत्रों  के  लिए  इंडियन  एयरलाइंस  और
 एअर  इंडिया  की  डडारनें

 1147.  डा०  सुगुणा  कुमारी  :  क्या  नागर  विमानन

 मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि
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 क्या  इंडियन  एयरलाइंस  और  एअर  इंडिया  का  विचार  नए
 क्षेत्रों  क ेलिए  अपना  उड़ान  समय  बढ़ाने  का

 यदि  तो  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 बढ़ाये  गए  उड़ान  स्थानों  को  कब  तक  अंतिम  रूप  दे  दिये
 जाने  की  संभावना

 नागर  बिमानन  मंत्री  शरद  :  से  विमान
 क्षमता  की  कमी  के  कारण  अपने  प्रचालन  के  विस्तार  की  एअर
 इंडिया  की  कोई  तत्काल  योजना  नहीं  इंडियन  एयरलाइंस  की
 हैदराबाद  मार्ग  पर  शीघ्र  ही  सेवा  आरंभ  करने  की  योजनाएं
 Bl

 विमान  दुर्घटनाएं

 1148.  श्री  बाबु  भाई  के०  कटारा
 श्री  चन्द्रेश  पटेल  :

 क्या  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 देश  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  कितने  नागरिक  विमान
 दुर्घटनाग्रस्त

 इनमें  से  प्रत्येक  दुर्घटना  के  संबंध  में  की  गई  जांच  और
 निर्धारत  की  गई  जिम्मेदारी  का  ब्यौरा  क्‍या

 प्रत्येक  दुर्घटना  में  कुल  कितने  जान  और  माल  की  हानि
 और

 प्रभावित  परिवारों  को  कितनी  राशि  मुआवजे  के  रूप  में
 दी  गई

 नागर  विमानन  मंत्री  शरद  :  से  पिछले
 तीन  वर्षों  अर्थात्‌  27.7.97  से  26.7.2000  तक  के  दौरान  देश  मे  रजिस्टर्ड
 भारतीय  सिविल  विमानों  की  10  दुर्घटनाएं  दुर्घटनाओं  के  संभावित
 कारणों  मृतकों  को  संख्या  तथा  विमान  को  हुई  क्षति  सहित  दुर्घटनावार
 ब्योरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 क्र

 आपरेटर  द्वारा  की
 मृत  व्यक्तियों  के  आश्रितों  को  मुआवजे  की  भरपाई  संबंधित

 जाती

 विवरण

 हि  27.7.97  से  26.7.2000  तक  की  अवधि  के  दौरान  हुई  दुर्घटनाएं

 तारीख/स्थान  विमान  प्रचालक  मृतकों  विमान  में  दुर्घटना  के  संभावित  कारण
 की  संख्या  क्षति

 1,  2  3  4  5  6  ग

 की  2.2.98  किंग  एयर  एसएआईएल  6  नष्ट  हो  खराब  मौसम  के  परिनौसंचालन  में
 के  भिलाई  गया  तथा  भूमि  के  साथ  दृश्य  सम्पर्क

 §
 ईएलजेड  बनाए  रखते  हुए  गंतव्य  स्थान  पर

 ध  पु  पहुंचने  की  कोशिश  के  दौरान
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 1  2  4  5  6  7

 जब  पायलट  ने  विमान  को  पहाड़ी
 की  ऊंचाई  से  नीचे  उड़ाया  तब

 उड़ानरत  विमान  पहाड़ी  के  ऊंचे

 भू-भाग  से  टकरा

 2...  15.6.98  टाटा  नगर  2  नष्ट  हो  पायलट  द्वारा  विमान  की

 रांची  एविएशन  प्रा.लि  गया  इरादतन  चालबाजी  जिसके  कारण
 आकस्मिक  डाइव  हुआ  और

 दुर्घटना

 3...  30.7.98  डोर्नियर  इंडियन  9  नष्ट  हो  अपेक्षित  हाई-लॉक  फास्टेनर  की

 कोचीन  एयरलाइंस  गया  गैर-संस्थापन  के  कारण  इसके
 एक्वुएटर  फॉरवर्ड  बीयरिंग  सपोर्ट
 फिटिंग  के  आंशिक  अलगाव  के
 कारण  दुर्घटना

 4...  1.11.98  बेल  206  डेक्कन  1  नष्ट  हो  विमान  से  उतरने  के  बाद  एक

 हैदराबाद  हेलीकॉप्टर  एविएशन  गया  यात्री  द्वारा  सुरक्षा  को  अनभिज्ञता
 तथा  हेलीकॉप्टर  के  रोटेटिंग  टेल
 रोटर  ब्लेड्स  के  खतरे  के  क्षेत्र  में
 जाने  से  दुर्घटना

 5...  15.3.99  स्वाति  पटना  2  नष्ट  हो  जांच  रिपोर्ट  परीक्षाधीन

 पटना  बोटी-एस  टी  डी  फलाइंग  क्लब  गया

 6...  29.3.99  चीता  जम्मू-कश्मीर  शून्य  भारी  क्षति  जांच  रिपोर्ट  परीक्षाधीन

 गुंड  घाटी  वोटी-ई.यू  सरकार  हुई

 7...  11.6.99  इग्रुआ  4  भारी  क्षति  जांच  रिपोर्ट  परीक्षाधीन

 गाजीपुर  वीटी-ई  ए  जी  हुई

 8...  7.6.99  वीटी-जीएलएम  जयपुर  शून्य  भारी  क्षति  जांच  रिपोर्ट  परीक्षाधीन

 जयपुर  ग्लाइडिंग  क्लब  हुई

 9...  17.4.2000  बेल-206बी  इंडिया  शून्य  नष्ट  हो  दुर्घना  की  जांच  की  जा  रही  है

 मेनपुरी  जेट  रेंजर  इंटरनैशनल  गया
 उत्तर  प्रदेश  एयरवेज

 10.  17.7.2000  एलायंस  एयर  58  नष्ट  हो  दुर्घना  की  जांच  की  जा  रहो  हैं

 पटना  _  _  गया  _

 क्‍या  यह  प्रस्ताव  काफी  समय  से  लंबित  पड़ा  ओ

 क्योंझर  में  दूरसंचार-जिला

 1149.  श्री  अनन्त  नायक  :  क्‍या  संचार  मंत्री  15.5.2000,  के
 अतारांकित  प्रश्न  सं०  7497  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  क्योंझर  हेतु  एक  दूरसंचार-जिला
 स्थापित  करने  का

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  की  स्वीकृति  हेतु  क्या  कदम  उठ

 गए

 संचार  मंऋलय  में  राज्य  मंत्री  तपन  :
 इस  समय  क्योंझर  धेनकनाल

 का  हिस्सा  जिसके  प्रभारी  वरिष्ठ  ग्रशासनिक  ग्रेड-अधिकारी  हैं
 उनका  मुख्यालय  धेनकनाल  में  प्रत्येक  सैकण्डरी

 रण
 रूटिंग  और  नम्बरिंग-योजना  के  लिए



 101  प्रश्नों  के

 की  बुनियादी  यूनिट  इसलिए  इसे  प्रचालनात्मक  और  प्रशासनिक  कारणों
 से  अलग  नहीं  किया  जा  रहा

 ।

 उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  के  लिए
 विश्व  बैंक  ऋण

 1150.  श्री  ब्रह्मानन्द  मंडल  :
 श्री  योगी  आदित्यनाथ  :
 श्री  मोहम्मद  अनवारूल  हक  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्व  बैंक/एशियाई  बैंक  या  अन्य  वित्तोय  संस्थानों
 ने  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  के  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के लिए  5  करोड
 डॉलर  दिए

 यदि  तो  कया  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  के  इन  राष्ट्रीय
 राजमार्गों  की  पहचान  कर  ली  गयी

 यदि  तो  दोनों  राज्या  में  पहचान  किए  गए  राष्ट्रीय  राजमार्गों
 का  ब्यौरा  क्‍या  और

 सरकार  इन  सभो  परियोजनाओं  पर  पूरी  राशि  को  कब
 तक  व्यय  कर

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  हुक्मदेव  नारायण
 :  से  विश्व  बैंक  ने  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  राज्यों

 में  आगरा  और  बरवा  अड्डा  के  बीच  रा०  रा०  2  के  लगभग  477
 लम्बे  खंड  में  रा०  रा०  2  के  उनयन  के  लिए  51.6  करोड

 रु०  के  ऋण  को  अनुमोदन  प्रदान  कर  दिया  इस  ऋण  राशि  का
 30  2000  की  समापन  तारोख  से  पहले  उपयोग  किया  जाना

 इस  कार्य  को  2003  तक  पूरा  करने  का  लक्ष्य

 आप्टिकल  फाइबर  बैंडविथ

 1151.  डा०  संजय  पासवान  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  इंटरनेट  के  ग्राहकों  की  बढ़ती  हुई
 संख्या  के  मद्देनजर

 “  ऑप्टिकल  फाइबर  में  वृद्धि  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  क्या  और

 !  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तपन  :

 दूरसंचार  सेवा  विभाग  2001  तक  लगभग

 रू

 जिला  मुख्यालयों  तक  मांग  पर  बैंडविड्थ  उपलब्ध  कराने  को
 जजना  बना  रहा  बशर्ते  संसाधन  उपलब्ध  दूरसंचार  सेवा  विभाग
 5  जेगाबिट्स  प्रति  सैकण्ड  )  क्षमता  के  सिन्क्रोनसस  डिजिटल

 की  का  14,000  रूट  आप्टिकल  फाइबर  नेटवर्क
 कर  चुका  है  तथा  अगर  सामग्री  समय  से  उपलब्ध  हो  तो
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 2001  तक  2.5  जीबीपीएस  क्षमता  का  39,000  को  एक
 अन्य  एसडीएच  नेटवर्क  चालू  करने  की  प्रक्रिया  चल  रहो

 वोएसएनएल  के  पास  इंटरनेट  के  लिए  लगभग  310  मेगाबिट्स  प्रति
 सैकण्ड  को  अंतर्राष्ट्रीय  बैंडविड्थ  है  तथा  जल्दी  हो  500
 एमबीपीएस  क्षमता  का  प्रापण  और  करने  के  उपाय  किए  जा  रहे

 उपर्युक्त  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहों

 ]

 आइ०एस०एम०  एंड  एच०  के  तहत  सी०जी०
 एच०एस०  औषधालय

 1152.  श्री  होलखोमांग  हौकिप  :
 श्री  अननासहेब  एम०के०  पाटील  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 भारतोय  चिकित्सा  पद्ठति  तथा  होम्योपैथी  के  तहत  स्थान-वार
 कितने  औषधालय  कार्य  कर  रहे

 क्या  ये  औपधालय  पूरो  तरह  सुसज्जित  हैं  तथा  इनमें  पर्याप्त
 कर्मचारी  उपलब्ध

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  यदि  तो
 इसके  क्‍या  कारण

 क्या  लाभार्थियों  ने  देश  में  विशेषकर  दिल्ली
 में  विद्यमान  नीति  के  तहत  औषधालय/भारतीय  चिकित्सा
 पद्धति  तथा  होम्योपैथी  की  और  अधिक  नई  इकाइयां  खोलने  की  कोई
 मांग  की  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्रवाई  को
 गई

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता
 :  अपेक्षित  सूचना  संलग्न  में  दो  गयी

 ब्यौरे  संलगन  विवरण-॥  में  दिए  गए

 और  जी  भारतीय  चिकित्सा  पद्टति  और  होमियोपैथी
 के  नए  औषधालय  खोलने  संबंधी  अनुरोध  पर  उसके  औचित्य  और  संसाधनों
 की  उपलब्धता  के  अध्यधीन  चरणबद्द  ढंग  से  विचार  किया  जाता

 विवरण

 केद्वीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  यूनानी
 और  सिद्ध  औषधालयों/यूनियों  की  अवस्थिति-वार  सूची

 आयुर्वेदिक

 औषधालय/यूनिट  का  नाम

 त  2

 1.  जनकपुरी  औषधालय
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 3...  नारायणा  यूनिट

 4...  साउथ  एवेन्यू  यूनिट

 सिद्ध

 1. _  सिद्ध
 लोदी  रोड

 दिल्‍ली  को  छोड़कर  विभिन  नगयों  में  भारतीय  चिकित्सा
 पद्दति  और  होमियोपैथी  काले  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य

 योजना  के  औषधालयों/यूनिटों  की  सूची

 नगर

 1  2

 1.

 2.  इलाहाबाद

 3.  बंगलौर

 4...  कलकत्ता

 5  चेनई

 103  प्रश्नों  के

 1  2

 2.  कालीबाड़ी ae

 3...  नार्थ  एवेन्यू  औषधालय

 4.  पुरम  सेक्टर  12  औषधालय

 5...  किदवई  नगर  औषधालय

 6.  देवनगर  युनिट

 7...  दिल्ली  कैन्ट  यूनिट

 8.  पश्चिम  बिहार  यूनिट

 9.  गुडगांव  यूनिट

 10.  जंगपुरा  यूनिट

 11...  किग्सवे  केम्प  यूनिट

 12.  रोड  यूनिट

 13.  लक्ष्मी  नगर  यूनिट

 14...  आयुर्वेदिक  अस्पताल  लोदी  रोड

 होम्योपैथी

 1...  देव  नगर  औषधालय

 2-  कालोीबाड़ी  औषधालय

 3.  आर  के  पुरम  सेक्टर  12  औषधालय

 4...  राजौरी  गार्डन  यूनिट

 5.  तिलक  नगर  यूनिट

 6.  दरियागंज  यूनिट

 7  मानसरोवर  पार्क  यूनिट

 8.  कालकाजी  यूनिट

 9.  कस्तुरबा  यूनिट

 10.  पुस्प  विहार  यूनिट

 11.  आर  के  यूनिट

 12...  तिमारपुर  यूनिट

 3.  साउथ  एवेन्यू  यूनिट

 यूनानी

 सरोजनी  नगर  औषधालय

 दरियागंज  यूनिट

 चिकित्सा

 पद्ठति

 3

 अहमदाबाद  आयुर्वेद

 होमियोपैथी

 आयुर्वेद

 होमियेषैथी

 आयुर्वेद

 होमियोपैथी

 यूनानी

 आयुर्वेद

 होमियोपैथी

 होमियोपैथी

 आयुर्वेद

 होमियोपैथी

 पता

 कश्वीश  महादेव  बिल्डिंग
 शाहपुर  गेट

 |

 तदैव

 संगम  2,  सिविल
 सिविल

 तदेव

 सीजीएचएस  डिस्पेंसरी  ।.

 इंफैन्ट्री  शिवाजी  बंगलोर

 तदैव

 तदैव

 आईसी  ब्लाक  साल्ट
 नगर  ट्रस्ट  रोड  14.

 कलकत्ता

 तदैव

 शतीश  मुखर्जी  भवानी
 काली

 क्वाटर  125,  बीसीजी  वैक्सीन

 सरदार  पटेल
 चेन्नई

 सीजीएचएस  डिस्पेंसरी  15,
 रंगनाथन  सेन्ट्रल  रिवेन्यू

 अन्ना

 नगर
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 eee  फहर-ऱ्ख्ख_़

 2  3  4  1  2  3  4
 सिद्ध  ।  11.  मुख्बई  आयुर्वेद  न्यू  एयरपोर्ट

 मुम्बई
 6.  हैदराबाद  आयुर्वेद  केन्द्रीय  स्वास्थ्य दर  me,

 आयुर्वेद  सेन्‍्ट्रल  गवर्नमेंट  बिल्डिंग  36,
 सेक्टर  7,  मुम्बई आयुर्वेद  सीजीएचएस  डिस्पेंसरी  2,

 पुस्नई

 10.3.273/10,  हुमायू  हैदराबाद  होमियोपैथी  सेन्‍्ट्रल  गवर्नमेंट  ग्राउन्ड
 होमियोपैथी  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  बेगम  मुम्बई

 हैदराबाद  ।  होमियोपैथी  सेन्ट्रल  गवर्नमेंट  36,
 होमियोपैथी  ए  जी  स्टाफ  वसंत  सेक्टर  7,  मुम्बई

 हैदराबाद

 डिस्पेंसरी
 न  होमियोपैथी  सेन्‍्ट्रल  गवर्नमेंट  स्टाफ  क्वाटर

 यूनानी  सीजीएचएस  डिस्पेंसरी  1,  23.  25,  ग्राउंड  तल  मुम्बई *:  1.693/1/1  हैदराबाद

 यूनानी  सीजीएचएस  डिस्पेंसरी  7,  ए
 12.  नागपुर  आयुर्वेद  सीजीएचएस  डिस्पेंसरी  2,  टाइप

 एंड  वी  गवर्नमेंट  ह्ास्पिटल  3  क्वाटर  सीपीडब्यूडी
 हैदराबाद  सिविल  लाइन्स  नागपुर

 7.  जयपुर  आयुर्वेद  सीजीएचएस  डिस्पेंसरी  होमियोपैथी  तदैव
 डी-143/ए-7,  कौशल्या
 बानी  जयपुर  आयुर्वेद  सीजीएचएस  डिस्पेंसरी  5,  श्री

 पटेल  रामबाग होमियोपैथी हो  तदैव
 मेडिकल  कालेज

 8.  कानपुर  आयुर्वेद  सीजीएचएस  डिस्पेंसरी  1,126/
 नागपुर गोविन्द  कानपुर

 होमियोपैथी  तदैव  13.  पुणे  आयुर्वेद  स्वास्थ्य  मुकुन्द  पुणे

 9.  लखनऊ  आयुर्वेद  नवलकिशोर  होमियोपैथी  तदैव
 लखनऊ  ५  लि होमियोपैथी  बोयल  बटालियन  आर्मामेंट होमियोपैथी  राणा  प्रताप  लखनऊ  गनेश  खिन्द  पुणे

 यूनान  58,  नजर
 14.  पटना  आयुर्वेद  सीजीएचएस  डिस्पेंसरी  2,  39

 ह  पीपल  क्वापरेटिव
 10.  मेरठ  आयुर्वेद  सीजीएचएस  डिस्पेंसरी  1,  पटना

 मेरठ

 होमियोपैथी  सीजीएचएस  डिस्पेंसरी  4,  _

 लखनऊ

 होमियोपैथी  तदैव

 तथा डब्ल्यू  के
 मेरठ  टिप्पण  :  औषधालयों  तथा  यूनिटों  के  चोतक

 विवरण-॥

 केन्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  दिल्‍ली  के  स्टाफ  का  ब्यौरा

 आयुर्वेदिक

 क्रम  औषधालयों/यूनिटों  डाक्टर  अवर  .  चपरासी
 का  नाम  लिपिक

 1  का  2  है  कक  4  5  6  7  8  9  10

 1.  “
 जनकपुरी-॥  2  2  1  2  1  -  1  -

 2.  काली  बाड़ी  2  2  1  त  त  -  त  -



 3.  नार्थ  एवेन्यू

 आर.के.पुरम  12)

 किदवाई  नगर

 देव  नगर  यूनिट

 दिल्ली  कैट  यूनिट

 पश्चिम  विहार  यूनिट

 गुड़गांव  यूनिट

 -  जंगपुरा  यूनिट

 .  किंगस्वे  कैंप  यूनिट

 -  एम.बी.रोड  यूनिट

 3.  लक्ष्मी  नगर

 सिद्धा  यूनिट

 1.  लोदी  रोड

 यूनानी

 1.

 2.

 3.

 4.

 सरोजिनी  नगर-(डिस्पैंसरी )

 दरियागंज  यूनिट

 नारायणा  यूनिट

 -  साऊथ  एवेन्यू  यूनिट

 होम्योपैथीक

 क्रम  ऑषधालयों/यूनियें

 ः

 घर

 रे

 ५०

 का  नाम

 2

 देव  नगर  डिस्पैंसरी

 काली  बाड़ी  डिस्पैंसरी

 आर.-के.पुरम  सेक्टर

 राजौरी  गार्डन  यूनिट

 तिलक  नगर  यूनिट

 दरियागंज  यूनिट

 शाहदरा  यूनिट

 कालकाजी  यूनिट

 फार्मासिस्ट  अवर
 लिपिक

 5

 1

 सफाईवाला  चौकीदार

 108

 चपरासी



 109  प्रश्नों  के  9  1922  लिखित  sat

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 9.  कस्तूरबा  नगर  यूनिट  2  1  -  -  1  -  1  -

 10.  पुष्प  विहार  त  त  -  -  1  -  त  -

 11.  2  त  -  2  -  -  -  -

 12.  तिमारपुर  यूनिट  त  -  -  -  -  -  व

 13.  साऊथ  एवेन्यू  यूनिट  2  2  -  -  त  -  ।
 पर

 भारतीय  चिकित्सा  पद्धति  और  होमियोपैथी  के  दिल्‍ली  बाहय  औषधालयों/यूनिटों  में  केन्द्रीय  सरकार
 स्वास्थ्य  योजना  के  परामेडिकल  स्टाफ  के  लिए  मंजूर  और  कार्यरत  संख्या

 नगर  का  नाम  आयुर्वेदक  होमियोपैथी  यूनानी  सिद्धा

 सं  मंजूर  कार्यरत  रिक्त  कार्यरत  रिक्त  मंजूर  कार्यरत  रिक्त  मंजूर .  रिक्त

 1...  अहमदाबाद  त  त  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -

 2.  इलाहाबाद  2  2  मन  2  2  -  -  -  -  -  -  की

 3.  बंगलौर  3  2  त  2  2  न  त  त  -  -  -  -

 4...  कलकत्ता  4  4  -  5  ५  -  -  -  -  -  -  -

 5...  चेन्नई  2  2  -  2  2  -  -  -  -  त  -  1

 6.  हैदराबाद  3  3  -  3  3  -  ३  3  -  -  -  -

 7.  जयपुर  1  त  ्  त  त  -  न  -  -  न  न

 8.  कानपुर  2  2  -  3  3  -  -  -  1  -  -  -

 9.  लखनऊ  त  ग  -  त  त  -  2  2  -  -  -

 10.  मेरठ  2  2  -  2  2  -  -  -  -  °  -

 11.  मुम्बई  4  4  -  5  5  -  -  -  1  -  7

 12.  नागपुर  3  2  त  2  2  -  -  -  -  -  -  -

 13.  पटना  2  न  2  2  1  1  -  न  -  -  -  -

 14.  पुणे  त  ।  -  2  2  -
 गा

 -  -  -  -  -

 93...  २7  4  33  32  ग  6  6  -  1  -  ते
 ्

 भारतीय  चिकित्स  पद्धति  और  होमियोपैथी  के  लिए  डाक्टरों  की  मंजूर  तथा  कार्यरत  संख्या

 यूनिटों  का  नाम  मंजूर  संख्या  कार्यरत  संख्या  रिक्त  संख्या

 ऊ आयु  कुल  कूल  यू  कुल

 1  3  3  4  5  6  7  8  9  10  त  12  13  14  15  16

 अहमदाबाद  2  2  न  4  2  2  -  *  4  शून्य

 इलाहाबाद  2  2  -  4  2  2  -  4  शून्य
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 त  2  3  4  5  6  7  8  9.  10  ॥॥  12  13  #4  15  ॥

 बंगलौर  4  2  त  7  4  2  त  7  शून्य

 बीबीएसआर  शून्य  -
 ष्ा

 |  - -  -
 ष्ा  शून्य

 कलकत्ता  2  4  2  8  1  3  1  5  1  त  1  3

 चेन्नै  2  2  +  2  6  2  2  -  2  6  -  -  शून्य

 दिल्ली  40  30  9  त  80  38.  25  9  73  2  5  7

 गुवाहाटी  शून्य  -  -  -  -  -  -  न  -  -  -  -  -

 हैदराबाद  4  4  4  4  4  12  शृन्य

 जबलपुर  श्‌न्य
 न  न  च  न  न  न्‍

 जा
 न  दा

 जयपुर  2  2  -  4  2  -  3  त  1

 कानपुर  -  -  -  -  “-  -  -  -
 गा

 पा

 लखनऊ  2  2  2  6  1  2  2  5  त  त

 मेरठ  2  2  गा  4.  त  1  2  1  त  2

 मुम्बई  4  6  -  10  2  6  8  2  2

 नागपुर  4  2  6  है  2  4  2  2

 पटना  2  2  4  त  2  3  त  त

 पुणे  2  4  6  2  4  6  शून्य

 रांची  शून्य  शून्य  शून्य  शून्य  शून्य  6  शून्य

 त्रिवेन्द्रम  शून्य  शून्य  शून्य  शून्य  शून्य  शून्य

 नए  घरेलू  और  अंतरराष्ट्रीय  हवाई

 अड्डों  की  स्थापना

 1153-  श्री  कालवा  श्रीनिवासुलु  :  क्‍या  नागर  विमानन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  कुछ  नए  घरेलू  और  अंतरराष्ट्रीय
 हवाई  अड्डों  कौ  स्थापना  करने  का

 यैदि  तो  नौवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  दौरान  कितने

 नए  हवाई  अड्डों  की  स्थापना  किये  जाने  का  प्रस्ताव  और

 इन  नए  हवाई  अड्‌डों  की  स्थापना  हेतु  किन-किन  स्थानों

 की  पहचान  को  गई

 नागर  विमानन  मंत्री  शरद  :  से

 राज्य  सरकार  ने  (1)  हैदराबाद  के  निकट  शमशाबाद  (2)  बंगलौर

 के  निकट  देवनहाली  तथा  (3)  गोवा  में  मोपा  में  निजी  भागीदारी  से

 संयुक्त  उद्यम  आधार  पर  अंतरराष्ट्रीय  स्तर  के  नये  विमानपत्तनों  के  निर्माण

 के  लिए  राज्य  सरकार  के  प्रस्तावों  को  सिद्वांत  रूप  से  अनुमोदित  कर

 दिया

 तूतीकोरिन  विमानपत्तन

 1154.  डॉ०  ए०डी०  के०  जयशीलनः  क्या  नागर  विमानन  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तुतीकोरिन  विमानपत्तन  की  वर्तमान  स्थिति  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  तूतीकोरिन  विमानपत्तन  से  उड़ान
 सेवा  शुरू  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 नागर  विमानन  मंत्री  शरद  :  तूतीकोरिन  हवाई

 अड्डा  साफ  मौसम  में  50  सीटों  वाले  विमान  के  लिए  प्रचालन-वोग्य

 इस  समय  इस  हवाई  अड्डे  से  होकर  किसी  भी  अनुसूचित  उड़ान
 का  प्रचालन  नहीं  किया  जा  रहा



 1230  प्रश्नों  के

 से  एयरलाइनें  अपने  वाणिज्यिक  निर्णय  तथा  विमान  की
 उपलब्धता  के  आधार  पर  डड़ानें  प्रचालित  करने  के  लिए  स्वतंत्र

 चिकित्सा  और  दंत  कालेजों  को  मान्यता

 1155.  मोहम्मद  अनवारूल  हक  :

 दुखा  भगत  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 देश  में  मान्यता  प्राप्त  चिकित्सा  और  दंत  चिकित्सा  कालेजों
 का  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  अन्य  राज्यों  कौ  तुलना  में  बिहार  में  चिकित्सा  और
 दंत  कालेजों  की  संख्या  तुलनात्मक  रूप  से  कम  है  जबकि  इस  राज्य
 की  जनसंख्या  देश  की  कुल  जनसंख्या  का  10  प्रतिशत

 क्या  सरकार  का  विचार  बिहार  में  चिकित्सा/दंत  कालेजों
 की  स्थापना  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो
 इसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  देश  में  विशेषकर  बिहार  राज्य  में  और  अधिक
 चिकित्सा  और  दंत  कालेज  खोलने  हेतु  किन  उपायों  पर  विचार  किया
 जा  रहा

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता
 :  भारतीय  आयुर्विज्ञान  परिषद  ने  सूचित  किया  है  कि

 देश  में  147  मान्यता  प्राप्त  मेडिकल  कालेज  कार्य  कर  रहे  मेडिकल
 कालेजों  की  राज्यवार  सूची  संलग्न  पर  दी  गई  भारतीय
 दन्त  चिकित्सा  परिषद  ने  सूचित  किया  है  कि  देश  में  124  मान्यता

 प्राप्/अनुमोदित  डेंटल  कालेज  डेंटल  कालेजों  की  राज्यवार  सूची
 संलग्न  विवरण-॥  पर  दी  गई

 भारतीय  आयुर्विज्ञान  परिषद  के  पास  उपलब्ध  सूचना  के

 अनुसार  बिहार  में  11  मेडिकल  कालेज  हैं  जिनमें  से  9  मान्यता  प्राप्त
 भारतीय  दन्‍त  चिकित्सा  परिषद  के  पास  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार

 बिहार  में  7  मान्यता  प्राप्त  डेंटल  कालेज  जनसंख्या  मानदण्ड
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  किसी  भी  कालेज  में  कोई  मेडिकल
 कालेज  नहीं  खोला  गया  भारतीय  आयुर्विज्ञान  परिषद

 1993  और  दन्त  चिकित्सक  1993
 के  प्रावधानों  के  अनुसार  केन्द्र  सरकार  की  पूर्व  अनुमति  के  बिना  कोई
 भी  मेडिकल/डेंटल  कालेज  नहीं  खोला  जा

 और  '  राज्य  का  विषय  केन्द्र  सरकार
 के  पास  किसी  भी  राज्य  में  मेडिकल/डेंटल  कालेज  खोलने  को  कोई
 स्कीम  नहीं

 भरतीय  आयुर्विज्ञान  परिषद  1993
 और  दन्त  चिकित्सक  1993  और  इनके  अन्तर्गत
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 बनाए  गए  विनियमों  के  प्रावधानों  के  अधीन  नए  मेडिकल  और  डेंटल
 कालेज  खोलने  की  अनुमति  दी  जाती  भारतीय  आयुर्विज्ञान  परिषद
 और  भारतीय  दन्त  चिकित्सा  परिषद  विनियमों  में  निर्धारित  पात्रता  मानदण्ड
 और  अर्हक  मानदण्ड  पूरा  करने  वाला  कोई  भी  व्यक्ति  केन्र  सरकार
 को  नया  मेडिकल/डेन्टल  कालेज  खोलने  की  अनुमति  के  लिए  आवेदन
 कर  सकता

 जुलाई  2000  तक  संशोधित

 भारत  में  मान्यता  प्राप्त  मेडिकल  कालेजों  की  सूची

 कालेज/विश्वविद्यालय/  प्रारंभ  प्रबंध
 ज्य  का  नाम  का  वर्ष

 1  2  3  4

 1.  आंध्र  प्रदेश

 1.  यूनिवर्सिटी  आफ  हैल्थ  विजयवाड़ा

 1.  आंध्र  मेडिकल  विशाखापट्टनम  1923  सरकारी

 2.  रंगराया  मेडिकल  काकीनाडा  1958  सरकारी

 3.  गुन्दूर  मेडिकल  गुन्टूर  1946  सरकारी

 4.  सिद्धार्थ  मेडिकल  विजयबाडा  1980  सरकारी

 5.  उस्मानिया  मेडिकल  हैदराबाद  1946.  .  सरकारी

 6  गांधी  मेडिकल  हैदराबाद  1954  सरकारी

 7.  काकातिया  मेडिकल  वारंगल  1959  सरकारी

 8.  कुरनूल  मेडिकल  कूरनूल  1957  सरकारी

 9.  एस.वी.मेडिकल  तिरूपति  1969  सरकारी

 10.  डेक्कन  कालेज  आफ  मेडिकल  1985  ट्रस्ट
 हैदराबाद

 ॥.  असम

 2.  गुवाहाटी  गुवाह्यटी

 ॥.  गुवाहटी  मेडिकल  गुवाहाटी  1960  सरकारी

 3.  असम  सिलचर

 में  गुवाहाटी  विश्वविद्यालय  से

 (  अधिसूचना  की  प्रतीक्षा

 सरकारी 12.  सिलचर  मेडिकल  सिलचर  1968
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 4.  डिब्रूगढ़  डिब्रूगढ़  27.  यूनिवर्सिटी  कालेज  आफ  मेडिकल  ._  1971
 दिल्ली

 13.  असम  मेडिकल  डिब्रूगढ़  1947  सरकारी
 ।.  गोवा

 ॥.  बिहार

 मिथिला
 दरभं  14.  गोवा  यूनिवर्सिटी

 5.  ला  दरभंगा
 28.  गोवा  मेडिकल  पणजी  1963

 14.  दरभंगा  मेडिकल  लहेरिया  सराय  1946  सरकारी
 Vil.  गुजरात

 &  बाबासाहब  भीमराव  अम्बेडकर  बिहार  मुजफ्फरपुर
 15.  गुजरात  अहमदाबाद

 .  मेडिकल  अहमदाबाद
 15.  श्री  कृष्णा  मेडिकल  मुजफ्फपुर  1979  सरकारी

 29.  मेडिकल  अहमदाबाद  1946

 30.  म्यूनिसिपल  मेडिकल  अहमदाबाद  1963
 7.  पटना  पटना  स्यू

 16.  एम०एस०यूनिवर्सिती  आफ  बड़ौदा
 16.  पटना  मेडिकल  पटना  1925  सरकारी

 नि
 शंची  रांची

 31.  मेडिकल  बड़ौदा  1949
 8.  रांची  रांची

 |  17.  सौराष्ट्र  राजकोट
 '.  राजेन्द्र  मेडिकल  रांचो  1960  सरकारी

 32.  एम.पी.शह  मेडिकल  जामनगर  1955
 18.  मेडिकल  जमशेटपर  1961  सरकारी हमाज  तय

 हु  33.  गवर्नमेंट  मेडिकल  राजकोट  1955
 9.  भागलपुर  भागलपुर पाप

 पु  18.  साऊथ  गुजरात  सूरत
 19.  जवाहरलाल  नेहरू  मेडिकल  भागलपुर  1971  सरकारी

 34.  गववर्नमेंट  मेडिकल  सूरत  1964

 10.  मगध  बोध  गया  19.  सरदार  पटेल  बल्‍लभ

 20.  मगध  मेडिकल  गया  1970  सरकारी  गुजरात

 21.  नालंदा  मेडिकल  पटना  1970  सरकारी  35.  प्रमुखस्वामी  मेडिकल  कर्मसाड  1987

 11.  विनोवा  भावे  धनवाद  हरियाणा

 22.  पाटलीपुत्र  मेडिकल  धनवाद  1969  2०  महर्षि  दयानंद  रोहतक

 नोट  :  पूर्व  में  रांची  विश्वविद्यालय  से  मान्यताप्राप्त  38.  पंडित  भागवत  दयाल  शर्मा  पोस्ट  ग्रेजुएट  1960

 ४.  चंडीगढ  इस्टीट्यूट  आफ  मेडिकल  रोहतक

 12.  पंजाब  यूनिवर्सिटी  चंडीगढ़
 2.  हिमाचल  प्रदेश

 23.  मेडिकल  चंडीगढ़  1991  सरकारी  21.  हिमाचल  प्रदेश  शिमला

 ५.  दिल्‍ली
 37.  इन्दिरा  गांधी  मेडिकल  शिमला  1966

 X.  जम्मू  व  कश्मीर
 24.  आल  इण्डिया  इन्स्टीट्यूट  आफ  1956  सरकारी  म्मू

 व
 कश्मीर

 मेडिकल  नई  दिल्ली  22.  कश्मीर  श्रीनगर

 13.  दिल्ली  दिल्ली  38.  गवर्नमेंट  मडिकल  श्रीनगर  1959

 25.  लेडी  हार्डिग  मेडिकल  नई  दिल्‍ली  1916  सरकारी  23-  जम्मू  जम्मू

 26.  मौलाना  आजाद  मेडिकल  नई  दिल्‍ली  1958  सरकारी  39.  गवर्नमेंट  मेडिकल  जम्मू  1972

 सरकारी

 सरकारी

 नगर  निगम

 सरकारी

 सरकारी

 सरकारी

 सरकारी

 सरकारी
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 56.

 29.

 57

 कर्नाटक

 मनीपाल  अकादमी  आफ  हायर  एजूकेशन

 .  कस्तूरबा  मेडिकल  मनीपाल

 .  कस्तूरबा  मेडिकल  मुंगलौर

 .  बंगलौर  बंगलौर

 .  बंगलौर  मेडिकल  बंगलौर

 .  सेंट  जान्स  मेडिकल  बंगलौर

 .  एम०एस०  रमैया  मेडिकल  बंगलौर

 डा०  बी०आर  अम्बेडकर  मेडिकल
 बंगलौर

 .  केम्पेगौड़ा  इन्स्टीट्यूट  आफ  मेडिकल
 बंगलौर

 .  सिद्धार्थ  मेडिकल  तुमकूर

 .  श्री  देवराज  अर्स  मेडिकल
 कोलार

 6.  मैसूर  मैसूर

 .  मैसूर  मेडिकल  मैसूर

 जे०एस०एस०  मेडिकल  मैसूर

 .  आदिचंचलागिरी  इन्स्टीट्यूट  आफ  मेडि०

 बेल्लूर

 कुबेम्पु  कर्नाटक

 .  जे०जे०एम०  मेडिकल
 कर्नाटक

 .  कर्नाटक  यूनिवर्सिटी  धारवाड

 .  कर्नाटक  इनस्टीट्यूट  आफ  मेडिकल

 हुबली

 .  जे०एन०  मेडिकल  बेलगाम

 -  बी०एल०डी०ई०एल  श्री  बी०एम०पाटिल
 मेडिकल  हास्पीटल  एंड  रिसर्च

 बीजापुर

 अल-अमीन  मेडिकल  बीजापुर

 गुलबर्गा  गुलबर्गा

 मेडिकल  गुलबर्गा

 1965

 1957

 1963

 1986

 1984

 1963

 9  1922

 सरकारी

 लिखित  118

 बेल्लारी  4.

 बेल्लारी

 >॥  केरल

 30.  केरल  यूनिवर्सिटी  त्रिवेन्रम

 59.  मेडिकल  त्रिवेन्द्रम  1963  सरकारी

 60.  टी०डी०  मेडिकल  अलफी  सरकारी

 महात्मा  गांधी  कोट्ययम

 मेडिकल  कोट्टायम  1957  सरकारी

 32.  कालीकट  कालीकट

 62.  मेडीकल  कालीकट  सरकारी

 63.  मेडीकल  त्रिचूर  सरकारी

 »॥  मध्य  प्रदेश

 33  रानी  दुर्गावती  जबलपुर

 64.  नेताजी  सभाष  चन्द्र  बोस  मेडिकल  1946.  सरकारी

 जबलपुर

 34-  जीबाजी  ग्वालियर

 65.  जी०आर०  मेडिकल  ग्वालियर  1948.  सरकारी

 35.  देवी  अहिल्या  इन्दौर

 66.  एम०जी०एम०  मेडिकल  इन्दौर  1955  सरकारी

 ३6.  बरठल्लाह  भोपाल

 67.  गांधी  मेडिकल  भोपाल  1963  सरकारी

 37.  ए०पी०  सिंह  रीवा

 68.  एस०एस०  मेडिकल  रीवा  1963  सरकारी

 38.  रविशंकर  रायपुर

 69.  पं०  जे०एल०एन०  मेडिकल  रायपुर  1845.  सरकारी

 71.  महाराष्ट्र

 39.  मुम्बई  मुम्बई

 70.  ग्रांट  मेडिकल  मुम्बई  1925  सरकारी

 सेठ  जी०एस०मेडिकल  मुम्बई  बृहत  मुंबई
 महा  नगर

 पालिका



 72.

 73-

 पा

 78.

 85.

 टी०एन०मेडिकल  मुम्बई

 एल०टी०एम०  मेडिकल  मुम्बई

 -  पदम  श्री  डा०  डी०वाई०  पाटिल  मेडिकल
 नई  मुम्बई

 -  महात्मा  गांधी  मिशन्स  मेडिकल
 नई  मुम्बई

 -  के०जी०  सोमाया  मेडिकल  कालेज  एंड
 रिसर्च  मुम्बई

 राजोव  गांधी  मेडिकल  कालेज  और  छत्रपति
 शिवाजी  महाराज  थाणे

 तेरना  मडिकल  मुम्बई

 -  पुणे  पुणे

 बो०जे०  मेडिकल  पुणे

 -  आर्म्ड  फोर्स  मेडिकल  पुणे

 -  ग्रामीण  मेडिकल

 -  एन०डी०एम०वो०पी०  समाज  मेडिकल
 नासिक

 -  भारती  विद्यापीठ  पुणे

 .  भारती  विद्यापीठ  मेडिकल  पुणे
 पुणे  विश्वविद्यालय  से

 -  उत्तरी  महाराष्ट्र  जलगांव

 -  जवाहार  मेडिकल  फांउडेशन
 मेडिकल  धूले  पृणे
 विद्यालय  से  सम्बद्ध  )

 श्री  भाऊसाहब  हायर  राजकीय  मेडिकल
 धूले

 पुणे  विश्वविद्यालय  से

 -  शिवाजी  कोल्ह्मपुर

 .  मिराज  मेडिकल  मिराज

 .  डा०  वी०एम०  मेडिकल  सोलापुर

 -  कृष्णा  इंस्टीट्यूट  ऑफ  मेडिकल
 कारद

 .  डी०वाई  पाटील  एजुकेशन  डी०

 वाई०  मेडिकल  कोल्ह्मपुर
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 1964  बृहत  मुम्बई  44.  डा०  बाबा  साहेब
 व  अम्येडकर

 मराठ्वाड़
 महानगर  औरंगाबाद

 पालिका  90.  राजकीय  मेडिकल  औरंगाबाद  1956  सरकारी
 1964  gy,  मेडिकल  194.  सरकारी
 1989  ट्रस्ट  अम्बाजोगई

 92.  महात्मा  गांधी  मिशन  मेडिकल  1989.  निजी

 1989.  ट्रस्ट  औरंगाबाद

 45.  स्वामी  रामानन्द  तीर्थ  नांदेड

 191  द्रस्ट  93.  राजकीय  मेडिकल  नांदेड  1988  सरकारी
 डा०  वी०ए०एम०

 1992  नगर  निगम  औरंगाबाद  से

 94.  महाराष्ट्र  इंस्टीट्यूट  ऑफ  मेडिकल  1990  सोसायटी

 ग  एण्ड  रिसर्च  लातूर 191
 ड््स्ट  डा०  बी०ए०एम०

 औरंगाबाद  से

 1964  सरकारी  46.  नागपुर  नागपुर

 192  सरकारी  95.  राजकीय  मेडिकल  नागपुर  1947.  सरकारी

 मंत्रालय  96.
 इंदिरागांधी  मेडिकल  नागपुर  1968.

 न्‍
 97.  महात्मा  गांधी  इंस्टीट्यूट  ऑफ  मेडिकल  1969.  कस्तूरबा

 1984  द्र॒स्ट  सेवाग्राम  वर्धा

 1990.  सोसायर्टी
 98.  ऐ०एन०  मेडिकल  वर्धा  1990  ट्रस्ट

 99.  एन०के०पी०  इंस्टीट्यूट  ऑफ  1990.  सोसायटी
 मेडिकल  नागपुर 1989  ट्रस्ट

 47.  अमरावती  अमरावती

 100.  डा०  पंजाबराव  उर्फ  भाउसाहेब  देशमुख  1984.  सोसायटी
 मेमोरियल  मेडिकल  अमरावती

 1980.  निजी
 101.  श्री  वसन्तराव  नाईक  राजकीय  मेडिकल  1989.  सरकारी

 1988.  सरकारी  २४  मणिपुर

 48.  मणिपुर  मणिपुर

 हु  10?  ेत्रीय  मेडिकल  साइंसेज  इम्फाल  1972  सोसायटी

 XVI  उड़ीसा
 1962  सरकारी  °

 1963.  सरकारी
 47.  अकल  /  भुवनेश्वर

 103.  मेडिकल  कटक  1944...  सरकारी
 1984  ट्ृस्‍्ट

 50.  बरहमपुर  बरहमपुर

 1989.  सोसायटी  104.  एम०के  ०सी०जी  ०,  मेडिकल  1962.  सरकारी

 बरहमपुर
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 सम्बलपुर

 105.  वी०एस०एस०  मेडिकल  1959

 XVI.  पांडिचेरी

 52.  पांडिचेरी  पांडिचेरी

 106.  जवाहरलाल  इंस्टीट्यूट  ऑफ  पोस्ट  1956
 मेडिकल  एजूकेशन  एण्ड  पांडिचेरी

 XVII.  पंजाब

 53.  पंजाबी  पटियाला

 107.  राजकीय  मेडिकल  कालेज  पटियाला  1953

 108.  गुरूगोविन्द  सिंह  मेडिकल  फरीदकोट  1973

 54.  पंजाब  चण्डीगढ़

 109.  क्रिश्चियन  मेडिकल  लुधियाना  1953

 110.  दयानन्द  मेडिकल  लुधियाना  1963

 55.  गुरूनानक  देव  अमृतसर

 111.  राजकीय  मेडिकल  अमृतसर  1943

 XIX.  राजस्थान

 5.  राजस्थान  जयपुर

 112.  एस०एम०एस ०  मेडिकल  कालेज  जयपुर  1947

 113.  एस०पी०  मेडिकल  बिकानेर  1959

 114.  आर०एम०टी०  मेडिकल  उदयपुर  1961

 115.  डा०  एस०एन०  मेडिकल  जोधपुर  1965

 116.  जे”एल०एन०  मेडिकल  अजमेर  .1%5

 117.  राजकीय  मेडिकल  कोटा  1992

 20९.  तमिलनाडु

 57.  डा०  एम०जी०आर०  मेडिकल  विश्वविद्यालय

 |  मद्रास

 1118.  चेन्नई  मेडिकल  चेन्नई

 ।119.  स्टेनली  मेडिकल  मद्रास  1838

 120.  किलपौक  मेडिकल  मद्रास  1960

 121.  क्रिश्चियन  मेडिकल  बेल्लौर  1942

 9  1922

 सरकारी

 लिखित  उत्तर  122

 के  2  का  3  4

 122.  च्चे  गलपट्टु  मेडिकल  पु  195  सरकारी

 123.  थंजावुर  मेडिकल  थंजावुर  1959  सरकारी

 124.  कोयम्बटुर  मेडिकल  कोयम्बटुर  1966.  सरकारी

 125.  तिरूनेलवेली  मेडिकल  तिरूमेलवेली  1965  सरकारी

 126.  मदुरई  मेडिकल  मदुरई  1954  सरकारी

 127.  मोहन  कुमारमंगलम  मेडिकल  सलेम  1986  सरकारी

 128.  पी०एस०जी०  इस्टीट्यूट  ऑफ  मेडिकल

 कोम्बटुर  1985  ट्स्‍्ट

 129.  *पेरून्थुरई  मेडिकल  पेरून्थुरई  1992.  सरकारी

 यह  मान्यता  माननीय  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  विशेष  अनुमति  याचिका
 संख्या  9779-9786/98  में  दिए  जाने  वाले  अन्तिम  आदेशों

 के  अध्यधीन

 58.  श्री  रामचन्द्र  सम  मद्रास

 130.  श्री  रामचन्द्र  मेडिकल  एवं  रिर्सज

 इंस्टीट्यूट  चेन्नई  डा०  एम०
 जी०आर०  मेडिकल  मद्रास
 से

 1985.  ट्रस्ट

 59.  अन्नामलाई  अन्नामलाई  नगर

 131.  राजा  मुथैया  मेडिकल  अन्नामलाई  नगर  1985.  ट्रस्ट

 XX!  उत्तर  प्रदेश

 60.  डा०  भीम  राव  अम्बेडकर  आगरा

 132.  एस०एन०  मेडिकल  आगरा  1939  सरकारी

 61.  इलाहाबाद  इलाह्मबाद

 133.  एम०एल०एन०  मेडिकल  इलाहाबाद  1961  सरकारी

 62.  अलीगढ़  मुस्लिम  अलीगढ़

 134.  जे०एन०  मेडिकल  अलीगढ़  1961...
 विद्यालय

 63.  बनारस  हिन्दू  वाराणसी

 135.  इस्टीट्यूट  ऑफ  मेडिकल  1960...

 बी०एच०यू०  वाराणसी  विद्यालय

 64.  कानपुर  कानपुर

 136.  जी०एस०वी०एम०  मेडिकल  कानपुर  1955  सरकारी



 13  प्रश्नों  के  3।  2000  लिखित  1%

 1  2  3  4  2  3  4  5  6

 65.  बुन्देलखब्ड  विश्वविद्यालव  झांसी  एनटीआर  यूएचएस  मान्यता  सरकारी  40...  1990

 झांसी
 डेंटल  प्राप्त 137.  एम०एल०बी०  कालेज  झांसी  1%8  सरकारी
 आमश्ध

 66.  लखनऊ  लखनऊ

 138.  के०  जी०  मेडिकल  लखनऊ  191.  सरकारी  कृष्णामूर्ति  निजी  60...  2000

 सिंह  इंस्टीट्यूट  मोदित 67.  चौधरी  चरण  सिंह  मेरठ  तैजा  ट्यूट
 ऑफ

 मोदि डेंटल  साइंसेज  एंड
 139.  एल०एल०आर०एम०  मेडिकल  196  सरकारी  14/182,  पद्मावती

 मेरठ

 68.  गौरखपुर  गौरखपुर  असम

 140.  बी०आर०डी०  मेडिकल  गोरखपुर  1972  सरकारी  रोजनल  डेंटल  मान्यता  40.  1981

 XX.  पश्चिम  बंगाल  प्राप्त

 69.  कलकत्ता  कलकत्ता
 बिहार

 141.  मेडिकल  कलककर्त्ता  1838  सरकारी
 *  पटना  डेंटल  कालेज  मान्या  सरकारी  40.  1980

 142.  आर०जी०  कार  मेडिकल  कलकत्ता  1916  सरकारी  .
 पटल एंड  प्राप्त

 143.  एन०आर  ०एस०  मेडिकल  कलकत्ता  1948  सरकारी  अशोक  राज
 पी०ओ०

 -  कलकत्ता  राष्ट्रीय  मेडिकल  कलकत्ता  1  सरकारी
 ह

 144.  कल
 ट्री

 248

 145.  बी०एस०  मेडिकल  बांकपुरा  1956  सरकारी  )

 बांकुरा
 इंस्टोट्यूट बुद्धा  इंस्टोट्यूट  मान्यता  40.  198

 70.  उत्तरी  बंगाल  सुश्रुतनगर  डेंटल  साइंसेज  ब्राप्त

 146.  उत्तरी  बंगाल  मेडिकल  1968.  सरकारी
 (  सिलिगुडी  )

 n.  वर्द्धवान  वर्द्धवान
 सरजुग  डेंटल  अनुमोदित  40.  1988

 147.  वर्द्धान  मेडिकल  वर्द्धवान  ___1%9  सरकारी  अस्पताल

 विवरण-॥  लेहरिया
 दरभंगा

 डेंटल  कालेजों  की  सूची  ॥
 जग्गा  भान्यता  सरकारी  स्ककृत

 डा०  बो०आर०  अम्बेडकर  मान्यता  40  197.  ;
 सस्था  स्

 इंस्टीट्यूट
 रत

 क्र
 1  का  नाम  न्‍न्‍्यता  कृत  स्थापना

 इंस्टीट्यूट  ऑफ  .  प्राप्त  ः व  पता  प्राप्त  निजी  सीर्टेकी  का
 साइन्सेजएंड  हॉस्पिटल

 अनुमोदित  वर्ष  ए  ॥  ;
 "ए्"ैपनज-्नपनपथपिभापिप:/णा-  न्यू  बेलि  रोड

 | 1  2  3  4  5  6

 डेटा  ए  7

 :

 आश्श्र  प्रदेश  डा०  एस०एम०  नकबी  अनुमोदित  60.  1989

 1.  सरकारी  डेंटल  मान्यता  सरकारी  40.  1960  इशम
 और  प्राप्त  डटल  कालेज  एड

 अफजलगंज



 ee ne eee

 प्रश्नों  के  9  1922

 2  3  4  5  6
 __

 दरभंगा  डेंटल  अनुमोदित  प्रईवेट  40.  1990-91
 खान  फैसुल्ला
 दरभंगा

 मिथिला  माइनोरिटी
 !!  !!  60.  1989-90

 डेंटल  कालेज  एंड
 समस्तीपुर  रोड

 मनसुख  नगर
 लेहरिया  दरभंगा

 )

 दिल्ली

 डेंटल  विंग॑  मौलाना  मान्यता  20  1983
 आजाद  मेडिकल  प्राप्त

 नई

 गोवा

 गोवा  डेंटल  कालेज  "  40  1980

 हॉस्पिटलपी  ०ओऔ०

 गुजरात

 सरकारी  डेंटल  कालेज  मान्यता  सरकारी  50  1963

 एंड  न्यूसिविल  प्राप्त
 हॉस्पिटल

 अहमदाबाद

 सरकारी  डेंटल  कालेज  !!  !!  40  1991
 जाम

 कं०एच०शाह  डेंटल  मान्यता  प्राईवेट  40  1999
 प्राप्त

 उद्योग  नगर

 ऑर्वेदिक  कालेज  के
 आऊट  साइड  पानी

 हरियाणा

 डेंटल  मेडिकल  मान्यता  20  1977
 प्राप्त

 हरियाणा

 डी०ए०वबी०  मान्यता  40.  1988
 डेंटल  माडल  प्राप्त

 यमुना
 हरियाणा

 न्ज

 ५

 +ि

 जन

 N

 w

 2  3  4  5  6

 ई०आर०एस०  डेंटल  मान्यता  प्राईवेट  60  1993
 कालेज  एंड  प्राप्त

 पंचकुला
 जिला
 हरियाणा

 श्री  बाबा  मस्तनाथ
 डेंटल  कालेज  एंड
 हॉस्पिटल
 अम्थाल

 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश

 अनुमोदित  60  1997

 हिमाचल  डेंटल  अनुमोदित  60  1995

 सुन्दर  जिला
 हिमाचल  प्रदेश

 एम०एन०डी०ए०वी  ०  "  !!  60  1996
 डेंटल  कालेज  एंड
 तातुल  पोस्ट  बाक्स  F034

 हिमाचल  प्रदेश  सरकारी  20  199५
 डेंटल  कालेज  एंड

 भोजिया  डेंटल  कालेज  एंड  प्राईवेट  60  1999

 तहसील  नालागढ़

 जम्मू  और  कश्मीर

 सरकारी  डेंटल  मान्यता  10  1961

 एस०एम०एच०एस०  प्राप्त

 हॉस्पिटल
 प्रेमिसिज  श्री  नगर

 कर्नाटक

 सरकारी  डेंटल
 580002

 कर्नाटक

 "  !!  60  1959

 कालेज  ऑफ  डेंटल  सर्जरी  100  1966

 कस्तूरबा  मेडिकल
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 बापूजी  डेंटल  1001971  12.  एम०आर०ए०  डेंटल  मान्यता  प्राईंबट  100.  1989

 एंड  हॉस्पिटल  प्राप्त  कालेज  प्राप्त

 दावण  1/36,  क्लीन

 कर्नाटक  कोक

 4.  के०एल०ई०  सोसाइटीज  मान्यता  100  1991
 डेंटल  प्राप्त
 जवाहरलाल  नेहरू  13.  पी०एम०नदागुदा  डेंटल  !!  !!

 60  1988

 मेडिकल  कालेज  एंड

 नेहरू

 )  कर्नाटक

 5.  ए०बो०  सेठी  मैमोरियल  कह  100  +1985  14.  कालेज  ऑफ  डेंटल  साइंसिज
 ”  !!  100.  192:

 ह
 इंस्टीट्यूट  ऑफ  डेंटल  ।

 कनटिक  !

 मेडिकल  15.  के०बी०जी०  डेंटल  "  "  40  1992  :
 देरल  कालेज  एंड  हॉस्पिटल  60.  1995-%  :
 कर्नाटक  100  1996-9' ;

 डी०के  ०  कर्नाटक 6.  जगतगुरू  श्री  शिवरथरूस्थरा  "  !!
 60  1985

 डेंटल  कालेज  एण्ड  16.  यूनिपोया  डेंटल  कालेज  !!  !!  60.  1992
 :

 श्री  शिवरथरूस्वरा  जूलेखा  10.  99:
 बी०बो०  अल्लाबाई  ह

 ।
 7.  एस०डी०एम०  कालेज  !!  100  1985  कर्नाटक  । ऑफ  डेंटल

 ।
 17.  बंगलौर  ऑफ  डेंटल  ”  !!  60.  1991-915

 साइंसेज  एंड
 5/3,  होसूर  मेन

 8.  एस०जे०एम०  डेंटल  !!  "
 60  1987  बिलसन  गार्डन

 कालेज  एंड

 कर्नाटक
 कनटिक

 18.  दयानन्द  सागर  कालेज  !!  !  40.  1991-9
 9.  एच०के  ०ई०सोसाइटीज

 !!  !!
 40  1987  ऑफ  डेैंटल

 डैंटल  सिर्विजी  मालवेयर

 कुमार  स्वामी  ले

 कनटिक

 10.  कालेज  ऑफ  डेंटल  सर्जरी  "  !!  100  1987  19.  श्री  हसननंबा  डेंटल  !!  "  40.  1991-9
 लाइट  हिल  दिदया

 )

 कर्नाटक  20.  एम०एस०  रम्मैया  !!  40.  1991-34
 11.  बी०एस०डेंटल

 "  6७60.  कालेज  एम०एस०  रम्मैया  ।

 वी०वी ०

 ||

 आर  ०  आई०टी

 कर्नाटक )



 ३29  प्रश्नों  के  9  1922

 2  3

 2।  के०जी०एफ०कालेज  मान्यता

 ऑफ  डेंटल  प्राप्त

 36,  टेम्पल

 बीईएमएल  कोलर
 कोलर  गोल्ड

 एस०बी  ०पाटील
 फौर  डेंटल  साइंसेज  एंड
 नौबाद  पी०बी

 )

 त्  tw

 23.  अल  अमीन  डेंटल  कालेज

 3,  मिलर  टैंक  बंद

 )

 24.  श्री  राजीव  गांधी  कालेज  अनुमोदित
 ऑफ  डेंटल

 )

 25.  आक्सफोर्ड  डेंटल  कालेज
 1,  जे०पी०

 )

 26.  डा०  श्यामला  रेड्डी  डेंटल  27.

 298,  7

 डोमलूर

 )

 27.  आर०वबी०  डेंटल  कालेज  अनुमोदित  प्राइवेट
 सीए  2/83-3,9

 4

 )

 28.  एच०के०ग्डी०'ई०टी०  मान्यता
 डेंटल  कालेज  एंड  प्राप्त

 हुमनाबाद  - 585330

 29  अल-बदर  रूरल  डेंटल  !

 कालेज  एंड
 एम०एस०के  ०मिल

 मा णएणण

 4

 प्राईवेट

 कक

 5

 40

 40

 40

 60

 40
 100

 40

 40

 40

 40

 6

 1991-92

 1992

 1992

 1992

 1995-96
 1996-97

 1991-92

 1986

 1992

 1992

 लिखित  उत्तर  130

 1  2  3  4  5  6

 30.  फारूकिया  डेंटल  कालेज  अनुमोदित  प्राईवेट

 31.

 32-

 33.

 35.

 36

 37.

 38.

 .  केएलई  सोसाइटीज  डेंटल  ..'

 उमर  खय्याम
 तिलक

 मैसूर

 श्री  सिद्धार्थ  डेंटल  ''

 )

 कृष्णादेववाय  कालेज  ऑफ
 डेंटल

 वाई

 )

 सरवर्ती  डेंटल  कालेज  !

 )

 20,

 यशवंतपुर
 एच  टुमकुर

 मराठा  मंडल  डेंटल  !!

 कालेज  एंड  रिसर्च
 मालमरूती

 पुलिस  बरादा  ग्राउंड  के

 )

 राजाराजेश्वरी  !!

 कालेज  एंड
 रामोहली

 मारुति  कालेज  ऑफ
 डेंटल  साइंसेज  एंड

 6  एवं  7,  बिलेकहली

 बनन्‍नरघट्टा

 एनएसवीके  श्री  वेंकेटेश्वर
 डेंटल  कालेज  एंड
 उत्तरहली  मेन

 40

 40

 40

 40

 40

 40

 40

 40

 40

 1992

 1990

 1996

 1997-98

 1997

 1997

 1997

 1998

 1996



 131  प्रश्नों  के

 2  3  4

 39.  कोरग  इंस्टीट्यूट  अनुमोदित  पऋाइवेट
 डैंटल  साइंसेज  कांजीथंड

 एफएम  करिअप्पा

 40.  एएमई  डेंटल  मान्यता  !!

 प्राप्त

 )

 केरल

 1.  डेंटल  !!

 मेडिकल
 तिरुवेन्द्रम-83500॥

 2.  डेंटल  कालेज  !!  !!

 मेडिकल  कालेज

 मध्य  प्रदश

 1  कालेज  आफ  डेन्सटिस्ट्री  न्‍्यता  सरकारी
 प्राप्त

 2...  स्कूल  ऑफ  डेंटल

 साइंसेज  एवं
 एन०

 इन्दौर

 अनुमोदित  निजी

 3.  मा्डर्न  डेंटल  कालेज  एवं  अनुमोदित  निजी

 8,  जमुना
 लाल  बाग

 1  नायर  हॉस्पिटल  मान्यता
 डा०  ए०एल०  प्राप्त

 नायर

 )

 सरकारी

 2.  राजकीय  डेंटल  कालेज  एवं  मान्यता

 1,  प्त
 मेलो

 )

 सरकारी

 5

 40

 40

 100

 100

 3।  2000

 6

 1999

 1981

 1961

 1999-
 2000

 1999-
 2000

 1954

 1950

 1  2  3  4  5  6

 3...  राजकोय  डेंटल  कालेज  मान्यता  सरकारी  40  1966

 एवं  प्राप्त

 )

 4.  राजकीय  डेंटल  कालेज  मान्यता  सरकारी  40  1977

 एवं  हा०  मेडिकल  प्राप्त

 कालेज

 )

 5.  भारतीय  विद्यापीठ  डेंटल  निजी  100  1989

 कालेज  एवं  प्राप्त
 कटराज  धांकावादी

 एजूकेशनल
 पुणे  सतारा

 6  रूरल  डेंटल  कालेज  ऑफ  निजी  60  199
 परवरा  मेडिकल  ट्रस्ट  प्राप्त
 पी०ओ०  टाल
 जिला  अहमदनगर

 7.  विदर्भ  यूथ  मान्यता  निजी  50...  199:

 सोसाइटी  डेंटल  कालेज  प्राप्त

 एवं
 वाडलो  रोड

 8.  महात्मा  गांधी  विद्या  मंदिर  निजी  40  199:
 डेंटल  कालेज  एवं  प्राप्त  100

 9.  पद्मश्री  डा०  डी०वाई०  निजी  60

 पाटिल  प्राप्त
 ह

 डेंटल  कालेज  एवं
 हास्पिटल  डा०  डी०वाई०
 पाटिल  वैद्या

 नेरूल
 न्यू

 )

 कसंतदात्म  पाटिल  डेंटल  निजी  0
 कालेज  एंड  प्राप्त

 )  .
 ) 09  उउ>॒_०
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 11.  जमनलाल  गोइंका  डेंटल  मान्यता  निजी  40...  1989  पांडिचेरी
 कालेज  एवं  प्राप्त

 गांधी  डेंटल
 एव  हा  ह

 1.  माहत्मा  गांधी  डेंटल  मान्यता  सरकारी  40  1958

 aot  का  बक्स
 कालेज  एवं  प्राप्त

 ह  ओल्ड  सेक्रेट्रिएट
 इन्दरा

 )

 12.  श्रीमती  राधिकाबाई  मेघे  मान्यता  निजी  100.  1991  पंजाब
 मेमोरियल  मेडिकल  ट्स्ट  प्राप्त  ह

 डेंटल सरद  पवार  डेंटल  कालेज  1.  पंजाब
 गवर्नमेंट

 मान्यता  सरकारी  40  1952

 एवं  हास्पिटल  सवांगी  -  कालेज  एवं  प्राप्त
 '

 चेबोटनेल
 जब

 )
 2.  गवर्नमेंट  डेंटल  मान्यता  सरकारी  40  1958

 13.  क्षत्रपति  साहू  महराज  निजी  60.  1991
 ५

 डेंटल
 कालेज  एवं  प्राप्त

 शिक्षण  संस्थान  डेंटल  प्राप्त

 कालेज  एवं
 प्लाट  4,  े
 लक्ष्मी  निर्मल  बिल्डिंग  3.  क्रिश्चियन  डेंटल  अनुमोदित  निजी  40  1992

 स्‍
 |

 चो  न  ड

 प्ला  4,
 सा

 विद्या  शिक्षण  प्रसाक्क  अनुमोदित  निजी  60.
 मंडल  डेंटल  कालेज

 4.  श्री  गुरूरामदास  इंस्टीट्यूट  निजी  60...  1995
 आफ  डडेंटल  सांइसिज  प्राप्त

 एंड  रिसर्च  एंड  रिसर्च
 डिगदोह  हिगना  श्री

 )
 इंस्टीट्यूट 5.  दसमेश  इंस्टीट्यूट  आफ  अनुमोदित  निजी  60  1996

 15.  ऐरला  मेडिकल  डेंटल  अनुमोदित  100.  1999-  रिसर्च  एवं  डेंटल  साइंसेज
 सेक्टर  4,  2000

 प्लाट  18
 डेंटल 6.  गुरू  नानकदेव  डेट  अनुमोदित  निजी  60  1997

 खरघर  रैलवे
 के  सामने

 कालेज  एंड  रिसर्च
 नवी  मुम्बई  लखमीरवाला

 उडीसा

 1.  डेंटल  मान्यता  सरकारी  20...  1983  7.  बाबा  जसवन्त  सिंह  डेंटल  अनुमोदित  100  1998

 मेडिकल  कटक  प्राप्त
 रस

 व

 75300  अरबन

 2.  वी०एमन्लार्ड  जगंनाथ  अनुमोदित  60  1997  चंडीगढ़  लूधियाना

 इस्टीट्यूट
 आफ  डेंटल

 तोसाली  8.  खालसा  डेंटल  कालेज  अनुमोदित  60  1998
 ब्लाक  और  एंड  हास्पिटल

 वीपीओ  नांगल
 जिला-मांसा
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 9.  देश  भगत  डेंटल  अनुमोदित  निजी
 जलालाबाद

 राजस्थान

 1.  डेंटल  एसएमएस  मान्यता  सरकारी
 मेडिकल  प्राप्त

 2.  दर्शन  डेंटल  अनुमोदित  निजी

 1.  तमिलनाडु  गवर्नमेंट  मान्यता  सरकारी
 डैंटल  प्राप्त
 फोर्ट  रेलवे  के  सामने

 (  तमिल

 2.  राजामुथैया  डेंटल  कालेज  मान्यता  निजी
 व  प्राप्त

 अन्नामलाई

 3.  विनायका  मिशन  शंकराचार्य  निजी
 डैंटल  प्राप्त

 44-  अग्रचारण

 4.  जेकेके  नटराजा  डेंटल  मान्यता  निजी
 प्राप्त

 5.  राजा  डेंटल  मान्यता  निजी
 नया  राजा  प्राप्त

 6...  रागा  डेंटल  मान्यता  निजी

 166,  डा०  राधाकृष्णन  प्राप्त

 100

 100

 40

 100

 2000

 1993

 2000-
 2001

 1953

 1980

 1985

 1985

 1987

 1988

 ७ 2 ब्न्नके

 सविता  डेंटल  निजी
 व  अस्पताल  प्राप्त

 पूनामल्ली  हाई
 बेला

 8.  श्री  बालाजी  डैंटल  कालेज  निजी
 व  वालाचेरी  प्राप्त
 मेन  बालाजी
 नारायण

 तमिलनाडु  )

 9.  मीनाक्षी  अम्मल  मान्यता  निजी
 कालेज  व  अस्पताल  प्राप्त
 अलपक्कम

 ४

 श्री  रामचन्द्र  डेंटल

 रामचन्द्र  पोरर

 थाई  मुगाम्बीगाई  डेंटल  अनुमोदित  निजी
 कालेज  व  अस्पताल
 तिरूमति  कन्‍नामल
 एजूकेशनल

 जी०एन०
 चेट्टी  टी०

 अनुमोदित  निजी

 एस  आर  एम  डेंटल
 भारती

 अनुमोदित  निजी

 12.  मुकाम्बिका  इंस्टीट्यूट
 आफ  डडेंटल

 के०के ०
 तमिलनाडु

 उत्तर  प्रदेश

 डैंटल  कालेज  एवं  मान्यता  सरकारी
 के०जी०  प्राप्त

 मेडिकल

 2...  रामा  डेंटल  एवं  अनुमोदित  निजी
 हास्पिटल  एंड  रिसर्च

 लखनपुर  शाहू  जी
 महराज

 अनुमोदित  निजी

 1980
 थ्डै

 1990
 ध्डै

 60  1995
 100  1997

 40  1991-92

 40  1955

 100  1996-97
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 सुभारती  डेंटल  अनुमोदित
 आनन्द  मेडिकल

 सम्राट
 गा

 250003

 वी०एम०एस०
 नेशनल  डैंटल
 आर्या

 अनुमोदित

 सरस्वती  डेंटल  अनुमोदित
 16,  गोयल
 संजय  गांधी
 फैजाबाद

 मुल्तान  सिंह  रूल  अनुमोदित
 डेंटल  मेन

 सरदार  पटेल  अनुमोदित
 आफ  डेंटल  एंड  मेडिकल

 चौधरी
 रायबरेली

 लखनऊ-226025(3उ०प्र०  )

 संतोष  डेंटल  अनुमोदित
 संतोष

 प्रताप
 गाजियाबाद  ,-201009

 कोठीवाल  डेंटल  कालेज  अनुमोदित
 एंड  रिसर्च
 मोहरा
 कंठ

 मुरादाबाद

 .  डी०जे०  कालेज
 आफ  डेंटल  साइंसेज
 एंड  अजीत

 निवारी
 मोदी

 अनुमोदित

 श्चिम  बंगाल

 4

 निजी

 निजी

 निजी

 निजी

 निजी

 100

 100

 9  1922

 1997

 1997

 1998

 1998-99

 1996

 1996

 1999-
 2000

 2000-
 2001

 1952
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 2.  द  नार्थ  बंगाल  डेंट  मान्यता  सरकारी  40  1991
 कालेज  नार्थ  बंगाल  प्राप्त
 मेडिकल
 एंड  हास्पिटल
 सुश्रुत
 जिला-दार्जिलिंग

 सेवा  प्रभार

 1156.  श्री  चन्द्रकांत  खरे  :
 श्री  रवीन्द्र  कुमार  पाण्डेय  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सार्वजिनिक  टेलीफोन  बूथ/एसटीडी/आई  एस  डी
 आपरेटर्रों  द्वारा  प्रत्येक  फैक्स  के  लिए  टेलीफोन  बिल  के  अलावा  20
 रुपये  के  सेवा  प्रभार  का  प्रावधान

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  दूरसंचार  विभाग  की  किसी  एजेन्सी  को  इन  मामलों
 की  जांच  और  मानदण्ड  निर्धारण  का  कार्य  सौंपा  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तपन  :  और
 ग्राहकों  को  फैक्स  सुविधा  उपलब्ध  कराने  के  लिए  विभाग  द्वारा

 कोई  प्रभार  निर्धारित  नहीं  किया  गया  है  तथा  इसे  पी  सी  ओ
 बाजार  की  ताकतों  पर  छोड़ा  गया  विभाग  पी  सी  ओ  ऑपरेटर
 से  पल्‍स  दर  आधार  पर  वसूली  करता  है  तथा  फैक्स  सेवा  के  लिए
 पी  सी  ओ  ऑपरेटर  से  कोई  लाइसेंस  शुल्क  नहीं  लिया  जाता

 और  उपर्युक्त  उत्त्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं
 विभाग  के  फील्ड  कार्यालयों  में  आमतौर  पर  पीसीओ  फ्रेंचाइजियों

 के  खिलाफ  अधिक  वसूली  /  अनियमितताओं  की  शिकायतें  प्राप्त  होती
 इस  प्रकार  की  शिकायतें  प्राप्त  होते  प्राथमिकता  आधार  पर

 उनकी  ओर  ध्यान  दिया  जाता

 इंडेयन  एयरलाइन्स  के  किरायों  में  वृद्धि

 1157.  श्री  के०पी०  सिंह  देव  :  क्‍या  नागर  विमानन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृषा  करेंगे  किः

 क्या  इंडियन  एयरलाइन्स  घाटों  की  पूर्ति  के  लिए  किरायों
 में  वृद्धि  करने  पर  सक्रिय  रूप  से  विचार  कर  रहा  और

 यदि  तो  घाटे  होने  के  वास्तविक  क्‍या  कारण

 नागर  विमानन  मंत्री  शरद  :  इंडियन

 एयरलाइन्स  में  घाटे  को  पूरा  करने  अर्थात  कम्पनी  के  बॉटमलाइन  में

 सुधार  के  लिए  कभी  भी  किराया  नहीं  बढ़ाया  किराया  केक्‍ल
 उन  लागतों  में  प्रतिसंतुलन  वृद्धि  के  लिए  बढ़ाया  गया  जो  कम्पनी

 द्वारा  अन्यथा  नहीं  खपाया  जा  सकता
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 यह  प्रश्न  नहीं

 बुढ़लाड़ा  में  टेलीफोन  एक्सचेंज  का  विस्तार

 1158.  श्री  भान  सिंह  भौरा  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पंजाब  के  बुढ़लाड़ा  में  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  विस्तार
 का  प्रस्ताव  लंबे  समय  से  लंबित  पडा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसे  स्वीकृति
 न  दिए  जाने  का  क्‍या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  कया  कदम  उठाए  गए

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तपन  :
 2000  में  बुढ़लाडा  एक्सचेंज  की  क्षमता  2400  लाइनों  से

 बढ़ाकर  4400  लाइनें  तक  कर  दी  गयी  वर्ष  2000-01  के  दौरान
 इसका  1000  लाइनों  से  और  विस्तार  करने  का  प्रस्ताव

 और  उपर्युक्त  भाग  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 लागू  नहीं

 पेट्रेल/एच०एस०डी०  पर  उपकर  के
 द्वारा  निधियों  की  स्थापना

 1159.  श्री  पी०एस०गढ़वी  :  क्या  जल  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह
 बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान
 एच०एस०डी०  पर  उपकर  के  माध्यम  से  काफी  कोष  इकट्ठा  किया

 यदि  तो  उक्त  अवधि  के  दौरान  एकत्रित  कोष  का
 वर्षवार/राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या

 कया  भारतीय  राष्ट्रीय  राजमार्ग  प्राधिकरण  की  योजना  देश
 में  राजमार्गों  के  विकास  में  इस  कोष  का  निवेश  करने/लगाने  का
 और

 यदि  तो  देश  विशेषकर  गुजरात  में  सड़कों  के विकास
 की  क्या  योजना  है  और  इस  विकास  पर  कितनी  अनुमानित  लागत  आयेगी  ?

 जल  भूतल  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  हुक्मदेव  नारायण
 :  और  जी  कोष  की  रूपरेखाओं  को  अभी

 अंतिम  रूप  दिया  जाना  इस  स्तर  पर  और  कोई  ब्यौरे  नहीं
 दिए  जा

 जी

 देश  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  नेटवर्क  को  चरणबद्ध  ढंग  से  विकसित
 किया  भारतीय  राष्ट्रीय  शजमार्ग  प्राधिकरण  ने  स्वर्णिम  चतुर्भुज
 और  उत्त्तर-दक्षिण  तथा  पूर्व-पश्चिम  कारीडोरों  पर  चार/छह  लेन  के
 निर्माण  कार्य  शुरू  कर  दिए  जिन  पर  54,000  करोड़  रु०  की
 लागत  आने  का  अनुमान  इनमें  गुजरात  में  1164  कि०मी०  लम्बे
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 राष्ट्रीय  राजमार्गों  का  विकास  शामिल  है  जिसकी  लागत  लगभग  3000

 करोड़  रु०

 एलायंस  एयरलाइन्स  द्वारा  इंडियन
 एयरलाइन्स  को  भुगतान

 1160.  श्रीमती  शीला  गौतम  :  क्‍या  नगर  विमानन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एलायंस  एयरलाइन्स  इंडियन  एयरलाइन्स  को  इसके

 द्वारा  प्रदत्त  की  गयी  सेवाओं  के  लिए  भुगतान  करती

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  एलायंस  एयरलाइन्स  ने  अपने  स्वंय  के  सहायक  प्रणाली
 उपलब्ध  कराने  हेतु  किसी  समानान्तर  विभाग  का  सृजन  किया  और

 यदि  तो  इंडियन  एयरलाइन्स  को  इस  प्रकार  के  भुगतान
 के  क्‍या  कारण  है  और  इसका  क्‍या  औचित्य

 नागर  विमानन  मंत्री  शरद  :

 इंडियन  एयरलाइन्स  ने  1996  से  अपने  12  बोइंग
 737  के  विमान  बेडे  को  एलायंस  एयर  को  हस्तांतरित  कर  दिया
 विमानों  का  स्वामित्व  इंडियन  एयरलाइन्स  के  पास  है  तथा  विमान  एलायंस
 एयर  को  पट्टे  पर  दिए  गए  दोनों  एयरलाइनों  के  बोर्ड  के  अनुमोदन
 से  इंडियन  एयरलाइन्स  तथा  एलांयस  एयर  के  बीच  एक  समझौता  ज्ञापन
 पर  हस्ताक्षर  किये  गए  इसमें  एलायंस  एयर  द्वारा  इंडियन  एयरलाइन्स
 को  निम्नलिखित  प्रभारों  का  भुगतान  शामिल

 1...  लीज

 2...  उड़ान  रिजील  प्रमाण-पत्र  के  परे  विमान

 3...  इंडियन  एयरलाइन्स  द्वारा  यात्रा  अभिकर्ताओं  को  भुगतान  किए
 गए  कमीशन  कौ  प्रतिपूर्ति  टिकर्टों  की  अन्य
 विपणन  तथा  वाणिज्यिक

 4...  यात्री

 5.  ग्राउंड

 6.  पायलट  तथा  अन्य

 7.  एलायंस  एयर  में  प्रतिनियुक्ति  पर  जनशक्ति  के  वेतन  और
 भत्तों  कौ

 एलायंस  एयर  में  कर्मचारियों  को  कुल  क्षमता  681  जिसमें
 से  79  कर्मचारी  इंडियन  एयरलाइन्स  से  प्रतिनियुक्ति  पर  प्रबंध-निदेशक
 तथा  अन्य  वरिष्ठ  प्रबंधन  कार्मिक  भी  इंडियन  एयरलाइन्स  से  प्रतिनियुक्ति
 पर  एलायंस  एयर  के  अनुरक्षण  संबंधी  कार्य  का  पर्यवेक्षण  इंडियन
 एयरलाइन्स  के  इंजीनियरों  द्वारा  किया  जाता  10  इंजीनियर  इंडियन
 एयरलाइन्स  से  एलायंस  एयर  में  प्रतिनियुक्ति  पर

 इंडियन  एयरलाइन्स  ने  17  पायलर्टो  को  भी  प्रतिनियुक्ति  पर  एलायंस
 एयर  भेजा
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 अन्य  सभी  लागतों  का  वहन  एलायंस  एयर  द्वारा  किया  जाता

 एलांयस  एयर  सभी  क्रिया-कलापों  के  लिए  इंडियन
 एयरलाइन्स  की  सेवाओं  का  उपयोग  करती  है  सिवाय  उनके  जो  अनुसूचित
 एयरलाइन  होने  के  नाते  या  एक  स्वायत्त  कंपनी  होने  के  लिए  कंपनी
 अधिनियम  की  अपेक्षाओं  का  अनुपालन  करने  हेतु  इसके  लिए  आवश्यक

 तदनुसार  एलायंस  एयर  फ्लाइट  रिलीज  तक  विमानों  का  अनुरक्षण
 करता  उड़ान  संबंधी  योजनाएं  तैयार  करता  तत्संबंधी  लेखे  तैयार
 करता  है  तथा  अपने  रोल  में  कार्मिकों  का  रिकार्ड  रखता  इंडियन
 एयरलाइन्स  द्वारा  प्रदान  की  गई  सेवाओं  के  लिए  एलायंस  एयर  ने  कोई
 समान्तर-विभाग  का  सृजन  नहीं  किया

 प्रश्न  नहीं

 मुंबई  में  एमटीएनएल  की  सेल्यूलर  टेलीफोन  नीति

 1161.  श्री  किरीट  सोमैया

 कृपा  करेंगे  कि  :
 :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की

 क्या  दूर  संचार  विभाग  ने  एमटीएनएल  की  सेल्यूलर  टेलीफोन
 नीति  को  अंतिम  रूप  दे  दिया

 यदि  तो  क्या  एमटीएनएल  15  2000  से  मुंबई
 में  सेल्यूलर  सेवाएं  शुरू  करने  जा  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  एमटीएनएल  को  मुंबई  में  1999  में  सेल्यूलर  सेवा

 शुरू  करनी

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्‍या  कारण

 मुंबई  में  सेल्यूलर  सेवा  उपलब्ध  कराने  के  लिए  लागत
 और  एमटीएनएल  प्रभारों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 मुबंई  में  एमटीएनएल  को  ऐसे  कितने  कनेक्शनों  की  आशा

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तपन  :  दिल्ली
 और  मुंबई  शहरों  में  सेल्युलर  सेवाएं  ऑपरेट  करने  के  लिए  लाइसेंस
 प्रदान  करने  वाले  प्राधिकरण  दूरसंचार  विभाग  द्वारा  एमटीएनएल  को
 एक  लाइसेंस  प्रदान  कर  दिया  गया

 और  15  2000  को

 मुम्बई  में  अपनी  सेल्युलर  सेवाएं  आरंभ  नहीं  कर  रहा  यह  सेवा
 2000  में  आरंभ  किए  जाने  की  आशा

 सेल्युलर  मोबाइल  उपस्कर  के  लिए  पूर्व  निविदा  रद्द  कर
 ;  दी  गई  थी  क्योंकि  सेल्युलर  सेवा  के  लिए  एमटीएनएल  के  लाइसेंस

 का  मामला  माननीय  उच्च  न्यायालय  दिल्ली  में  लम्बित  पड़ा  चूंकि
 निविदा  की  बढ़ाई  गई  मान्य  अवधि  में  भी  माननीय  उच्च  न्यायालय
 से  कोई  अंतिम  निर्णय  नहीं  आया  था  और  सेल्युलर  मोबाइल  उपस्कर
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 की  गिरती  हुई  कीमतों  को  देखते  हुए  यह  निर्णय  लिया  गया  कि  पहली
 निविदा  को  रद्‌द  कर  दिया  जाए  और  दिल्ली  के  माननीय  उच्च  न्यायालय
 से  स्वीकृति  के  बाद  नई  निविदाएं  आमंत्रित  की

 टीआरए  आई  दूरसंचार  विनियामक
 को  रिपॉटिंग  आवश्यकता  पूरी  करने  के  बाद  सेल्यूलर  मोबाइल  टेलीफोन
 सेवा  के  लिए  प्रभारों/टैरिफ  की  घोषणा  की

 एमटीएनएल  को  मुम्बई  में  अपनी  सेवा  आरंभ  होने  के  पहले
 वर्ष  में  50,000  उपभोक्ता  दर्ज  करने  की  आशा  जबकि  सज्जित
 क्षमता  100,1000  उपभोक्ताओं  की  होगी

 परिवहन  क्षेत्र  में  विदेशी  निवेश

 1162.  श्री  ए०  बेंकटेश  नायक  :
 श्री  रामशेठ  खकुर  :

 क्या  जल  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  परिवहन  क्षेत्र  में  विदेशी  निवेश
 काफी  घट  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 सरकार  द्वारा  इस  क्षेत्र  में  विदेशी  निवेशकों  को  आकर्षित
 करने  के  लिए  क्‍या  प्रयास  किए  जा  रहे  और

 वर्ष  1998  के  मुकाबले  वर्ष  1999-2000  के  दौरान  इस
 क्षेत्र  मे ंकुल  कितना  विदेशी  निवेश

 जल  भूतल  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  हक्मदेव  नारायण
 :  से  औद्योगिक  नीति  एवं  प्रोन्‍्नयन  वाणिज्य

 एवं  उद्योग  मंत्रालय  देश  में  विदेशी  प्रत्यक्ष  निवेश  जिसमें
 परिवहन  क्षेत्र  के  लिए  किया  गया  विदेशी  प्रत्यक्ष  निवेश  भी  शामिल

 को  अनुमोदन  प्रदान  करता  है  और  उसकी  निगरानी  करता  औद्योगिक
 नीति  एवं  प्रोन्‍नयन  विभाग  के  पास  उपलब्ध  आंकड़ों  के  अनुसार  पिछले
 तीन  वर्षों  में  परिवहन  क्षेत्र  में  वि०प्र  ०नि०  के  लिए  निम्नलिखित  अनुमोदन
 प्रदान  किया  गया  और  उनका  अंतर्वाह

 2000
 न्‍

 तक  )

 3790.00  1562.88  6220.70  108.28

 1997  1998  1999

 वि०प्र०नि०  के  अनुमोदन

 अंतर्वाह  1513-83  1476.92  1130.20  715.12

 2.
 ह

 विदेशी  प्रत्यक्ष  निवेश  आकर्षित  करने  के  लिए  किए  गए  नए

 सूत्रपातों  कौ  एक  प्रति  विवरण  के  रूप  में  संलग्न
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 विवरण

 प्रमुख  सूत्रपात्र  2000  तक

 विभिन्‍न  कार्य-कलापों  में  भारतीय  उद्योग  के  लिए  निर्बाध  रूप  से
 कार्य  करना  और  अधिक  आसान  करने  की  सरकार  कौ  प्रतिबद्धता  के

 अनुसरण  में  सरकार  ने  एक  नकारात्मक  सूची  को  छोड़कर  विदेशी  प्रत्यक्ष
 निवेश  के  स्वचालित  मार्ग  का  अनुसरण  करने  की  अनुमति  दे  दी
 स्वचालित  मार्ग  का  सरल  अर्थ  यह  है  कि  विदेशी  निवेशकों  को  अपना
 निवेश  करने  के  30  दिन  के  भीतर  भारतीय  रिजर्व  बैंक  को  सूचित
 करना  होगा  और  यदि  कोई  शेयर  जारी  किए  जाएं  तो  उसके  30  दिन
 के  भीतर  पुनः  भारतीय  रिजर्व  बैंक  को  सूचित  करना  नकारात्मक

 सूची  में  निम्नलिखित  शामिल

 ।.  वे  सभी  प्रस्ताव  जिसमें  औद्योगिक  लाइसेंस  की  आवश्यता  होती
 है  क्योंकि  इस  कार्य  के  लिए  उद्योग  और

 1951  के  तहत  लाइसेंस  होना  वे  मामले  जहां

 लघु  उद्योगों  के  लिए  आरक्षित  मदों  का  विनिर्माण  कर  रही  इकाइयों
 की  इक्विटी  पूंजी  में  विदेशी  निवेश  24%  से  अधिक  है  और
 वे  सभी  कार्य  जिनमें  1991  की  औद्योगिक  नीति  के  तहत  सरकार
 द्वारा  अधिसूचित  अवस्थिति  संबंधी  नीति  के  संदर्भ  में  औद्योगिक
 लाइसेंस  आवश्यक

 ॥.  वे  सभी  प्रस्ताव  जिनमें  विदेशी  सहयोगकर्ता  का  भारत  में  पहले
 से  ही  उद्यम/गठबंधन  विद्यमान

 ॥.  वे  सभी  प्रस्ताव  जिनका  संबंध  विदेशी/अनिवासी  भारतीय
 आर  आई)/ओवरसीज  कार्पोरेट  बॉडी  सी  निवेशक  के
 पक्ष  में  किसी  मौजूदा  भारतीय  कंपनी  में  शेयरों  के  अधिग्रहण
 से

 (४  वे  सभी  प्रस्ताव  जो  अधिसूचित  क्षेत्रीय  नीति/ऊपरी  सीमा  से  बाहर
 आते  हैं  अथवा  उन  क्षेत्रों  के  अधीन  आते  हैं  जिनमें  एफ  डी

 आई  की  अनुमति  नहीं  है  और/अथवा  जब  कभी  कोई  निवेशक
 विदेशी  निवेश  प्रोन्‍नयन  बोर्ड  का  स्वचालित  मार्ग  का  लाभ  न
 उठाने  का  आवेदन  करता

 औद्योगिक  उत्पादन  को  अविनियमित  और  विनियंत्रित  करने  के

 उद्देश्य  से  छह  उद्योगों  को  छेड़कर  शेष  सभी  उद्योगों  को  लाइसेंस-मुक्त
 कर  दिया  गया  ये  छह  जिनके  लिए  सामरिक
 और  सुरक्षा  कारणों  से  लाइसेंस  अनिवार्य  इस  प्रकार  हैं  :-

 ()  अल्कोहल  युक्त  द्रव्यों  का  किण्वन  और

 (i)  तंबाकू  और  तंबाकू  के  स्थान  पर  विनिर्मित  पदार्थों  वाले  सिगार
 और

 (॥)  सभी  प्रकार  के  इलैक्ट्रॉनिक  एयरोस्पेसत  और  रक्षा

 (५)  ओद्योगिक  विस्फोटक  सामग्री  जिसमें  डिटोनेटिंग  सेफटी
 गन  पाइट्रोसेलुलेज  और  माचिस  शामिल

 (५)  जोखिम  वाले  रसायन
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 औषधियां  1994  में  जारी  की  गई  संशोधित  औषधि

 नीति  के

 गैर-नीधि  आधारित  गैर-बैंकिंग  वित्तीय  कंपनी  कार्यों  के  संबंध  में

 न्यूनतम  पंजीकरण  मानकों  में  उन  कार्यों  के  लिए  जो  निधि  आधारित

 नहीं  है  और  स्वरूप  में  केवल  सलाह  अथवा  परामर्श  देने  पर  आधारित

 हैं  जैसेकि  ()  निवेश  सलाह  सेवा  (ii)  वित्तीय  परामर्श  (iii)  क्रेडिट
 रेफेरेंस  एजेंसी  (४)  क्रेडिट  रेटिंग  एजेंसी  (५)  फोरेक्स  ब्रोकिंग  और  (४५)
 मनी  चेजिंग  छूट  0.5  मिलियन  अमरीकी  डॉलर  तक  कर  दी

 गई

 गैर-बैंकिंग  वित्तीय  कंपनियां  100%  तक  विदेशी  इक्विटी  रख  सकतो

 हैं  यदि  ये  होल्डिंग  कंपनियां  उनकी  सहायक  कंपनियां  जो
 प्रचालन  कंपनियां  केवल  75%  तक  विदेशी  इक्विटी  रख  सकती

 ऐसी  सहायक  कंपनियों  की  स्थापना  और  प्रचालन  आसान  करने  के

 लिए  सरकार  ने  50  मिलियन  अमरीकी  डॉलर  की  न्यूनतम  पूंजी  वाली

 होल्डिंग  कंपनियों  को  5  मिलियन  अमरोकी  डॉलर  की  न्यूनतम  पूंजी
 के  साथ  विशिष्ट  गैर-बैंकिंग  वित्तीय  कार्य  करने  क ेलिए  100%  डाउनस्ट्रीम
 सहायक  कंपनियां  स्थापित  करने  की  अनुमति  दे  दी  ऐसो
 सहायक  कंपनी  को  3  वर्ष  की  अवधि  के  भीतर  केवल  सार्वजनिक
 पेशकश  के  जरिए  अपनी  इक्विटी  के  25%  की  न्यूनतम  सीमा  तक
 विनिवेश  करना

 सरकारी  निर्णय  से  अवगत  कराने  के  लिए  प्र०  वि०  नि०  के
 प्रस्तावों  पर  विचार  करने  की  समय  अवधि  को  6  सप्ताह  से  घटाकर
 30  दिन  कर  दिया  गया

 विदेशी  स्वामित्व  भारतीय  होल्डिग  कंपनियों  के  लिए  प्राथमिकता
 वाले  कार्य-कलापों  में  डाउनस्ट्रीम  निवेश  के  लिए  विदेशी  निवेश
 संवर्धन  बोर्ड/सरकार  का  पूर्व  और  विशिष्ट  अनुमोदन  प्राप्त  करने  को
 आवश्यकता  विशेष  शर्तों  के  अध्यधीन  हटा  दी  गई

 विगत/मौजूदा  संयुक्त  उद्यर्मों  वाले  विदेशी  वित्तीय/तकनीकी
 सहयोगकर्ता  को  विदेशी  निवेश  संवर्धन  बोर्ड/सरकार  का  अनुमोदन  प्राप्त
 करने  को  आवश्यकता  होती  है  यदि  वे  उसी  अथवा  संबद्ध  कार्य-कलापों
 में  नए  संयुक्त  उद्यम  अथवा  पूर्ण  रूप  से  स्वामित्व  वाली  सहायक  कंपनियां
 स्थापित  करना  चाहते  ऐसे  मामलों  में  स्वचालित  मार्ग  का  अनुसरण
 करने  पर  रोक  है  ताकि  प्रत्येक  प्रस्ताव  पर  गुणावगुण  आधार  पर  विचार
 किया  जा  सरकार  की  यह  नीति  है  कि  वह  पूर्व-अनुमत  उन्हीं
 कार्य-कलापों  के  लिए  नए  विदेशी  निवेश  की  इजाजत  नहीं  इसके
 स्थान  पर  मंशा  यह  है  कि  ऐसे  सभी  मामलों  पर  विचार-विमर्श  किया
 जाए  और  सभी  मुद्दों  को  पहले  ही  सुलझा  लिया  जाए  ताकि  वास्तव
 में  निवेश  करने  से  पहले  संभावित  मतान्तरों  को  पहले  ही  निपटा  लिया

 केन्द्र  और  राज्य  के  स्तर  पर  विदेशी  निवेशकों  और  सरकारी  मशीनरी
 के  बीच  संपर्क  के  एक  साधन  के  रूप  में  विदेशी  निवेश  कार्यान्वयन
 प्राधिकरण  की  स्थापना  की  गई  प्राधिकरण  का  अल्पकालिक  उददेश्य
 परियोजना  स्थापित  करने  में  प्रक्रियात्पक  विलम्ब  को  दूर  करना
 दीर्घकालिक

 देर
 विदेशी  प्रत्यक्ष  निवेश  के  लिए  उपयुक्त  वातावरण

 तैयार  करना
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 सरकार  ने  एफ  डी  आई/एन  आर  आई/ओ  सी  बी  निवेश  के
 लिए  मौजूदा  क्षेत्रीय  नीति  और  क्षेत्रीय  इक्विटी  ऊपरी  सीमा  की  आगे
 भी  समीक्षा  की  है  और  ()  कतिपय  शर्तों  के  अध्यधीन  ई-कॉमर्स  कार्यों
 के  लिए  100%  तक  एफ  डी  आई  की  अनुमति  दी  है  (॥)  लाभांश

 संतुलन  की  शर्त  हटा  दी  है  जो  22  विनिर्दिष्ट  उपभोक्ता  वस्तुओं  से
 संबंधित  उद्योगों  पर  लागू  थी  (॥)  स्वचालित  मार्ग  के  तहत  विद्युत
 ट्राॉंसमिशन  और  वितरण  रिएक्टर  विद्युत  संयंत्र  से  से
 संबंधित  परियोजना  के  लिए  1500  करोड़  रु०  की  एफ  डी  आई  की
 ऊपरी  सीमा  हटा  दी  है  और  (४४)  स्वचालित  मार्ग  के  तहत  तेल  शोधन
 क्षेत्र  में  एफ  डी  आई  का  स्तर  मौजूदा  49%  से  बढ़ाकर  100%  कर
 दिया

 वित्तीय  सहायता

 1163.  श्री  थावरचन्द  गेहलोत  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  दूरसंचार  क्षेत्र  की  सरकारी  एजेंसियों  और
 रेडियो  फ्रिक्वेर्सी  प्रबंधन  के आधुनिकौकरण  और  सेल्यूलर  सैटलाइट  संचार
 सेवा  को  और  प्रभावी  बनाने  के  लिये  क्‍या  कदम  उठाये  गये

 क्‍या  उक्त  कार्य  के  समुचित  कार्यान्वयन  के  लिये  सरकार
 को  कोई  विदेशी  सहायता  मिली  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उक्त  सहायता
 कब  तक  मिल  जायेगी  तथा  उक्त  सहायता  कितनी  धनराशि  की

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तपन  :  से
 विभिन्‍न  संबंधित  इकाइयों  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा

 प्राप्त  होने  पर  यथाशीघ्र  सभा  पटल  पर  रख  दी

 संथाल  परगना  तथा  छोटानागपुर  में  बनाच्छादन

 1164.  श्री  प्रो०  दुखा  भगत  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  बिहार  के  संथाल  परगना  तथा  छोटा-नागपुर  में  वनाच्छादन
 घटनाओं  में  वृद्धि  हो  रही

 यदि  तो  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  इस  तरह  की  कितनी
 घटनाएं  और

 सरकार  द्वारा  भविष्य  में  इस  तरह  की  घटनाओं  को  रोकने

 |

 क्या  कदम  उठाए  गए

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बाबू  लाल  :
 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर

 दी

 उत्तर  प्रदेश  में  नए  टेलीफोन  कनेक्शन

 हे
 1165.  श्री  रघुराज  सिंह  शाक्य  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने गे

 कृपा  करेंगे  कि  :

 ॥॒

 हाल  ही  में  प्रायोजित  की  गई  नवीन  योजना  के  अन्तर्गत
 प्रदेश  में  कितने  नए  टेलीफोन  कनेक्शन  उपलब्ध  कराए
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 इन  नए  कनेक्शनों  के  लिए  कितने  नए  मॉडल  के  टेलीफोन
 उपकरणों  की  सप्लाई  की

 क्या  नए  टेलीफोन-उपकरणों  में  खामियों  की  वजह  से  बडी
 संख्या  में  नए  टेलीफोन-कनेक्शन  नहीं  कर  रहे

 यदि  तो  खामी  वाले  उपकरणों  की  शिकायतों  का  निपटान
 किस  प्रकार  किया  जा  रहा  है  या  किए  जाने  विचार  और

 2000-2002  की  अवधि  के  लिए  इटावा
 में  कितने  सदस्य  निर्वाचित  हुए

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तपन  :  नई
 स्कीम  के  अंतर्गत  उत्तर  प्रदेश  में  1,45,979  नए  टेलीफोन  कनेक्शन  प्रदान
 किए  गए

 टेलीफोनों  के  9  मॉडल  यथा  मैसर्स  बी  पी  आई  टी
 वेब  भारतीय  टेलीकॉम  एच

 एफ  सी  एल/गोवा  टेली  सिस्ट्मस  प्रदान  किए  गए

 उपर्युक्त  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं
 दोषपूर्ण  उपस्करों  की  मरम्मत  की  जा  रही  उन्हें  उच्छे  उपकरणों

 से  बदला  जा  रहा

 30.4.2001  तक  की  अवधि  के  लिए  इटावा  में  टी  ए
 सी  के  43  सदस्य

 (

 स्टलिंग  टेलीकॉम

 1166.  श्री  सुशील  कुमार  शिंदे  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  स्टर्लिंग  टेलीकॉम  ने  उपभोक्ताओं  से  लिए  जाने  वाले

 शून्य  किराए  के  आधार  पर  दिल्ली  क्षेत्र  के  लिए  निविदा  प्राप्त  कर
 ली

 यदि  तो  क्या  उक्त  कम्पनी  उपभोक्ताओं  से  अपनी  प्रतिबद्धता
 के  बावजूद  अत्यधिक  किराया  ले  रही

 इस  प्रकार  लिए  गए  किराए  की  दर्रे  क्या  हैं  और  इसके
 क्या  कारण  बताए  गए  और

 सरकार  द्वारा  उक्त  फर्म  के  विरुद्ध  क्‍या  कार्वाई  कौ  गई

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तपन  :  से
 दिल्ली  सहित  मेट्रो  शहरों  में  सेल्यूलर  मोबाइल  टेलीफोन  सेएः

 के  लिए  लाइसेंस  देने  के  लिए  आमंत्रित  निविदाओं  का  मूल्यांकन
 बोलीदाताओं  द्वारा  कोट  किए  गए  रेंटल  सहित  अनेक  पैरामोटरों  के  आधार
 पर  किया  प्रतिभूति  जमा  तथा  उस  पर  ब्याज  इत्यादि  जैसे
 रँ  गमीटरों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  बराबर  रेंटल  निर्धारित  किया  गया
 ww  '  मेट्रो  शहरों  के  लिए  लाइसेंस  करार  में  टैरिफ  कौ  अधिकतम  सोमा
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 निर्धारित  की  गई  थी  विवरण  संलग्न  टैरिफ  ढांचे  सहित  लाईसेंसों
 की  शर्तों  की  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  जनहित  में  लाइसेंसिंग  प्राधि
 कारी  द्वारा  पुनरीक्षा  को  जानी  भारतीय  दूरसंचार  बिनियामक  प्राधि
 करण  2000  के  अनुसार  अब  टैरिफ  टी  आर
 ए  आई  द्वारा  निर्धारितः  विनियमित  होता

 विवरण

 टैरिफ  की  अधिकतम  सीमा

 1.  सेवा  के  लिए  मासिक  रेंटल  प्रतिमाह

 2.  प्रतिभूति  जमा  -

 3.  संस्थापना  प्रभार  -

 4.  कॉल  प्रभार  :-

 4.1  मोबाइल  उपभोक्ता  द्वारा  किए  गए  कॉलों  के

 10  सैकण्ड  प्रति  यूनिट  कॉल  दर  पर  एयर  टाइम  प्रभार  के  साथ
 एसटीडी  और  आईएसडी  कॉलों  हेतु  फिक्स्ड  नेटवर्क  के  लिए

 लागू  कॉल  प्रभार  लिए  जाएंगे  एक  ही  सेल्यूलर  सेवा  क्षेत्र  में  मोबाइल
 से  मोबाइल  पर  किए  जाने  वाले  कॉलों  के  लिए  केवल  एयर  टाइम
 प्रभार  लिए

 4-2  मोबाइल  उपभोक्ता  के  पास  आने  वाले  कॉलों  के  10
 सैकण्ड  प्रति  कॉल  यूनिट  कौ  दर  से  एयरटाइम  प्रभार  लिया
 मोबाइल  उपभोक्ता  यदि  इनकमिंग  कॉलकों  की  5  सैकण्ड  के  अंदर
 खत्म  कर  देता  तो  उससे  कोई  प्रभार  नहीं  लिया

 5...  टैरिफ  संबंधी  टिप्पणी

 5.1  मोबाइल  उपभोक्ताओं  के  लिए  कॉल  की  अवधि  एयर  टाइम  आधार
 पर

 5.2  एयर  टाइम  यूनिट  कॉल  का  प्रभार  दूरसंचार  विभाग  के  फिक्स्ड
 नेटटर्क  के  लिए  लागू  अधिकतम  स्लैब  की  यूनिट  दर  पर  लिया  जाएगा

 में  1.40  रु०  प्रति  यह  यूनिट  दर  सभी  कॉलों  के
 लिए  उपर्युक्त  अनुसार  लागू  होगी  तथा  कोई  टेलीस्कोपिक  दरें  नहीं

 5.3  व्यस्ततम  घंटों  के  दोरान  एयर  टाइम  के  लिए  कॉल  ऊपर
 पैरा  4  में  निर्धारित  दरों  के  दुगुने  से  अनधिक  दर्रों  पर  निर्धारित  किया

 व्यस्ततम  घंटों  की  अवधि  प्रति  दिन  अधिकतम  4  घंटे  तक
 सीमित  की

 5.4  शनिवार  और  तीन  राष्ट्रीय  अवकाशों  (15  26  जनवरी
 तथा  2  के  दौरान  एयर  टाइम  के  लिए  कॉल  प्रभार  ऊपर
 पैरा  4  में  निर्धारित  दरों  का  आधा

 5.5.  मांबाइल  उपभोक्ता  से  फिक्स्ड  नेटवर्क  में  किए  गए  कॉलों  के
 लाइसेंसधारक  मोबाइल  उपभोक्ता  से  कॉल  के  समय  और  दिन

 क॑  अनुसार  दूरसंचार  प्राधिकरण  द्वारा  निर्धारित  दरों  पर  प्रभार
 ऐसे  कालों  के  लिए  यूनिट  दरें  दूर  संचार  विभाग  के  फिक्स्ड  नेटवर्क
 की  अधिकतम  स्लैब  दर  समय  1.40  उपर्युक्त  यूनिट
 दा  सभी  कॉलों  के  लिए  लागू  होगी  तथा  कोई  टेलीस्कोपिक  दर्रे  नहीं
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 5.6.  एयर  टाइम  में  कोई  निःशुल्क  कॉल  नहीं

 5.7.  फिक्सड  नेटवर्क  से  मोबाइल  पर  किए  गए  कॉलों  के  लिए  मोबाइल
 उपभोक्ता  से  एयर  टाइम  लिया  जाँएंगा  तथा  दूरसंचार  विभाग  सेल्यूलर
 ऑपरेटर  को  किसी  प्रकार  का  अभिगम्यता  शुल्क  नहीं

 एयर  टाइम  प्रभार  सेल्यूलःर  ऑपरेटर  द्वारा  लिए

 5.8.  मोबाइल  से  मोबाइल  पर  किए  जाने  वाले  कॉलों  के  लिए
 कॉल  करने  वाले  तथा  कॉल  पाने  दोनों  पक्षों  से  प्रभार  लिया

 6.  सभी  टैरिफ  वृद्धि  के  लिए  प्राधिकारी  का  पूर्बानुमोदन
 लेना  लाइसेंसधारक  उपभोक्ताओं  से  सेवा  के  लिए  कम

 दर  की  वसूली  प्राधिकारी  के  पूर्वानुमोदद  के  बिना  कर  सकता

 राजस्थान  में  टेलीफोन  एक्सचेंज  तथा  वी०पी०टी०  सुविधा

 1167.  कर्नल  सोनाराम  चौधरी  :  क्या  संचार  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  राजस्थान  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  क॑

 बाड़मेर  तथा  जैसलमेर  जिलों  में  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  करने
 का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 उक्त  जिलों  में  प्रतीक्षा  सूची  को  कब  तक  निपटा  लिए
 जाने  की  संभावना

 कया  राजस्थान  में  नए  वो०पी०टी०/पी०सी०ओ०  स्थापित
 करने  के  कार्य  का  ठेका  कुछ  फर्मों  को  दिया  गया  था  तथा  उक्त
 फर्मों  ने  यू०पी०टी०  स्थापित  करने  का  कार्य  आरंभ  नहीं  किया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  उठाए  गए/प्रस्तावित  कदमों  का
 ब्योरा  क्‍या

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तपन  :  से
 थार  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  निम्नलिखित  स्थानों  पर  बाड़मेर  जिले

 में  20  एक्सचेंज  तथा  जैसलमेर  जिले  में  10  एक्सचेंज  स्थापित  करते
 की  योजना

 बाड़मेर  जिला  :-
 थोरियान  की  रूपजी

 रामजी  का

 सिनली  भुनिया
 तथा

 जैसलमेर  जिला  :-  श्री

 ख़ुईयाला  तथा



 149.  प्रश्नों  के

 वीं  योजना  के  दददेश्यों  के  वर्ष  2002  तक  ग्रामीण
 तथा  शहरी  क्षेत्रों  मे  मांग  पर  टेलीफोन  प्रदान  किए

 तथापि  राजस्थान  में  शेष  वी  पी  टी  निजी  ऑपरेटर
 द्वारा  प्रदान  किए  जाने

 और  उपर्युक्त  पैरा  के  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  प्रश्न  नहीं

 ]

 विदेश  संचार  निगम  लि०  के  लाभ  में  कमी

 1168.  श्री  तूफानी  सरोज  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  विदेश  संचार  निगम  लि०  के  लाभ  में  कमी  आई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसके  क्या  कारण
 और

 सरकार  द्वारा  निगम  के  लाभ  में  वृद्धि  करने  हेतु  क्या  कदम
 उठाए  जा  हहे

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तपन  :

 निवल  लाभ  पिछले  वर्ष  1998-99  के  1324.90  करोड
 रुपये  की  तुलना  में  वर्ष  1999-2000  में  घटकर  840  करोड़  रु०  रह
 गया  लाभों  में  कमी  के  मुख्य  कारण  आई  सी  ओ  ग्लोबल  कम्युनिकेशंस
 में  किए  गए  निवेश  की  512.70  करोड  रुपये  की  सीमा  तक  बटटे
 खाते  में  डालना

 वित्त  वर्ष  1999-2000  में  निगम  के  लाभ  को  उपर्युक्त
 असाधारण  मद  के  कारण  क्षति  पहुंची  वित्त  वर्ष  2000-2001
 के  लिए  निगम  के  बेहतर  लाभप्रदता  की  स्थिति  में  होने  की  संभावना

 गंगा  में  प्रदूषण

 1169.  श्री  जयभद्र  सिंह  :  क्‍या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ।  क्या  सरकार  द्वारा  गंगा  नदी  की  सफाई  करने  हेतु  आबंटित

 निधियों  को  उचित  रूप  से  उपयोग  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 |
 इस  संबंध  में  सहयोग  देने  वाले  राज्य  कौन-कौन  से

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बाबू  लाल  :

 ।

 और  गंगा  कार्य  योजना  का  कार्य  दो  चरणों
 किया  गया  1985  में  प्रारम्भ  किए  गए  प्रथम  चरण  में

 2.04  करोड़  रुपये  का  आबंटन  किया  गया  जिसमें  से
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 451.70  करोड़  रुपये  की  राशि  भागीदारी  राज्यों  उत्तर
 बिहार  और  पश्चिम  बंगाल  को  जारी  की  गई  और  जिसका  उन्होंने  प्रयोग

 गंगा  कार्य  योजना  को  31.3.2000  से  बंद  घोषित  किया
 गया  इसके  अतिरिक्त  वर्ष  1993  और  1996  के  बोच  चरणों  में
 अनुमोदित  गंगा  कार्य  योजना  के  चरण  दो  के  लिए  आबंटित  1276.
 26  करोड़  रुपये  की  राशि  में  से अब  तक  522.81  करोड  रुपये  प्रयोग
 किए  गए

 इस  संबंध  में  उत्तर  पश्चिम  दिल्ली
 एवं  हरियाण  राज्य  अपना  सहयोग  प्रदान  कर  रहे

 प्रश्न  नहीं

 क्रिकेट  खिलाड़ी  के  लॉकर  पर
 सी०बी०आई०  का  छापा

 1170.  श्री  वाई०एस०  विवेकानन्द  रेड्डी  :
 श्री  विलास  मुत्तेमवार  :

 क्या  युवक  कार्यक्रम  और  खेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  मुंबई  के  जिमखाना  क्लब  में  एक  क्रिकेट  खिलाड़ी
 के  लॉकर  पर  सी०  बी०  आई०  द्वारा  छापा  मारा  गया

 यदि  तो  क्या  इस  लॉकर  में  बडी  संख्या  में  भारतीय
 और  विदेशी  मुद्रा  पायी

 यदि  तो सी०  बी०  आई०  द्वारा  इस  क्लब  में  सील
 किये  गये  अन्य  लॉकरों  का  ब्यौरा  क्‍या

 इन  लॉकरों  में  विदेशी  मुद्रा  सहित  कुल  कितनी  मुद्रा  छिपा
 रखी  पायो  गयी  और  इन  लॉकरों  को  रखने  वाले  व्यक्तियों  के  नाम
 क्या  और

 इन  लॉकरों  को  रखने  के  लिए  जिम्मेदार  पाये  गये  व्यक्तियों
 के  विरुद्ध  क्‍या  कार्वाई  की  गयी/करने  का  विचार

 युवक  कार्यक्रम  और  खेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सैयद
 शाहनवाज  :  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  से  प्राप्त

 सूचना  के  केन्द्रीय  जाँच  ब्यूरो  द्वारा  जिमखाना  मुम्बई
 में  किसी  भी  लॉकर  पर  छापा  नहीं  मारा  गया

 से  चूंकि  केन्द्रीय  जाँच  ब्यूरो  बी०
 ने  जिमखाना  मुम्बई  में  किसी  भी  लॉकर  पर  छापा  नहीं

 सी०  बी०  आई०  के  पास  अन्य  विवरण  उपलब्ध  नहीं

 बनारोपण  कार्यक्रम

 1171.  श्री  अशोक  कुमार  सिंह  चन्देल  :  कया  पर्यावरण  एवं  वन
 मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  देश  में  पारिस्थितिकौय  संतुलग  बनाए  रखने  के  लिए
 बनारोपण  कार्यक्रम  को  युद्ध  स्तर  पर  चलाया  गया



 ७ा  प्रश्नों  के

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  व्यय  की  गई  राशि
 का  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  योजना  की  धनराशि  का  दुर्विनियोग  हुआ

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  योजना
 के  अंतर्गत  गए  कार्य  और  व्यय  का  कोई  आकलन  किया

 यदि  तो  राज्यवार  इसमें  क्या  उपलब्धि  रही

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  संबंध  में  की

 गई  प्रगति  की  समीक्षा  हेतु  कोई  आयोग  गठित  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बाबू  लाल  :
 से  वृक्षारोपण  केन्द्रीय  मंत्रालयों  की  विभिन्‍न  केन्द्रीय  प्रायोजित

 स्कीमों  तथा  राज्य  सरकारों  की  स्कीमों/कार्यक्रमों  के  अंतर्गत  सभी  राज्यों
 और  केन्द्र  शासित  प्रदेशों  द्वारा  किया  जाता  इन  क्रिया  कलापों  की
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 प्रगति  की  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  सूत्र  संख्या  16  के  अंतर्गत  पर्यावरण

 एवं  बन  मंत्रालय  द्वारा  निगरानी  की  जाती  पिछले  तीन  वर्षों  के

 दौरान  इस  से  जुड़े  लक्ष्यों  और  उपलब्धियों  का  ब्यौरा  में  दिया
 गया  राज्य  सरकारों  और  संघ  शासित  प्रदेशों  के  पास  इन  रोपणों

 का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  अपने  अपने  निगरानी  तंत्र  हैं  इसके  अतिरिक्त

 पर्यावरण  एवं  बन  मंत्रालय  द्वारा  जांच  के  लिए  चुने  गए  50  जिलों
 में  हर  वर्ष  इनका  स्वतंत्र  रूप  से  मूल्यांकन  किया  जाता  पिछले

 तीन  वर्षों  के  दौरान  पर्यावरण  एवं  बन  मंत्रालय  द्वारा  बडी  केन्द्रीय  प्रायोजित
 वनीकरण  स्कीमों  के  अंतर्गत  राज्यवार  दी  गई  वित्तीय  सहायता  का  ब्यौरा

 विवरण  ॥  में  दिया  गया  है  इन  स्कीर्मों  के  लिए  पिछले  तीन  वर्षों  के

 दौरान  राज्यों  को  उपलब्ध  कराई  गई  धनराशि  का  उपयोग  लगभग  88
 प्रतिशत  तक  पर्यावरण  एवं  बन  मंत्रालय  को  राज्यों  द्वारा  इन  स्कीमों
 के  अंतर्गत  दी  गई  निधियों  का  दुर्विनियोग  किए  जाने  की  कोई  सूचना
 नहीं  मिली

 प्रश्न  नहीं

 नौंवी  योजना  (1997-98)  से  1999-2000)  के  दौरान  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  तहत  वनीकरण

 गतिविधियों  के  लिए  वन  रोपण  कार्यक्रम  के  लक्ष्य

 1997-98

 क्र  राज्य/केन्द्र  शासित  लक्ष्य  उपलब्धियां

 प्रदेशेकानाम
 77

 पौध  क्षेत्र  पौध  क्षेत्र  पौध
 वितरण  भूमि  भूमि  वितरण

 सहित  सहित
 भूमियो ंपर  सार्वजनिक  भूमियो ंपर  सर्वजनिक  भूमियों पर
 वृक्षरोपण  वृक्षारोपण

 के  के

 2  3  4  5  6  7

 1.  आन्ध्र  प्रेश  1100.00  50000  2027.29  135185.00  1100.00

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  7.00  10000  16.00  6317.00  7.00

 3  असम  25.00  27000  25.00  3642.00  25.00

 4...  बिहार  500.00  40000.  110.33  14222.00  500.00

 $.  गोवा  30.00  1800  13.74  1123.30  30.00

 6  गुजरात  1900.00  65000  1919.04  62866.00  1900.00

 7.  हरियाणा  200.00  32000  33.57.  17931.00  200.00

 8...  हिमाचल  प्रदेश  20.00  30000.  30.38  28000.00  20.00

 लक्ष्य

 हेक्टेयर  में-पौध  लाख

 1998-99  1999-2000

 उपलब्धियां  लक्ष्य  उपलब्धियां

 क्षेत्र  पौध  क्षेत्र  पौध  क्षेत्र  पैध  क्षेत्र
 क्तिण  भूमि  क्तिण  भूमि  भूमि

 सहित  सहित  सहित
 सर्वजनिक  भूमियो ंपर  सार्वजनिक  भूमिर्यो पर  सर्वजनिक  भूमियों पर  सार्वजनिक

 वृक्षरोपष  वृक्षारोपण

 के

 8  9  10  11  12  13  14

 55000  2040.64  160881.00  2000.00  150000  2962.15  226165.00

 10000  3.85  729.00  7.00  10000  6.0.  1542.00

 27000  25.00  5963.00  25.00  27000  18.54  7727.00

 40000  148.30  10177.00  500.00  40000  111.86  13382.00

 1800  11.13  777.00  10.00  600  8.32  710.00

 9000  1920.00  70414.00  1900.00  70000  1822.21  64649.00

 32000.  35.82  17905.00  200.00  32000  ३6.74.  12236.00

 30000  39.05  31300.00  20.00  30000  20.66.  30510.00
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 व  2  3  4  5  6  7  8  9  10  त  12  13  14

 9...  जम्मू और  कश्मीर  60.00  24000.  60.00  22125.00  60.00.  24000  91.16  16323.00  60.00  24000  21.53  3786.00

 10.  कर्नाटक  400.00  65000  256.35  52423.05  400.00  68000.  613.93  93028.00  500.00  90000  755.33  94512.25

 11.  केरल  180.00  19000  10.98  3350.00  180.00  19000  1.22  21187.00  180.00  19000  2-87  9194.00

 12.  मध्य  प्रदेश  450.00  150000  457.73  139211.00  450.00  150000  475.62  188216.00  450.00  150000  276.44  129190.00

 13.  महाराष्ट्र  1150.00  126000  938.02  91910.23  1150.00  126000  837.99  92288.46  1150.00  126000  850.82  99068.25

 14.  मणिपुर  25.00  12000  7.06  4403.00  25.00  12000  16.45  6197.00  25.00  12000  0.00  0.00

 15.  मेघालय  40.00  18000  71.33  3978.00  40.00  18000  39.00  2324.00  40.00  18000  27.95  244.00

 16.  मिजोरम  22.00  19800  10.97  8589.00  22.00  19800  7.41  6450.00  22.00  19800  47.08  4270.00

 17.  नागालैण्ड  60.00  8000  60.00  8000  0.00  0.00  60.00  8000  0.00  0.00

 18.  उड़ीसा  300.00  79000  436.70  83825.00  300.00  87000  234.12  62243.00  300.00  87000  65.20  71023.00

 19.  पंजाब  52.00  20000  65.86  5046.00  52.00  20000  49.92  10439.00  52.00  20000  31.68  15697.00

 20.  राजस्थान  400.00  83000  370.64  58166.00  400.00  85000  385.17  65651.00  400.00  85000  310.72  ३6298.00

 21.  सिक्किम  22.00  11000  22.58  9966.86  22.00  11000  15.20  6254.00  22.00  11000  22.11  11106.00

 22.  तमिलनाडु  1100.00  85000  1146.10  94325.00  1100.00  90000  498.51  122650.00  1100.00  120000  1384.17.  258776.00

 23.  त्रिपुरा  40.00  10000  78.58  8650.00  40.00  10000  28.50  8903.00  40.00  10000  22-48  7241.58

 24.  उत्तर  प्रदेश  2200.00  110000  1977.70  88052.00  2200.00  110000  1620.73  93167.91  2200.00  110000  1145.36  87918.00

 25.  पश्चिम  बंगाल  825.00  44000.  228.00  18285.00  825.00  44000  203.00  7901.00  825.00  44000  80.00  7200.00

 26.  अंडमान  निकोबार  5.00  4500  1.38  3462.00  5.00  4700  1.70  3304.18  2-00  3500  0.73  3374.95

 द्वीण्स०

 27.  चंडीगढ़  0.0.  500.  0.56.  66.00  0.0.  500  ०47
 [03.00

 0.10  1000.50  0:50  100.00

 28.  और  नगर  16.00  1000  7.00  300.00  16.00  1000  3.20  310.00  5.00  ३300  5.00  370.00

 हवेली

 29.  दमन  और  दीव  2.00  50  0.40  138.00  2.00  50  0.03  4.00  0.25  30  0.26  145.00

 ।
 30.  दिल्ली  25.00  1000  ३3.64  25.00  1000  20.92  0.00  25.00  1000  17.25  80.00

 3।  लक्ष्यद्वीप  5.00.  75  1.97  22.0.  5.0.  75  5.00  90.00  5.00.  75  0.00  0.00

 32.  पांडिचेरी  5.00.  75.  673.  S871  5.00  75  4.82.  96-12  5.0.  75  496  .  69-26

 कुल

 1166-10
 1146800  10335.63  965638.15  11166.10.  1175000  9377-86  1105275.67  12130.35  1318480  10059.19  1196584.29

 री  ७  घर  री
 राष्ट्रीय  क्षेत्र  I  ne

 मिलियन  हेकटे.में
 *अनन्तिम  हर

 टप्ट््प्पभहपफपफफजफहफ/:प/भ/:भप3ैफ;:प्पएफ#भ।ई। (2000 *अनन्तिम
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 विवरण-॥

 पर्यावरण  एवं  वन  मंत्रालय  की  प्रमुख  वनीकरण  स्कीमों  के
 अंतर्गग  पिछले  तीन  वर्षों  (1997-98  से  1999-2000)

 के  दौरान  राज्यों  को  दी  गई  वित्तीय  सहायता
 दशाते  हुए  विवरण

 राज्य  घर  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  रिलीज  की  गई  धनराशि
 (1997-98,  1998-99  और  1999-00)
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 2  3  4  ५

 तमिलनाडु  33.84

 310.72
 33.00

 ज़िपुरा  162-20  127.49  33.75  12.55

 उत्तर  प्रदेश  1050.93  747.08  58.00

 पश्चिम  बंगाल  349.79  500.77  152.91

 कुल  9143-19  8696.02  2949.96  502.73

 आई  एई  एओ  एफ

 त

 आन्ध्र  प्रदेश

 अरुणाचल  प्रदेश

 असम

 बिहार

 गोवा

 गुजरात

 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  और  कश्मीर

 कर्नाटक

 केरल

 मध्य  प्रदेश

 राजस्थान

 पीएस
 एएस

 टी  आर  पी एफ  पी  एस

 197.19

 210.75

 0.36

 126.60

 259  ०7

 107.20

 828.57

 368.57

 682.02

 934.65

 213.33

 852.93

 15.69

 321.63

 39.82

 463.25

 136.42

 910.10

 415.96

 रु०

 एनटी
 एफ  पी

 3  4

 304.69  202.38

 13.00  35.00

 243.64  52.50

 245.52  28.00

 13.69  31.22

 505.53  232.99

 721.07  103.99

 ३82.06  64.82

 162.64  436.25

 423-46  148.21

 269.74  27-45

 1098.81  218.30

 223-82  87.17

 356.29  119.18

 0.00  12.00

 629.25  96.35

 15.10  5.00

 276-88  236.96

 190.12  33.50

 727.96  305.22

 206.69  195.81

 29.04

 28.17

 63.14

 149.08

 21.51

 19.36

 24.57

 6.00

 47.97

 आई  ए  ई  पी  एकीकृत  वनीकरण  एवं  पारि  विकास  परियोजना
 स्कीम

 ए  ओ  एफ  एफ  पी  क्षेत्रोन्मुखी  ईंधन  एवं  चारा  परियोजना  स्कौम

 एन  टी  एफ  औषधीय  पादप  योजना  सहित  गैर  इमारती  वनोत्पाद
 का  संरक्षण  और

 ए  एस  टी  आर  भोगाधिकार  हिस्सेदारी  के  आधार  पर  अवक्रमित
 वनों  के  पुनरूदभव  में  अनुसूचित  जनजातियों  और
 ग्रामीण  व्यक्तियों  को  शामिल

 ]

 पूर्वत्तर  क्षेत्र  के  लिए  विमान

 1172.  श्री  चंद्र  विजय  सिंह  :  क्‍या  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  चलने  वाले  विमान  की  औसत

 आयु  कितनी  होती

 इस  उच्च-विक्षोभ  वाले  क्षेत्र  में  नवीनतम  विमान  की

 सुविधा  उपलब्ध  कराने  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाए  जा  रहे
 और

 पुराने  विमानों  को कब  तक  बदले  जाने  की  संभावना

 नागर  विमानन  मंत्री  शरद  :  पूर्वत्तर  क्षेत्र
 में  प्रचालन  के  लिए  किसी  विशेष  विमान  को  हो  नहीं  लगाया  जाता

 अन्तर्देशीय  एयरलाइन  द्वारा  लगाए  गए  विमानों  की  औसत  आयु
 संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 एयरलाइनों  द्वारा  प्रचालित  सभो  विमान  उच्च-विक्षोभ  वाले
 क्षेत्र  का  मुकाबला  करने  योग्य

 (१)  एयरलाइनें  पुराने  विमानों  को  अपने  बेडे  में  बदलने  के  लिए
 एक  सतत्‌  प्रक्रिया  अपनाती  इंडियन  एयरलाइन्स  ने  अपने
 और  एयरबस  विमानों  को  बदलने  के  लिए  पहले  से  ही  एक
 तकनीकी-आर्थिक  अध्ययन  शुरू  किया  2।  2000  तक  विमात
 निर्माताओं  से तकनीकी  और  वित्तीय  प्रस्ताव  आमंत्रित  किए  गए  प्रस्तावों
 का  मूल्यांकन  करने  के  बाद  इंडियन  एयरलाइन्स  के  निदेशक-मण्डल
 के  विचारार्थ  एक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया
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 विवरण

 एयरलाइनों  के  विमान  बेड़े  में  विमानों  की  औसत  आयु

 प्रचालक  का  नाम  विमान  का  प्रकार  विमान  की  औसत
 आयु

 इंडियन  एयरलाइन्स  ..  एयरबस  20.17

 एयरबस  08.94

 बोइंग  737  18.90

 डोर्नियर  15.01

 एलायंस  एयर  बोइंग  737  19.00

 जेट  एयरवेज  बोइंग  737  3.28

 1.00

 सहारा  एयरलाइन्स  बोइंग  737  8.00

 निर्माण  हेतु  निर्धारित  शर्तों  में  अंतर

 1173.  श्री  अन्नासाहेब  एम०के०  पाटील  :  क्‍या  जल  भूतल  परिवहन
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विश्व  बैंक  द्वारा  वित्तपोषित  राजमार्ग
 परियोजनाओं  के  निर्माण  तथा  इनके  प्रत्यक्ष  निर्माण  की  शर्तों  में  कोई
 अंतर  है

 यदि  तो  निर्धारित  मानदंडों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  को  इन  भेद-भावपूर्ण  मानदंडों  के  विरुद्ध  कोई
 अभ्याबेदन  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  पर  क्‍या  कार्रवाई  किए  जाने  का  विचार

 जल  भूतल  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  हुक्मदेव  नारायण
 :  और  विश्व  बैंक  और  घरेलू  तौर  पर  वित्तपोषित

 परियोजनाओं  के  लिए  विभिनन  प्रक्रियाएं  विश्व  बैंक  द्वारा  वित्त  पोषित
 परियोजनाओं  के  मामले  में  परियोजनाओं  के  विभिन्‍न  स्तरों  जैसे  परियोजनाएं
 और  निविदा  दस्तावेज  तैयार  परामर्शदाताओं  की  ठेके  देने
 आदि  पर  उनको  अनुमति  प्राप्त  करना  आवश्यक  है  और  प्रत्येक  स्तर
 पर  नीतिगत  दिशा  निर्देशों  और  ऋण  की  शर्तों  को  पूरा  करना  होता

 *

 से  विश्व  बैंक  की  सहायता  को  सामान्य  तौर  पर
 |  स्वीकार  किया  गया  पूर्व  अ्ता  मानदंडों  के  बारे  में  कुछ
 अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  थे  और  इन  मानदंडों  में  विश्व  बैंक  के  परामर्श
 से  कुछ  सीमा  तक  छुट  दी  गई
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 विद्युत  संयत्रों  में  प्रदूषण

 1174.  श्री  प्रियरंजन  दास  मुंशी  :  कया  पर्यावरण  और  वन  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राज्यवार  निजी  क्षेत्र  या  सरकारी  क्षेत्र  के  विद्युत
 विशेष  रूप  से  कोयला  आधारित  ताप  विद्युत  संयंत्रों  के  नाम  क्‍या
 जिनके  बारे  में  पर्यावरणीय  प्रदूषण  फैलाने  की  शिकायत  दर्ज  करायी
 गई

 इस  मुद्दे  के हल  के  लिये  राज्य  पर्यावरण  प्रदूषण  नियंत्रण
 बोर्ड  और  संबंधित  मंत्रालय  के  बीच  क्‍या  प्रक्रिया  अपनाई  और

 उन  राज्यों  के  नाम  क्‍या  हैं  जहां  यह  समस्या  गंभीर  किस्म
 की  है  और  सरकार  द्वारा  इस  मुद्दे  को  हल  करने  के  लिये  उठाये  गये
 कदमों  का  ब्यौरा  क्‍या

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बाबू  लाल  :
 निमनलिखित  कोयला  आधारित  ताप  विद्युत  संयंत्रों  के  संबंध  में

 पर्यावरण  प्रदूषण  से  संबंधित  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 (0)  टीटागढ़  विद्युत  पश्चिम  बंगाल

 (i)  पतरातु  विद्युत  बिहार

 (iii)  बोकारो  विद्युत  बिहार

 (५)  अनपारा  विद्युत  मध्य  प्रदेश

 (४)  कोरबा  विद्युत  मध्य  प्रदेश

 (vi)  चन्द्रपाड़ा  विद्युत  बिहार

 प्रदूषण  से  संबंधित  मामलों  को  हल  करने  के  लिए  निम्नलिखित
 प्रक्रिया  शामिल

 संबंधित  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बो्डॉ/केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण
 बोर्ड  के  साथ

 राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोडॉ/केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड
 द्वारा

 केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड/पर्यावरण  एवं  वन  मंत्रालय
 को  रिपोर्ट  प्रस्तुत

 सुधारात्मक  उपायों  को  अपनाने  के  लिए  दोषी
 इकाइयों/नियामक  प्राधिकारियों  को  निर्देश

 उत्तर  मध्य  प्रदेश  पश्चिम  बंगाल  वे  प्रमुख
 राज्य  हैं  जहाँ  ताप  विद्युत  संयंत्रों  से  पर्यावरण  समस्याएँ  पैदा  हुई

 गए  सुधारात्मक  उपायों  में  निर्मलखित  शामिल

 (0)  वायु  प्रदूषण  पर  नियंत्रण  के  लिए  इलैक्ट्रोस्टेटिक  प्रिसीपिटेटर
 स्थापित  करना/बढ़ोतरी

 (7).  कम  राख  वाले  कोयले  के  प्रयोग  को

 (ii)  फ्लाई  ऐश  के  प्रयोग  पर  बल
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 (४)  विद्युत  संयंत्र  तथा  राख  निपटान  पाँड  के  चारों  ओर  हरित
 पट्टी

 (४).  निषटान  से  पहले  निर्धारित  मानदण्डों  के  लिए  तरल  बहिस्त्रावों
 का

 ईंधन  की  लकड़ी  और  चारा  योजना

 1175.  डा०  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  द्वारा  बनाई  गयी

 ईंधन  को  लकड़ी  और  चारा  योजना  के  अंतर्गत  अपने  हिस्से  का  भुगतान
 करने  की  कोई  व्यवस्था  की  और

 यदि  तो  इसमें  केन्द्र  सरकार  द्वारा  अपने  हिस्से  का

 भुगतान  कब  तक  कर  दिए  जाने  की  संभावना

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बाबू  लाल  :
 बिहार  सरकार  ने  नौंवी  योजना  के  दौरान  राज्य  की  समान  हिस्सेदारी

 के  लिए  निम्नलिखित  प्रावधान  दिए

 रुपये

 वर्ष  स्वीकृत  की  बिहार  सरकार  बिहार  सरकार
 गई  केन्द्रीय  द्वारा  दी  गई  को  जारी  की

 सहायता  समान  हिस्सेदारी  गई  केन्द्रीय
 की  राशि  सहायता*

 1997-98  162-12  472-44  146.51

 1998-99  168.90  224.72  142.59

 1999-2000  199.50  198.00  190.94

 2000-2001  210.18  200.00  0.00

 *  जारी  की  गई  केन्द्रीय  सहायता  में  पहले  वर्षों  के  दौरान  खर्च  न  की
 गई  शेष  राशि  भी  शामिल

 वर्ष  2000-2001  के  दौरान  बिहार  सरकार  ने  200.00  लाख
 रुपये  कौ  राज्य  की  समान  हिस्सेदारी  की  राशि  के  उपलब्ध  होने  की

 पुष्टि  की  है  परन्तु  उसने  वर्ष  1999-2000  की  वार्षिक  प्रगति  रिपोर्ट
 और  उपयोग  प्रमाण  पत्र  प्रस्तुत  नहीं  किए  वर्ष  2000-200  के
 दौरान  बिहार  को  आगामी  केन्द्रीय  सहायता  का  जारी  करना  उपर्युक्त
 दस्तावेजों  की  प्राप्ति  और  राज्य  सरकार  द्वारा  निधियों  का  सन्तोषजनक
 ढंग  से  उपयोग  किए  जाने  पर  निर्भर  करता

 विश्व  आपदा  रिपोर्ट

 1176.  श्री  सुरेश  कुरूप  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
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 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  विश्व  आपदा  2000  की
 ओर  दिलाया  गया  है  जिसमें  यह  कहा  गया  है  कि  हाल  ही  के  वर्षो

 में  देश  में  चिकित्सा  देखभाल  का  खार्च  ग्रामीण  ऋणग्रस्तता  के  दूसरे
 सबसे  बड़े  कारण  के  रूप  में  उभर  रहा

 यदि  तो  क्‍या  इस  रिपोर्ट  के  अनुसार  देश  के

 स्वास्थ्य  की  देखभाल  का  दो  तिहाई  हिस्सा  निजी  क्षेत्र  के  हाथों  में

 और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  स्थिति  में  सुधार  हेतु  क्या

 कदम  उठाए  गए

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता
 :  और  विश्व  आपदा  रिपोर्ट  -  2000

 पर  के  अनुसार  भारत  में  राष्ट्र  की  स्वास्थ्य  परिचर्या  का  तीन-चौथाई
 भाग  गैर-सरकारो  क्षेत्र  के  पास  है  और  चिकित्सा  परिचर्या  को  लागत
 ग्रामीण  ऋणग्रस्तता  के  दूसरे  सबसे  बड़े  कारण  के  रूप  में  ऊभर  रहो

 लोगों  की  स्वास्थ्य  देखभाल  संबंधी  जरूरतें  पूरी  करने  को

 दृष्टि  से  31.12.1998  तक  की  स्थिति  के  अनुसार  1,37,006  उप

 23,179  प्राथमिक  स्वास्थ्य  2,913  समुदाय  स्वास्थ्य  केंद्र  वाले  ग्रामीण
 स्वास्थ्य  आधार  भूत  ढांचे  का  एक  व्यापक  नेटवर्क  समग्र  देश  में  स्थापित
 किया  गया  है  ताकि  ग्रामीण  इलाकों  में  संवर्धक  तथा  रोगहा
 स्वास्थ्य  परिचर्या  प्रदान  की  जा

 राष्ट्रीय  एड्स  प्रजनन  और
 बाल  स्वास्थ्य  कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित  करने  के  प्रयोजन  से  विभिन
 द्विपक्षीय  और  बहुपक्षीय  आभिकरणों  से  बाहय  सहायता  जुटा  करके  स्वास्थ्य
 और  परिवार  कल्याण  क्षेत्रों  के  लिए  संसाधनों  में  बढ़ोतरी  करने  हेतु
 सरकार  हर  संभव  प्रयास  करती  रही  इसके  चुनिंदा  राज्यों
 में  ग्रामीण  अस्पतालों  का  दर्जा  बढ़ाने  के  उद्देश्य  से  विश्व  बैंक  को
 सहायता  का  लाभ  उठया  गया  है  जिससे  स्वास्थ्य  सेवाओं  की  प्रदानर्गा
 में  और  भी  सुधार

 पत्तन  क्षेत्र  में  निजी  निवेश

 177.  श्री  सी०  कुप्पुसामी  :
 श्रीमती  रेनु  कुमारी  :
 श्री  प्रभात  सामन्तराय  :

 क्या  जल  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करें

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  भारतीय  पत्लनों  के  आधुनिकोकरण
 और  विस्तार  हेतु  निजी  क्षेत्र  से  निवेश  आमंत्रित  करने  हेतु  कोई  योजना
 तैयार  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 अब  तक  कौन-कौन  सी  पत्तन  परियोजनाओं  को  निजी  हे
 को  सौंपा  गया  है  और  वे  कौन-कौन  सी  नई  हैं  जि
 उन्हें  सौंपे  जाने  की  संभावना
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 जल  भूतल  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  हुक्मदेव  नारायण
 :  और  पत्तन  क्षेत्र  में  गैर  सरकारी  क्षेत्र  की  भागीदारी

 के  लिए  निम्नलिखित  क्षेत्रों  का  पता  लगाया  गया  है  :-

 ()  पत्तन  की  विद्यमान  परिसम्पत्तियों  को  पट्टे  पर

 ()  अतिरिक्त  परिसम्पत्तियों  का  निर्माण/स्थापना  जैसे  कि  :

 कम्टेनर  टर्मिनलों  का  निर्माण  और

 ब्रेक  बहुउद्देश्यीय  एवं  विशिष्ट  कार्गो  बर्थों
 का  निर्माण  और

 कंटेनर  फ्रेट  संग्रहण  सुविधाएं  और  टैंक

 क्रेनेज/हैंडलिंग

 आबद्ध  ऊर्जा  संयंत्रों  की

 डाई  डाकिंग  और  पोत  मरम्मत

 ()  पत्तन  हैंडलिंग  के  लिए  उपस्कर  पट्टे  पर  देना  और  निजी  क्षेत्र
 से  फ्लोटिंग  क्राफ्ट  पट्टे  पर

 ()

 (ii)  पत्तन  आधारित  उद्योगों  के  लिए  आबद्ध

 अब  तक  14  गैर  सरकारी  क्षेत्र/आबद्ध  पत्तन  परियोजनाएं
 अनुमोदित  की  गई  हैं  :-

 परियोजना  पत्तन

 2
 ः

 ३

 कन्टेनर  टर्मिनल  (2  जवाहर  लाल

 एन

 तरल  कार्गो  बर्थ  जे  एन  पी

 पांचवीं  तेल  जैटी  कांडला

 तेल  जैटी  और  संबंधित  वाडीनार

 तेल  जाटी  कांडला

 कन्टेनर  टर्मिनल  तूतीकोरिन

 तेल  जैटी  कांडला

 स्थ

 जैटी  कांडला

 बहुउद्देश्यीय  बर्थ  ५ए  एवं  मुरगांव

 *  एस  पी  आई  सी  इलैक्ट्रिक  तृतीकोरिन
 के  लिए  आबद्ध  कोयला  बर्थ
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 त  2  3

 11.  ओसवाल  फर्टिलाइजर्स  लि०  के  पारादीप
 लिए  आबद्ध  बर्थ

 12.  कन्टेनर  टर्मिनल  कांडला

 13.  पीर  मुंबई  में  आबद्ध  कोयला  मुंबई
 और  सामान्य  कार्गो  बर्थ

 14.  कन्टेनर  टर्मिनल  चेन्नै

 _  रिललिखित
 7

 परियोजना  के  लिए  निविदा  प्रक्रिया  चल  रही

 परियोजना  पत्तन
 सं

 ति  दो  बहुउद्देश्यीय  बर्थ  विशाखापत्तनम

 2...  कन्‍्टेनर/ट्रांशिपमेंट  टर्मिनल  कोचीन

 3.  हल्दिया  में  बहु  उद्देश्येय  बर्थ  सं०  कलकत्ता

 4.  कोयला  बर्थ  नव  मंगलूर

 जवाहर  लाल  नेहरू

 6...  कन्‍्टेनर  टर्मिनल  मुंबई

 5.  मेरिन  केमीकल  टर्मिनल

 .  सामान्य  कार्गों  टर्मिनल  मुंबई हक

 पूर्व  तटीय  सड़क  परियोजना  को
 पर्यावरण  संबंधी  मंजूरी

 1178.  श्री  कृष्णमराजू  :  क्‍या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  चेनई  से  कुड्डालोर  तक  पूर्व  तटीय  सड़क
 के  लिए  तैयार  किया  गया  कोई  ब्लू  प्रिंट  पर्यावरण  संबंधी  मंजूरी  की
 प्रतीक्षा  कर  रहा

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  विशेषकर  इस  समय
 जिस  परियोजना  हेतु  निविदाएं  पहलें  हो  आमंत्रित  को  जा  चुकी  है  इसे
 शीघ्रातिशीघ्र  मंजूरी  देने  का  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बाबू  लाल  :
 जी

 और  प्रश्न  नहीं

 तमिलनाडु  में  पर्यावरण  और  वन  संरक्षण

 1179.  श्री  टी०टी०्वी०  दिनाकरन  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  ह
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 नौर्वी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  तमिलनाडु  में  पर्यावरण
 और  वन  संरक्षण  हेतु  कितनी  राशि  नियत  की  गई

 राज्य  में  गत  तीन  वर्ष  के  दौरान  वन  उत्पादनों  की  कितनी
 मात्रा  प्राप्त  हुई  और  इनका  मूल्य  कितना  और

 सरकार  वन  उत्पादों  के  संरक्षण  के  लिए  क्‍या  कदम  उठ
 रही

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बाबू  लाल  :
 राज्यों  से  प्राप्त  प्रस्तावों  क ेआधार  पर  मंत्रालय  की  विभिन्‍न  योजना

 स्कीमों  के  अंतर्गत  उन्हें  प्रतिवर्ष  धनराशि  आबंटित  की  जाती  पर्यावरण
 और  वनों  की  सुरक्षा  के  लिए  विभिन्न  योजना  स्कीमों  के  अंतर्गत
 नर्वी  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तर्गत  तमिलनाडु  राज्य  को  अब  तक
 2790.27  लाख  रुपए  की  राशि  आबंटित  की  गई

 राज्य  में  गत  तोन  वर्षों  के  दौरान  3303.78  लाख  रुपए
 मूल्य  की  961.06  टन  चन्दन  की  लकड़ी  जब्त  की  गई

 वन  उत्पादों  की  तस्करी  रोकने  के  लिए  राज्य  में  3  उड़न
 2।  वन  11  रोइंग  चैक  पोस्ट  तथा  10  वन  सुरक्षा  दस्ते

 कार्य  कर  रहे  सख्त  प्रवर्तन  के  लिए  तमिलनाडु  बन
 1982  की  धारा  55(3)  में  भी  उपयुक्त  संशोधन  किया  गया

 पादप  संरक्षण

 1180.  श्री  अखिलेश  यादव  :  क्या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  पौर्धे  की  कितनी  प्रजातियां  और  उप-प्रजातियां  पाई
 जाती

 क्या  सरकार  का  विचार  वनों  में  पादपों  की  सुरक्षा  हेतु
 कोई  विधान  बनाने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बाबू  लाल  :
 भारतीय  वनस्पति  सर्वेक्षण  ने  देश  में  अभी  तक  लगभग  46,000

 पौध  प्रजातियों  को  सूचीबद्ध  किया

 और  वन्यजीव  1972  में  अधिसूचित
 अभयारण्यों  और  राष्ट्रीय  उद्यानों  में  वनस्पति  जात  और  प्राणिजात  के  संरक्षण
 का  प्रावधान  अधिनियम  की  में  विनिदिर्ध्टि  पौध  प्रजातियों
 को  काटना  और  उखाड़ना  निषिद्ध

 एड्स  के  प्रचार  पर  व्यय

 1181.  श्री  चन्द्रनाथ  सिंह  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  एड्स  संबंधी
 जागरूकता  के  प्रचार  पर  कुल  कितनी  राशि  व्यय  की

 31  2000  लिखित  उत्तर  164

 क्या  इस  संबंध  में  व्यापक  प्रचार  के  बावजूद  इस  रोग

 पर  नियंत्रण  नहीं  हो  पा  रहा

 यदि  तो  देश  से  इस  रोग  के  उन्मूलन  हेतु  क्‍या  उपाय

 किये  गये  हैं/किये  जाने  का  विचार

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता
 :  राष्ट्रीय  एड्स  नियंत्रण  सगंठन  द्वारा  एड्स  जागरूकता

 कार्यकलापों  के  लिए  नियत  आबंटन  इस  प्रकार

 1997-98  1998-99  1999-2000
 लाख

 3907.32  3955.39  6347.27

 विभिन्‍न  कार्यकलार्पों  के परिणामस्वरूप  आम  जनता
 के  बीच  जागरूकता  का  स्तर  बढ़ा  है  जिससे  संक्रमण  के  फैलाव  में

 कमी  आई  हाल  के  एक  सर्वेक्षण  के  अनुसार  जागरूकता  स्तर  क॒ह
 शहरी  क्षेत्रों  में  ४8%  से  बढ़कर  94%  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  9%  से

 बढ़कर  35%  हो  गया

 भारत  में  एचआईवी/एड्स  के  फैलाव  के  निवारण  तथा  नियंत्रण
 के  हाल  हो  में  देशभर  में  एक  व्यापक  केन्द्रीय  प्रायोजिः
 स्कीम  के  रूप  में  कार्यान्वत  किया  जा  रहा  इसके  मुख्य  घटकों
 में  शामिल

 -  .  एक  रकक्‍त  निरापदता  पद्धति  स्थापित  की  गई  है  जिसमें  रक्त
 बैंकों  को  विनियमित  करके  आधुनिक  बनाया  गया  हैं
 एचआईवी  के  लिए  जांच  को  अनिवार्य  बना  दिया  गया
 है  और  व्यावसायिक  रक्ताधान  पर  प्रतिबंध  लगा  दिया  गया

 रक्त  के  माध्यम  से  होने  वाले  संक्रमर्णों  में  तीब्र  गिरावट
 आई  है  और  यह  1992  में  15.3%  से  घटकर  1999  में

 5%  रह  गयी

 -
 .  लक्ष्यित  जनसंख्या  की  पहचान  करके  और  पीयर  काउन्सलिंग

 कन्‍्डोम  को  बढ़ावा  यौन  संचारित  संक्रमण
 का  उपचार  करके  उच्च  खतरे  वाले  समूहों  में  एचआईव॑
 के  फैलाव  में  कमो

 -  सूचना  शिक्षा  व  संचार  और  जागरूकता  स्वैच्छिक
 जांच  व  परामर्श  सुविधाओं  निरापद  रक्त  आधान  सेवाओं
 की  व्यवस्था  करके  तथा  व्यावसायिक  प्रभाव  के
 द्वारा  आम  जनता  के  लिए  निवारक

 -  अवसरबवादी  घरेलू  और  समुदाय  आधारित
 के  लिए  वित्तीय  सहायता

 -  राज्य  तथा  नगरीय  स्तरों  पर  प्रभावकारित
 और  वित्तीय  उपलब्धता  को  सदृः

 -
 .  निजी  तथा  स्वैच्छिक  क्षेत्रों  के  मध्य  सहयोग  वी

 बढ़ावा
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 सेल्युलर  फीस  पर  टी०आर०ए०आई०
 की  सिफारिश

 1182.  श्री  ताराचंद  भगौरा  :
 श्री  विलास  मुत्तेमवार
 श्री  दीपक  कुमार  :
 श्री  अशोक  अर्गल  ;

 क्या  संचार  मंत्री  15.5.2000  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  7567
 उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  लाइसेंस  फीस  के  रूप  में  सेल्युलर  कम्पनियों

 वसूल  किए  जाने  वाले  राजस्व  शेयर  के  संबंध  में  भारतीय  दृरसंचार
 प्राधिकरण  से  सिफाशिशें  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 यदि  तो  इसे  कब  तक  प्रस्तुत  और  क्रियान्वित  किए
 जाने  की  संभावना

 क्या  जैसी  कुछ  सेल्युलर  टेलीफोन  कम्पनियों
 मे  उपभोक्ताओं  द्वारा  कॉल  का  ब्योरा  उपलब्ध  कराने  से  इंकार  कर
 टिया  है  और  कॉल  का  ब्यौरा  भेजने  हेतु  100  रुपए  की  मांग  की

 और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्‍या  मुधारात्मक
 उपाय  किए  गए

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तपन  :  मे
 (7.  जा  सैल्यूलर  मोबाइल  टेलीफोन  सेवा-प्रदाताओं  से  वमले  जाने
 बाले  ग़ज़म्व  शेयर  के  बारे  में  भारतीय  दृरसंचार  विनियामक  प्राधिकरण

 को  सिफारिशें  23.6.2000  को  प्राप्त  हो  गई  टी०आर०ए०आई०
 को  सिफारिशों  के  अंडमान  व  जम्मू  कश्मीर  सकिलों
 मैं  समायोजित  सकल  राजस्व  का  10%  राजस्व-शेयर  वसूला  जाना
 देश  के  ऑपरेटरों  से  समायोजित  सकल  राजस्व  का  17%

 शेयर  बसृला

 और  एस्सार-सरीखी  कम्पनियों  यदि  मैसस  एयर

 झ्ैनॉटजोलिंक  इंडिया  लि०  व  मैसर्स  स्टर्लिंग  सैल्यूलर  लि०  ने  बताया
 हैं  के  वे  उपभोक्ताओं  द्वारा  की  गई  कॉलों  के  ब्यौरे  देने  से  इन्कार

 बी  करते  ;  उन  सभी  उपभोक्ताओं  को  ये  कंपनियां  मदवार  बिल  देती

 (:

 ऐसी  मांग  करते  मैं  स्टर्लिंग  सैल्यूलः  लि०  व  मैं०  एयर
 डिजीलिंक  लि०  अपने  एसटीडी/आईएसडी  सुविधा  रहित  ग्राहकों

 मदवार  बिल  के  तथा  49/-  रुपये  वसूल  रहे
 ये  कंपनियां  एसटीडी/आईएसडी  सुविधाओं  का  प्रयोग  करने  वाले

 1

 भोक्ताओं  से  इसके  लिए  अलग-से  कोई  राशि  ने  लेकर  उन्हें  मदवार
 कल  देती  के  टैरिफ-आदेश  “99  के  सभी  ऑपरेटरों

 अपने  सभी  वैकल्पिक  टैरिफों  की  योजनाएँ  उपभोक्ताओं  को  पेश
 से  कम  से  कम  पाँच  कार्य  दिवस  पूर्व  के  पास  दर्ज
 अपेक्षित  होता  इन  ऑपरेटरों  ने  बताया  है  कि  वे  मदवार  बिलों

 प्रभारों
 से  जुड़ी  उक्त  अपेक्षाओं  का  पूर्णतः  पालन  कर  रहे

 ऐसे  प्रभारों  को  मंजूरी  दे  दी
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 मलेरिया  उन्मूलन  के  लिए  नई  औषधियां

 1183.  डा०  जसवंत  सिंह  यादव  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार
 कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 औषध  अनुसंधान  संस्थान  ने  के  उन्मूलन
 क॑  लिए  कोई  नई  औषधि  तैयार  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 उक्त  औषधि  के  बाजार  में  कब  तक  आ  जाने  की  संभावना

 उक्त  औषधि  मलेरिया  का  उन्मूलन/रोकथाम  करने  में  किस
 हद  तक  प्रभावशाली  सिद्ध

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता
 :  और  केंद्रीय  औषधि  अनुसंधान

 लखनऊ  ने  मलेरिया  रोगियों  का  उपचार  करने  के  लिए  2  नई  औषधियां
 अर्टीथर  और  बुलेक्बीन  का  विकास  किया

 व्यापारिक  नाम  से  ज्ञात  अर्टीथर  बाजार  में  पहले
 से  ही  उपलब्ध

 अर्टीथर  से  पी०फाल्सीपेरम  वाले  मलेरिया  तथा  दूसरे  प्रकार
 क॑  जटिल  मलेरिया  के  फैलाव  की  रोकथाम  करने  में  मदद  मिलेगी
 क्योंकि  इस  औषधि  का  असर  तेज  होता  है  और  इसकी  प्रभावकारिता
 बेहतर  बुलेक्वोन  पी  ०विवेक्स  मलेरिया  की  रोकथाम  करने  में  प्रभावकारी
 पायी  गयी

 महाराष्ट्र  में  लोमार  झील

 1184.  श्री  आनन्दराव  विठ्ोबा  अडसुल  :  क्या  पर्यावरण  और  वन
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  का  विचार  महाराष्ट्र  में  झील  के
 आसपास  के  क्षेत्र  के  पर्यावरण  की  सुरक्षा  हेतु  कोई  उपाय  करने  का

 हे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 सरकार  द्वारा  इस  प्रयोजनार्थ  कितनी  धनशशि  उपलब्ध  कराए
 जाने  का  प्रस्ताव  और

 इस  संबंध  में  क्‍या  समय-सीमा  निर्धारित  की  गई

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बाबू  लाल  :

 राष्ट्रीय  झील  संरक्षण  योजना  के  अंतर्गत  637  करोड़  रुपये  को

 अनुमानित  लागत  पर  कुल  10  शहरी  झीलों  का  संरक्षण  के  लिए
 निर्धारण  गया  अभी  सरकार  द्वारा  इस  योजना  को  अनुमोदित
 किया  जाना  इन  अभिनिर्धारित  10  झीलों  में  महाराष्ट्र  की  लोमार

 झोल  शामिल  नहीं

 से  प्रश्न  नहीं
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 पूर्वोत्तर  में  इंटरनेट

 1185.  श्री  के०ए०  सांगतम  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  पूर्वेत्तर  क्षेत्र  में  इंटरनेट  को  बढ़ावा
 देने  के  लिए  अलग  एंटीना  लगाने  का

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तपन  :  और
 हां  क्दिश  संचार  निगम  लिमिटेड  भारत  के

 उत्त्तर  पूर्व  क्षेत्रों  में  इंटरनेट  सेवा  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  गुवाहाटी
 में  एक  डेडीकैटेड  उपग्रह  ऐंटीना  स्थापित  करने  की  कार्रवाई  कर  रहा

 सरकार  अगस्त  2000  से  प्रस्तावित  ऐन्टीना  का  इस्तेमाल  करते

 हुए  ग्राहकों  को  इंटरनेट  लीज्ड  लाइन  सेवा  प्रदान  करने  की  योजना

 उपर्युक्त  तथा  को  ध्यान  में  रखते  हुए  लागू
 नहीं

 अखिल  भारतीय  स्त्री  रोग  और  स्त्री
 रोग-विज्ञान  संस्थान

 1186.  डा०  वी०  सरोजा  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  अखिल  भारतोय  वाक्‌  और  श्रवण
 संस्थान  की  तरह  अखिल  भारतीय  स्त्री  रोग  और  स्त्री  रोग-विज्ञान  संस्थान
 स्थापित  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता
 :

 प्रश्न  नहीं

 देश  में  मौजूदा  चिकित्सा  संस्थाएं  जो  चिकित्सा  शिक्षा  और

 अनुसंधान  के  क्षेत्र  में  कार्यरत  के  पास  महिलाओं  कौ  स्वास्थ्य
 आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  प्रसूति  और  स्त्री  रोग  विज्ञान
 के  विशिष्ट  विभाग

 सर्पदंश  रोधी  औषधियों  की  अनुपलब्धता

 1187.  श्री  उत्तमराव  पाटील  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण
 मंत्री  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे  कि  :
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 गत  वर्ष  के  दौरान  राज्य-वार  ग्रामीण  क्षेत्रों  के औषधालयों
 में  सर्पदंश  रोधी  औषधियों  को  अनुपलब्ध्ता  के  कारण  कितने  व्यक्तियों
 की  मृत्यु

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्थित  अनेक  औषधालयों  में  सर्पदंश
 रोधी  औषधियों  की  कमी  के  क्‍या  कारण

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 देश  में  ये  औषधियां  सभी  औषधालयों/अस्पतालों  में  कब
 तक  उपलब्ध  कराए  जाने  की  संभावना

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता
 :  और  सामान्य  तौर  पर  देश  में  एंटि-स्नेक  वेनम

 सीरम  की  कमी  नहीं  है  और  देश  में  इसका  उत्पाः
 पर्याप्त  मात्रा  में  किया  जाता  एंटि  स्नेक  वेनम  सीरम  की  खरीद  |
 राज्य  सरकारों  द्वारा  की  जाती  है  और  इसको  राज्यों  के  स्वास्थ्य  केद्रों  |
 को  आपूर्ति  की  जाती

 !

 स्वास्थ्य  राज्य  का  विषय  केन्द्र  सरकार  उन  मौतों  के  बारे
 |

 में  आंकड़े  नहों  रखती  है  जो  एंटि  स्तेक  बाइट  औषधों  की  अनुपलब्धत
 के  कारण  हुई

 और  देश  में  विशेष  रूप  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  सर्भ|
 स्वास्थ्य  केद्धों  द्वारा  सांप  द्वारा  काटे  जाने  के  लिए  एंटि  स्नेक  वेनम|
 सीरम  को  स्टाक  किए  जाने  की  आशा  यह  मंत्रालय  राज्य  सरकारें
 को  समय-समय  पर  यह  देखने  की  सलाह  देता  है  कि  ऐसी  औषधे

 क्‍

 को  मांग  और  आपूर्ति  के  बीच  संतुलन  बना  भ

 जरा--क

 ]

 शिशु  मृत्यु  दर
 ्ि

 श्री  एम०  चिन्नासामी  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 '
 |; इस  समय  राष्ट्रीय  औसत  शिशु  मृत्यु  दर  कितनी  है

 तमिलनाडु  में  इस  समय  पांच  वर्ष  से कम  आयु  के  बालक
 की  तुलना  में  बालिकाओं  का  अनुपात  कितना  और  ‘

 बालिका  भ्रूण  हत्या  कम  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  का

 कदम  उठाए  गए  ४

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  री
 :  नमूना  पंजीकरण  पद्धति  के  अनुसार  1998  में  राष्ट्रीक

 स्तर  पर  शिशु  मृत्यु  दर  का  अनुमान  प्रति  1000  जीवित  जन्मों  पर
 लगाया  गया

 ः

 जनसंख्या  प्रक्षेपण  संबंधी  तकनीकी  समिति  के  अनुमानों
 अनुसार  ।  2000  की  स्थिति  के  अनुसार  तमिलनाडु  में  5  7

 से  नीचे  की  आयु  के  बच्चों  की  जनसंख्या  को  4815  हजार  होने  दि
 अनुमान  लगाया  गया  है  जिसमें  2473  हजार  बालक  और  2343  हर

 बालिकायें  हैं  और  लड़के  व  लड़कियों  का  अनुपात  947:1000
 है
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 शिशु  हत्या  एक  संज्ञेय  अपराध  है  और  इस  पर  मौजूदा
 कानूनों  के  अर्न्तगत  कार्रवाई  की  जाती  लिंग  जो  बालिकाओं
 के  प्रतिकूल  को  उलटने  के  लिए  सरकार  ने  ।  1996  को

 प्रसवपूर्व  नैदानिक  तकनीक  विनियमन  और
 1994  बनाया  यह  अधिनियम  बालिका  भ्रूण  का  चयनात्मक  गर्भपात
 करने  की  आधुनिक  प्रसव-पूर्व  नैदानिक  तकनीकों  के  दुरूपयोग  को
 विनियमित  करता  है  और  रोकता  बालिका  हत्या  और  शिशु  हत्या
 को  कम  करने  के  लिए  मास  मीडिया  और  अन्य  माध्यमों  से  एक
 अभियान  भी  चलाया  जा  रहा

 भारत  और  मोरक्को  के  बीच  समझौता

 1189.  श्री  मणिभाई  रामजीभाई  चौधरी  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  संचार  क्षेत्र  में  भाता  और  मोरक्को  के  बीच  हाल
 ही  में  किसी  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किये  गये

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इससे  तत्काल  लाभान्वित  होनेवाले  क्षेत्रों  का  ब्योरा  क्‍या

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तपन  :

 और  उपर्युक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न
 नहीं

 अयोध्या-श्रावस्ती  सड़क  को  राष्ट्रीय
 राजमार्ग  घोषित  करना

 1190.  श्री  बृजभूषण  शरण  सिंह  :  क्या  जल  भूतल  परिवहन  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किसी  सडक  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित  करने  से  संबंधित
 नीति  क्‍या

 क्या  सरकार  ने  उस  सड़क  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित
 करने  का  निर्णय  किया  है  जिस  पर  स्वर्गीय  राजेश  पायलट  की  दुर्घटना
 हुई  और

 यदि  तो  अयोध्या-श्रावस्ती  सड़क  को  कब  तक  राष्ट्रीय
 राजमार्ग  के  रूप  में  उन्नत  करने  का  विचार

 जल  भूतल  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  हुक्मदेव  नारायण
 :  नए  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  घोषणा  के  लिए  मानदंड

 सलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 और  जिस  सड़क  पर  दुर्भाग्यपूर्ण  दुर्घटना  में  श्री  राजेश
 पायलट  की  अकाल  मृत्यु  हुई  है  वह  पहले  से  ही  राष्ट्रीय  राजमार्ग

 नए  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  घोषणा  से  संबंधित  प्रस्ताव  प्रारंभिक  अवस्था
 में  हैं  इस  समय  और  अधिक  ब्यौरे  नहीं  दिए  जा
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 राज्य  सड़क  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित  करने  के  लिए  मानदंड
 इस  प्रकार  :-

 (0)  ऐसी  सड़के  जो  पूरे  देश  से  होकर  गुजरती

 (i)  निकटवर्ती  देशों  को  जोड़ने  वाली

 (1)  राष्ट्रीय  राजधानी  को  राज्य  की  राजधानी  से  जोड़ने  वाली  सड़कें
 और  राज्य  की  राजधानियों  को  आपस  में  जोड़ने  वाली

 (५)  बड़े  औद्योगिक  केन्द्रों  अथवा  पर्यटन  सड़कों  को  जोड़ने
 वाली

 (५)  अत्यंत  महत्वपूर्ण  सामरिक  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  वाली
 सड़कें  ।

 (४)  मुख्य  सड़कें  जिनसे  यात्रा  की  दूरी  में  अत्यधिक  कमी  हो  जाती
 है  और  इससे  उनकी  अत्यधिक  आर्थिक  संवृद्धि  भी  होती

 पिछड़े  क्षेत्रों  और  पहाड़ी  इलाकों  के  बड़े  भूभागों  को  खोलने
 में  जो  सड़कें  मदद  करती

 100  कि०मी०  का  राष्ट्रीय  राजमार्ग  ग्रिड  पूरा  होता

 नोट  :  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  घोषणा  पर  समग्र  देश  की  आवश्यकताओं
 के  आधार  पर  विचार  किया  जाता  है  न  कि  विशेष  रूप  से
 किसी  स्थानीय  आवश्यकताओं  के  आधार

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  पथकर

 1191.  श्री  चन्द्र  भूषण  सिंह  :
 श्री  सुरेश  रामराव  जाधव  :

 क्या  जल  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्यू  सरकार  ने  राष्ट्रीय  राजमार्ग  विकास  परियोजना  के  लिए
 और  अधिक  धनराशि  जुटाने  हेतु  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  कुछ  भीड-भाड
 वाले  क्षेत्रों  में  पषकर  लगाने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  राज्यवार  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  पथकर  के  संग्रह  का  कार्य  किस  प्राधिकारी  को  सौंपा
 -

 कया  अपेक्षित  पथकर  राशि  पथकर  संग्रह  हेतु  संभावित  व्यय
 के  अनुरूप  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 जल  भूतल  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  हुक्मदेव  नारायण
 :  और  जी  चार  लेन  वाले  सभी

 खंडों  और  बाइपासों  पर  पथकर  वसूल  करने  और  उसका  उपयोग  राष्ट्रीय
 राजमार्गों  के  विकास  के  लिए  करने  का  निर्णय  लिया  गया  इसके



 171  प्रश्नों  के

 अतिरिक्त  राष्ट्रीय  राजमार्ग  विकास  परियोजना  के  कुछ  खंड  प्रचालन
 और  हस्तांतरण  ओ  स्कीम  के  अंतर्गत  गैर-सरकारी  क्षेत्र  की
 भागीदारी  से  विकसित  किए  जाएंगे  और  इन  पर  पथकर  लगाया

 बी  ओ  टी  स्कीम  के  अंतर्गत  लगभग  6000  करोड़  रु०
 मूल्य  की  परियोजनाओं  का  निर्माण  किया

 बजट  से  बित्त  पोषित  परियोजनाओं  के  मामले  में  राज्य  सरकारें
 और  भारतीय  राष्ट्रीय  राजमार्ग  प्राधिकरण  जैसी  कार्यान्वयन  एजेंसियां  तथा
 गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  परियोजनाओं  के  मामले  में  बी  ओ  टी  प्रचालक
 पथकर  वसूली  के  लिए  जिम्मेदार

 और  बजटगत  परियोजनाओं  के  लिए  पथकर  वसूली
 व्यय  राजस्व  के  1/8  से  अधिक  नहीं  होता

 पर्यटक  स्थलों  के  लिए  विमान  सेवाएं

 1192.  श्री  राम  सिंह  करवां  :  क्‍या  नागर  विमानन  झ्लंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  देश  के  पर्यटक  स्थलों  को  विमान  सेवाओं
 >

 जोड़ने  के  लिए  कोई  योजना  बनाने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  हेतु  कितनी  धनराशि  के  आबंटन  का  प्रस्ताव

 नागर  विमानन  मंत्री  शरद  :  से  मार्ग
 वितरण  संबंधी  जिसमें  विनिर्दिष्ट  मार्गों  की  श्रेणी  में  कुछ
 न्यूनतम  प्रचालन  शामिल  का  अनुसरण  करते  हुए  यातायात  मांग  तथा
 वाणिज्यिक  व्यवहार्यता  के  आधार  पर  एयरलाइनें  विनिर्दिष्ट  स्थानों  के
 लिए  विमान  सेवाएं  प्रदान  करने  के  लिए  स्वतंत्र  छोटे  विमान

 प्रचालनों  द्वारा  पर्यटक  स्थलों  सहित  छोटे  तथा  गैर-महानगरोय
 जहाँ  हवाई  पट्टी  उपलब्ध  को  जोड़ने  के  लिए  ऐसे  विमान

 को  अन्तरराष्ट्रीय  मूल्य  पर  विमानन  टर्बाइन  ईंधन  प्रदान  करने
 तथा  4%  की  दर  से  बिक्री  कर  लेवी  करके  केन्द्रीय  बिक्री  कर
 1956  के  अधीन  एटीएफ  को  सामग्रीਂ  रूप  में  अधिसूचित
 करने  का  निर्णय  लिया  गया  तथापि  इस  उद्देश्य  के  लिए  कोई  भो
 राशि  आबंटित  करने  का  प्रस्ताव  नहीं

 टेलीफोन  एक्सचेंज

 1193.  श्रीमति  रानी  नरह  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 असम  में  दूरसचार  जला  तेजपुर  के  अधीन  गृगामुख
 और  हिलप्पारा  के  टेलीफोन  एक्सर्चेजों  की  वर्तमान  स्थिति  क्‍या

 गृगामुख  और  हिलामारा  टेलीफोन  एक्सचेंज  में  अनियमितताओं
 और  इसके  काम  न  करने  के  क्या  कारण  और

 उक्त  टेलीफोन  एक्सचेंज  का  कार्यकरण  सुधारने  के  लिए
 सरकार  ने  क्‍या  कदम  उठाए
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 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तपन  :  से
 टी  डी  तेजपुर  के  अंतर्गत  हिलामारा  और  गृगामुख  टेलीफोन

 एक्सचेंज  संतोषजनक  ढंग  से  काम  नहीं  कर  रहे  थे  जिसका  कारण
 अविश्वनीय  पारेषण  माध्यम  गृगामुख  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  ओवरहैड
 केरियर  सिस्टम  को  हाल  ही  में  2000  में  ऑपटिकल  फाइबर
 केबल  प्रणाली  में  बदल  दिया  गया  है  और  इस  एक्सचेंज  के  कार्य
 निष्पादन  में  काफी  सुधार  आया  इस  समय  धघिलामारा  एक्सचेंज  वीएचएफ
 प्रणाली  पर  कार्य  कर  रहा  इसलिए  इसका  कार्यकरण  बहुत  संतोषजनक
 नहीं  इस  वीएचएफ  प्रणाली  को  शीघ्र  ही  30  चैनल  डिजिटल  को

 यूएचएफ  प्रणाली  में  बदला  जाएगा  और  इससे  इस  एक्सचेंज  के
 कार्य-निष्पादन  में  भी  सुधार

 गुर्दा  रोगियों  के  लिए  चिकित्सा  सुविधाएं

 1194.  श्री  रवीन्द्र  कुमार  पाण्डेय  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार
 कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  संस्थान  और  अन्य  सरकारी
 अस्पतालों  में  गुर्दा  रोगियों  के  उपचार  हेतु  डायलिसिस  और  अन्य  चिकित्सा

 उपलब्ध

 यदि  तो  अस्पताल-वार  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  का  गुर्दा  रोगियों  के  लिए  चिकित्सा  सुविधाएं
 बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता
 :  से  नुर्दा  के  रोगियों  के  उपचार  के  लिए  वृक्कपात

 को  छोड़  कर  सभी  प्रकार  की  निदान  और  उपचार  सुविधाएं  अखिल
 भारतीय  आयुर्विज्ञान  संस्थान  में  उपलब्ध

 जो  रोगी  वृक्‍्कपात  से  पीडित  है  केवल  उन्हें  डा०  राम  मनोहर
 लोहिया  अस्पताल  में  हेमोडायलिसीस  सुविधाएं  प्रदान  की  जाती  गुदां
 के  रोगियों  का  उपचार  करने  हेतु  डायलिसीस  तथा  अन्य  चिकित्सा  सुविधाएं
 सफदरजंग  अस्पताल  में  उपलब्ध  लेडी  हार्डिग  मेडिकल  कालेज  और
 सम्बद्ध  अस्पताल  में  प्रतिरिषण  और  डायलिसीस  के  लिए  अपेक्षित  सुविधाओं
 को  छोड़  कर  और  आवश्यक  उपचार  सुविधाएं  उपलब्ध

 राष्ट्रीय  राजधानी  दिल्‍ली  सरकार  के  अधीनस्थ  अस्पतालों  का
 जहां  तक  संबंध  गुर्दा  प्रतितरिषण  को  छोड़  कर  डायलिसीस  तथा
 अन्य  सुविधाएं  लोक  नायक  जयप्रकाश  अस्पताल  में  गुर्दा  के  रोगियों
 क॑  उपचार  के  लिए  उपलब्ध  दीन  दयाल  उपाध्याय  अस्पताल  में
 जीवन  रक्षक  डायलिसीस  की  आपाती  सुविधा  गुरू  तेग  बहादूर  अस्पताल
 में  हेमोडायलिसीस  सुविधा  भी  उपलब्ध

 उपलब्ध  संसाधर्नों  के  अन्तर्गत  चिकित्सा  सुविधाओं  का  दर्जा  बढ़ाना
 चलती  रहने  वाली  प्रक्रिया

 (

 ॥॒
 फर्जी  प्राइवेट  मेडिकल  कालेज

 1195.  श्री  समीक  लाहिडी  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण
 ऋंणी  जाने  आम  पयत  यो
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  देश  में
 अनेक  प्राइवेट  मेडिकल  कालेज  कार्य  कर  हहे

 यदि  तो  कालेज-वार  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  उनमें  से  अनेक  कालेज  रोगियों  को  अपेक्षित  मूलभूत
 सुविधाएं  और  पर्याप्त  चिकित्सा  सुविधाएं  उपलब्ध  कराए  बिना  केवल
 लाभ  कमा  रहे

 यदि  तो  कालेज-वार  अवैध  और  फर्जी  मेडिकल  कालेजों
 का  ब्यौरा  क्‍या

 भारतीय  चिकित्सा  परिषद  और  सरकार  द्वारा  मान्यता  प्राप्त
 की  गई  कालेजों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 सरकार  द्वारा  चिकित्सा  शिक्षा  के  वाणिज्यिकरण  को  रोकने
 और  ऐसे  कालेजों  के  विरुद्ध  क्‍या  कार्रवाई  की  गई

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता
 ;  और  देश  में  58  प्राइवेट  मेडिकल

 कालेज  चल  रहे  मेडिकल  कालेजों  की  राज्यवार  सूची  संलग्न  विवरण
 में  दी  गई

 से  प्राइवेट  मान्यता  प्राप्त  मेडिकल  कालेज  अपने  संलग्न
 अस्पतालों  के  जरिए  रोगियों  को  चिकित्सा  सुविधाएं  प्रदान  कर  रहे
 आयुर्विज्ञान  शिक्षा  प्रदान  कर  रहे  मेडिकल  कालेज  संस्था  पर  मान्यता
 देने  के  लिए  तभी  विचार  किया  जाता  है  जब  वह  भारतीय  आयुर्विज्ञान
 परिषद  के  निर्धारित  मानदण्डों  को  पूरा  कर  लेते

 और  किसी  कालेज/संस्था  की  आयुर्विज्ञान  अर्हता  को
 प्रदान  की  गई  मान्यता  को  वापिस  लेने  की  शक्ति  भारतीय  आयुर्विज्ञान
 परिषद  1956  की  धारा  19  के  उपबन्धों  के  अनुसार  केन्द्र
 सरकार  के  पास  किसी  भी  मेडिकल  कालेज  की  एम०बी०बी०एस०
 अर्हता  की  मान्यता  समाप्त  नहीं  की  गई

 विवरण

 भारतीय  आयुर्विज्ञान  परिषद

 परिषद  द्वारा  मान्यता  प्राप्त  प्राइवेट  मेडिकल  कालेजों  की

 0)  आन्ध्र  प्रदेश

 (1)  एन०टी०आर०  यूनिवरसिटी  आफ  हेल्‍थ  विजयवाड़ा

 1.  दखन  कालेज  आफ  मेडिकल
 प्रदेश )

 (॥)  गुजरात

 (2)  सरदार  पटेल  यूनिवरसीटी  बल्‍लभ  गुजरात

 2.  प्रमुख  स्वामी  मेडिकल  करमसद

 (॥॥)  कर्नाटक

 (3)  मणिपाल  एकादमी  आफ  हायर  एजूकेशन
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 (4)

 (5)

 (6)

 (7)

 (8)

 (४)

 (9)
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 कस्तूरबा  मेडिकल  मणिपाल

 4.  कस्तूरबा  मेडिकल  मेंगलौर

 बेंगलौर  बेंगलौर

 5.  सेन्ट  जॉन  मेडिकल  कालेज  बेंगलौर

 w

 6.  एम०एस०  रमैया  मेडिकल  बेंगलौर

 7.  डा०  बी०आर०  अम्बेडकर  मेडिकल  बेंगलौर

 8.  केम्पगोड़ा  इंस्टीट्यूट  आफ  मेडिकल  बेंगलौर

 9.  सिद्धार्थ  मेडिकल  तुमक्र

 10.  श्री  देवराज  ऊर्फ  मेडिकल  कोलार

 मैसूर  मैंसूर

 11.  जे०एस०एस०  मेडिकल  मैसूर

 12.  आधीचूनचनगिरी  इंस्टीट्यूट  आफ  मेडिकल  बेल्लोर

 कूवेम्पू  कर्नाटक

 13.  जे०जे०एम०  मेडिकल  देवेनगिरी

 कर्नाटक  धारवाड

 14.  जे०एन०  मेडिकल  बेलगांव

 15.  बी०एल०डी०ई०ए०  ज  श्री  बी०एम०  पाटील  मेडिकल
 एण्ड  रिसर्च  विजापुर

 16.  अलअमीन  मेडिकल  कालेज  विजापुर

 गुलवर्गा  गुलवर्गा

 17.  एम०  आर०  मेडिकल

 महाराष्ट्र

 बम्बई  बम्बई

 18.  पदम  श्री  डा०  बी०  वाई०  पाटील  मेडिकल  नर्वी
 बम्बई

 19.  महात्मा  गांधी  मिशन  मेडिकल  कालेत  नर्योीं  बम्बर्

 20.  के०  जे०  समैया  माडकल  कालेज  एण्ड  रिसर्च  सेन्टर  नर्वी
 बम्बई

 21.  तेरना  मेडिकल  तेरना  नर्वो  मुम्बई

 (10)  पूणा  पूणा

 22.  ग्रामीण  मेडिकल  लोनी

 23.  एन०डी०एम०  बी०पी०  समाज  मेडिकल  कालेज  नासिक
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 (11)  भारतीय  विद्यापीठ  समविश्वविद्यालयल  पृणे

 24.  भारतीय  विद्यापीठ  मेडिकल  पृणे
 पृणे  से  समबद्द

 (12)  नार्थ  महाराष्ट्रा  जलगांव

 25.  जवाहर  मेडिकल  फाउन्ठेशन  ए०सी०पी०एम०  मेडिकल

 धूले
 पृणे  से  समबद्द

 (13)  शिवाजी  कोल्हापूर

 26.  कृष्णा  इस्टीट्यूट  आफ  मेडिकल  कराड

 27.  डी०वाई०  एजूकेशन  सोसायटी  डी०वाई०
 पाटील  मेडिकल

 (14)  डा०  बाबा  साहेब  अम्बेडकर  मराठा  वाड़ा
 औरंगाबाद  ।

 28.  महात्मा  गांधी  मिशन  मेडिकल

 (15)  स्वामी  रामानन्द  तीर्थ  नादेड

 29.  महाराष्ट्र  इस्टीट्यूट  आफ  मेडिकल  साइन्सेज  एण्ड  रिसर्च

 लाटूर
 डा०  बी०ए०एम०  विश्वविद्यालय  औरंगाबाद  से

 सम्बद्द

 (16)  नागपुर  नागपुर

 30.  महात्मा  गांधी  इंस्टीट्यूट  आफ  मेडिकल  सेवाग्राम

 31.  जे०एन०  मेडिकल  वर्दा

 32.  एन०के०पी०  साल्वे  इंस्टीट्यूट  आफ  मेडिकल

 नागपुर

 (17)  अमरावती  अमरावती

 33.  डा०  पंजाबराव  ऊर्फ  भाई  सजेन  देशमुख  मेमोरियल  मेडिकल
 कालेज  अमरावती

 ४  मणिपुर

 (18)  मणिपुर  विश्वविद्यालय  मणिपुर

 34.  रिजनल  इंस्टीट्यूट  आफ  मेडिकल  इम्फाल

 vi  पंजाब

 (19)  पंजाब  विश्वविद्यालय  चण्डीगढ़

 35.  क्रिश्चियन  मेडिकल  लुधियाना

 ३6.  दयानन्द  मेडिकल  लुधियाना
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 ५॥  तमिलनाडु

 (20)  डा०  एम०जी०आर०  तमिलनाडु

 37.  क्रिश्चियन  मेडिकल  बेल्लोर

 38.  पी०एस०जी०  इंस्टीट्यूट  आफ  मेडिकल  कोयम्बटर

 (21)  श्री  रामचन्दर  सम  मद्रास

 39.  श्री  रामचन्दर  मेडिकल  कालेज  एण्ड  रिसर्च
 चेन्नई

 डा०  एम०जी०आर०  मेडिकल  मद्रास
 से  सम्बद्द

 (22)  अन्नामलाई  अननामलाई  नगर

 40.  राजा  मुथैया  मेडिकल

 बिहार  में  गैर-मान्यता  प्राप्त  मेडिकल  कालेज

 (1)  वबी०  एन०  मंडल  मादीपुर

 ।.  माता  गुजरी  मेमोरियल  मेडिकल  किशनगंज

 2.  कटिहार  मेडिकल

 भारतीय  आयुर्विज्ञान  परिषद

 भारतीय  आयुर्विज्ञाग  परिषद  1993  की  धारा
 औस्‍0क  के  अधीन  केद्र  सरकार  द्वारा  अनुमत  मेडिकल  कालेज

 कालेज/त्रिश्वविद्यालय/राज्य  का  नाम

 त  2

 ।.  जम्मू  व  कश्मीर

 (1)  जम्मू  जम्मू

 1.  आचार्य  श्री  चन्दर  कालेज  आफ  मेडिकल  साइंसेज  एण्ड

 |...  महाराष्ट्र

 (2)  पूना  विश्वविद्यालय

 2.  महाराष्ट्र  इन्स्टीट्यूट  आफ  मेडिकल  एजूकेशन  एण्ड  रिसिर

 डाभडे  पूणे

 3.  डा०  डी०  वाई  प्रतीस्थान  मेडिकल  फा

 वीमेन  पुणे

 ॥.  तमिलनाडु

 (३3)  एम०जी०आर०  विश्वविद्यालय

 4...  विनायक  मिशन  मेडिकल  सलेम



 VV.  उत्तर  प्रदेश

 (4)  चौधरी  चरण  सिंह  विश्वविघालय  मेरठ

 5.  पी०वी०  नरसिंहा  राव  मेडिकल  देहरादून

 6.  सन्‍्तोष  मेडिकल

 ५  पांडिचेरी

 पांडिचेरी  पांडिचेरी wy

 7.  विनायक  मिशन  मेडिकल  पांडिचेरी

 Vi  पंजाब

 6'  श्री  गुरूनानक  देव  अमृतसर

 8.  श्री  गुरू  रामदास  इंस्टीट्यूट  आफ  मेडिकल  मांइसेज  एण्ड
 रिसर्च  श्री

 ५॥  आम्धर  प्रदेश

 (7)  एन०टी०आर०  यूनिवरसिटी  आफ  हेल्‍थ  विजयवाड़ा

 9.  मेडिकल  खामम

 10.  मेडिकल  कालेज  आन्ध्र  प्रदेश

 11.  मेडिकल  आम्ध्र

 12.  नारायणा  मेडिकल  आम्ध्र  प्रदेश

 ४॥  कनांटक

 ४  ग़जीब  गांधी  यूनिवरसीटी  आफ  हेल्थ  बंगलोर

 13.  फादरभूलर  मेडिकल  मेंगलोर

 14.  के०  एस०  हेगड़े  मेडिकल  एकादमी  मेंगलौर

 15.  येनेपोया  मेडिकल  मेंगलोर

 le.  खाजा  बन्दा  नवाज  इंस्टीट्यूट  आफ  मेडिकल

 गुलवर्गां

 ]

 दूरसंचार  विभाग  द्वारा  उपकरणों  की  खरीद

 5:  11%.  कुंवर  अखिलेश  सिंह  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  को

 ऊँपा  करेंगे  कि

 ।  4  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  दूरसंचार  विभाग  द्वारा  खरीदे  गए
 i
 डक

 की  संख्या  कितनी  है  और  दूरसंचार  कारखाना  और  निजी  कारखाना

 |  की  गई  खरीद  की  मात्रा  कितनी  और
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 दूरसंचार  कारखाना  के  अलावा  निजी  कारखाना  से  उपकरणों
 को  खरीदने  के  क्‍या  कारण  हैं  जबकि  ऐसे  उपकरणों  का  दूरसंचार  कारखाने
 में  भी  उत्पादन  हो  रहा

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तपन  :
 1998-99  के  दूरसंचार  विभाग  ने  निजी  फैक्टरियों

 से  3986.17  करोड  रुपये  की  कीमत  की  33  मर्दे  खरीदी  हैं  तथा  दूरसंचार
 फैक्टरी  से  237.11  करोड़  रु०  की  कीमत  की  सामग्री  खरीदी
 जिसका  ब्यौरा  संलग्न  में  दिया  गया  वर्ष  1999-2000  के

 6368.495  करोड़  रु०  की  कौमत  की  51  मर्दे  निजी  फेंक्टरियों
 से  खरीदी  गई  थीं  तथा  278.5  करोड़  रु०  की  कीमत  की  सामग्री  दृरसंचार
 फैक्टरी  से  खरीदी  गई  थीं  जिसका  ब्यौरा  विवरण-॥  में  दिया  गया

 दूरसंचार  फेंक्टरियां  डी  पी  बॉक्सों  सी  टी  लाइन
 जैक  यूनिटों  इत्यादि  जैसी  कम  कीमत  की  मर्दे  बना  रही  यद्यपि
 उनका  उत्पादन  वर्ष  प्रति  वर्ष  बढ़  रहा  फिर  भी  वे  विभाग  की  कुल
 आवश्यकता  को  पूरा  नहीं  कर  पाती  णह  उल्लेखनीय  है  कि  दूरसंचार
 फेंक्टर्यों  द्वारा  विनिर्मित  अधिकांश  मदों  के  क्षमता  का  पूरा  उपयोग
 कर  लिया  गया  है  विवरण-॥  संलग्न

 क्र  मद  1998-99
 वह  जिसके  धनराशि

 लिए  निविदा
 आमंत्रित  की  गई  रु०

 1  2  3  4

 1.  400  बाट  एच  पी  ए  36  5५

 2.  €&  एफ  ओ  एफ  सी  13,000  के  एम  एस  61.5

 3.  12  एफ  ओ  एफ  सो  18.000  के  एम  एस  एस  108.31

 4.  24  एफ  ओ  एफ  मी  4,000  के  एम  एस  36.58

 5.  8  एम  बी/एस  5390  सं०  63.5

 6.  2-34  एमबी सी  ऑप्टिमस  2,310  एस  वाई  एस  23.98

 7.  ईंपीबीटी  24.20  लाख  103

 8.  एस  एस  यू  15  सं०  3

 9.  बॉस  सचिव  प्रगाली  38,000  मॉडल  ।  12.4

 12,000  मॉडल  ॥

 10.  7  जीएच  34  एम  बो/एस  350  टी  आर  एस  18

 11.  10  चैनल  डिजिटल  यू  एच  29

 एफ  प्रणाली

 12.  प्रोटोकॉल  एनालाइसर  12



 27.

 28.

 32-

 33.

 -  दूरसंचार  सेवाओं  की  मात्रा
 का  मूल्य  निर्धारण

 .  सी-डॉट  मैक्स-एल

 -  2  जे०हं०  8  एमबी/एस
 डिज  एम/डब्ल्यू

 .  डीटीए

 .  2-140  एमबी/एस
 ऑप्टिमस

 -  डी  डी  एफ

 -  मल्टी  पाथ  स्टिमुलेटर

 1.  सी-डॉट  256  पी  रैक्स

 .  जी  पी  एस

 .  एस  बो  एम  एक्सचेंज

 -  पीआईजेएफ  जी  केबल

 .  40  एम  नैरों  बस  टावर

 .  एसटीएम-॥  एसवाईएस
 मल्टीप्लेक्सर

 34/140  एमबी/एस  मक्‍स

 उपस्कर

 6  एफ  एनियल  ऑप्टिकल

 फाइबर  केबल

 .  एस  टी

 .  6  एफ  ओ  एफ  सी

 .  2-140  ऑप्टिमक्स

 ओटीडीआर  एंड  ओ  एफ
 परोक्षण  उपस्करण

 टीएमएल

 एडीएम  रीजेनेरेटर

 कल

 .  एन  आई  बो

 31  2000  लिखित  उत्तर  180

 3  4  विवरण-॥

 as
 .  मद  .  1999-2000

 वह  जिसके  धनराशि

 0.13  लिए  निविदा
 आमंत्रित  की  गई  रु०

 3.705  लाख  लाइनें  153  1  2  3  4

 .  स्थानीय  डिजिटल  एक्सचेंज  .  लाइनें 292  टी  आर  एस  25
 1  नीय  डिजिटल  ए  13.0  लाख  7  723.900

 2.  सी-डॉट  मैक्सल  +  एक्स  11.38  लाख  लाइनें  398.500
 572  21.7

 एल  एक्सचेंज

 770  ३0.7
 3.  पी  आई  जे  एफ  केबल  366.5  एलसीकेएम  2740.300

 4.  एच  डी  एस  एल  उपस्कर  1941  सं०  23.725
 2,100  10

 5.  डी  एल  सी  उपस्कर  325  एस  वाई  एस  97.310
 25  1.25  65  साईटें

 85  6.  एन  आई  बी  के  लिए  ए  86.000

 1  0.12  उपस्कर  बी

 290  7.  एनआईबी  के  विस्तार  के  ए  93.400

 लिए  उपस्कर  बी
 288  एल  सी  के  एम  1978.5

 8.  800  मेंग्ह०  आवृत्ति  बैंड  56  लाख  लाइनें  140.000
 28  में  डब्ल्यू  एल  एल

 2118  114.5  9.  1880  में०ह०  आवृत्ति  25  लाख  लाइनें  37.000

 बैंड  में  डब्ल्यू  एल  एल
 (  कौरडेक्ट  )

 276  143

 10.  इंटरनेट  बेतार  स्थानीय  1500  लाइनें  2.250

 2292  के  एम  एस  10  11.  आईं  पी  उपस्कर  ओ  +-  पा

 ओई

 280  196  12.  मैनेज्ड  लीज्ड  लाइन  प्रणाली  -  -

 1,042  के  एम  एस  30  13.  ए  डी  एस  एल  न  -

 1.925  हा  14  सी-डॉट  एसबीएम  एक्सचेंज  12.017  लाख  340.00

 167  य़्व  15  800  मेंगह०  आवृत्ति  बैंड  20  हजार  लाइनें  80.000

 में  ग्रामीण  नेटवर्क  के  40  एस  वाई  एस

 डब्ल्यू  एल  एल
 604  160

 16.  उपग्रह  आधारित  वो  पी  1000  मं०  17.000

 मिनी-एम
 3,986.17  एम



 प्रश्नों  के  9  1922  )

 7  सी-डॉट  पी  एम  पी  300  सं०  20.00
 76.8  हजार  लाइनें

 )४.  डिजिटल  टैक्स  320  के  सी

 2-34  एमबी/एस  ऑप्टिमक्स  4704  टी  एम  एस  34  780

 20.  एमबी/एस  ऑप्टिमक्स  टी  एम  एल  74000

 योग

 एस  टी  मक्‍्स  तथा  टीएमएल

 रीजेनरेटर  एडीएम  592
 आर  ई  जी

 22  एस  टी  एम  4  मक्‍्स  तथा  टीएमएल  604

 गीजेनरेटर  एडीएम  677
 आरईजी  858

 एन  एम  68

 23  एस  टी  मक्‍्स  तथा  एडीएम  280

 रीजेनरेटर  आरईजी  700

 एन  एम  28

 24.  एफ  ओ  एफ  केबल  53,000  के  एम  284.00

 2:  24  एफ  ओ  एफ  केबल  9,000  के  एम  एस  72.330

 26  6  एफ  आरमग्ड  ओ  एफ  के  एम  एस  30.000
 केबल

 27.  2  जे०्ह  2  एमबीएस  टी  एम  एल  5:.000

 डिजिटल  एम/डब्ल्यू  उपस्कर

 25.  2  जे०ह  8  एमबोएस  420  टी  एम  एल
 डिजिटल  एम,डब्ल्यू  उपस्कर

 ?  €  जे०ह  डिजिटल  एम/डब्ल्यू
 उपस्कर  डी

 ओ  एफ  सो  परीक्षण  ओटीडी आर  334  30.000

 उपकरण-॥  सोर्स  358
 पी  मीटर  220

 ओ  एफ  सी  म्प्लाइसिंग  208  सं०
 मशीन

 ओ  एफ  सी  परीक्षण  उपकरण

 :  एसटीएम  के  350  सं०  45  300

 के  _  एस  डी  एच  अनालाइसर

 34  2  3

 34.  सिंक्रोनाइजेशन  सप्लाई  यूनिट  50  सं०

 )

 35.  6  जे०ह  एम/डब्ल्यू  116.88  सं०

 36.  योग  जे०ह  वेवगाइड  के  एम

 योग

 37  जे०ह  डिजिटल

 एम/डब्ल्यू

 38.  जी  बी/एस  डी  डब्ल्यू
 डी  एम

 39.  डिजिटल  क्रॉस-कनेक्ट

 40.  एमसीपीसी  वीएसएटी
 हब  उपस्कर  टीएमएल  एसटीएन

 41.  आई  डी  आर  उपस्कर  23  स्ट्रीम

 38  एसटीएन

 43.  400  वाट  एच  पी  ए  23  सं०

 42.  उपग्रह  वाट  एस  एस  पी  ए  26  सीटस

 43.  50  डिग्री  के  एल०एन०ए  46  सं०

 44  उपग्रह  ऐंटीना  7  ॥  24  सं०
 )  सं०

 45.  2  एम  बी/एस  ईको  कैंसलेर  257  सं०

 46.  डी  सी  एम  ई  45  सं०

 47.  40  हजार  लाइनों  के  लिए  सं०
 प्रभारण  मॉनिटर  केन्द्र

 48.  फोटोकॉपीइंग  मशीन  के  -

 लिए  ए  एम  सी

 49.  एकीकृत  उपग्रह  नेटवर्क  -

 मॉनीटरिंग  प्रणाली

 50.  एच  डी  पी  ई  पाइप  40  -

 एम  एम  एम

 स्पलाइसिंग  मशीन  -

 योग

 सकल  योग

 लिखित  उत्तर  182

 6.000

 22.000

 9.700

 1063.510

 23.080

 13.240

 4.090

 6-270

 1.100

 10.600

 3.5000

 24.020



 183.  प्रश्नों  के  31  2000  लिखित  184

 विवरण-॥

 वर्ष  1999-2000  के  दौरान  दूरसंचार  फैक्टरियों  की  क्षमता  का  उपयोग

 मद  उत्पादन  लक्ष्य  उत्पादन  प्रतिशत  उत्पादन  के  कम  होने  के  कारण
 स  1998-99  1999-2000  1999-2000  क्षमता

 उपयोग

 1.  ब्रैकेट०सी  एच०आई  आर  4  वाट  1283000  1200000  1322746  110

 2.  बट्टेनस्की  टेलीफोन  4500  10000  14327  143

 3.  सी  बी  6383  15000  12089  81.  उत्पादन  अर्हता  परीक्षण  में  विलंब  के  कारण

 4.  सी०डी  कैबिनेट  17204  17000  20006  118

 5.  सी०टी०  बक्‍सें  100  पेयर  137020  150000  161014  107

 6.  डी०पी०  बॉकक्‍्से  389472  450000  577674  128

 7.  लाइन  जैक  यूनिट  2046285  2200000  2625812  119

 8.  एम  डी  एफ  एस  3674  5325  5195  98

 9.  मॉडम  550  1500  3096  206

 "2.  माइक्रोवेव  टॉवर  6968  7600  10442  137

 11.  मास्ट  एस  एस  15  एम  9872.  1500  5212  347

 2.  सैडल  ए  और  बो  37275  800000  485000  61

 13.  सॉकेट  बी  37500  30000  27500  92...  अक्सर  बिजली  चले  जाने  के  कारण  उत्पादन
 घट  गया  था

 14.  सोल  प्लेट  बी  और  सी  85  125000  60000  48

 15.  स्टाल्क्स  682000  600000  547650  91

 16.  सपोर्ट  ब्रेकेट  1071000  1800000  1326350  74  क्षेत्र  की  आवश्यकता  में  कमी  के  कारण

 सुधारात्मक  कार्रवाई  की  गई

 17.  सॉटों  की  ट्यूब  679427  785000  1030120  131

 18.  यू-बैक  1168000  900000  1100322  122

 19.  मास्ट  एस  एस  40  एम  160  150  81  54  क्षेत्र  की  आवश्यकता  में  कमी  के  कारण

 सुधारात्मक  कार्रवाई  की

 दूरसंचार  फैक्टरियों  का  वित्तीय  निष्पादन  1  2  3  4  5
 रु०  नशा

 कलपूनिद्तादू  यू
 पिपपप/भ+पदिये््दएर

 खडगपुर  5.00  2.71  5.00  4.09
 दूरसंचार  फैक्टरी  लक्ष्य  उपलब्धि  लक्ष्य  उपलब्धि

 1998-99  1998-99  1979-_  1999-  जबलपुर  65.00  73.87  70.00  70.99
 2000  2000

 1  2  ३  4  5  रिच्चाई  35.00  24.64...  31.50  30.04

 मुंबई  55.00  50.20  80.00  37.02  भिलाई  12.00  12.79...  12.00.  13.32

 कलकत्ता  तथा  70.00  72.90  80.00  81.18
 7  5  .  मु  71.62

 गोपालपुर  कुल  242.00  237.11  278.50  2



 185  प्रश्नों  के

 दूरसंचार  फैक्टरियों  का  उत्पादन  निष्पादन
 (1998-99,  1999-2090)

 मद  लक्ष्य  उपलब्धि  उपलब्धि
 1998-99  1998-99  .  1999-.  1999-

 2000  2000

 3.  ब्रेकेट  चैनल  1300000  1283000  1200000  1322746
 आयरन  4  वाट

 2  बंटसकी  टेलीफोन  10000  4500  10000...  14327

 3.  सी  बी  12000  6383  15000...

 4  सी  डी  केबिनेट्स  16500  17204  17000...  20006

 5.  सीटी  बक्से  100  150000  137020.  150000.  161014
 पेयर

 ७  डी  पी  बचें  500000  389472.  450000 =  577674

 7.  लाइन  जैक  2400000  2046285  2200000.  2625812

 5.  एम  डी  एफ  एस  3500  3674  5325  5195

 3...  मोडेम्स  1500  550  1500  3096

 १0.  माइक्रोवेव  टाँवर्स  8000  6968  7600  10442

 मास्ट्स  12000  9872  1500  5212
 15  एम

 12.  सैंडल  ए  व  बी  1000000  37275  800000  485000

 3.  सॉकेट  बी  40000  37500  30000  27500

 14.  सोल  प्लेट  200000  85  125000  60000
 व

 is  स्टाल्क्स  800000  682000  600000  547650

 16.  सपोर्ट  ब्रेकेट  1500000  1071000  1800000  1326850

 7.  सोर्टस  ट्यूब  732000  679427  785000.  1030120

 18.  यू-बैक  1750000  1168000  900000  1100322

 19.  मास्ट  12000  9872  150  81
 40  एम

 ]

 कर्नाटक  में  विमान  उड़ाने  संबंधी  प्रशिक्षण

 स्कूल/क्लबों  को  सहायता

 पतन
 <a  श्री  कोलूर  बसबनगौड़  :  क्‍या  नागर  विमानन  मंत्री  यह

 ;
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 9  1922  लिखित  उत्तर  186

 क्‍या  सरकार  कर्नाटक  में  गवर्नमेंट  फ्लाईंग  ट्रेनिंग  बंगलौर
 और  विमान  उड़ाने  संबंधी  अन्य  निजी  प्रशिक्षण  क्लबों  को  वित्तीय  सहायता
 दे  रही

 यदि  तो  वर्ष  11999-2000  के  दौरान  कर्नाटक  में  गवर्नमेंट
 फ्लाईंग  ट्रेनिंग  बंगलौर  और  विमान  उड़ाने  संबंधी  अन्य  निजी
 प्रशिक्षण  कक्‍्लबों  को  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  गई  और

 यदि  नर्ही  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 नागर  विमानन  मंत्री  शरद  :  से  केन्द्र
 सरकार  विमानन  की  आर्थिक  सहायता
 योजना  के  प्रशिक्षु  विमानचालकों  को  मासिक  आधार  पर  सहायतार्थ
 उड़ान  लागत  की  प्रतिपूर्ति  हेतु  सहायता  सीमित  गवर्नमेंट  फ्लाइंग  ट्रेनिंग

 बंगलौर  ने  1999-2000  के  दौरान  आर्थिक  सहायता  के  लिए
 कोई  दावा  पेश  नहों  किया  कर्नाटक  में  किसी  भी  निजी  उड़ान
 क्लब  को  कोई  वित्तीय  सहायता  नहीं  दी  गई

 विमान  सुरक्षा  हेतु  प्रशिक्षण  अकादमी

 1198.  श्री  राजीव  प्रताप  रूडी  :  क्‍या  नागर  विमानन  मंत्री  यह
 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  दिल्ली  में  विमान  सुरक्षा  हेतु  एक  अलग  प्रशिक्षण  केन्द्र
 की  स्थापना  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  क्‍या  ऐसी  अकादमी  की  स्थापना  से  विभाग
 का  खर्चा  इसके  बजट  से  भी  ज्यादा  हो

 यदि  तो  क्या  ऐसी  संस्था  की  स्थापना  से  प्रशिक्षण  प्रतिष्ठानों
 को  गुणवत्ता  बढ़ेगी  जैसा  कि  अभी  अर्द्ध  सैनिक  बलों  द्वारा  संचालित
 प्रशिक्षण  प्रतिष्ठानों  में  हो  रहा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  कारण  और  ओऔचित्य  क्‍या  हैं  ?

 नागर  विमानन  मंत्री  शरद  :

 (@)  से  ये  प्रश्न  नहीं

 तेंदु  पत्तों  की  निधियों  में  हेराफेरी

 1199.  श्री  दलपत  सिंह  परस्ते  :  क्‍या  पर्यावरण  एवं  वन  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  21  2000  को
 केसरी  ''  में  पत्ता  शाख  कतरन  के  नाम  पर  प्रतिवर्ष  लाखों  का

 शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  वन  विभाग  और  तेंदु  पत्ता  समिति  ने  राज्य  में  तेंदु
 पत्ता  वृक्षों  की  छंटाई  के  नाम  प्रतिवर्ष  सरकार  को  लाखों  रुपए  का

 चूना  लगाया



 187  प्रश्नों  के

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  तथ्यों  की  सहो
 जानकारी  के  लिए  राज्य  में  कोई  जांच  को  और

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  क्‍या

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बाबू  लाल  :
 और  दिनांक  21  2000  के  पंजाब  केसरी

 में  यह  समाचार  छपा

 से  राज्य  सरकारों  द्वारा  तेंदु  पत्तों  का  संग्रहण  और
 पर्यवेक्षण  किया  जाता  वन  शिवपुरी  के  माध्यम  से  जांच  पड़ताल
 की  जा  रहो  है  जो  अभी  पूरी  नहों  हुई

 विमान  चालकों  के  लिए  संस्थान

 1200.  श्री  नवल  किशोर  राय  :
 श्री  बराड  :

 क्‍या  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  अपने  विमानों  हेतु  सक्षम  और  कशल  विमान
 चालकों  को  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  कोई  संस्थान  चला  रहो  है

 यदि  तो  ये  मसस्‍्थान  कहां-कहां  स्थित  हैं  और  इन  मंम्थानों
 की  स्थापना  कब  हुई

 क्या  इन  संस्थानों  में  वर्ष  वार  पंजीकृत  किए  जाने  वाले  विमान
 चालकों  की  संख्या  क॑  सबंध  में  कोई  सोमा  निर्धारित  को  गई

 यदि  तो  तत्संबधों  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इन  संस्थानों  को  चलाने  के  लिए  प्रतिवर्ष  कितनी
 धनराशि  खर्च  की  गई  ?

 नागर  विमानन  मंत्री  शरद  :  और  जी
 इस  प्रयोजन  के  लिए  वर्ष  1985  में  नागर  विमानन  मत्रालय  क॑

 अधीन  स्थापित  कंवल  एक  संस्थान  है  अर्थात  इंदिरा  गांधी  राष्ट्रीय  उड़ान
 अकादमी  यह  संस्थान  उत्तर
 प्रदेश  में  स्थित

 और  इग्रुआ  में  प्रतिवर्ष  अधिक  से  अधिक  2  वाणिज्यिक
 विमानचालक  पाठ्यक्रमों  का  संचालन  किया  जा  सकता  है  जिसमें  प्रत्येक
 में  20  से  अधिक  प्रशिक्षु  विमानचालक  नहीं  होते

 अकादमी  एक  म्वायत्त  निकाय  संस्थान  सरकार  ने  वर्ष
 1999  2000  के  दौरान  योजना  और  गैर  योजना  व्यय  दोनों  के  लिए
 8.70  करोड  रुपए  दिए

 सेल्युलर  टेलीफोन  कंपनियों  के
 विरुद्ध  कार्रवाई

 1201.  श्री  उत्तमराव  ढिकले  :
 श्री  जी०  पुट्टास्वामी  गौड़ा  :

 उन  सेल्युलर  टेलीफोन  कंपनियों  क्रा  ब्यौरा  क्या  है  विन्‍्होंने

 31  2000  लिखित  उत्तर  188

 बहुत  पहले
 नहीं  किया य

 लाइसेंस  लेने  के  बावजूद  अभी  तक  अपना  काम  आरंभ
 >. अर 3,

 इसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  का  विचार  इन  आपरेटरों  के  विरुद्ध  क्‍या  कार्रवाई
 करने  का

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तपन  :  से
 मौजूदा  सेल्यूलर  टेलीफोन  सेवा  लाइसेंस  धारक  कंपनियों  में  से

 केवल  एक  कम्पनी  हैक्साकॉम  इंडिया  लिमिटेड  ने  उत्तर
 पूर्वी  दूरसंचार  सर्किल  में  अपनी  सेल्यूलर  सेवा  अभी  तक  आरम्भ  नहीं
 की  हैक्साकॉम  ने  सूचित  किया  है  कि  वे  उत्तर-पूर्व  में  कडी
 कानून  व्यवस्था  होने  के  कारण  अपनी  प्रचालन  सेवा  अभी  तक  आरम्भ
 नहीं  कर  पाए  मौजूदा  परिस्थितियों  को  देखते  सेवा  आरंभ  करने
 के  जैसा  कि  लाइसेंस  धारक  कपनी  ने  अपेक्षा  की  अतिरिक्त
 समय  कौ  अनुमति  देने  का  निर्णय  लिया  गया

 ]

 राष्ट्रीय  जनसंख्या  नीति

 1202.  श्री  निखिल  कुमार  चौधरी  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार
 कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  जनसंख्या  नियंत्रण  के  लिए  राष्ट्रीय
 जनसंख्या  नीति  के  प्रभावी  क्रियान्वयन  हेतु  पंचायत  राज  संस्थाओं  का
 सहयोग  लेने  का  और

 यदि  तो  देश  में  इस  प्रस्ताव  को  किस  प्रकार  क्रियाज्वित
 किया

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता
 :  सरकार  द्वारा  2000  में  अनुमोदित  कौ  गईं

 राष्ट्रीय  जनसंख्या  नीति  में  विकेन्द्रीकृत  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन
 का  उल्लेख  है  जिसमें  पंचायती  राज  संस्थाएं  मुख्य  भागीदार

 सरकार  द्वारा  अपनाई  गई  राष्ट्रीय  जनसंख्या  2000
 में  पंचायती  राज  सस्थाओं  के  जरिए  ग्रामीण  स्तरों  पर  एक  जगह  पर
 सेवा  प्रदानगी  शुरू  करने  का  उल्लेख  है  जो  ग्राम  पंचायतों  से  शुरू

 यह  उल्लेख  है  कि  ग्राम  पंचायत  महिला  मदस्यों  को  अध्यक्षता
 में  प्रतनिधि  समिति  बनाई  ये  समितियां  प्रजनक  स्वास्थ्य  सेवाओं
 को  पूरी  नहीं  की  गई  क्षेत्र  विशिप्ट  जरूरतों  का  पता  लगाएंगी  और

 वे  ग्रामोण  स्तरों  पर  आवश्यकता  आधारित  माग  पैदा  करने  वाली  सामाजिक
 जनांकिकीय  योजनाएं  तैयार  ये  योजनाए  जन  केन्द्रित  और  एकोकत

 बुनियादी  प्रजजक  और  बाल  स्वास्थ्य  परिचयां  का  पता

 राष्ट्रीय  जनसंख्या  2000  में  आगे  यह  उल्लेख  है  कि  स्वावलम्त
 समूह  सेवाओं  को  घरेलू  तक  पहुंचाने  को  बढ़ावा  ग्रामीण  स्तर

 पर  इन  स्वावलम्बी  समूहों  के जरिए  और  सेवाओं  को  एक  जगह  उपलबक
 करवाकर  एक  एकस्थलीय  एकीकृत  सेवा  प्रदानगी  शुरू  करने  का  विचार

 ग्राम  पंचायत  और  उससे  ऊपर  की  पंचायती  राज  संस्थाओं  को

 प्रशासनिक  और  वित्तीय  शक्तियों  का  और  प्रत्यायोजन  करके  सुदृढ़  करने

 की  आवश्यकता



 189  प्रश्नों  के

 मध्य  प्रदेश  में  वन  बंजर  भूमि

 1203.  श्रीमती  जयश्री  बैनर्जी  :  क्‍या  पर्यावरण  एवं  बन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  में  कितनी  वन  भूमि  बंजर

 क्या  सरकार  को  इस  बंजर  भूमि  पर  पौधरोपण  हेतु  कोई
 व्यापक  योजना  और

 क्या  सरकार  द्वारा  इस  बंजर  भूमि  को  उपजाऊ  बनाने  में
 लोगों  को  शामिल  करने  के  लिए  कोई  कार्य  योजना  तैयार  की  गई
 हे

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  बाबू  लाल  :
 स्टेट  फारेस्ट  1997  के  अनुसार  मध्य  प्रदेश  में  332,000

 है०  बंजर  भूमि

 (  अनुवाद |

 कर्नाटक  में  औषधालय  और
 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र

 1204.  श्री  जी०  पुट््‌टास्वामी  गौड़ा  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार
 कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 (।  कर्नाटक  में  चल  रहे  कंन्द्र  सरकार  के
 एच  औषधालयों  और  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  का  स्थान  वार  ब्योग
 क्या

 क्या  सरकार  का  विचार  किमी  भी  स्वास्थ्य  योजना  के  अन्तर्गत
 श्मिल  नहीं  किए  गए  क्षेत्रों  में  ऐसे  और  अधिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  खोलने
 का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्या  इन  अस्पतालों  में  उच्च  सी०टी०  म्केन  इत्यादि
 जैसो  सभी  बुनियादी  सुविधाएं  उपलब्ध  और

 यदि  तो  राज्य  में  स्थित  केन्द्र  सरकार  के  अस्पतालों

 म  इन  सुविधाओं  को  कब  तक  उपलब्ध  करा  दिए  जाने  को  संभावना
 ही है

 -  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता
 :  कर्नाटक  में  कोई  भी  केन्द्रीय  सरकारी  अम्पताल  नहीं

 #  तथापि  कर्नाटक  में  दो  स्वायत  संस्थान  राष्ट्रीय  मानसिक  स्वास्थ्य

 ;  डे  तंत्रिका  विज्ञान  बंगलौर  और  अखिल  भारतोय  वाक  और

 |

 ः

 श्रवण  मैसूर  स्थित  कर्नाटक  में  स्थित  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य
 औयजना  ओषधालय  और  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  की  सूची

 ए  विवरण  ॥  पर  दी  गई  है

 और  भारत  क॑  संविधान  के  अंतर्गत  स्वास्थ्य  राज्य
 विषय  है  और  यह  संबंधित  गज्य  सरकारों  की  जिम्मेवारी  है  कि
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 वे  अपने  पास  उपलब्ध  संसाधनों  के  अनुसार  लोगों  की  आवश्यकता
 के  अनुसार  उनको  चिकित्सा  सुविधाएं  प्रदान

 और  इन  दांनों  संस्थानों  में  उपयुक्त  चिकित्सा
 सुविधाएं/विशेषज्ञताएं  उपलब्ध

 कनां८१  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  औषधालरयों

 की

 औपधालय  सख्या  18  एण्ड  19/1  इनफेन्टरी  शिवाजी
 बगलोर  ।

 2.  औषधालय  संख्या  2,  मेलोसेवरम  कोऑपरेटिव  सोसायटी  लिमिटेड
 मडोगा

 3  ओपषधालय  स०  3,  आराध्या  काम्पलेक्स  वेनिविलास

 भूसवानागुडी  बगलोर

 4.  औषधालय  सख्या  4,  27  कार

 5.  ओऑपधालय  संख्या  5,  5/2,  इनल  पहला  मेन
 राजाजी

 6  ओऔपधालय  मख्य्या  6,  संख्या  21:2,  15  ब्लाक
 जया

 च्च  औषधालय  मसख्या  9,  256  पहला  गंगा  नगर

 8  कंन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  संख्या  !191  2
 इन्फेन्टरी  शिवाजी

 Se}  औषधालय  मंख्या  7.  सी.एच  बंगलौर  |

 औषधालय  संख्या  8.  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  कालोनो
 बंगलोर  '

 11.  ओऔषधालय  सख्या  10,  रक्षा  अनुसंधान  और  विकास  संगठन
 मी०वी०  रमन  बगलोर  ,

 औषधालय  संख्या  !  के  साथ  एक  आयुर्वेद  एक  होम्योपैथी

 यूनिट  और  एक  यूनानी  यूनिट  संलग्न

 विवरण-॥

 कर्नाटक  के  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केद्धों  की  यची

 जिले  का  नाम  प्रार्थमक  स्वास्थ्य  कंन्द्रों

 सं  की  संख्या

 1  2  3

 1.  बंगलोर  ग्रामीण  ञ्त

 बंगलोौर  शहरी  प्र ho

 पञ्  नित्रादुर्गा  हरे
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 त  2  3

 4...  कोलार  82

 5...  शिमोगा  79

 6...  टुमकुर  भ्

 7.  बेलगांव  135

 8.  बियापुर  111

 9...  धारवाड  107

 10.  उत्तर  कन्‍नडा  61

 11.  बेल्लारी  67

 12...  बिदर  41

 105

 14.  रायचूर  90

 1s.  चिकमंगलूर  51

 16.  दक्षिण  कन्‍नडा  127

 7.  हसन  81

 18.  कोडागू  29

 19.  मांडया  य्र

 20...  मैंसूर  149

 कुल  1676

 ग्रामीण  ८  1591,  शहरी  =  85

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केंद्रों  एच  की  कुल  संख्या  1676

 चीतों  का  संरक्षण

 1205.  श्रीमती  रेनु  कुमारी  :  क्‍या  पर्यावरण  एवं  वन  मंत्री  यह
 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  में  चीता  की  नस्ल  लुप्त  होने  के  कगार  पर

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 क्या  इसकी  खाल  का  प्रयोग  औषधि  निर्माण  में  करने  के
 लिए  चोरी  छिपे  इसका  शिकार  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  भारतीय  चीते  की  प्रजाति  को

 लुप्त  होने  से  बचाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बाबू  लाल  :
 और  सूचना  है  कि  जंगली  चीते  भारत  से  लुप्त  हो  गए
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 इनके  लुप्त  होने  का  मुख्य  कारण  इनके  बास  स्थलों  का  विनाश
 तथा  शिकार  बताया  गया

 और  प्रश्न  नहीं

 भू-स्वामियों  को  नौकरी  और  मुआवजा

 1206.  श्री  रामशेठ  ठाकुर  :  क्‍या  जल  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ह॒

 क्‍या  जवाहर  लाल  नेहरू  पत्तन  न्यास  एन  पी
 अभी  भी  देश  का  लाभकारी  पत्तन

 यदि  तो  इस  पत्तन  के  निजीकरण  के  क्‍या  कारण

 क्या  उक्त  पत्तन  के  वर्तमान  कर्मचारियों  को  निजीकरण  के
 बाद  भी  सब  लाभ  मिलते

 क्या  पत्तन  ने  उन  भू-स्वामियों  को  मुआवजा  और  नौकरियां
 दी  हैं  जिनकी  भूमि  का  पत्तन  बनाने  के  लिए  सरकार  ने  अधिग्रहण
 किया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 उक्त  पत्तन  हेतु  भूमि  अधिग्रहण  के  समय  उक्त  पत्तन  न्याम
 द्वारा  दिए  गए  बचन  के  अनुसार  उक्त  भू-स्वामियों  को कब  तक  मुआवजा
 दे  दिया  और

 क्या  निजोकरण  के  बाद  पत्तन  प्राधिकरण  द्वारा  पत्तन  न्याम
 के  वचन  को  पूरा  किया

 जल  भूतल  परिवहन  पंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  हुक्मदेव  नारायण
 :  जवाहर  लाल  नेहरू  पत्तन  न्यास  प्रचालन  अधिशेष

 अर्जित  नहीं  करता  इस  पत्तन  पर  भारी  ऋण  देयता

 जी  इस  पत्तन  के  निजीकरण  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 प्रश्न  नहीं

 से  पत्तन  के  विकास  के  लिए  जिन  व्यक्तियों  से  भू
 अधिग्रहण  किया  गया  उन्हें  मुआवजे  की  पूर्ण  अदायगी  कर  दी

 क्‍

 भूमि  अधिग्रहण  प्रक्रिया  में  लगभग  2200  परिवार  प्रभावित
 इसके  मुकाबले  में  पत्तन  ने  लगंभग  2500  व्यक्तियों  को  रोजगार  प्रदान
 किया

 प्रश्न  नहीं

 मुम्बई-दमन-सूरत-दीव  मार्ग  पर  विमान  सेवाएं

 1207.  श्री  दह्याभाई  वल्लभभाई  पटेल  :  कया  नागर  विमानन  मंत्र

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  मुम्बई-दमन-सूरत-दीव  हवाई  मार्ग  पर  उड़ी
 सेवा  न  होने  के  कारण  यात्रा  करने  वाली  जनता  को  हो  रही  परेशार
 से  अवगत  और अज।ए  ४;
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 यदि  तो  इस  मार्ग  पर  उड़ान  कब  तक  शुरू  किए
 जाने  की  उम्मीद

 नागर  विमानन  मंत्री  शरद  :  और  इस
 कोई  भी  एयरलाइन  मुम्बई-दमन-सूरत-दीव  मार्ग  पर  प्रचालन  नहीं

 का  रही  जेट  एयरवेज  मुम्बई-दीव  सैक्टर  पर  एक  दैनिक
 सेवा  का  प्रचालन  कर  रहो  मार्ग  वितरण  संबंधी  मार्गदर्शी
 मसिद्धान्ों  के  अनुपालन  के  आधार  जिनमें  मार्गों  की  कुछ  विशिष्ट
 श्रेणियों  में  न्यूनतम  प्रचालनों  की  व्यवस्था  यातायात  मांग  और  वाणिज्यिक
 व्यवहार्यता  के  आधार  पर  विश्ष्टि  स्थानों  के  लिए  विमान  सेवाएं  प्रदान
 करने  के  लिए  स्वतंत्र

 एअर  इंडिया  और  इंडियन  एयरलाइन्स  द्वारा
 विमानों  को  पटटे  पर  देना

 1208.  श्री  के०  येरननायडू  :  क्‍या  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  एआर  इंडिया  और  इंडियन  एयरलाइन्स  का  विचार  अपने
 चार  चार  विमानों  को  पटटे  पर  देने  हेतु  निविदाएं  आमंत्रित  करने  का

 यदि  तो  पटटे  पर  दिए  गए  विमानों  को  तेनात  करने

 हेत॒  विस्तृत  योजनाएं  क्‍या  और

 इन  प्रस्तावित  योजनाओं  को  कब  तक  अंतिम  रूप  दिए  जाने
 की  संभावना

 नागर  विमानन  मंत्री  शरद  :  एआअर  इंडिया
 तथ  गडियन  एयरलाइन्स  विमानों  को  ड्राइलीज  पर  लेने  की  योजना
 बना  रहे

 ये  विमान  कुल  प्रचालन  विमान-बेडें  का  एक  भाग  होंगे
 तथा  इन्हें  एयरलाइनों  के  मार्ग  नेटवर्क  पर  लगाया

 एआर  इंडिया  लिमिटेड  तथा  इंडियन  एयरलाइन्स  लिमिटेड
 के  निदेशक-मंडल  क॑  सम्मुख  सिफारिशों  को  रखे  जाने  से  पूर्व  विभिन्‍न
 पार्टियों  से  प्राप्त  कोटेशनों  की  जांच  तथा  मृल्याकंन  करने  की  आवश्यकता

 बौद्ध  तीर्थ  स्थलों  का  वायु  मार्ग  से  जोड़ा  जाना

 1209.  श्री  रामशकध्ल  :  क्‍या  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि

 *  कया  देश  में  पर्यटन  को  बढ़ावा  देने  हेतु  बौद्ध  तोर्थ  स्थलों
 को  वायु  मार्ग  से  जोड़ने  हेतु  कोई  योजना  सरकार  के  विचाराधीन  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 ;  क्या  उत्तर  प्रदेश  में  कुशीनगर  तथा  लुम्बिनी  को
 कयु  मार्ग  से  जोड़ने  की  कोई  योजना  और | |

 |
 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 नागर  विमानन  मंत्री  शरद  :  से  इस
 इंडियन  एयरलाइन्स  वाराणसी  और  लखनऊ  को  नियमित

 9  लिखित  उत्तर  194

 अनुसूचित  उड़ानें  प्रचालित  कर  रहे  हैं  जो  बौद्ध  तीर्थयात्रा  के  स्थानों
 के  लिए  गेटवे  मार्ग  वितरण  संबंधी  मार्गदर्शी
 सिद्धान्तों  के  अनुपालन  के  आधार  जिनमें  मार्गों  की  कुछ  विशिष्ट
 श्रेणियों  में  न्यूनतम  प्रचालनों  की  व्यवस्था  यातायात  मांग  और  वाणिज्यिक
 व्यवहार्यता  के  आधार  पर  विशिष्ट  स्थानों  के  लिए  विमान  सेवाएं  प्रदान
 करने  के  लिए  स्वतंत्र

 अन्तरराष्ट्रीय  हवाई  अड्डे

 1210.  श्री  त्रिचोलन  कानूनगो  :  कया  नागर  विमानन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 देश  के  कितने  हवाई  अड्डे  अन्तरराष्ट्रीय  हवाई  अड्डों  के
 ब्यौरा  क्या  है  ओर  ये  कब  से जज  के  +  आय  करे  के  अस्त  ८स रूप  म  काय  कर  रह  तत्सबधा

 इस  रूप  में  कार्य  कर  हहे

 हाल  हो  में  किन-किन  हवाई  अडडों  के  अन्तररगाष्ट्रीय
 रूप  में हवाई-अड॒डों  के  रू  उन्नयन  करने  की  घोषणा  की  गई  है

 यह  हवाई  अडडे  अन्तरराष्ट्रीय  हवाई  अडडों  के  रूप  में
 कब  मे  कार्य  करना  आरम्भ  कर  और

 अन्तरराष्ट्रीय  हवाई  अड्डों  की  घोषणा  किस  आधार  पर
 की  जाती

 नागर  विमानन  मंत्री  शरद  :
 चेनने  तथा  कलकत्ता  के  विमानपत्तन  काफो  समय  से  अन्तरराष्ट्रीय
 विमानपत्तन  के  रूप  में  कार्य  कर  रहे  1  1991  से  त्रिवेन्द्रम
 के  विमानपत्तन  को  अन्तरराष्ट्रीय  विमानपत्तन  घोषित  कर  दिया  गया

 गुवाहाटी
 तथा  नेदुम्बसेरी  में  नये  कोचोन  विमानपत्तन  को  हाल  ही  में  अन्तरराष्ट्रीय
 विमानपत्तन  घोषित  किया  गया

 गोवा  तथा  नये
 कोचीन  विमानपत्तन  से  अन्‍न्तरराष्ट्रीय  उड़ानों  का  प्रचालन  पहले  ही  किया
 जा  रहा  किसी  भी  एयरलाइन  ने  अभी  तक  गुवाहाटी  विमानपत्तन
 से  अन्तरराष्ट्रीय  प्रचालन  आरंभ  नहीं  किए

 अधिकांश  एयरलाइनें  अन्तरराष्ट्रीय  प्रचालनों  के  लिए
 मध्यम  क्षमता  वाले  लम्बी  रेंज  तथा  छोटी  क्षमता  वाले  लम्बी  रेंज  के
 विमानों  का  प्रयोग  करती  ये  विमान  9000  फूट  की  लम्बाई  वाले
 धावनपथ  पर  उतर  सकते  उन  विमानपत्तनों  को  अन्तरराष्ट्रीय  विमानपत्तन
 घोषित  किया  जाता  है  जहां  पर  एससीएलआर  तथा  एमसीएलआर  विमान
 के  लिए  सुविधाएं

 ।

 दूरभाष  केन्द्रों  का  विस्तार

 1211.  श्री  गिरधारी  लाल  भार्गव  :
 श्री  राजो  सिंह  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  राजस्थान  और  बिहार  में  अलग-अलग  संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तपन  :  ब्यौरा
 जिला-वार  कितने  दूरभाष  केन्द्रों  का  विस्तार  किया  गया  और  संलग्न  और  ॥  में  दिया  गया
 क्षमता  क्‍या

 जी
 क्या  सरकार  का  विचार  वर्ष  2000-200  और  2001-2002  ;  न्‍

 के  दौरान  देश  में  विशेषतः  राजस्थान  और  बिहार  में  मौजूदा  दूरभाष
 ब्यौरा  संलग्न  विवरण-॥  में  दिया  गया  है

 केन्रों  की  क्षमता  में  वृद्धि  करने  का  और  वर्ष  2000-2001  के  दौरान  देश  में  मौजूदा  एक्सचेंजों  की  क्षमता
 यदि  तो  राज्य-वार  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  में  वेद्धि  करने  के  लिए  आबंटित  निधियों  का  ब्यौरा  संलग्न

 अवधि  के  दौरान  इस  उद्देश्य  के  लिए  कितना  धन  आबंटित  किया  में  दिया  गया  वर्ष  2001-2002  के  लिए  योजना  को  अभी  अंन्तिम
 रूप  नहीं  दिया  गया

 राजस्थान  सरकिल  :-

 जिले  का  नाम  विस्तारित  रा  जोडी  गई  विस्तारित  जोडी  गई  विस्तारित  या  जोडी
 सं०  एक्सचेंजों  क्षमता  एक्सचेंजों  क्षमता  एक्सचेंजों  गई  क्षमता

 की  सं०  1997-98  की  सं०  1998-99  की  सं०  1999-2000
 1997-98  98-99  99-2000

 त  2  3  4  5  6  7  8

 1.  अजमेर  35  8276  42  17028  55  8956

 2.  अलवर  53  8548  55  12204  55  14304

 3.  बांसवाड़ा  16  2952  18  3224  18  4052

 4.  बारान  1904  10  1392  14  1600

 5.  बारमेड  26  3256  30  3956  ३4  3३620

 6...  भरतपुर  23  3260  24  5488  19  2240

 7.  भीलवाड़ा  32  3292  ३6  12708  25  5024

 8.  बीकानेर  28  6472  30  6192  -40  10536

 9.  बूंदी  16  1364  18  1604  14  4552

 10.  चित्रोड़गढ  28  2000  28  8566  30  2712

 11.  चुरू  25  2644  27  9688  35  8920

 12.  डौसा  23  3500  24  552  22.  4420

 13.  धोलपुर  6  1024  7  804  5  688

 14.  डुंगरपुर  12  1624  15  3032  Nn,  2408

 15.  हनुमानगढ़  20  4692  23  832.  ,  7  7572

 16.  जयपुर  63  18131  .  65  38641  7  29452

 17.  जैसलमेर  9  1144  8  1044  12  1728

 18.  जालौर  23  2076  24  4468  25  6368

 19.  झालावार  10  608  13  4292  10  488
 रझओओ.2..........हह>हन्‍ह>.__-+_तं+त_तऋतहतहनहनंनै_ै_न_______+_+++््््््प्पपपप/ै]



 r  प्रश्मों  के  9  1922  लिखित  उत्तर

 2  3  4  5  6  7  8

 ३8  740  38  ७७  9...  पद्ला

 झुनझुन 9232 42 8460 43 23204 करौली 0 4080 2984 कोटा 20 5604 20 29 नागौर 45 2872 48 9684 34 8764 पाली 60 6232 68 75 9536 राजसामंद 29 26 23 सवाई माधोपुर 2080 396 सीकर 50 9732 40 4088 32 9442 सिरोही 26 24 5604 28 3400 श्रीगगांनगर 50 46 8348 47 टोंक 20 22 उदयपुर 856 43 कुल 892 943 937 विवरण-॥ प्र सकिल :- जिले का नाम विस्तारित एक्सचेंजों की सं० जोड़ी गई क्षमता 98-99 99-00 98-99 99-00 2 3 4 5 6 7 8 भोजपुर 6 8 400 2384 बक्सर 4 8 4 ३84 504 भागलपुर 22 3480 2768 4464 बंका 6 8 9 776 664 शरण 7 9 ३6७40 गोपालगंज 3 2 6 436 304 सिवान 5 3 व 756 2992 पालमू 7 5 2928 गढ़वा 3 4 6 920 दरभंगा 3496 5008 मधुबनी 5 6042
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 1  2  3  4  5  6  7  8

 12.  समस्तीपुर  10  6  13  1064  2800  1176

 13.  धनबाद  5  9  8  1084  8592  6664

 14.  बोकारो  2  3  5  500  3496  3816

 15.  पक्र  2  2  3  280  888  480

 16.  साहिबगंज  2  3  6  160  680  576

 7.  गोड्डा  4  2  5  1360  128  1152

 18.  दुमका  6  4  व  1480  1328  64

 19.  देवघर  3  5  3  632  1064  816

 20.  गया  5  6  4  3152  3712  2992

 21.  औरंगाबाद  4  3  2  464  536  3000

 22.  जहानाबाद  3  4  2  856  440  3104

 23.  नवादा  8  6  3  852  488  2712

 24...  वैशाली  9  11  6  1000  2304  2400

 25.  हजारीबाग  11  12  8  1496  3120  4688

 26...  गिरिदोह  3  5  5  356  1032  1608

 27.  कोदरमा  2  5  7  ३04  848  1164

 28...  छतरा  ३3  2  64  ३360  400

 29...  वेस्ट  सिंघभूम  5  6  वत  1672  2256  3736

 30.  ईस्ट  सिंधभूम  8  5  13  17640  2912  5636

 31.  कटिहार  6  4  8  1124  1376  2304

 32.  किशनगंज  5  3  3  392  496  256

 33.  अरारिया  4  4  8  488  496  2308

 34.  पुर्निया  6  5  9  4092  1356  3748

 35.  खगरिया  2  5  7  280  1112  2776

 36.  बेगुसराय  2  4  6  280  1632  3520

 37.  वेस्ट  चम्पारन  5  6  7  1072  1752  2912

 38.  ईस्ट  चम्पारन  6  7  8  1428  1144  2956

 39.  मुंगेर  2  5  6  484  3096  4052

 40.  लखीसराय  2  3  6  488  ३64  2916

 a.  शेखपुरा  3  4  768  1024  448
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 ।  2  3  4  5  6  7  8

 42...  जमुई  4  5  5  3428  2568  848

 43...  मुजफ्फरपुर  7  8  6  3428  2568  848

 44...  सीतामाढ़ी  8  ३3  7  304  680  656

 45...  शेहर  2  2  3  304  15984  656

 46...  पटना  9  6  18  4032  736  3168

 47...  नालन्दा  4  6  7  960  736  7400

 48...  रांची  4  4  5  4824  648  7400

 50.  गुमला  4  4  5  456  648  992

 50.  लुहारदंगा  2  5  3  628  544  992

 32.  सहरसा  3  9  5  628  2888  4856

 3.  माधेपुरा  3  8  5  464  416  4856

 ५53...  सुपौल  4  3  6  992  1024  5976

 54...  रोहतास  6  6  6  2624  352  5976

 55...  भभुआ  8  3  5  728  352  7

 विवरण-॥  ।  2  186100

 एक्सचेंजों  के
 दौरान  देश  में  मौजूदा  टेलीफोन  12.  मध्य  प्रदेश  781700

 एक्सचेंजों  की  क्षमता  में  वृद्धि
 महाराष्ट्र  52600

 क्र  सर्किल  का  नाम  3  के  दौरान
 सं  क्षमता  में  प्रस्तावित  वृद्धि  पूर्वत्तर  52600

 ।  2  3  15.  उड़ीसा  353700

 16.  पंजाब  295800 2.  अंडमान/निकोबार  829200
 ५  17.  राजस्थान  295800

 2.  आंध्र  प्रदेश  829200
 ॥  18.  तमिलनाडु  288800
 |  3  असम  64200
 |  19.  उत्तर  प्रदेश  288800 ।  4.  बिहार  343800
 |  उत्तर  प्रदेश  257299

 5...  गुजरात  लि
 गज  20.  पश्चिम  बंगाल  137700

 6.
 हरियाणा  48500  23.  कलकत्ता  235000

 7.  हिमाचल  प्रदेश  93400  22.  चेन्नई  300000
 8.  जम्मू-कश्मीर  48500  23.  दिल्‍ली  235000

 9. कर्नाटक 584300 24... मुम्बई ३00000 केरल 378200 कुल 7235000
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 विवरण-।४

 2000-2001  के  दौरान  मौजूदा  एक्सचेंजों  की  क्षमता  में

 वृद्धि  करने  के  लिए  आबंटित  निधियों  का  ब्यौरा

 करोड़

 बजट  प्राककलन  प्रावधान  2000-2001  का  विवरण

 सर्किल  का  नाम  2000-2001

 1.  अंडमान  निकोबार  14.61

 2.  आंध्र  प्रदेश  1254.62

 3.  असम  124.88

 4...  बिहार  543.72

 5...  गुजरात  730.04

 हरियाणा  316.68

 हिमाचल  प्रदेश  140.39

 8.  जम्मू  कश्मीर  104.13

 9...  कर्नाटक  902.03

 10.  केरल  906.85

 11.  मध्य  प्रदेश  337.97

 12.  महाराष्ट्र  1274.57

 13.  पूर्वोत्तर  128.87

 4.  उड़ीसा  205.75

 15.  पंजाब  600.08

 16.  राजस्थान  489.09

 17.  तमिलनाडु  1444-40

 18.  उत्तर  प्रदेश  677-75

 19.  उत्तर  प्रदेश  404.83

 20.  पश्चिम  बंगाल  895.40

 21.  अन्य  यूनिट  0.00

 11496.66

 स्थानीय  कॉल  की  अवधि

 1212.  श्री  माणिकराव  होडल्या  गावित  :  क्या  संचार  मंत्री  यह
 बताने  की  करेंगे  कि  :

 2000  लिखित  उत्तर  204

 क्‍या  सरकार  का  विचार  स्थानीय  कॉल  की  अवधि  को
 3  मिनट  से  5  मिनट  तक  बढ़ाने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तपन  :  जी

 उपर्युक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 राष्ट्रीय  के  लिए  कालीकट
 उप-मार्ग  का  निर्माण

 1213.  श्री  के०  मुरलीघरन  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह
 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  -17  के  लिए  कालीकट  उप-मार्ग  के  निर्माण
 में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई

 क्या  कालीकट  उप-मार्ग  परियोजना  जो  दो  दशक  पहले

 शुरू  की  गई  के  निर्माण  कार्य  में  विलंब  हुआ  और

 यदि  तो  कालीकट  उप-मार्ग  को  कब  पूरा  कर  दिये
 जाने  की  संभावना

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  हुक्मदेव  नारायण
 :  और  कालीकट  बाइपास  का  निर्माण  चार  चरणों

 में  करने  का  प्रस्ताव  अरापूजा  पुल  को  छोड़कर  जिसके  200!
 तक  पूरे  हो  जाने  की  उम्मीद  है  पूरा  हो  गया  धनराशि  की
 कमी  के  कारण  चरण  ॥,॥  और  का  निर्माण  कार्य  प्रचालर
 और  हस्तांतरण  ओ  स्कीम  के  अंतर्गत  करने  का  प्रस्ताव
 इसके  लिए  तकनीकी-साध्यता  अध्ययन  किया  जा  रहा

 चूंकि  यह  कार्य  तकनीकी  साध्यता  स्तर  पर  इसके  पूर
 होने  की  तारीख  बता  पाना  अभो  संभव  नहीं

 पोलियो  के  मामले

 1214.  श्री  दानवे  रावसाहेब  पाटील  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार
 कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  देश  के  विभिन्‍न  राज्यों  में  विशेषकर  महाराष्ट्र  में  पोलियो
 के  अनेक  मामलों  का  पता  लगा

 यदि  तो  राज्य-वार  और  संघ  राज्य  क्षेत्र-वार  तत्संबंध॑
 ब्यौरा  क्‍या

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  राज्य-वार  और  सं

 राज्य  क्षेत्र-वार  पोलियो  के  इलाज  और  इसका  पता  लगाने  हेतु  राज्यों
 को  कुल  कितनी  श्वनराशि  जारी  की

 क्या  देश  में  अभियान  के  माध्यम  से  पांच  वर्षों  से  का
 उम्र  के  बच्चों  को  अतिरिक्त  खुराक  दी  जाएगी  अथवा  दी  जा  चुकी
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 थदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता
 :

 पोलियो  की  पहचान  किए  गए  मामलों  की  राज्यवार  एवं
 संघ  राज्य  क्षेत्रवार  सूची  विवरण  के  रूप  में  संलग्न

 केद्ध  सरकार  विशिष्ट  रूप  से  पोलियो  की  पहचान  एवं
 उपचार  के  लिए  निधियां  प्रदान  नहीं  पोलियो  के  मामलों  की
 देशभर  में  पहचान  के  लिए  राष्ट्रीय  पोलियो  निगरानी  परियोजना  का  गठन
 दाताओं  की  निधियों  से  किया  गया  यह  परियोजना  विश्व  स्वास्थ्य
 संगठन  द्वारा  संचालित  की  जा  रही  मामलों  की  पहचान  तथा  परियोजना

 जिसमें  देश  भर  में  120  निगरानी  चिकित्सा  अधिकारी  सम्मिलित

 के  रखरखाव  पर  व्यय  का  वहन  सीधे  इस  परियोजना  के  अन्तर्गत
 किया  जा  रहा  पोलियो  के  मामलों  का  उपचार  संबद्ध  राज्य  सरकारों
 द्वारा  संचालित  स्वास्थ्य  सुविधाओं  में  किया  जाता

 और  नैमी  प्रतिरक्षण  कार्यक्रम  के  अतिरिक्त

 तीव्रोकृत  पल्‍स  पोलियो  कार्यक्रम  2000-2001  के  दौरान  जारी
 इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  अपेक्षाकृत  रोगों  के  उच्च  बोझ  वाले  राज्यों
 पर  जोर  देते  राष्ट्रव्यापी  दौरों  तथा  उप-राष्ट्रीय  दौरों  दोनों  सहित
 पल्स  पोलियो  प्रतिरक्षण  के  अनेक  दौर  कार्यनीति  के  ब्यौरे  को
 अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा

 प्रश्न  नहीं

 विवरण

 1998,  1999  एवं  2000  (8/7/2000)  के  दौरान  पुष्टि
 किए  गए  के  राज्यवार  मामले

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र

 दृशरा क्राचअजलप

 2: उज्रफारशनयाक

 रथ न
 ५

 कर

 क्र  पुष्टि  किए  गए  मामले
 का  नाम  जपह”पफ/)पयथपंिहए७पणएणएइणए/णए७/ःय.ःः

 98  99  00

 |  2  3  4  ४5

 1  अण्डमान  और  निकोबार  0  0  ०
 ट्वीप  समूह

 आश्र  प्रदेश  96  21  0

 अरूणाचल  प्रदेश  0  0  0

 1  0  0

 158  123  31

 1  2  0

 त  0  0

 5  0  0
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 1  2  3  4  5

 9...  दिल्‍ली  47  73  ०

 10.  गोवा  2  0  ०

 11.  गुजरात  162  9  1

 12.  हरियाणा  39  19

 13.  हिमाचल  प्रदेश  ०  |  0

 14.  जम्मू  व  कश्मीर  0  0  0

 1s.  कर्नाटक  7  21  1

 6.  केरल  0  0  0

 17.  लक्षद्वीप  0  0  0

 18.  मध्य  प्रदेश  107  17  2

 19.  महाराष्ट्र  121  18  ३3

 20.  मणिपुर  0  0  ०

 21.  मेघालय  ०0  ०  ०0

 22...  मिजोरम  0  0  0

 23...  नागालैण्ड  0  0  |

 24...  उड़ीसा  49  0

 25.  पांडिचेरी  2  0  0

 26...  पंजाब  9  4  0

 27...  राजस्थान  62  18  ०

 28...  सिक्किम  0  0  0

 29.  तमिलनाडु  भर  7  0

 30.  त्रिपुरा  .  0  0  ०

 31.  उत्तर  प्रदेश  881  773  42

 32.  पश्चिम  बंगाल  26  3

 कुल  प्  1931.  1126  84

 वन्यजीव  संरक्षण

 1215.  श्री  रामचन्द्र  पासवान  :
 श्री  राम  नायडू  दग्गुबाटि  :
 श्री  चद्र  कांत  खरे  :

 क्या  पर्यावरण  एवं  बन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  वन्य  जीव  संरक्षण  के  संबंध  में
 किसी  नई  नीति  पर  विचार  करने  का
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 देश  में  राज्य  और  संघ  राज्य  क्षेत्र-वार  वन्य  जीव  संरक्षण
 डतु  गत  तोन  वर्षों  के  दौरान  कितनी  धनराशि  आबंटित  की

 कया  केन्द्र  सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि
 गज्य/संघ  राज्यों  को  आबंटित  धनराशि  उसी  प्रयोजनार्थ  खर्च  की  जा
 गही  है  के  लिए  कोई  तंत्र  स्थापित  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  यदि  तो
 इसके  क्‍या  कारण

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बाबू  लाल  :
 और

 देश  में  वन्य  जीवों  के  संरक्षण  के  लिए  भारत  सरकार
 द्वारा  विभिन्‍न  केन्द्रीय  प्रायोजित  स्कीमों  के  अंतर्गत  उपलब्ध  कराई  गई
 केन्द्रीय  सहायता  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  और  ॥  में  दिया  गया

 और  जिन  क्षेत्रों  के लिए  धनराशि  जारी  की  गई  है
 उनकी  नियमित  जाँच  एवं  क्षेत्र  निरीक्षण  भारत  सरकार  के  अधिकारियों
 द्वारा  की  जातो  है  जिनमें  क्षेत्रीय  उप-निदेशक

 >  शामिल  इसके  अतिरिक्त  और  धनराशि  जारी  करने  से  पहले
 सरकारों  को  उपयोगिता  प्रमाण  पत्र  प्रस्तुत  करने  पर  जोर  डाला

 जाता

 उद्यानों  और  अभयारण्यों  का  विकासਂ  योजना  के
 अतंर्गत  जारी  निधियां  रु०

 राज्य  1997-98.  1998-99  1999-2000

 त  2  3  4  5

 1.  आशमख्ध्र  प्रदेश  43.39  50.72  87.54

 2.  अरूणाचल  प्रदेश  27.953  57.91  50.983

 3.  असम  54.62  58.05  53.44

 4...  बिहार  6.00  शून्य  27.85

 5.  गोवा  शून्य  11.07  21.305

 6  गुजरात  17.005  13.80  22.105

 7.  हरियाणा  14.57  37.20  21.55

 8...  हिमाचल  प्रदेश  61.50  49.80  47.46

 9...  जम्मू  ओर  कश्मीर  _124-70  7.00  5.55

 10.  कर्नाटक  78.17  84.12  100.319

 11.  केरल  49.29  49.35  59.975

 12.  मध्य  प्रदेश  195.67  35.93  152.203

 31  2000  लिखित  208

 1  2  3  4  5

 13.  महाराष्ट्र  48.845  27.783  123.43

 14.  मणिपुर  13.50  19.64  13.28

 15.  मेघालय  शून्य  शून्य  शून्य

 16.  मिजोरम  13.48  8.45  12-30

 17.  गगालैण्ड  15.29  9.00  9.70

 18.  उड़ीसा  34.22  68.73  94.74

 9.  पंजाब  14.03  8.65  11.57

 20.  राजस्थान  82.34  89.52  66.54

 21.  सिक्किम  12.51  11.00  12.00

 22.  तमिलनाडु  61.284  74.63  61.18

 23.  त्रिपुरा  29.81  शून्य  19.97

 24.  उत्तर  प्रदेश  112.11  89.57  117.81

 25.  पश्चिम  बंगाल  69.69  72-96  55.20

 26.  अंडमान  एवं  निकोबार  20.56  शून्य  22.00
 द्वीप  समूह

 27.  चंडीगढ़  12.00  शून्य  28.00

 कुल  _1212.533  934.883  1298.00

 परियोजना  '”  योजना  के  अंतर्गत  जारी
 निधियां  रु०

 राज्य

 ह
 97-98  98-99.  1999-2000

 1  2  ३  4  5

 1.  आभनभ्ध्र  प्रदेश  10.70  18.01  18.495

 2.  अरूणाचल  प्रदेश  20.00  47.68  305.90

 3...  अमम  45.08  35  87.29

 4...  बिहार  ३6.75  153.99  165.952

 5.  कनटिक  25.00  69.34  167.079

 6...  केरल  34.95  39.19  43.665

 7.  मध्य  प्रदेश  137.778.  225.125..  332.160

 8...  महाराष्ट्र  60.53  110.74  134.765

 9...  मिजोरम  12.45  9.65  21.43



 ।  2  3  4  5

 40.  उड़ीसा  49.30  67.65  84.45

 11...  राजस्थान  149.885..  472.265...  222.595

 12...  तमिलनाडु  45.60  32.50  58.78

 13.  उत्तर  प्रदेश  125.012  199.75  234-23

 4.  पश्चिम  बंगाल  58.95  179.985  137.14

 कुल  807-985  1660.875  1749.162
 ह

 विवरण-॥

 योजना  के  अंतर्गत  जारी  निधियां
 रु०

 राज्य  1997-98  1998-99  1999-2000

 1.  आभनश्धर  प्रदेश  18.90  30.21  11.86

 2.  अरूणाचल  प्रदेश  -  10.08  19.303

 3.  असम  -  29.60  25.15

 4...  बिहार  न  40.00  26.00

 5.  कनटिक  51.79  40.00  85.00

 6...  केरल  76-87  143.40  63.55

 7...  मेघालय  12.31  न  20.68

 8...  नागालैण्ड  -  11.00  40.00

 9...  उड़ीसा  48.40  -  25.00

 10.  तमिलनाडु  30.60  69.28  48.21

 11.  उत्तर  प्रदेश  111.95  95.00  155.806

 2.  पश्चिम  बंगाल  84.72  78.44  76.011

 कुल  435.54  547.01  596.57

 बच्चों  में  अन्धापन

 1216.  श्री  प्रकाश  यशवन्त  अम्बेडकर  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार
 कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बच्चों  में  अन्धापन  बढ़  रहा

 यदि  तो  क्या  5  से  10  वर्ष  की  आयु  समूह  वाले
 बच्चों  को  दृष्टि  चली  जाती  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  उपच्ट
 कदम  उठाए  गए
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 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता
 :  और  बच्चों  में  दृष्टिहोनता  की  व्याप्तता  का  पता

 लगाने  के  लिए  कोई  राष्ट्रव्यापी  अध्ययन  नहीं  किया  गया

 बच्चों  में  दृष्टिहीनता  को  रोकने/नियंत्रित  करने  के लिए  उठाए
 गए  कदमों  में  शामिल

 1.  प्रारम्भिक  बाल्यावस्था  में  विटामिन  ए  -  की  खुराक

 2:  विद्यालय  जाने  वाले  बच्चों  में  अपवर्तक  विकारों  की  पहचान
 तथा  उन्हें  ठीक

 3...  कॉर्नियल  दृष्टिहीनता  के  उपचार  के  लिए  दान  किए  गए
 कार्निया  के  संग्रह  के  लिए  नेत्र  बैंकों  को  ममर्थन

 4...  चोटों  की  रोकथाम  सहित  सामान्य  नेत्र  की  देखरेख  पर
 सार्वजनिक

 उत्तर  प्रदेश  में  चिकित्सा  सुविधाएं

 1217.  श्री  रवि  प्रकाश  वर्मा  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  उन  जिलों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जहां  केन्द्र  सरकार
 स्वास्थ्य  योजना  के  अंतर्गत  चिकित्सा  सुविधा  उपलब्ध  कराई  जा  रही

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता
 :  अपेक्षित  सूचना  नीचे  दी  गई

 जिले  का  नाम  ओऔषधालयों  की  संख्या

 इलाहाबाद  9

 लखनऊ  9

 कानपुर  12

 मेरठ  __
 8

 ]

 नालको  हेतु  विस्तार  योजना

 1218.  श्री  प्रभात  सामन्तराय  :  क्‍या  खान  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  के  पास  नेशनल  एल्यूमिनियम  कंपनी  लिमिटेड
 के  विस्तार  हेतु  कोई  योजना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 नालको  के  विस्तार  में  किए  जाने  वाले  अतिरिक्त  निवेश
 का  ब्यौरा  क्‍या

 युवक  और  खेल  मंत्री  तथा  खान  मंत्री  सुखदेव
 सिंह  :  से  गए  :  ने  1996  में  16८>



 211  प्रश्नों  के

 करोड़  रुपए  1996  का  मूल्य  का  निवेश  करते  हुए
 नालको  की  बॉक्साइट  खानों  की  क्षमता  2.4  मिलियन  टन  प्रति  वर्ष
 से  बढ़ाकर  4.8  मिलियन  टन  प्रति  वर्ष  करने  और  उड़ीसा  में  दामनजोडी
 स्थित  नालको  को  एल्यूमिना  शोधनशाला  की  क्षमता  को  0.8  मिलियन
 टन  से  बढ़ाकर  1.575  मिलियन  टन  प्रतिवर्ष  करने  की  विस्तार  योजना
 को  अनुमोदित  किया  सरकार  द्वारा  अनुमोदन  देने  की  तारीख  से
 5  महीनों  के  अन्दर  इस  परियोजना  का  क्रियान्वयन  किया  जाना
 सरकार  ने  1998  में  2062  करोड  रुपए  1997  का
 मूल्य  का  निवेश  करते  हुए  उड़ीसा  नालको  के  अंगुल  स्थित
 एल्यूमिनियम  प्रगालक  की  क्षमता  को  230,000  मिलियन  टन  प्रतिवर्ष
 से  बढ़ाकार  345000  मिलियन  टन  प्रतिवर्ष  करने  तथा  नालको  के  ग्रहीत
 विद्युत  संयंत्र  की  क्षमता  को  720  मेगावाट  से  बढ़ाकर  840  मेगावाट
 करने  संबंधी  नालको  की  विस्तार  योजना  को  भी  अनुमोदित  कर  दिया

 सरकार  द्वारा  अनुमोदन  देने  की  तारीख  से  5  महीने  के  अन्दर
 इस  परियोजना  का  क्रियान्वयन  किया  जाना

 सी०जी०एच०एस०  लाभार्थियों  को  सीपीएपी
 मशीन  उपलब्ध  कराने  की  व्यवस्था

 1219.  डा०  एस०  वेणुगोपाल  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उनका  मंत्रालय  उन  सीजीएचएस  लाभार्थियों  को  सोपीएपी
 मशीन  का  मूल्य  अदा  करने  से  इनकार  कर  रहा  है  जो  स्‍लीप  अपनीया
 सिंड्रोम  नींद  की  गड़बडी  से  पीडित  हैं  जबकि  विशेषज्ञ  चिकित्सकों
 ने  इस  बीमारी  के  संबंध  में  स्पष्ट  सलाह  दे  रखो  है  कि  यदि  इसका
 तुरन्त  सही  इलाज  न  किया  गया  तो  यह  जानलेवा  हो  सकती

 यदि  तो  केन्द्र  सरकार  के  मंत्रालय/विभाग  के  पास

 ऐसे  कितने  अनुरोध  लंबित  पडे  हैं/अस्वीकृत  किए  गए  हैं  और  ये  कितने
 समय  से  लम्बित  पडे  हैं  और  किस  वर्ष  अस्वीकृत  किए

 कया  श्रम  मंत्रालय  द्वारा  लागू  कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना
 के  तहत  सोीपीएपी  मशीन  को  सुविधा  उपलब्ध  कराई  जा  रही

 यदि  तो  सीजीएचएस  लाभार्थियों  को  यह  सुविधा  नहीं
 जाने  के  क्‍या  कारण

 क्या  सरकार  का  विचार  उन  सीजीएचएस  लाभार्थियों  को
 उक्त  मशीन  उपलब्ध  कराने  का  है  जो  इस  बीमारी  से  पीड़ित  हैं  या
 इस  जानलेवा  बीमारी  के  शिकार  रोगियों  को  उनके  भाग्य  पर  छोड
 दिया  जाना

 यदि  तो  सीजोीएचएस  लाभार्थियों  को  उक्त  सुविधा
 उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  को  गई  है/प्रस्तावित

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता
 :  जहां  तक  नीति  का  संबंध  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य

 योजना  के  लाभार्थियों  को  सी०पी०ए०पी०  मशीन  मंजूर  नहीं  की  जाती
 है  क्योंकि  यह  एक  अस्पताल  उपकरण  है  और  इस  प्रयोजन  के
 गठित  विशेषज्ञों  की  समिति  ने  इसे  घरेलू  उपयोग  के  लिए  संस्तुत  नहीं
 किया

 सात  मामले  अर्थात  1996  में  1997  में  1998
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 में  एक  और  2000  में  दो  मामले  लम्बित  एक  मामले  को  2000
 में  नामंजूर  कर  दिया  गया

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना  के  अंतर्गत  सी०पी०ए०पी०
 मशीन  सुविधा  की  व्यवस्था  नहीं  को  जाती  है  सामान्य  नीति
 के  रूप  में  उपचार  करने  वाले  विशेषज्ञों  ट्वारा  संस्‍्तुत  सहायक  उपकरणों
 को  रोगियों  को  उपलब्ध  कराया  जाता

 1997  में  विशेषज्ञों  की  समिति  ने  विचार  व्यक्त  किया  था
 कि  सी०पी०ए०पी०/बी०आई०पी०ए०पी०  यूनिटों  का  उपयोग  घर  पा
 किया  जाना  जटिल  है  और  सामान्यतः  इसे  चिकित्सीय  पर्यवेक्षण  में  हो
 उपयोग  किया  जाता  इसे  घर  पर  उपयोग  के  लिए  संस्तुत  नहों
 किया

 यह  प्रश्न  नहीं

 चंडीगढ़  के  भंडार  में  गबन

 1220.  श्री  रामजी  मांझी  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  चंडीगढ़  के  भंडार  में  बहीखातों  =

 गड़बड़ी  के  फलस्वरूप  वर्ष  1997  के  दौरान  भंडार  में  3.55  लाख
 रुपयों  के  गबन  का  पता  चला

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  मामले
 क्या  कार्रवाई  को  गई

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता
 :

 और  केद्धीय  जांच  ब्यूरो  की  सिफारिशों  पर  संस्था
 के  दोषी  अधिकारियों  के  विरुद्ध  विभागीय  जांच  शुरू  की  गई  एव
 दोषी  अधिकारी  के  विरुद्ध  न्यायालय  में  कानूनी  कार्रवाई  करने  की  स्वीकृति
 भी  केन्द्रीय  जॉच  ब्यूरो  को  दे  दी  गई

 इंटरनेशनल  इंटरनेट  गेटवे  एक्सचेंज

 1221.  डा०  एन०  वबेंकटस्वामी  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बता

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विदेश  संचार  निगम  लि०  को  कितने  इंटरनेशनल  इंटरे
 गेटवे  एक्सचेंज  खोलने  की  अनुमति  मिली  और

 ये  एक्सचेंज  कहां-कहां  स्थापित  किए  जाएंगें  और  प्रतर

 एक्सचेंज  की  क्षमता  कितनी
 |

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तपन  :  (=)
 विदेश  संचार  निगम  लि०  फ

 तथा  बैंगलौर  शहरों  में  अपने  गेटवे  के  माध्यम  से  इन्टरनेट  सेवा

 ऑपरेट  कर  रहा  इस  समय  कुल  क्षमता  12,00,000  उप
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 की  जिसे  आवश्यकता  होने  पर  बढ़ाया  जा  सकता  ब्यौरा  निम्नानुसार

 एक्सचेंज  उपभोक्ता  संस्थापित  क्षमता

 मुंबई  5,00,000

 नई  दिल्ली  2,00,000

 पुणे  1,00,000

 चेलई  2,00,000

 कलकक्ता  1,00,000

 बैंगलौर  1,00,000

 कल
 ः

 का  12,00

 का  संरक्षण

 1222.  श्री  राम  नायडू  दग्गुबाटि  :
 श्री  माधवराव  सिंधिया  :
 श्री  सुशील  कुमार  शिंदे  :
 श्रीमती  रेणुका  चौधरी  :

 क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हाल  हो  में  विभिन्न  आरक्षित  वनों  और  अभ्यारण्यों
 में  शेर  और  चोतों  जैसे  के  बारे  में  कोई  गणना
 की  गयी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कया  इनकी  संख्या  में  कोई  कमी  पायो  गयो

 यदि  तो  इनको  संख्या  कहां  तक  कम  हुई  है  और
 प्रत्येक  प्रजाति  की  संख्या  क्‍या  और

 वन्य  जीवों  विशेषकर  को  प्रभावी  रूप  से

 का
 रखने  और  इनकी  वृद्धि  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव

 ...  पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बाबू  लाल  :
 बाघों  और  चीतों  के  संबंध  में  आखिरी  बार  गणना  1997  में

 शेरों  के  मामले  में  1995  में  की  गई

 |

 वर्ष  1995  की  गणना  के  अनुसार  शेरों  की  संख्या  304
 अलग-अलग  राज्यों  में  बाघों  एवं  चोतों  को  संख्या  में

 दी  गई

 प्रश्न  नहीं

 बाघों  के  प्रभावी  संरक्षण  और

 वृद्धि  करने  के  लिए  किए  गए  उपाय  विवरण-॥  में  दिए  गए
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 राज्यों  का  नाम  तेंदुए  बाघ

 1993  1997  1993  1997

 1.  तमिलनाडु  138  110  97  62

 2...  महाराष्ट्र  417  431  276  257

 3.  पश्चिम  बंगाल  108  एन.आर  335  361

 4...  कनटिक  455  305  350

 5.  बिहार  203  137  103

 6  असम  246  325  458

 7.  राजस्थान  475  474  64  58

 8.  मध्य  प्रदेश  1700  1851  912  927

 9.  उत्तर  प्रदेश  71  1412  465  475

 10.  आंध्र  प्रदेश  152  138  197  71

 11.  मिजोरम  49  28  28  12

 12.  गुजरात  772  832  5  त

 13.  गोवा  दमन  व  द्वीव  31  25  3  6

 14.  उड़ीसा  378  412  226  194

 कुल  3375...  3435

 15.  कंरल  16  57  एन.आर

 16.  मेघालय  53  एन.आर

 17.  त्रिपुरा  एन.आर

 18.  नागालैंड  न  83...

 19.  अरूणाचल  98  180  एन.आर

 20.  सिक्किम  -  2  एन.आर

 21.  हरियाणा  25  -  -

 22.  हिमाचल  प्रदेश  821  -  -

 23.  दादर  व  नगर  15  15  -  -

 हबेली

 कुल  6828  5738  375 ऊ

 एन.आर.-राज्यों  द्वारा  सूचित  नहीं  किया



 215  प्रश्नों  के

 विवरण-॥

 भारत  सरकार  द्वारा  बाघों  की  सुरक्षा  के  लिए  उठाए  गए  कदम

 राष्ट्रीय  स्तर  :

 1.  सीमा  राजस्व  भारत-तिब्बत  सीमा
 सीमा  सुरक्षा  केन्द्रीय  रिजर्व  पुलिस  तट
 राज्य  उप  वन्यजीव  परिरक्षण  तथा  वैज्ञानिक
 संगठन  जैसे  कि  भारतीय  प्राणि  एवं  वनस्पति  सर्वेक्षण  जैसी
 प्रवर्तन  एजेंसियों  के  साथ  वन्यजीवों  के  चोरी-छिपे  शिकार
 तथा  अवैध  व्यापार  के  नियंत्रण  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  समन्वय
 समिति  की

 वन्यजीव  उत्पादों  के  व्यापार  एवं  तस्करी  को  रोकने  में  उपर्युक्त
 विभागों  को  सुग्राही  बनाने  के  लिए  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  एवं
 कार्यशालाएं  आयोजित  की  गई

 वन्यजीव  उत्पादों  कौ  तस्करी  को  रोकने  के  प्रयासों  में  बेहतर
 समन्वय  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सचिव  एवं

 विशेष  सचिव  सी०बो०आई०  तथा
 केन्द्रीय  उत्पाद  एवं  सीमा  शुल्क  बोर्ड  के  प्रतिनिधि

 क  साथ  एक  विशेष  समन्वय  समिति  बनाई  गई

 सशस्त्र  संचार  नेटवर्क  तथा  उद्यान  प्रबंधों  के
 बोच  समन्वय  सहित  सुरक्षा  अव-संरचना  को  सुदृढ़  करने
 के  लिए  राज्य  सरकारों  को  केन्द्रीय  सहायता  दी  जा  रही

 चोरी-छिपे  शिकार  का  पता  लगाने  तथा  उसकी  सूचना  देने
 के  लिए  उत्कृष्ट  कार्य  एवं  बहादुरी  के  कार्य  के  लिए  पुरस्कार
 देने  की  स्कोमें  शुरू  की  गई

 राज्य  सरकारों  को  सतर्कता  बढ़ाने  तथा  गश्त  तेज  करने
 की  सलाह  दी  गई

 वन्यजीव  संरक्षण  के  प्रयासों  में  सरकार  की  सहायता  के

 लिए  गेर-सरकारी  संगठनों  तथा  अन्य  को  शामिल  करने
 के  लिए  जन-जागरूकता  कार्यक्रता

 बाघ  के  अंगों  तथा  उत्पादों  क॑  व्यापार  मार्गों  का  पता  लगाने
 में  संस्थाओं  तथा  गैर-सरकारी  संगठनों  के  कार्यक्रमों  कौ
 सहायता  करना  तथा  बाघ  के  अंगों  तथा  उत्पादों  के  लिए
 एक  न्यायिक  अभिनिर्धारण  संदर्भ  मैनुअल  तैयार

 राज्य  सरकारों  को  क्षेत्रों  पर  जैविक  दबाव  कम  करने  हेतु
 उनके  पारस्-विकास  के  लिए  निधियां  प्रदान  की  जा  रहो

 बाघ  परियोजना  क्षेत्रों  में  स्थान  विशिष्ट  विशेष

 व्यापार  पर  नियत्रण  रखने  के  लिए  पूरे  देश  में  विशेष  स्ट्राइक

 चन्यजोब  व्यूथार  नियंत्रण  व्यरों  का
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 अन्तरराष्ट्रीय  स्तर  :

 1.  घों  के  संरक्षण  से  संबंधित  अन्तरराष्ट्रीय  मामलों  के  समाधान
 के  लिए  बाघ  रेंज  देशों  का  एक  मंच  अर्थात  विश्व  बाघ
 मंच  के  सृजन  के  लिए

 2...  ट्रान्स  बाउन्डरी  व्यापार  को  नियंत्रित  करना  तथा  बाघ  संरक्षण
 में  परस्पर  सहयोग  करना  :-

 (i)  चीन  के  साथ  एक  प्रोटोकोल  पर  हस्ताक्षर  किए  गए

 (॥)  महामहिम  की  नेपाल  सरकार  के  साथ  एक  समझोता
 ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  किए

 (॥)  बंगलादेश  के  साथ  बातचीत  शुरू  की  गई

 3.  बाघ  के  अंगों  और  उत्पादों  के  अवैध  व्यापार  को  रोकने
 के  लिए  साइटस  के  कई  संकल्पों  को  भारत  की  पहल
 पर  अपनाया  गया

 4...  सहस्त्राब्दि  बाघ  कांफ्रेंस  मार्च  1999  में  की  गई
 थी  कांफ्रेंस  घोषणा  में  राष्ट्रीय  और  अन्तरराष्ट्रीय  स्तर  पर
 अनेक  कार्यों  के  सुझाव  की  घोषणा  को

 जे०एन०पी०  का
 के  रूप  में  विकास

 श्री  माधवराव  सिंधिया  :
 श्री  सुशील  कुमार  शिंदे  :
 श्रीमती  रेणुका  चौधरी  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 1223.

 क्‍या  देश  के  पहले  जवाहर  लाल  नेहरू
 पत्तन  में  कंटेनरों  को  लाने  ले  जाने  के  लिए  अधिक  गहरी  नौवहा

 सुविधाएं  उपलब्ध  कराकर  उसे  मुख्य  पत्तन  बनाने  की  कोई
 योजना

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  विशेषताएं  कया  अनुमानित
 लागत  कितनी  है  और  यह  किस  स्थान  पर  स्थित

 इस  संबंध  में  अभी  तक  कया  प्रगति  हुई

 क्या  इस  परियोजना  में  निजी  क्षेत्र  की  सहभागिता  पर  भी

 विचार  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  हुक्मदेव  नारायग

 :  से  जी  जवाहर  लाल  नेहरू  पत्तन  के  नौचाला
 चैनल  और  हार्बर  को  गहरा  करने  के  लिए  कार्यान्वित  कौ  जाने  वाली

 विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  को  तैयार  करने  की  योजना  बनाई
 परियोजना  की  लागत  का  मौटे  तौर  पर  600  करोड़  रु०  का  अनु्मा
 लगाया  गया  परियोजना  रिपोर्ट  को  तैयार  करने  की  स्वीकृति  की

 प्रस्ताव  सक्षम  प्राधिकारी  को  प्रस्तुत  किया  गया
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 और  .(2)  चैनल  और  हार्थर  को  गहरा  करने  की  परियोजना
 निजी  क्षेत्र  की  सहभागिता  का  कोई  इरादा  नहीं  क्षमता

 वृद्धि  करने  में  निजी  क्षेत्र  की  सहभागिता  की  अपेक्षा  की  गई
 ही  बर्थों  का एक  नया  कंटेनर  टर्मिनल  निर्माण  प्रचालन  और  हस्तातंरण
 बी  ओ  के  आधार  पर  तैयार  हो  चुका  है  और  पूरी  तरह  प्रचालित

 ।

 व

 मु

 पशरिचम  बंगाल  में  राष्ट्रीय
 राजमार्गों  का  विस्तार

 |  1224.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री

 धह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 |  क्‍या  के  पास  पश्चिम  बंगाल  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों
 के  विस्तार  की  कोई  योजना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  उद्देश्य  के
 लिए  कितनी  धनराशि  निश्चित  की  गयी

 क्या  सरकार  ने  उक्त  राज्य  में  सड़कों  की  स्थिति  का  अध्ययन
 करने  हेतु  किसी  दल  का  गठन  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  हुक्मदेव  नारायण
 :  पश्चिम  बंगाल  में  किसी  नए  राष्ट्रीय  राजमार्ग  की

 घोषणा  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 प्रश्न  नहीं

 जी

 प्रश्न  नहीं

 यूनानी  मेडिकल  कलकत्ता
 को  सम्बद्ध  करना

 ही
 125.  श्रीमती  रीना  चौधरी  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यूनानी  मेडिकल  कलकत्ता  को  किसी
 विश्वविद्यालय  के  साथ  सम्बद्ध  किया  गया

 .  यदि  तो  उक्त  विश्वविद्यालय  का  नाम  क्‍या  है  और
 उसे  किस  वर्ष  उसके  साथ  सम्बद्ध  किया

 कया  सेन्ट्रल  कांउसिल  आफ  इंडियन  मेडिसिन  द्वारा  उसे
 मान्यता  प्राप्त  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता
 :  और  यूनानी  मेडिकल  कलकत्ता

 गलय  से  शैक्षणिक  सत्र  1998-99  से  संबद्ध

 और  केन्द्रीय  भारतीय  चिकित्सा  परिषद  ने  कॉलेज  को

 कामिल-ए-तिब-ओ-जारहट  कोर्स  संचालित  करने  को
 अनुमति  दी
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 हज  तीर्थयात्रियों  को  उपहार

 1226.  श्री  जी०एस०  बसवराज  :  क्या  नागर  विमानन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गत  वर्ष  के  दौरान  एअर  इंडिया  को  लाभहानि  रहित
 आधार  पर  हज-तीर्थयात्रियों  को  लाने  ले  जाने  का  कार्य  सौंपा  गया

 यदि  तो  क्‍या  अनाधिकृत  तौर  पर  सभी  तीर्थयात्रियों
 को  उपहार  और  देने  के  कारण  एअर  इंडिया  को  70
 करोड़  रुपए  का  घाटा

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  अनधिकृत  उपहारों  के  मामले
 की  जांच  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  मामले  में
 क्या  कार्वाई  की  गई

 नागर  विमानन  मंत्री  शरद  :  जी

 हज  चार्टर  उड़ानों  से  यात्रा  कर  रहे  हज  तोर्थ
 यात्रियों  को  छाते  तथा  थैले  देना  एक  नियमित  प्रक्रिया  है  और  इस
 पर  होने  वाले  खर्च  का  वहन  अब  सरकार  द्वारा  किया  जाता

 और  ये  प्रश्न  नहीं

 संयुक्त  वन  प्रबंधन

 1227.  श्री  विजय  हान्दिक  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1990  में  संशोधित  संयुक्त  वन  प्रबंधन  संबंधी
 दिशा-निर्देशों  को  सभी  राज्यों  में  क्रियान्वित  किया  गया  और

 यदि  तो  क्‍या  चालू  दशक  के  दौरान  अतिरिक्त  वन
 क्षेत्र  की  उपलब्धि  और  घटती  वन  सम्पदा  के  कारणों  के  संदर्भ  में
 वन  संरक्षण  कार्यक्रम  में  जनता  की  भागीदारी  का  आकलन  किया  गया

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बाबू  लाल  :
 और  राष्ट्रीय  1998  के  प्रावधानों  के  अनुसार  भारत

 सरकार  ने  संयुक्त  वन  प्रबंधन  के  अन्तर्गत  अवक्रमित  वन  भूमियों  की
 बहाली  एवं  सुरक्षा  के  लिए  ग्रामीण  समुदायों  को  शामिल  करके  1

 1990  को  राज्य  सरकारों  को  दिशा-निर्देश  जारी  किए  गए
 अब  तक  22  राज्यों  ने  संयुक्त  वन  प्रबंधन  की  संव्मन्पना  को  स्वीकार
 किया  इस  संबंध  में  सरकारी  संकल्प  जारी  व्मਂ  2।
 2000  पुनरीक्षण  के  पश्चात  सरकार  ने  राज्य  को  संयुक्त  वन
 प्रबंधन  को  सुदृढ़  बनाने  के  लिए  नए  दिशा-निर्देश  किए  हैं  जैसाकि
 राज्य  सरकार  द्वारा  सूचित  किया  गया  अभी  तक  10249  मिलियन
 हैक्टेयर  बन  क्षेत्र  से  वन  प्रबंधन  के  अन्तर्गत  प्रबंधित  किया  जा  रहा
 है  और  36130  संयुक्त  वन  प्रबंधन  समितियां  22  राज्यों  में  गठित  को

 गई  हैं  यद्यपि  मौजूदा  दशक  में  कोई  मूल्यांकन  इस  दौरान  प्राप्त  किए
 गए  अतिरिक्त  वन  आवरण  के  क्षेत्र  के  संन्दर्भ  में  नहीं  किया  गया  है

 परन्तु  इस  दिशा  में  ऐसे  संकेत  मिले  वन  संपदा  के  कम  होने  के
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 मुख्य  कारण  हैं-बढ़ता  हुआ  जैवीय  झूम  खेती  और  बढ़े  हुए
 बाजार  मूल्यों  के  कारण  इमारती  लकड़ी  की  तस्करी  होना  फिर
 भी  सरकार  ने  इस  प्रक्रिया  को  बनाए  रखने  के  लिए  कदम  उठाए  हैं
 जिनमें  वनों  को  सुरक्षा  में  समुदायों  की  राज्य  वन  संरक्षण
 मशीनरी  का  सुदृढ़ोकरण  आदि  शामिल

 नानदेड  हवाई  अड्डा

 1228.  श्री  शिवाजी  माने  :  क्‍या  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  कई  वर्षों  से  नानदेड  से  कोई  उड़ान  नहीं  भरो

 गई

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 इस  हवाई  अड्डे  से  उड़ान  कब  से  शुरू  किए  जाने  की
 संभावना  और

 इस  हवाई  अड्डे  के  आधुनिकौकरण  हेतु  उपलब्ध  कराई
 गई  अथवा  कराई  जाने  वाली  धनराशि  का  ब्यौरा  क्‍या

 नागर  विमानन  मंत्री  शरद  :  से
 मार्ग  वितरण  संबंधी  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  के  अनुपालन

 के  आधार  जिनमें  मार्गों  की  कुछ  विशिष्ट  श्रेणियों  में  न्यूनतम  प्रचालनों
 को  व्यवस्था  यातायात  मांग  और  वाणिज्यिक  व्यवहार्यता  के  आधार
 पर  विशिष्ट  स्थानों  के  लिए  विमान  सेवाएं  प्रदान  करने  के  लिए  स्वतंत्र

 नानदेड  का  विमानपत्तन  महाराष्ट्र  राज्य  सरकार  का

 स्वयंसेवी  युवा  संगठनों  को  सहायता

 1229.  श्री  सी०पी०  राधाकृष्णन  :  क्‍या  युवक  कार्यक्रम  और
 खेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  स्वयंसेवी  युवा  संगठनों  क॑  लिए
 कितनी  योजनाएं  शुरू  की  और

 इन  संगठनों  को  राज्य-वार  कुल  कितनी  वित्तीय  सहायता
 उपलब्ध  कराई

 युवक  कार्यक्रम  और  खेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सैयद
 शाहनवाज  :  पिछले  दो  वर्षों  के  देश  में  इस
 प्रकार  की  कोई  भी  योजना  शुरू  नहों  की  गई

 प्रश्न  नहीं

 दोहरी  लेन  वाली  सड़क  का  उन्नयन

 230.  श्री  समर  चौधरी  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  विचार  त्रिपुरा  में  राष्ट्रीय  सहित
 सभी  एक  लेन  वाली  सड़कों  का  उन्नयन  करने  का  और

 उक्त  प्रस्ताव  को  कब  तक  क्रियान्वित  करने  और  पूरा  होने
 की  संभावना

 31  2000  लिखित  2१)

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  हुब्मदेव  नारद
 :  जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  केवल  राष्ट्रीय  राजमागे

 के  विकास  के  लिए  जिम्मेदार  है और  अन्य  सभी  सड॒कों  की  जिम्मेदार
 संबंधित  राज्य  सरकार  की  त्रिपुरा  में  सहित  सभी  राष्ट्र
 राजमार्गों  का  चरणबद्ध  रूप  में  दो  लेन  मानकों  में  उन्नयन  करने  का
 प्रस्ताव

 कोई  निश्चित  समय-सीमा  बता  पाना  संभव  नहीं  है  क्यों
 यह  निधियों  की  उपलब्धता  और  पारस्परिक  प्राथमिकता  पर  निर्भर  करो

 औषधीय  पादर्पों  हेतु  अतिरिक्त  भूमि

 1231.  श्री  एस०डी०एन०आर०  वाडियार  :  क्या  पर्यावरण  एं
 वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  औषधीय  गुणों  वाले  पादपों  क॑
 खेती  अतिरिक्त  हैक्टेयर  भूमि  में  कराने  का

 यदि  तो  किन-किन  राज्यों  में  औषधीय  गुणों  वाले  पार
 में  वृद्धि  लाने  का  प्रस्ताव

 उक्त  उद्देश्य  हेतु  केन्द्र  सरकार  द्वारा  नौंवी  योजना  के  दौए
 क्या  सहायता  दिए  जाने  का  विचार  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बाबू  लाल
 पर्यावरण  एवं  बन  मंत्रालय  द्वारा  2000-01  में  ओपध्धः

 पौधों  की  रोपाई  को  एक  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  के  रूप
 पहचान  की  गई  नौंवो  पंचवर्षोय  योजना  के  परियोजनाओं  के
 ''  औषधीय  पौधों  सहित  गैर-इमारती  लकडी  वनोत्पाद  का  संरक्षण  ए॑
 विकास  ”  टी  एफ  नामक  वर्तमान  स्कीम  के  तहत  एक  प्रायोगि
 आधार  पर  स्वीकृति  प्रदान  की  जा  रही

 यह  स्कीम  देश  के  सभी  राज्यों  में  क्रियान्वित  की  जा

 और  नर्वी  योजना  के  शेष  दो  वर्षों  के  लिए  वर्तमा
 एनटीएफपी  स्कीम  के  तहत  10  करोड़  रु०  अस्थायी  तौर  पर  निर्धाए
 किए  गए  इस  उद्देश्य  से  राज्यवार  आबंटन  नहीं  किया  गया
 अब  तक  2525  है०  भूमि  के  सुधार  के  लिए  419.16  लाख  ₹ए
 के  परिव्यय  से  सात  राज्यों  अर्थात्‌  आंध्र  हिमाचल  प्रद

 राजस्थान  तथा  सिक्किम  की  परियोजनाएं
 की  गई  अब  तक  140.14  लाख  रुपए  की  धनराशि  भी  जारी  भे

 जा  चुकी

 कोल्लम  बाइपास  का  निर्माण

 1232.  श्री  कोडीकुनील  सुरेश  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  फ्

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोल्लम  बाईपास  के  द्वितीय  चरण  के  निर्माण  हेतु  गे

 प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या
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 ।  प्रश्नों  के

 |  कोल्लम  बाईपास  पर  अब  तक  कल  किता  राशि  खर्च

 की  गई

 ४  कोल्लम  बाईपास  के  द्वितीय  चरण  के  निर्माण  के  लिए  कुल
 ;  कितनी  धनराशि  का  अनुमान  किया  गया  और

 इस  निर्माण  कार्य  में  विलम्ब  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 |.  जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  हुक्मदेव  नारायण

 |
 :  और  आर  ओ  बी  उपरि

 छोड़कर  कोल्लाम  बाइपास  के  चरण-॥  का  निर्माण  पूरा  हो  गया

 ।  आर  ओ  बी  शीघ्र  पूरा  करने  के  लिए  रेलवे  के  साथ  कार्रवाई
 जा  रही

 ।
 7)  चरण-॥  पर  2000  तक  5  करोड़  82  लाख  रु०

 |  व्यय  किए  गए
 पु
 |  छह  करोड  तेरह  लाख

 )  यह  विलंब  आर  ओ  बी  का  निर्माण  पूरा  होने  में  देरी  कं
 a  हट । व  ल्ज्प॑

 cf
 ट्ट

 ग्रामोण  और  शहरी  क्षेत्रों  में  टेलीफोन  लाइईरनें

 1233.  श्री  साहिब  सिंह  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 कोंगे  कि

 क्‍या  4000  शहरी  बस्तियों  और  5.75  लाख  ग्रामीण  बस्तियों
 .£  मे  प्रथम  श्रेणो  की  बस्तियों  में  25-30  प्रतिशत  जनसंख्या  ओर  बाकी -3

 दूसरी  श्रेणी  को  बस्तियों  में  रहती

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 '१)  ग्रामीण  और  शहरी  बस्तियों  में  प्रति  परिवार  टेलीफोन  कनेक्शन
 औसत  क्‍या

 कितनी  बस्तियों  में  टेलीफोन  सुविधा  नहीं  और

 तीन  और  पांच  वर्षों  के  भीतर  ग्रामीण  और  शहरी  बस्तियों

 नम  टेलीफोन  लाइनें  उपलब्ध  कराने  हेतु  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किये  गये

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तपन  :  और
 (@.  भारत  की  1991  कौ  जनगणना  पुस्तक  के  अनुसार  शहरी  जिलों

 कम्यों  को  संख्या  3768  है  और  देश  में  6  लाख  गांव  1991

 !

 शहरी  जनसंख्या  का  प्रतिशत  25.72%

 .  शहरी  और  ग्रामीण  स्थानों  में  प्रतिपरिवार  टेलीफोन  कनेक्शनों

 की  ओसत  संख्या  0.472  और  0.0397

 सभो  शहरी  जिलों/कस्बों  को  टेलीफोन  सुविधा  प्राप्त  है  और

 |.

 लाख  गांबों  में  से  3.7७  लाख  गांवों  के  पास  टेलीफोन  सुविधा

 यह  अनुमान  है  कि  2000-2003  के  दौरान  शहरी  क्षेत्रों
 ase  मोबाइल  फोन  सहित  लगभग  200  लाख  अतिरिक्त  टेलीफोन  कनेक्शन

 क्षेत्रों  में  उपलब्ध  कराए  जाएंगे  और  देश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 Po  लाख  टेलीफोन  कनेक्शन  उपलब्ध  कराए  जाएंगे  और  यह  अनुमान
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 है  कि  2000-2005  के  दौरान  मोबाइल  टेलीफोन  सहित  लगभग  363
 लाख  अतिरिक्त  टेलीफोन  कनेक्शनस  शहरी  क्षेत्रों  में  उपलब्ध  कराए
 जाएंगे  और  देश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  110  लाख  टेलीफोन  कनेक्शन
 उपलब्ध  कराए

 नुवाद

 केरल  में  कुरिआर  कुट्टी-करप्पारा  परियोजना

 1234.  श्री  टी०  गोविन्दन  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  को  केरल  सरकार  से  केरल  में  प्रस्तावित
 करिआरक॒टऔ-करप्पारा  बहुदददेशीय  परियोजना  को  पर्यावरणीय  स्वीकृति
 देने  के  मामले  पर  पुनर्विचार  करने  हेतु  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बाबू  लाल  :
 और  जी  केरल  राज्य  विद्युत  बोर्ड  ने  जुलाई  1999.

 में  एक  संशोधित  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  था  जिस  पर  विचार  नहीं  किया
 गया  था  क्योंकि  76.369  हैक्टेयर  वन  भूमि  को  अन्य  कार्यो  हेतु  प्रयोग
 का  यह  प्रस्ताव  मंत्रालय  द्वारा  बन  अधिनियम  1980  के  अंतर्गत
 पहले  ही  24.5.2000  को  नामंजूर  कर  दिया  गया

 सौर  ऊर्जा  प्रणाली  के  अंतर्गत  टेलीफोन

 1235.  श्री  सुरेश  रामराव  जाधव  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  देश  में  सौर  ऊर्जा  प्रणाली  पर  आधारित  टेलीफोन  सही
 ढंग  से  काम  नहीं  कर  रहे  हैं

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  में  विशेषकर  मराठवाडा  क्षेत्र
 उक्त  प्रणालों  की  जगह  स्थानीय  बेतार  लूप  प्रणाली  को  लाने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 सरकार  द्वारा  वर्ष  2001  तक  महाराष्ट्र  के  प्रत्येक  गांव  में
 टेलीफोन  लाइनें  प्रदान  करने  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रत्येक
 ग्राम  पंचायत  में  संचार  सेवा  केन्‍्द्रों/संचार  ढाबों  को  विकसित  करने  के
 लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तपन  :
 देश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ग्रामीण  सार्वजनिक  टेलीफोनों  हेतु  लगायी

 गयी  सोलर  टावर्स  प्रणालियों  का  कार्य  निष्पादन  बहुत
 अधिक  संतोषजनक  नहीं

 देश  में  सोलर  टावर  ए  आर  वीपीटीकी
 स्थिति  निम्नानुसार  है  :-

 (+)  चालू  किये  गये  एम  ए  आर  आर  की

 कुल  संख्या
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 (ii)  30.6.2000  की  स्थिति  के  अनुसार  दोषयुक्त  -43933
 एम  ए  आर  आर  की  कुल  संख्या

 और  सरकार  मरम्मत  न  किये  जाने  योग्य

 एम  ए  आर  आर  वी  पी  टी  के  स्थान  पर  डब्ल्यू  एल  एल  प्रौद्योगिकी
 स्थापित  करने  के  उपाय  कर  रही

 मराठवाड़ा  क्षेत्र  को  ।0  अदद  बी  एस  सी  तथा  80  अदद  बी

 एस  (40,000  आबंटित  की  गई  सभो  गौण  स्विचन  क्षेत्रों
 तथा  कम  दूरी  के  प्रभारण  क्षेत्रों  में  क्रमक  रूप  से  डब्ल्यू  एल  एल
 प्रणाली  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  50%

 एम  ए  आर  आर  वो  पी  टी  प्रतिस्थापित  कर  दिये  जाएंगे  और  शेष
 को  आगामी  वर्ष  में  प्रतिस्थापित  किया

 चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  देश  में  1000  पंचायत  संचार
 सेवा  केन्द्र  एस  एस  खोले  जाने  का  प्रस्ताव  ऐसे  ही
 1000  केन्द्र  वर्ष  2001-2222  के  दौरान  खोले  जाने  हेतु  प्रस्तावित

 चालू  वर्ष  के  दौरान  महाराष्ट्र  में  ऐसे  85  केन्द्र  खोले  जाने  का  लक्ष्य

 ]

 बिहार  में  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र

 1236.  श्री  राजो  सिंह  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  बिहार  सरकार  ने  वर्ष  2000-2001  क॑  दोरान  राज्य
 में  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  को  दशा  में  सुधार  हेतु  धनराशि  उपलब्ध
 कराने  का  अनुरोध  और

 यदि  तो  वर्ष  2000-2001  के  लिए  कितनी  धनराशि
 को  मांग  की  गई  और  इस  प्रयोजनार्थ  राज्य  को  कितनी  धनराशि  उपलब्ध
 कराई  गई

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता
 :  और  /  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम/बुनियादी  न्यूनतम

 सेवाओं  के  अंतर्गत  राज्य  सरकारें  प्रार्थामक  स्वास्थ्य  केन्द्र  स्थापित  ऋरतो
 हैं  ओर  उनका  रख-रखाव  करती  योजना  आयोग  इन  कार्यकलापों
 के  लिए  राज्य  सरकारों  को  आबंटन  करता  योजना  आयोग  ने  नीर्वी
 पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  बिहार  के  स्वास्थ्य  क्षेत्र  के  लिए  योजना
 परिव्यय  के  रूप  में  832  करोड  रुपए  का  आबंटन  नियत  किया  है
 जिसमें  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम/बुनियादी  न्यूनतम  सेवाओं  के  लिए
 आबंटन  शामिल

 राजस्थान  में  मूल्य  वर्धित

 1237.  प्रो०  रासा  सिंह  रावत

 कृपा  करेंगे  कि
 :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की

 राजस्थान  में  मृल्य  वर्धित  सेवाओं  को  लागू  करने  की  दिशा
 में  कितनी  प्रगति  हुई  हैं

 राज्य  में  ये  सेवाएं  कहां  दाहां  लागू  की  गयी

 31  2000  लिखित  उत्त

 राज्य  के  शेष  भागों  में  ये  सुविधाएं  कब  तक  प्रदान  ३
 दिये  जाने  की  संभावना

 सरकार  किस  प्रकार  मूल्य  वर्धित  सेवाओं  के  क्षेत्र  में  क
 कर  रही  गैर-सरकारी  कंपनियों  पर  नियंत्रण

 राजस्थान  में  ओप्टिकल  फाइबर  केबल्स  ;:
 बिछने  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  और  इस  पर  कितना  खर्च  हुआ
 और

 इस  कार्य  को  कब  तक  पूरा  कर  लिये  जाने  को  मभाव

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तपन  :  भागे
 पंजीकृत  कंपनियों  को  राजस्थान  में  निम्नलिखित  मूल्यवर्धित  दूरसंचार  मेतरः
 के  लिए  लाइसेंस  प्रदान  किया  गया  है  :-

 1.  सेल्यूलर  मोबाइल  टेलीफोन  सेवा

 रेडियों  पेजिंग  सर्विस  सेवा NO

 3.  सार्वजनिक  मोबाइल  रेडियों  ट्रंक्ड  सेवा

 4...  इन्टरनेट  सेवा

 उपर्युक्त  के  अखिल  भारतीय  आधार  पर  गा
 वीसेट  स्माल  अपरचर  सेटेलाइट  क्लोज्ड  यूजर  ग्रुप  पर
 डाटा  सर्विस  और  ई-मेल  सेवा  उपलब्ध  कररेः
 लिए  भारतीय  पंजीकृत  कंपनियों  को  लाइसेंस  प्रदान  किया

 राजस्थान  के  उन  स्थानों  जहां  लाइसेंस  धारक  कंपनिये  7
 विभिन्‍न  मूल्यवर्धित  दूरमंचार  सेवाएं  उपलब्ध  कराई  गई  हैं  का  क्िए
 संलग्न

 सेल्यूलर  मोबाइल  टेलीफोन  सेवा  के  मामले  प्राइवेट
 आपरेटरों  को  प्रदान  किए  गए  लाइसेंस  समझौते  के  जिला  मुख्

 |

 के  कम  से  कम  10%  को  प्रथम  वर्ष  में  शामिल  किया  जाए
 जिला  मुख्यालयों  के  50%  को  लाइसेंस  की  प्रभावी  तारीख  के
 वर्षों  के  भीतर  शामिल  किया  लाइसेंसधारकों  को  जिला  मुख्य
 के  बदले  में  एक  जिले  में  किसी  अन्य  शहर  को  शामिल

 अनुमति  भी  दी  गई  शामिल  किए  जाने  वाले  जिला  मुख्य
 कम्बों  का  चयन  तथा  जिला  मुख्यालयों  कस्बे  के  50%  से

 का  और  विस्तार  लाइसेंस  धारक  कम्पनियों  के  पास  जो  उनके  ढਂ

 निर्णय  पर  आधारित

 रेडियों  पेजिंग  सेवा  के  मामले  सर्किल  ऑपरेटरों  की  मे

 सेवा  क्षेत्र  विस्तार  तक  शामिल  करना  इस  शर्त  को  ए्‌ः
 करने  पर  जुर्माना  लगा  दिया  गया

 पब्लिक  मोबाइल  रेडियों  ट्रंकड  सर्विस  के  मामले  में  जयपुर  में

 सेवा  शुरू  की  गई  केवल  एक  प्राइवेट  ऑपरेटर  लाइसेंस  प्रा

 इन्टरनेट  सेवा  के  मामले  शामिल  करना  लाइसेंसधारी  के  रब

 निर्णय  पर  छोड़ा  जाता

 विभिन्‍न  मूल्य  वर्धित  दूरसंचार  सेवाएं  उपलब्ध  कण
 लिए  लाइसेंस  प्राप्त  कंपनियों  को  उनके  साथ  हस्ताक्षरित  लाइसेंस इसेंस  *
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 का  शर्तों  के  अनुसार  सेवा  उपलब्ध  करानी  होती  किसी  भी

 उल्लंघन  पर  लाइसेंस  करार  में  दी  गई  शर्तों  के  अनुसार  कार्रवाई  की

 3)  और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभापटल

 पा  रख  दी

 विवरण

 कु  मर्विस  का  नाम  शहरों  में  भारतीय  पंजीकृत
 मु  कंपनियों  द्वारा  सेवा  उपलब्ध  है

 34.  सेल्यूलर  माबाइल  टेलीफोन

 सर्विस
 श्री

 रामगंजमंडी  |

 शेंडियों  पेजिंग  सर्विस बज

 पब्लिक  मोबाइल  रेडियों  जयपुर
 टंक्ड  सर्विस

 र्ड्ज

 4  इटग्नेट  सर्विस  जोधपुर  ,

 थैलसीमिया  रोग

 ६.  1238.  श्री  जयप्रकाश
 :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री
 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  विभिन्‍न  राज्यों  में  विशेषकर  पश्चिम  बंगाल

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इसे  शुरू  में  ही  रोकत
 लिए  बबाह  से  पर्व  उक्त  रोग  संबंधी  परोक्षण  को  अनिवाय  बनाने

 हर

 यदि  तो  तत्संबंधों  ब्योग  क्‍या

 याद  तो  इसके  क्या  कारण  और

 मग्कार  द्राग  उक्त  रोग  के  निवारण  हेतु  क्या  कदम  उठाए
 क्र

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता
 :  भारतीय  आयुर्विज्ञान  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  3  केंद्रों

 कलकत्ता  में  किए  गए  अध्ययन  के  अनुसार  विभिन्‍न
 ले  में  जांचे  गए  12047  बच्चों  में  बेटा  थैलसीमिया  ट्रेट  की  व्याप्ता
 '  ब्म्बई  में  2.7  प्रतिशत  दिल्ली  में  5.5  प्रतिशत  और  कलकत्ता  में
 “2

 प्रतिशत  पाई  यह  बात  दावे  से  नहीं  कहो  जा  सकती
 £  थैलसोमिया  फैल  रहा

 से  अपेक्षित  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 9  1922  लिखित  उत्तर  226

 विवरण

 सरकार  ऐसे  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  कर  रही
 1.3.2000  से  भारतीय  आयुर्विज्ञान  अनुसंधान  परिषद  ने  थैलसीमिया  सिन्ड्रोमों
 का  सामुदायिक  आनुवंशिकी  परामर्श  और  निवारण
 नामक  एक  अनुसंधान  परियोजना  शुरू  की

 इस  परियोजना  का  उद्देश्य  परामर्श  देना  और  थेलसीमिया
 बच्चों  वाले  दम्पत्तियों  का  पता  लगाना  है  ताकि  ऐसे  बच्चों  के  जन्म
 रोके  जा  सकें  और  देश  में  थैलसीमिया  प्रमुख  के  नियंत्रण  के  लिए
 एक  गष्ट्रीय  रेफरल  केन्द्र  का  विकास  किया  जा  कालेज  छात्रों
 और  गर्भवती  महिलाओं  पर  अध्ययन  किया  जा  रहा  यह  परियोजना
 छह  गज्यों  मे  शुरू  की  गई  है  जिसमें  पश्चिम

 पंजाब  ओर  कर्नाटक  शामिल  जांच  केन्द्रों  में  रोग  प्रतिरक्षा
 रूधिर  विज्ञान  मुम्बई  आयुर्विज्ञान  अनुसंधान
 बड़ौदा  मेडिकल  दिबरूगढ़

 ),  कलकत्ता  मेडिकल  कालेज/एन.आर.एस.  मेडिकल
 क्रिश्चयन  मेडिकल  लुधियाना  सेंट  जॉन  मेडिकल

 कालेज  रोटेरी  रक्त  बंगलौर  शामिल  इन  केन्द्रों  की  उनरदायिता
 में  निम्नलिखित  कार्य  शामिल  हैं

 1.  उन  क्रत्रों  में  बो  थेलसीमिया  ट्रेट  का  पता  लगाना  और  व्याप्तता
 दर  का  अनुमान  लगाने  के  लिए  संबंधित  राज्यों  में  उच्च  जोखिम
 वाले  समुदायों  की

 2...  बेटा  थेलमीमिया  ट्रेट  के  लिए  गर्भावस्‍था  के  शुरू  में  को  जाने
 वाली  गर्भवती  महिलाओं  की  यदि  गर्भवती  महिला
 बेटा  -  थेलमीमिया  ट्रेट  सहित  नेटेरोजिगस  है  तो  पति  को  भी  इस

 टेट  के  लिए  जांच  की  यदि  पति-पत्नी  दोनों  पाजिटिव
 हैं  तब  प्रसवपूर्व  जांच  की  जायेगी  और  तदनुसार  परामर्श  दिया

 यदि  पति-पत्नी  दोनों  बेटा  थैलमीमिया  ट्रेट  के  वाहक
 हैं  तो  दम्पति  को  आनुवंशिक  परामर्श  और  प्रसवपृर्व  रोग  निदान
 की  उपलब्धता  बताई  इसके  अतिरिक्त  ये  केन्द्र  उच्च
 जोखिम  वाले  समुदायों  में  आम  जनता  को  आनुवंशिक  परामर्श
 भी  प्रदान  कर  सकते  हैं  जो  प्रजनन  आयु  वर्ग  के  न  भी
 लेकिन  जानकारी  के  युवाओं  को  विवाह-पूर्व  और  विवाह
 के  पश्चात्‌  परामर्श  देने  तथा  जोखिम  वाले  दम्पतियों  को  पूर्व
 और  प्रसवोन्तर  परामर्श  देने  के  कार्य  में  सहायता  कर  सकते
 ये  कंन्द्र  रक्ताधान  कार्यक्रम  की  देखभाल  भी  करेंगे  जिसमें  सुरक्षित
 रक्त  की  उपलब्धता  और  रोगियों  को  इन्फ्यूजन  पम्प  अथवा  चिकित्सा
 के  लिए  चेलेटिंग  कारकों  का  उपयोग  करना  सिखाना  शामिल
 हर

 आंध्र  प्रदेश  में  टेलीफोन  एक्सचेंज

 1239.  श्री  ए०  नरेन्द्र  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि

 इस  समय  आम्ध्र  प्रदेश  में  कार्य  कर  रहे  टेलीफोन  एक्सचेंजों
 की  जिलेवार  श्रेणी  और  क्षमता  क्‍या

 इनमें  से  जिले-वार  कितनों  में  एस०टी०डी०  सुविधा
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 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  हेतु  कितनी  धनराशि  व्यय  की

 क्‍या  आन्ध्र  प्रदेश  के सभी  डिदोजन  मुख्यालयों  में  एसटीडी
 सुविधा  वाले  इलेक्ट्रानिक  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  किए  जा  रहे

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  ऐसे  कितने  एक्सचेंज
 स्थापित  किए

 कितने  स्थानों  पर  अभी  उक्त  सुविधा  नहीं  है  और  इसके
 कया  कारण  और

 राज्य  के  बाकी  एक्‍्सचेंजों  में  उक्त  सुविधा  कब  तक  उपलब्ध
 करा  दी  जाएगी  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तपन  :  आंध्र
 प्रदेश  में  सभी  टेलीफोन  एक्सचेंज  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  एक्सचेंजों
 की  क्षमता  का  जिला-वार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 सभी  टेलीफोन  एक्सचेंजों  में  एसटीडी  सुविधा  उपलब्ध

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  टेलीफोन  एक्सचेंजों  के  विकास
 यर  खर्च  की  गई  धनराशि  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :

 रुपयों

 वर्ष  नकद  भण्डार  कुल

 1997-98  4626306  251026  487332

 1998-99  5874014  153647  6027661

 1999-2000  2000  8667479  756134  9423613

 जिला/मण्डल  मुख्यालयों  में  अवस्थित  टेलीफोन  एक्सचेंजों
 सहित  सभी  टेलीफोन  एक्सचेंज  एसटीडी  सुविधायुक्त  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज

 प्रश्न  नहीं  क्योंकि  सभी  जिला/मण्डल  मुख्यालयों  में

 इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  स्थापित  है  और  उनमें  1.4.1997  से  पूर्व  ही  एसटीडी
 सुविधा  प्रदान  कर  दी  गई

 सभी  टेलीफोन  एक्सचेंजों  में  एस  टी  डी  सुविधा  उपलब्ध

 उपर्युक्त  भाग  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 विवरण

 जिले जिले  का  नाम  30.6.2000  एसटीडी  सुविधा
 की  संख्या  की  स्थिति  के  युक्त  एक्सचेंजों

 अनुसार  क्षमता  '  की  संख्या

 1  2  3.  4  5

 1.  अदिलाबाद  81 .  8...  50385  81

 2...  अनंतपुर  143  81305  143

 लिखित  उत्तर

 1  2  3  4  5

 3.  चित्तूर  154  112719  154

 4.  कुड्डापा  96  57589  96

 5.  ईस्ट  गोदावरी  133  152868  133

 6.  गुन्दूर  148  145946  148

 7.  हैदराबाद  66  772670  66

 8.  रंगारेड्डी  72  45330  72

 करीमनगर  87  88782  87

 10.  खम्माम  108  74908  108

 11.  कृष्णा  142  185768  142

 12.  कुर्नूल  159  78574  159

 13.  महबूबनगर  116  47031  110

 14.  मेडक  94  54243  94

 15.  नालगोण्डा  111  65650  111

 16.  नेल्लोर  109  72216  109

 17.  निजामाबाद  74  65434  74

 18.  प्रकाशम  101  67908  191

 19.  श्रीकाकुलम  72  33632  72

 20.  विशाखापट्टनम  79  142980  79

 21.  विजयनगरम  61  35412  01

 22.  वारंगल  60  65258  60

 23.  वेस्ट  गोदावरी  160  145222  160

 कुल  2426  2641940  2426

 क्षयरोग  किटों  हेतु  निविदा

 हुई  है

 1240.  श्री  अजय  चक्रवर्ती  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अन्य  घरेलू  कम्पनियों  की  तुलना  में  एक  4

 राष्ट्रीय  कम्पनी  द्वारा  क्षयरोग  किटों  हेतु  निम्नतम  निविदा  प्रस्तुत  की

 क्या  उक्त  बहुराष्ट्रीय  कम्पनी  ने  जापान  से
 माइड  की  खरीद  के  बीजक  में  कम  मूल्य  के  आधार  पर  पाइराजिता#|
 की  कम  खरीद  मूल्य  के  परिणास्वरूप  निम्नतम  कीमत  दिखाने  में  काम
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  भारत  में  मूल्य
 बीजक  की  तुलना  में  जापान  और  कोरिया  में  2  साइनोपाइराजीन  का
 अनर्राष्ट्रीय  मूल्य  कितना

 क्या  सरकार  का  विचार  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के  ऐसे  अनुचित
 व्यापार  व्यवहारों  को  रोकने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  नहीं  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए
 गए

 स्वास्थय  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 रीता  :  से  अन्तरराष्ट्रीय  प्रतियोगी  बोली  के  आधार
 पर  कान्बी-पैक  सहित  क्षय  रोग  औषधें  खरीदी  जाती  हैं  जिसमें  घरेलू
 और  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियां  दोनों  भाग  ले  हैं  बशर्ते  कि  वे  पात्रता
 संबंधी  मानदंड  पूरा  दी  गई  निविदा  के  अनुसार  विवरण-|  में
 से  पर  बताये  गये  कतिपय  मानदंड  के  आधार  पर  तीन  वर्गों  में
 बोलियों  को  वर्गीकृत  किया  गया  श्रेणी  में  कोई  निविदा
 प्राप्त  नहीं  हुई  इस  प्रयोजन  के  लिए  निर्धारित  विभिन्‍न  तकनीकी
 और  वाणिज्यिक  पैरामीटरों  के आधार  पर  निविदाओं  का  मूल्यांकन  किया
 गया  था  और  यह  संविदा  सबसे  कम  बोली  देने  वाले  व्यक्ति
 को  दी  वर्ष  1999-2000  के  लिए  जिन  बिडर्स  को  आदेश  दिए
 गए  उनका  ब्यौरा  विवरण-॥  में  दिया  गया

 वर्ग  खरीदार  देश  में  निर्मित  सामान  पेश  करने  वाली  बिड
 जिसके  लिए  (।)  खरीदने  वाले  के  देश  के  भीतर
 से  कच्चे  माल  और  संघटकों  की  कीमत  उद्योग
 से  बाहर  की  कीमत  30  प्रतिशत  से  अधिक  मूल्य  की

 और  (॥)  उत्पादन  जिसमें  उनको  निर्मित
 अथवा  लगाया  को  कम  से  कम  बिड  प्रस्तुत
 करने  की  तारीख  से  ऐसे  माल  को  निर्मित  करने  अथवा
 लगाने  के  कार्य  में  लगा  हुआ

 वर्ग  खरीदार  के  देश  के  भीतर  से  सामान  प्रस्तुत  करने  वाली
 सभी  अन्य

 वर्ग  ग:ः  खरीददार  द्वारा  सीधे  अथवा  सफल  बिडर  के  स्थानीय

 एजेंट  के  माध्यम  से  आयात  किए  जाने  वाले  विदेशी

 मूल  के  सामान  को  प्रस्तुत  करने  वाली

 विवरण-॥

 क्षयरोग  किटों  के  लिए  जिन  फर्मो  को  आदेश
 दिए  गए  उनका  ब्यौरा

 क्र  उत्पाद  फर्म  का  नाम

 1  2  3

 1.  ट्रीटमेंट  बाक्स  फार  मैसर्स  माइक्रोन  फार्मास्च्युटीकल्स
 पेशन्ट

 9  1922

 -  7.  ब्लिस्टर  स्ट्रिप  पैक  आफ

 लिखित  230

 1  2  3

 2.
 ट्रीटमेंट

 बाक्स  फार  लुपिन  लेब्रोरेट्रीज  लिमिटेड
 कैट-॥  पेशन्ट

 3.  ट्रीटमेंट  बाक्स  फार  मैसर्स  नोवार्तिज  इंडिया  लिमिटेड
 कैंट-॥  पेशन्ट

 4.  ट्रीटमेंट  बाक्स  कैटफॉर
 प्रोलोगेशन  आफ  इंटेंसिव  फेस
 आफ  और  कैट-॥

 मैसर्स  लुपिन  लेबोरेट्रीज  लिमिटेड

 5.  स्ट्ेप्टोमाइसिन  वायल्स  इन

 लूज  पैक्स

 6  ब्लिस्टर  स्ट्रिप  पैक  आफ
 10  रिफेम्पिसिन  केप्सूल्स

 मैसर्स  हिन्दुस्तान  एण्टीबायोटिक्स

 मैसर्स  लाइका  लैबोरेट्रीज  लिमिटेड

 मैसर्स  नेस्टर  फार्मास्च्युटीकल्स  लिमिटेड
 10  आई  एन  एच  टेब्लेट्स

 8.  ब्लिस्टर  स्ट्रिप  पैक  आफ
 10  पाइरेजिनामाइड  टेब्लेट्स

 मैसर्स  लुपिन  लेबोरेट्रीज  लिमिटेड

 9.  7  ब्लिस्टर  मैसर्स  माइक्रोन  फार्मास्च्युटीकल्स
 इन  वन  पाऊच

 10.  ब्लिस्टर  स्ट्रिप  पैक  और  मैसर्स  नेस्टर  फार्मास्च्युटीकल्स  लिमिटेड
 पैक  आफ  10  मैसर्स  प्योर  फार्मास्च्युटीकल्स  लिमिटेड

 ईथाम्बुटोल  टेब्लेट्स

 11.  ब्लिस्टर  स्ट्रिप  पैक  आफ
 10  आइसोनियाजिड  टेब्लेट्स

 मैसर्स  अम्बुजा  लेबोरेट्रीज  लिमिटेड

 12.  ब्लिस्टर  स्टिप  पैक  आफ  मैसर्स  लाइका  लिमिटेड
 10  शिफैम्पिसिन  कैप्सूलस

 कुपोषण  से  निपटने  हेतु  योजना

 1241.  श्री  सदाशिव  राव  दादोबा  मंडलिक  :  क्या  स्वास्थ्य  और
 परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बच्चों  को  कुपोषण  से  बचाने  के  लिए  देश  में  कोई
 योजना  कार्यान्वित  की  जा  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा

 इस  समय  यह  योजना  राज्य-वार  किन-किन  राज्यों  में  चल
 ही

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  प्रत्येक  राज्य  को  कितनी
 वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  गई

 उक्त  योजना  के  दौरान  राज्य-वार  क्‍या  उपलब्धियां  रही
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 क्या  सरकार  ने  योजना  के  प्रभावी  कार्यान्वयन  हेतु  कोई
 कार्य  योजना  शुरू  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता
 :  से  बच्चों  को  पोषण  संबंधी  सहायता

 प्रदान  करने  के  लिए  सभी  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  मे ंमानव  संसाधन
 विकास  मंत्रालय  द्वारा  एकौकृत  बाल  विकास  सेवा  योजना  को  कार्यान्वित
 किया  जा  रहा  एकीकृत  बाल  विकास  स्कीम  चालू  परियोजनाओं
 की  राज्यवार  संख्या  में  दो  गई

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र-वार  जारी
 की  गई  धनराशि  का  ब्यौरा  विवरण-॥  में

 एकीकृत  बाल  विकास  स्कीम  की  उपलब्धियों  बच्चों  में
 गंभीर  कुपोषण  के  स्तरों  में  आई  गिरावट  से  परिलक्षित  होती  गंभीर
 रूप  से  कुपोषित  बच्चों  की  प्रतिशतता  1976-78  के  दौरान  15.3  प्रतिशत
 से  घटकर  1988-90  में  8.7  प्रतिशत  हो  गई  1975-79  तथा  1988-90
 की  अवधि  में  आठ  राज्यों  में  बच्चों  (1-5  को  पोषण
 संबंधी  स्थिति  में  आए  परिवर्तन  को  दर्शने  वाली  तालिका  विवरण-॥
 में  दी  गई

 और  एकोकृत  बाल  विकास  स्कीम  के  उद्देश्यों  की
 प्रभावी  प्राप्ति  के  लिए  नोवों  पंचवर्षीय  योजना  के  अंतर्गत  कई  नई
 पहल  की  गई  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  आगामी  तीन  वर्षों
 के  चरणबद्ध  ढंग  घरेलू  सहायता  से  390  परियोजनाओं  में
 तथा  विश्व  बैंक  की  महायता  से  461  परियोजनाओं  में  एकीकृत
 बाल  विकास  स्कीम  संवाओं  का  2000  समुदाय  विकास

 खण्डों  की  कवर  करने  के  लिए  किशोर  बालिका  स्कीम
 का  तथा  जनजातीय  और  दुर्गम  क्षेत्रों  में  16000  लघु-आंगनबाड़ी
 केंद्रों  की  स्थापना  शामिल  बच्चों  के  ज्ञानात्मक  और  जन्मजात

 गुणों  का  विकास  करने  क॑  उद्देश्य  से  आंगनबाडी  केंन्द्रों  मे ंकामचलाऊ

 स्कूल-पूर्व  किर्टों  की  व्यवस्था  के  जरिए  सेवाओं  की  गुणवत्ता  में

 सुधार  किया  जा  रहा  कार्यक्रम  की  मॉनिटरिंग  में  सुधार  किया  जा
 रहा

 देश  में  चालू  एकीकृत  बाल  विकास  सेवा
 योजना  की  राज्यवार  संख्या

 क्र०  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  चालू  एकीकृत  बाल  विकास

 सं०  सेवा  परियोजनाओं  की

 कुल  संख्या

 त  2  3...

 1  आन्ध्र  प्रदेश  251

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  46

 3.  असम  107

 31  2000  लिखित  उत्तर

 1  2  3

 4...  बिहार  323

 5.  गोवा  11

 6.  गुजरात  203

 7.  हरियाणा  116

 8.  हिमाचल  प्रदेश  72

 9.  जम्मू  व  कश्मीर  113

 10.  कनाटक  185

 11.  केरल  120

 12.  मध्य  प्रदेश  421

 13.  महाराष्ट्र  27

 14.  मणिपुर  32

 15.  मेघालय  30

 16.  मिजोरम  21

 17.  नागालैंड  46

 18.  उड़ीसा  281

 19.  पंजाब  142

 20.  राजस्थान  191

 21.  सिक्किम  5

 22.  तमिलनाडु  431

 23.  त़िपुरा  31

 24.  उत्तर  प्रदेश  560

 25.  पश्चिम  बंगाल  294

 26.  अण्डमान  व  निकोबार  द्वीप  समूह  5

 27.  चंडीगढ़  3

 28.  दिल्‍ली  28

 29.  दादरा  एवं  नगर  हवेली  त

 30.  दमण  व  द्वीप  2

 31.  लक्षद्वीप

 32.  पांडिचेरी  5

 कुल  4348
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 विवरण-॥
 1  2  3  4  5

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  एकीकृत  बाल
 अंतर्गत  जारी

 विकास  योजना  17.  नागालैंड  543.85  1321.37  1245.00 के  अंतर्गत  राज्यवार  जारी  की  गई  धनराशि
 को  दशने  वाला  विवरण  18.  उड़ीसा  2158.13  6641.30  4042.97

 लाख  19.  पंजाब  1525.90  2382.58  2413.14

 क्र०  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  1997-98  1998-99  1999-2000  20.  राजस्थान  3373.72  3512.19  4197.55
 ं

 जारी  जारी  जारी स०
 री  21.  सिक्किम  63.29  241.96  129.75

 ८ 1  2  3  £  >.
 _..  22.  तमिलनाडु  2513.24  7297.05  1070477

 1.  आंध्र  प्रदेश  3135.53  3185.12  5402-87  23.  त्रिपुरा  447.67  463.68  646.06

 2.  अरूणाचल  प्रदेश  40652  66057  817.00  24.  उत्तर  प्रदेश  740173..  7265.52.  11349.00

 3.  असम  1634-35 1971-71  2211.00  25.  पश्चिम  बंगाल  5151.28  6456.11  6088.00

 4...  बिहार  1469.02  3691.13  4918.64  26.  दिल्‍ली  565.98  1248.18  818.42

 5.  गोवा  188.76  326-48  284.13  27.  पांडिचेरी  105.55  151.82  181.58

 6.  गुजरात  5312.40  7488.12  5370.21  28.  अंडमान  व  निकोबार  63.27  112.26  130.44
 द्वीप  समूह 7.  हरियाणा  2203-65  2633.07  2754.12
 द्वीप  समूह

 29.  चंडीगढ़  93.77  77.71  78.29
 8.  हिमाचल  प्रदेश  904.24  1045.40  1640.09

 30.  दादरा  एवं  नगर  हवेली  21.88  28.60  26.83
 9.  जम्मू  व  कश्मीर  511.86  1431.72  1963.00

 31.  दमण  व  दीव  26.79  28.17  42.00
 10.  कर्नाटक  5158.03  5709.83  5111.35

 32.  लक्षद्वीप  8.82  25.20  25.69
 11.  केरल  2380.62  3120.80  2641.82

 33.  विविध  14.64  0.00  0.00
 12.  मध्य  प्रदेश  4840.29  5131.48  4368.00

 34.  व्यावसायिक  सेवाओं  0.00  208.00  44-00
 13.  महाराष्ट्र  6925.69  6792-45  6584.73  हेतु  व्यय

 14.  मणिपुर  795.10  846.78  840.48  35.  सेवा  प्रभार  0.00  12.00  0.00

 15.  मेघालय  524.81  350.60  535.00  ३6.  मूल्य  आधारित  0.00  19.98  4.77

 16.  मिजोरम  413.11  542.12  5३25-66  कुल  60885.49..  79%661.06..  88146.36

 विवरण-॥॥

 पोषण  संबंधी  ग्रेडोंਂ  के  अनुसार  बच्चों  (7-5  का  प्रतिशत

 राज्य  अवधि  सामान्य  कम  औसत  गंभोर

 2  3  4  $  6  7

 केरल  1975-79  737  7.5  35.7  46.5  10.3

 1988-90  882  17.7  474  32.9  2.0

 तमिलनाडु  1975-79  1183  6.2  34.2  47.0  12.6

 1988-90  3337  8.0  42.0  45.8  4.2
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  उसको  कब  तक
 अन्तिम  रूप  दिए  जाने  की  संभावना

 नागर  विमानन  मंत्री  शरद  :  से  इस
 बारे  में  निम्नलिखित  निर्णय  किए  गए

 (i)  शार्ट  हॉल  आपरेशन  विभाग  के  कर्मचारियों  को  सिर्फ
 स्वैच्छिक  आधार  पर  इंडियन  एयरलाइन्स  की  मुख्य  धारा
 में  बिलय  होने  का  ऑफर  दिया  जाए  जो  सभी  पक्षों  पर
 विचार  करते  हुए  इंडियन  एयरलाइंस  द्वारा  परिभाषित
 शर्तो/मापदंडों  के  बाबत

 (ii)  जो  विलय  के  विरुद्ध  हैं  उन्हें  एसएचओडी  में  ही  रहने
 दिया  जाए  और  एसएचओडी  के  अंतर्गत  उनकी  सेवाप्रोननति
 के  अनुसार  उनकी  कालबड्ड  प्रोन्नति  इंडियन  एयरलाइंस
 प्रबंधन  द्वारा  तत्काल  रिलीज  की

 (ii)  एसएचओडी  के  कर्मचारियों  के  विलय  कौ  तारीख  एक
 समान  रूप  से  10.3.1998  रखी

 स्तनपान

 1248.  श्री  जितेन्द्र  प्रसाद  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  स्तनपान  प्रोत्साहन  जो  विभिन्‍न  राज्यों
 में  स्तनपान  संबंधी  प्रोत्साहन  और  समर्थनकारी  गतिविधियों  में
 संलग्न  के  अनुसार  शिशु  दुग्धाहार  के  दुग्धपान  की  बोतलें
 और  शिशु  आहार  बनाने  वाली  कई  कंपनियां  अपने  उत्पादों  का  प्रचार
 इस  ढंग  से  कर  रही  हैं  जिससे  मां  के  दृध  की  महत्ता  कम  हो  और

 ऐसी  आचारहीन  कार्यविधियां  अपना  रही  जिससे  शिशुआहार  विकल्प
 1992  का  उल्लंघन  कर  रही

 यदि  हां  तो  क्या  दूरदर्शन  ने  देश  में  इस  प्रकार  की  कंपनियों
 के  विज्ञापनों  पर  प्रतिबंध  लगा  दिया  और

 यदि  तो  इन  कम्पनियों  की  ऐसी  कदाचारपूर्ण  गतिविधियों
 को  बढ़ावा  देने  संबंधी  व्यवहारों  पर  रोक  लगाने  के  लिए  सरकार  द्वारा
 क्या  कदम  उठाये  जाने  का  विचार

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता
 :  भारतीय  स्तनपान  प्रोत्साहन  दिल्ली

 जो  शिशु  दृध  दूधपान  बोतल  एवं  शिशु  भोजन  आपूर्ति
 और  वितरण  1992)  दूध  स्थानापन्‍नन  अधिनियम  के
 रूप  में  की  धारा  21  (1)  के  अंतर्गत  अधिकृत  स्वैच्छिक

 एजेंसियों  में  से  एक  ने  सूचित  किया  है  कि  कुछ  कंपनियां  अपने
 उत्पादों  का  अनैतिक  तरीके  से  प्रचार  कर  रही  हैं  और  किसी  न  किसी
 राह  से  शिशु  दूध  स्थानापन  अधिनियम  का  उल्लंघन  करती  हुई  पाई

 दूरदर्शन  की  मौजूदा  विज्ञापन  संहिता  के  अनुसार  शिशु  दूध
 स्थानापनन  क॑  विज्ञापनों  को  इसके  चैनलों  पर  दिखाए  जाने  की  अनुमति
 नहीं
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 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  प्‌
 रख  दी

 टेलीफोन  एक्सचेंज

 श्री  पोन  राधाकृष्णन्‌  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तमिलनाडु  के  कन्याकुमारी  जिले  में  नागरकोइल  तारघः
 रात-दिन  कार्य  नहीं  कर  रहा

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तपन  :

 किसी  तार  घर  के  कार्य-घंटे  उसके  कार्यभार  तथा  उसमे
 चौबीसों  घंटे  खोले  रखने  की  व्यवहार्यता  पर  निर्भर  करते  नागरकोइल
 तार-घर  को  चौबोीसों  घंटे  खोले  रखने  का  औचित्य  नहों

 उक्त  तार-घर  को  चोौबीसों  घंटे  खोले  रखने  का  फिलहाल
 कोई  विचार  नहीं

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  और  8  में  सुधार

 1250.  श्री  शीश  राम  सिंह  रवि  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  ।  और  8  में  सुधार  कर  उसे  अंतर्राष्ट्रीय
 स्तर  तक  का  कब  तक  बना  दिए  जाने  की  संभावना  और

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  वाहन  चालकों  को  क्या-क्या  सुविधाएं
 उपलब्ध

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  हुक्‍्मदेव  नारायण
 :  राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं०  ।  के  जालंधर-अमृतसर  सः

 को  छोड़कर  पूरे  राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं०  और  राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं०

 8  को  जो  राष्ट्रीय  राजमार्ग  विकास  परियोजना  का  हिस्सा  दिमम्बः
 2003  तक  4  लेन  मानकों  तक  विकसित  करने  का  लक्ष्य

 2  स्थानों  पर  यात्री  प्रधान  मार्गस्थ  सुविधाएं  प्रचालन  ःे

 हैं  और  ये  सरकार  तथा  निजी  क्षेत्र  द्वारा  विकसित  की  गई  इनः

 फिलिंग  शौचालय  आदि  जैसी  मानक  सुविधाएं
 इसके  गैर  सरकारी  पक्षों/अन्य  सरकारी  एजेंसियों  द्वाए

 भिन-भिन  मानकों  को  अनेक  अन्य  सुविधाएं  प्रदान  की  गई

 वन  सम्पदा

 1251.  श्री  अजय  सिंह  चौटाला  :  क्या  पर्यावरण  एवं  वन  मंत्र

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तरी  पश्चिमी  राज्यों  में  वन  सम्पदा  की  वर्तमान  स्थित

 क्या
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 वनों  कौ  कटाई  को  रोकने  और  वनों  में  वृद्धि  करने  के
 लिए  तैयार  की  गई  कार्य  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बाबू  लाल  :
 भारतीय  बन  सर्वेक्षण  द्वारा  प्रकाशित  1997  की  बन  स्थिति  रिपोर्ट

 के  अनुसार  महाराष्ट्र  गुजरात  तथा  राजस्थान  राज्यों  में  रिजर्व  बन  निम्नलिखित

 राज्य  आरक्षित  वन  कि०मी०
 न

 गुजरात  13,819

 महाराष्ट्‌  48,373

 राजस्थान  11,585

 वर्नों  में  वृद्धि  करने  और  अवैध  कटाई  रोकने  के  लिए
 तैयाग  की  गई  कार्य  योजना  का  ब्यौरा  निम्नलिखित

 1.  राज्य/केन्द्रशासित  क्षेत्र  सरकारों  द्वारा  अपने  संसाधनों  तथा
 भारत  सरकार  की  वित्तीय  सहायता  से  वनीकरण  कार्यक्रम

 शुरू  किए  जाते

 2.  वनों  के  विकास  एवं  परिरक्षण  के  लिए  बाह्य  सहायता
 प्राप्त  परियोजनाएं  कार्यान्वत  की  जा  रही

 3.  ग्राम  समुदायों  को  अवक्रमित  वनों  की  सुरक्षा  और  पुनर्जनन
 में  शामिल  करने  हेतु  सभी  राज्य/केन्द्रशासित  क्षेत्र  सरकारों
 को

 4...  बन  भूमि  के  उपयोग  को  नियमित  करने  हेतु  वन
 1980  अधिनियमित  किया  गया

 5.  सुरक्षित  क्षेत्रों  का  एक  नेटवर्क  स्थापित  किया  गया

 6.  वृक्षों  की  अवैध  कटाई  रोकने  हेतु  राज्य  वन  सुरक्षा  कर्मियों
 को  लगा  रहे  हैं  जैसा  कि  राज्य  वन  अधिनियमों  में  व्यवस्था

 7...  मंत्रालय  ने  हाल  हो  में  एक  राष्ट्रीय  वानिकी  कार्य  योजना
 तैयार  की  है  ताकि  वन  संसाधनों  के  संरक्षण  एवं  विकास
 के  लिए  निवेश  में  सुधार  के  माध्यम  से  पारिस्थितिकीय
 स्थिरता  हेतु  उनके  योगदान  में  वृद्धि  कौ  जा  सके  और
 जन-केन्द्रित  विकास  किया  जा

 ]

 भारत  और  नेपाल  के  बीच  विमान
 सेवा  पुनः  चालू  करना

 1252.  मोहम्मद  शहाबुद्दीन  :
 श्री  वाई०एस०  विवेकानन्द  रेड्ढी  :

 क्या  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 .  क्‍या  भारत  और  नेपाल  के  बीच  विमान  सेवाएं  पुनः  चालू
 है  गई  और
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 यदि  तो  जिन  नियम  और  शर्तों  पर  यह  विमान  सेवा
 शुरू  की  गई  है  उनका  ब्यौरा  क्‍या

 नागर  विमानन  मंत्री  शरद  :

 काठमांडु  से  उड़ान  भरने  वाली  इंडियन  एयरलाइंस  की  उडानों
 की  सुरक्षा  सुनिश्चित  करने  के  उपायों  के  संबंध  में  इंडियन  एयरलाइंस
 ने  नेपाल  के  नागर  विमानन  प्राधिकरण  के  साथ  एक  समझौता  किया

 इसमें  निम्न  शामिल

 0)  इंडियन  एयरलाइंस  द्वारा  भूमि  पर  विमान  तक

 (i)  इंडियन  एयरलाइंस  द्वारा  यात्रियों  तथा  उनके  हैंड  बैगेज
 की  एक  विशेष  रूप  से  निर्मित  प्लेटफार्म  में  प्वाइंट
 तलाशी  ।

 (#)  जांच  किए  हुए  बैगेजों  की  बैगेज  मेक-अप  क्षेत्र  में  सेकेण्डरी
 एक्स-रे

 कर्नाटक  में  केन्द्र  सरकार  स्वास्थ्य  योजना
 अस्पतालों  की  स्थापना

 1253.  श्री  बसनगौडा  रामनगौड  पाटिल  :  क्‍या  स्वास्थ्य
 और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  कर्नाटक  में  विभिन्‍न  जिलों  में  केन्द्र  सरकार
 स्वास्थ्य  योजना  के  अस्पतालों  की  स्थापना  हेतु  राज्य  से  कोई  अनुरोध
 प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधोी  ब्योरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्‍या  कार्रवाई  की

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता
 :  से  इस  संबंध  में  कर्नाटक  सरकार  से  कोई  अनुरोध

 प्राप्त  नहीं  हुआ  इसके  सरकार  की  नीति  के  अनुसार
 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  अंतर्गत  दिल्ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  को

 छोड़कर  राज्यों  में  कोई  अस्पताल  नहीं  चलाया  जा  रहा  है  क्योंकि  इसके
 अंतर्गत  सिर्फ  औषधालयों  के  जरिए  प्राथमिक  स्वास्थ्य  परिचर्या  प्रदान
 की  जाती

 कर्मचारियों  द्वारा  हड़ताल

 1254.  श्री  पी०  राजेन्रन  :
 डॉ०  बलिराम  :
 श्री  रादास  आठउवले  :
 श्री  उत्तमराव  पाटील  :
 श्री  तरूण  गोगोई  :
 श्री  जय  प्रकाश  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 15  2000  की  स्थिति  के  अनुसार  ऋर  गत  तीन
 महीनों  के  दौरान  दूरसंचार  और  डाक  क्षेत्र  क॑  अधिकारियों  कर्मचारियों
 ने  कितनी  बार  हड़तालें  की  हैं  और  उनकी  हृड़तालें  कितने  घंटों  की
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 हडताल  के  क्‍या  कारण  थे  और  इसके  परिणामस्वरूप  सरकार
 को  कुल  कितना  घाटा  हुआ

 कर्मचारियों  की  मांगों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  सरकार  द्वारा
 उनकी  मांगों  को  स्वीकार  नहीं  किए  जाने  के  क्‍या  कारण

 अब  तक  किन-किन  विषयों  पर  समझौते  हुए  और

 कर्मचारियों  कौ  मांगों  को  पूरा  करने  और  भविष्य  में  ऐसी
 हड्तालों  को  रोकने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्‍या  निवारात्मक  कदम  उठाए
 गए  हैं/उठए  जाने  का  विचार

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तपन  :  से

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 स्वास्थ्य  पर  मोबाइल  टेलीफोनों  का  दुष्प्रभाव

 1255.  श्री  रघुनाथ  झा  :
 श्री  जी०एम०  बनातवाला  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  ने  मोबाइल-फोनों  के  उपयोग
 =  स्वास्थ्य  पर  होने  वाले  इन  फोनों  के  बेस-स्टेशनों  के
 स्थापन-स्थलों  और  इनकी  रेडियो-आवृत्तियों  को  निश्चितता  के  संबध
 में  कोई  मार्गनिर्देश  जारी  किए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  का  विचार  विद्यालयों
 और  खेल  के  मैदानों  के  आस-पास  इन  फोनों  के  इस्तेमाल  पर  प्रतिबंध
 लगा  देने  का

 यदि  तो  सरकार  मोबाइल-फोन  उपयोगकर्ताओं  को  भी
 इनसे  स्वास्थ्य  पर  होने  वाले  दुष्प्रभावों  के  बारे  में  जानकारी  देने  का
 विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  फोरनों  के  इस्तेमाल
 पर  कब  से  प्रतिबंध  लगाया  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता
 :  ओर  मोबाइल  फोन  के  उपयोग  के  बारे  में  दिनांक

 28.6-2000  की  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  की  संशोधित  संस्तुति  मोबाइल
 फोनों  के  इस्तेमाल  करने  के  फलस्वरूप  मानों  पर  किसी  निर्णायक

 प्रतिकूल  स्वास्थ्य  प्रभाव  को  इंगित  नहीं  करती  तथापि  इस  बात  की
 जांच  करने  कि  क्‍या  मोबाइल  फोन  के  उपयोग  का  सिर  तथा  गर्दन
 के  कैंसरों  में  कोई  संबंध  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  अंतरराष्ट्रीय  कैंसर

 अनुसंधान  अभिकरण  के  माध्यम  से  10  देशों  में  अनुसंधान  कर  रहा

 से  दूरसंचार  विभाग  में  सेल्यूलर  फोनों  के  इस्तेमाल
 करने  पर  रोक  लगाने  का  कोई  ऐसा  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं
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 1256.  श्री  दिलीपकुमार  मनसुखलाल  गांधी  :
 श्री  माणिकराव  होडल्या  गावित  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के दौरान  और  आज  की  तिथि  तक  महाराए
 की  जिलावार  कितनी  ग्राम-पंचायतों  में  टेलीफोन-सुविधा  उपलब्ध

 वर्ष  2000-200  के  दौरान  स्थानवार  कितनी  ग्राम-पंचायतों
 में  इस  प्रकार  की  सुविधा  प्रदान  किए  जाने  का  प्रस्ताव

 इस  पर  कितना  खर्च  किया  गया  और  राज्य  में  कितने  औः
 किस  प्रकार  के  दूरभाष  केन्द्र  खेले  जाने  का  प्रस्ताव

 कया  देश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  अहमदनगर  औ
 नंदुरबार-क्षेत्रों  में  बड़ी  संख्या  में  दूरभाष-केन्द्र  खराब  पड़े

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 सरकार  द्वारा  देश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  विशेषकर  महाराष्ट्र  औ
 उक्त  क्षेत्रों  में  संचार-प्रणली  को  प्रभावी  बनाने  हेतु  क्या  कदम  उठे
 गये

 क्या  सरकार  का  विचार  नंदुरबार  क्षेत्र  में  सुपर  इलैक्ट्रॉनिक
 प्रणाली  स्थापित  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तपन  :  पिछले
 तोन  वर्षों  के  दौरान  महाराष्ट्र-राज्य  में  निम्नलिखित  ग्राम  पंचायतों  को

 दूरसंचार-सुविधा  प्रदान  की  गई  जिलावार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  मे

 दिया  गया

 वर्ष  ग्राम  पंचायतों  की  जिन्हें  दूरसंचार
 सुविधा  प्रदान  की  गई  है  —_——

 1997 - 1998  1645

 1998-1999  1360

 1999 -  2000  79

 वर्ष  2000-2001  के  लिए  महाराष्ट्र  में  दूरसंचार-सुविधाए
 प्रदान  करने  का  दृरसंचार-सेवा  विभाग  का  कोई  लक्ष्य  नहीं  शेष
 सभी  ग्राम-पंचायतों  को  प्राइवेट  फिक्सड  सेवा-प्रदाताओं  द्रए

 टेलोफोन-सुविधाएं  प्रदान  को

 ग्राम-पंचायतों  में  वी  पी  टी  पर  204.6  करोड़  रुपए  खर्च
 किए  गए  वर्ष  2000-01  के  दौरान  महाराष्ट्र  में  800  नए  इलैक्ट्रीनिक
 ग्रामीण  एक्सचेंज  की  योजना  बनाई  गई

 नहीं

 उक्त  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं
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 टेलीफोन-एक्सचेंजों  को  ओ  एफ  सोी/माइक्रोबेव-प्रणालियों
 पर  विश्वसनीय  पारेषण  माध्यम  प्रदान  किया  जा  रहा  ग्रामीण  क्षेत्रों
 के  लिए  डब्ल्यूएलएल  प्रणालियों  की  योजना

 और  ग्रामीण  क्षेत्रों  को  सेवा  प्रदान  करने  वाले  सभी

 एक्सचेंज  इलैक्ट्रॉनिक  नंदुरबार  में  2000  तक  इंटरनेट  नोड

 चालू  करने  को  योजना  बनाई  गई  मौजूदा  वित्तोय  वर्ष  के

 दौरान  प्रतापपुर  और  काथरडे  डिगार
 में  नए  एक्सचेंज  खोलने  तथा

 शाहडे  तथा  अकालक॒वा  में  ओ  एफ  सी  प्रदान  करने  को
 योजना

 विवरण

 एसएस  का  निम्न  वर्षों  क ेदा  आज  तक  जिन
 नाम  ग्राम-पंचायतों  को  पंचायतों  के  पास

 टेलीफोन-सुविधा  टेलीफोन-सुविधा
 प्रदान  की  गई  उपलब्ध  है

 1997-98  1998-99  99-2000

 1  2  3
 ह

 4  5
 ह
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 अहमदनगर  21  15  0  1141

 2.  अकोला  19  27  0  439

 3.  वाशिम  17  31  0  481

 4...  अमरावती  12  5  0  731

 5.  औरंगाबाद  85  60  0  693

 6.  बोड  86  35  8  893

 7.  भंडारा  44  26  0  5५69

 8.  गोंदिया  39  43  0  423

 9.  बुलढाना  56  100  17  783

 10.  चन्द्रपुर  63  37  0  756

 1.  धुले  10  7  0  478

 12.  नंदुरबार  0  17  0  417

 13.  12  32  ०  363

 14.  जलगांव  28  32  ०  1062

 15.  जालना  88  60  3  557

 16.  कल्याण  31  24  0  787 7

 7.  57  2  913

 18.  लातूर  116  6  ०  582
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 2  3  4  5  6

 19.  नागपुर  11  12  4  687

 20.  नांदेड  18  26  16  1100

 21.  नासिक  46  70  0  1224

 22.  उस्मानाबाद  70  108  0  468

 23.  परभनी  202  100  0  504

 24.  हिंगोली  0  0  14  478

 25.  पुणे  63  28  त१  1032

 26.  रायगढ़  60  61  0  585

 27.  रत्नागिरी  56  54  7  453

 28.  सागंली  22  12  0  610

 29.  सतारा  20  63  0  894

 30.  सिंधुदुर्ग  95  24  0  220

 31.  सोलापुर  39  18  0  931

 32.  वरधा  91  120  0  456

 33.  यवतमाल  68  56  7  1042

 कुल  1645  1360  79  22732

 बिहार  में  डाकघर

 1257.  डा०  मदन  प्रसाद  जायसवाल  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 बिहार  में  ऐसे  कितने  गांव  और  ग्रामपंचायतें  हैं  जो डाकघर
 खोले  जाने  के  लिए  निर्धारित  मानदण्डों  को  पूरा  करते

 कितने  गांवों/ग्रामपंचायतों  मे ंअभी  तक  डाकघर  नहीं  खोले
 गए

 कहां-कहां  और  कितने  डाकघर  खोलने  के  प्रस्ताव  विभाग
 के  पास  लंबित  पड़े  और

 इन  डाकघरों  को  कब  तक  खोले  जाने  की  संभावना

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तपन  :  बिहार
 में  इस  समय  47  गांव  और  ग्राम  पंचायतें  ऐसी  जो
 डाकघर  खोलने  के  लिए  निर्धारित  मानदंडों  को  पूरा  करती

 बिहार  में  1528  गांव  और  1324  ग्राम  पंचायतें  ऐसी
 जो  दूरो  और  जनसंख्या  के  मानदंडों  के  आधार  पर  डाकघर  खोलने
 के  औचित्य  को  पूरा  करती
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 चालू  वार्षिक  योजना  2000-2001  में  अतिरिक्त  विभागीय
 शाखा  डाकघर  खोलने  के  लिए  47  प्रस्तावों  की  विभाग
 द्वारा  जांच  को  जा  रही  इन  प्रस्तावों  की  स्थानवार  सूची  विवरण
 में  दी  गई

 ऊपर  उल्लिखित  47  प्रस्तावों  में डाकधर  तभी  खोले  जा
 सकते  जब  वे  जनसंख्या  तथा  वित्तीय  व्यवहार्यता  संबंधी  मानदंड
 पूरे  करते  हों  और  साथ  हो  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  पदों  की  मंजूरी  दी

 विवरण

 चालू  वार्षिक  योजना  2000-2001  के  लिए  अतिरिक्त  विभागीय
 शाखा  डाकघर  खोलने  के  लिए  प्रस्ताव

 प्रस्तावित  डाकघर  जिला
 का  नाम

 1  2  3

 1.  मुबारकपुर  शेखपुरा

 2  काम्ता  शेखपुरा

 3.  भदौसो  शेखपुरा

 4.  नेन्‍्हा  वैशाली

 5.  जुरावनपुर  बरारी  वैशाली

 6...  बसन्तपुर  वैशाली

 7.  सैस्तापुर  वैशाली

 8.  बिशनपुर  वैशाली

 9.  दिलावरपुर  गोबर्धन  वैशाली

 10.  गोविन्दपुर  गोखला  वैशाली

 11...  रमौली  वेफ  बिशनपुर  टेकनारी  वैशाली

 12.  बेलातार  वैशाली

 13...  भीखपुर  सिवान

 4.  सुल्तानपुर  काला  सिवान

 15...  सुसारी  दरभंगा

 1  शहरी  दरभंगा

 7.  कोल्लम  दरभंगा

 18...  मोहबा  दरभंगा

 19.  पंथारी  दरभंगा

 20...  कामरौही  दरभंगा

 31  2000  लिखित  24५

 2  3

 -  शहगोली  दरभंगा

 तारबारा  दरभंगा

 बिल्टी  दरभंगा

 सिस्सेधीह  दरभंगा

 चाकला  दरभंगा

 रतनपुर  वैस्ट  दरभंगा

 नारायणपुर  ईस्ट  चंपारण

 अकौना  समस्तीपुर

 पाकरी  बसनन्‍्त  मुजफ्फरपुर

 मुजफ्फरपुर

 केडला  नगर  हजारीबाग

 तपिन  नार्थ  प्रोजेक्ट  हजारीबाग

 मसौना  रोहतास

 पररिया  रोहतास

 भटखीजारी  लोहारदगा

 सेमरडीह  लोहारदगा

 परतापुर  गिरिडीह

 लक्खीबाद  दुमका

 दुमका

 हैते  रांची

 हुन्ट  रांची

 आजमगढ़  औरंगाबाद

 रूगरी  बैस्ट  सिंहभूम

 दोमा  पटना

 कालानौर  गया

 अमीनी  खगडिया

 कुमारी  भागलपुर

 डाकघरों  के  लिए  भवन

 1258.  डा०  बलिराम  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  को

 करेंगे  कि  :
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 देश  में  विशेषरूप  से  उत्तर  प्रदेश  के आजमगढ़  और  मऊ
 जिलों  तथा  महाराष्ट्र  के  मुम्बई  में  किराए  के  भवनों  में  चलने  वाले
 डाकधरों  का  जिलावार  ब्यौरा  क्‍या

 सरकार  द्वारा  1999-2000  के  दौरान  इन  भवनों  के  किराए
 के  रूप  में  कितनी  धनराशि  का  भुगतान  किया

 क्या  सरकार  का  विचार  उपरोक्त  स्थानों  पर  कार्यरत  डाकघरों
 के  लिए  विभागीय  भवन  निर्मित  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  जिलावार  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तपन  :  उत्तर
 प्रदेश  में किराए  के  भवनों  में  कार्य  कर  रहे  डाकघरों  की  कुल  संख्या
 2599  तथा  मुम्बई  शहर  में  किराए  के  भवनों  काम  कर  रहे  डाकधघरों
 की  संख्या  228  उत्तर  प्रदेश  विशेषकर  आजमगढ़  और  मऊ
 जिलों  में  तथा  महाराष्ट्र  में  मुम्बई  में  किराए  के  भवनों  में  कार्य  कर
 रहे  डाकघरों  जिलावार  ब्योरा  संलग्न  विवरण-|  में  दिया  गया

 किराए  के  इन  भवनों  के  लिए  सरकार  द्वारा  किराए  के
 बतौर  अदा  को  गई  राशि  संलग्न  विवरण-॥  में  दी  गई

 उपर्युक्त  में  उल्लिखित  स्थानों  पर  विभागीय  भवन
 बनाने  का  तत्काल  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 और  उपर्युक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उत्तर
 अपेक्षित  नहीं

 आजमगढ़  जिले  में  काम  कर  रहे  डाकघरों  का  ब्यौरा

 अहरौला  दीदारगंज

 अम्बारी

 अतरौलिया

 आजमगढ़  सिटी

 आजमगढ़  कोतवाली  कियोलसा

 आजमगढ़

 आजमगढ़  लतघाट

 एस्टेट

 माहौल

 वरधा  मेहनगर

 बाजार  गसैन  मेहनाजपुर

 बिलारीगंज  मिथुपुर

 चन्देसर  मोहमदपुर

 देवगांव  मुबारकपुर

 मऊ

 मुम्बई  शहर  में  काम  कर  रहे  डाकघरों

 9  1922

 टीकमपुर

 टाऊन

 पुष्पानगर

 रौनापार

 सगारी

 थेकमा

 बांसगांव

 जिले  में  काम  कर  रहे  डाकघरों  का  ब्यौरा  :

 अवीला

 भोपुरा

 पिरायाकोट

 दोहरीघाट

 दुबारी

 घोसी

 इन्दारा

 जमाल  मिर्जापुर

 कराहन

 कोईरियापार

 बासवे  नगर

 देवनार  म्यूनिसीपल  कालोनी

 नेहरू  नगर

 नेहरू  रोड

 नेताजी  नगर

 नितई

 पन्‍त  नगर

 पार्क  साइट  म्यून्सिपल  कोलोनी

 पुबई  हाऊसिंग  कालोनी

 आई  आई  टी  पुवई

 एम  जी  रोड

 मुलुन्द  रोड

 कोपागंज

 मधुबन

 मरियादपुर

 मऊ  आरएस

 मऊ  टाउन

 मिर्जा  हाजीपुर

 चौक

 एम०बोी०  गोहनाचौक

 रतनपुरा

 सूरजपुर

 बालिदपुर

 का  ब्यौरा  :

 मुलुन्द

 मुलुन्द

 मुलुन्द  कोलोनी

 नाहौर

 नेहरू  नगर  कुरला

 कनन्‍नावार  नगर

 पीएसडी  का  बैग  आफिस

 कुरला  उत्तर

 मुलुन्द  देवोदयाल  रोड

 गोवान्दी

 जंगल  मंगल  रोड

 भन्डूप  इंडस्ट्रीयल  एस्टेट
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 भन्डूप

 भन्दूप  कॉम्पलेक्स  वाटर  वर्क
 के  चोट  कंम्प

 चेम्बूर  आर०एस०पी०ओ०

 चूनाभटूटी

 बेस्ट  स्टाफ  कालोनी

 बारू

 अन्सुकथई  नगर

 राइफल  रेन्‍्ज

 दादा  साहिब  फालके  रोड

 दादर  कालेनी

 डोकयार्ड

 हाफकिन  इन्स्टयूट्ट

 कालाचौक

 कातरक  रोड

 किदवई  नगर

 एल०बी  ०एस  ०एन  ०ई  ०कालेज

 लालबाग

 मजगांव

 मजगांव  रोड

 मजगांव  डोक

 नल  बाजार

 नूरबाग

 नाईगांव  रोड

 प्रिंसज  रोड

 पारेल  नाका

 पारेल  रेलवे  वर्कशॉप

 रैेय  रोड

 सेवरी

 सेवरी  नाका

 बदगाडी

 बदाला

 3।  2000

 बदाला  रेलबे  स्टेशन  तारदेव

 बो०जे०बो०  उद्यान  तुलसीवाडी

 नमजिद  वाल्केश्वर  रोड

 बिक्रोकर  भवन  वोर्ली

 एच०आर०ओ०चैकिंग  ०  वोरली  कालेनी

 बयचुला०  स्टेज०
 वोली  पुलिस  कैम्प

 डिवो  बन  के  लिए  रेट  साउस
 वोलीं  सीफेश

 मुंबई  छंटाई  धारवी

 डिवोजन  कार्यालय
 धारवी  रोड

 एसटी  टीएमओ  मुंबई  सेन्ट्रल  मातुंगा  रेलवे  वर्कशाप

 ग्रांट  रोड  एनबीएसओ  मेल  ऑफिस

 हंस  रोड  डीबीओ

 हाजी  अलो  कल्यान  आरएमएस

 लाडी  जमशेदजी  रोड  भाजीपाला  लेन

 जे०जे०  हॉस्पिटल  बो०पो०टी  ०कालोनी

 काम्ठीपुरा  बी०ई०एस ०टी  ०स्टाफ  कालोनी

 कपाड  बाजार  पीओ

 महीम  बाजारापीओ

 माहीम  पूर्व

 एम०ए०  मार्ग

 मोरी  रोड

 न्यू  प्रभादेवी  रोड

 एन०एस०  पतकर  मार्ग

 प्रभादेवी

 राजभवन

 रानाडे  रोड

 सावरकर  मार्ग

 सेनापति  बेपट  मार्ग

 शामराव  विट्ठल  मार्ग

 शिवाजी  पार्क

 बाइकुला  भाजी  बाजार

 वामर  बौग

 कॉटन  एक्सचेंज

 इन्टरनेशनल  एयरपोर्ट

 विलपारले

 कालोना

 एच०एम०पी०  स्कूल

 नागरदास  रोड

 सान्ताक्रूज

 बी०पी०  रोड

 डांडा

 मान्डवी  एचओ

 भानवानी  शंकर  रोड

 चिंकपोकली

 लिखित  उत्तर  2७

 कुम्बाला  सोफेस

 गोखले  रोड

 ओशीवाड़ा

 शर्मा  एस्टेट

 डीएमसी

 बजारगेट

 चौपाटी

 कुलावा  बाजार

 मेरिन  लाइन्स

 मुंबई  पोस्ट  ट्रस्ट

 पल्टन  रोड

 एसएसपीओ  कार्यालय  साउ

 डिवीजन

 टाउन  हाल

 खार  कालोनी

 एयर  इंडिया  स्टाफ  कालोरं

 शंकर  भवन

 सिंधी  सोसायटी

 स्वदेशी  मिल्स  रोड

 उषा  नगर

 वोएस  भवन

 बोरीविली  ईस्ट

 डहीसर  आरएसपीओ

 गोरेगांव

 आईएनएस  हमला

 कान्डीविली

 मलाड

 मन्डापेसवर

 कारगो  कॉम्पलेक्स

 खेरवाडी

 एयर  टर्मिनल
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 कलानिकेतन  बिल्डिंग

 चाकला

 हनुमान  रोड

 विलेपारले  (६)

 विद्यानगरी

 भारतनगर

 सेंचुरी  मिल्स

 कुम्बाला  हिल

 डेलिसले  रोड

 गावालिया  टेंक

 राजेन्र  नगर

 एस०के०  नगर

 एसआरपीएफ  गोरेगांव

 बीएमसी

 कुलावा  डिलीवरी

 सेंट्रल  बिल्डिंग

 मंत्रालय

 माधव  बौग

 रामवाडी

 एससी  कोर्ट

 बकर  द्वारा

 वकोला

 राजावाडी

 साकीनाका

 सियोन  रेलवे  स्टेशन  पीओ

 टैगौर  नगर

 विहार  रोड  पीओ

 एएम  कालेनी

 बोरोेबिली  बैस्ट

 दौलतनगर

 9  1922

 गोरेगांव

 जोगेश्वरी

 खरोदी

 मलाड

 गोेरेगांव

 खार

 सीपज

 अंधेरी

 मारोल  बाजार

 बांद्रा

 गवर्नमेंट  कालेनी  क्वार्टर

 वेसावा

 बोएन  भवन

 भवानी  शंकर  डीली

 चिंचपोकली

 डॉ०  देशमुक्त  मार्ग

 रोड

 ओरलेम

 मलाड  (४)

 गोरेगांव

 अम्बेवाडी

 चारनी  रोड

 चर्चगेट

 हाई  कोर्ट  बिल्डिंग

 न्यू  योगक्षमा

 ओपरा  हाउस

 एसबो  प्रेस

 स्टाक  एक्सचेंज

 बो०डब्ल्यू०ण्टी ०सी  ०

 आजाद  नगर

 रौली  कैंप

 लिखित  उत्तर  254

 शिवाजी  नगर  गेरेगांव  एनडी

 एसबी  रोड  गेरेगांव  आरएस

 ट्रंजिट  कैंप  जोगेश्वरी

 विखरोली  लिबरटी  गार्डन

 बांगुर  नगर  मलाड  एनओ  डिलीवरी

 चारकों

 विवरण-॥

 अदा  की  गई  राशि

 मुम्बई  सिटी  1,62,00,000

 समस्त  उत्तर  प्रदेश  1,78,98  ,385.75

 आजमगढ़  2,79,645.00

 मऊ  1,45,947.20  20

 चादरों  हेतु  निविदार्ये

 श्री  प्रभुनाथ  सिंह  :
 श्री  रामजी  मांझी  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 क्‍या  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  डॉ०  राम  मनोहर  लोहिया
 अस्पताल  और  दिल्ली/नई  दिल्‍ली  के  अन्य  अस्पतालों  ने  प्रत्येक  वर्ष
 चादरों  सहित  विभिन्‍न  मदों  की  आपूर्ति  हेतु  निविदाएं  आमंत्रित  को

 यदि  तो  अस्पताल-वार  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्या  इन  निविदाओं  पर  अंतिम  निर्णय  ले  लिया  गया  है

 यदि  तो  अस्पताल-वार  और  मद-वार  चादरों  सहित  ये
 मर्दे  किन  दरों  पर  खरीदी  गई  हैं  और  इन  चादरों  का  आकार  क्‍या
 है  और  ये  कौन-कौन  सी  कम्पनियों  की

 केन्द्रीय  एन  सी  सी  एफ  और  सुपर  बाजार  से  निविदाएं
 आमंत्रित  करने  और  उनकी  मर्दे  न  खरीदने  के  क्‍या  कारण

 क्या  सरकार  को  इस  बात  को  जानकारी  है  कि  सफदरजंग
 अस्पताल  और  डॉ०  राम  मनोहर  लोहिया  अस्पताल  में  उक्त  अवधि  के

 दौरान  उच्च  दरों  पर  घटिया  मर्दे  खरीदी  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्यों  का  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही  की

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता
 :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रहो  है  और  सदन

 के  पटल  पर  रख  दी
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 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र

 1260.  डॉ०  सुशील  कुमार  इन्दौरा  :
 श्री  जोरा  सिंह  मान  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  द्वारा  देश  विशेषकर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्राथमिक
 स्वास्थ्य  केन्द्र  की  स्थापना  हेतु  कोई  योजना  शुरू  की  गई

 यदि  तो  यह  योजना  किस  तारीख  को  शुरू  की  गई
 थी  और  इस  पर  अब  तक  कितना  खर्च  आया

 आज  की  तारीख  तक  देश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  वे
 कौन  से  क्षेत्र  हैं  जहां  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  को  खोला  गया
 और

 देश  के  शेष  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ऐसे  केन्द्रों  को  कब  तक
 खोले  जाने  का  लक्ष्य  रखा  गया

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता
 :  सामुदायिक  विकास  कार्यक्रम  के  भाग  के

 रूप  में  सामुदायिक  विकास  खण्ड  में  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  की  स्थापना
 करने  के  लिए  एक  योजना  शुरू  की  गई

 यह  योजना  2  1952  को  शुरू  की  गई
 संबंधित  राज्य  सरकारें  इन  केन्द्रों  की  स्थापना  और  रख-रखाव  राज्य
 बजटों  और  बुनियादी  न्यूनतम  सेवा  जो  सरकारों  को  सात  बुनियादी
 न्यूनतम  सेवाओं  में  अपनी  प्राथमिकता  वाले  क्षेत्रों  का  चयन  करने  की

 अनुमति  देता  वो  अंतर्गत  आबंटित  धनराशि  से  करती

 इस  समय  देश  में  कार्य  कर  रहे  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों
 की  संख्या  की  राज्यवार  सूची  संलग्न  विवरण  में

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  की  स्थापना  सुस्थापित  जनसंख्या
 मानदंडों  के  आधार  पर  होती  है  अर्थात्‌  मैदानी  क्षेत्रों  में  30,000  की
 आबादी  और  पहाडी/आदिदवासी  क्षेत्रों  में  20,000  की  आबादी  के  लिए
 एक  प्राथमिक  स्वास्थ्य  चूँकि  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  आबादी  स्थिर
 नहीं  रहती  है  इसलिए  पंचवर्षीय  योजनाएं  तैयार  करने  क॑  पहले  नए
 केद्रों  के  बारे  में  स्थिति  की  समीक्षा  की  जाती  है  और  वित्तीय  सीमा
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  नए  केन्द्रों  हेतु  लक्ष्य  निर्धारित  किए  जाते
 नौवों  पंचविर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  1521  प्राथमिक  स्वास्थ्य
 केन्द्र  स्थापित  करने  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 विवरण

 देश  में  चल  रहे  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केद्रों  की  संख्या

 राज्य/संक्ष  राज्य  क्षेत्र  प्रा०स्वा०केन्द्र

 1  2  3

 1.  आंध्र  प्रदेश  1636

 लिखित  उत्तर

 2  3

 2.  अरूणाचल  प्रदेश  45

 3.  असम  619

 4.  बिहार  2209

 5.  गोवा  17

 6.  गुजरात  967

 7  हिरयाणा  401

 8.  हिमाचल  प्रदेश  312

 9.  जम्मू  व  कश्मीर  337

 10.  कर्नाटक  1676

 11.  केरल  962

 12-  मध्य  प्रदेश  1690

 13.  महाराष्ट्र  1699

 14.  मणिपुर  69

 15.  मेघालय  85

 16.  मिजोरम  55

 17.  नागालैंड  33

 18.  उड़ीसा  1352

 19.  पंजाब  484

 20.  राजस्थान  1662

 21.  सिक्किम  24

 22.  तमिलनाडु  1436

 23.  त्रिपुरा  58

 24.  उत्तर  प्रदेश  3808

 25.  पश्चिम  बंगाल  1262

 26  अंडमान  व  निकोबार  ट्वीपसमृह  17

 27.  चंडीगढ़
 -

 28.  दादरा  व  नगर  हवेली  6

 29.  दमण  व  दीव  3

 30.  दिल्ली  8

 31.  लक्षद्वीप  4

 32.  पांडिचेरी  39

 अखिल  भारत  22975



 प्रश्नों  के

 राण्यों  की  सड़कों  को  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के
 रूप  में  स्तरोन्‍ननत  किया  जाना

 1261.  श्रीमती  श्यामा  सिंह  :
 श्री  नरेश  पुगलिया  :
 डा०  जसवन्त  सिंह  यादव  :
 श्री  सुरेश  रामराव  जाधव  :
 श्री  नवल  किशोर  राय  :
 श्री  जोरा  सिंह  मान  :
 श्रीमती  रेनु  कुमारी  :
 श्री  हरीभाऊ  शंकर  महाले  :
 श्री  चन्द्रकांत  खरे  :
 श्री  जी०जे०  जावीया  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  हाल  ही  में  विभिन्‍न  राज्यों  की  30  और
 तय  सड़कों  को  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  रूप  में  परिवर्तित  करने  के  लिए
 क  प्रस्ताव  को  मंजूरी  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्य-वार  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  योजना  आयोग  ने  उक्त  प्रस्ताव  को  अपनी  स्वीकृति
 दी  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 सरकार  द्वारा  इन  सड़कों  पर  कितनी  अनुमानित  राशि  लगाए
 ने  का  प्रस्ताव  है  और  इन  सड़कों  को  कब  तक  राष्ट्रीय  स्तर  के

 ुरूप  यातायात  योग्य  बना  दिया  और

 सभी  राष्ट्रीय  राजमार्गों  को  यातायात  योग्य  स्थिति  में  लाने
 $  लिए  सरकार  ने  और  कौन  से  कदम  उठाए

 भूतल  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  हुक्मदेव  नारायण
 :  से  प्रस्ताव  अभी  प्रारम्भिक  अवस्था  में  है  और

 सलिए  इस  समय  कोई  ब्यौरे  नहीं  दिए  जा

 निधियों  को  उपलब्धता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सभी
 ए्ट्रीय  राजमार्गों  को  यातायात-योग्य  स्थिति  में  रखने  के  प्रयास  किए
 ब्ते  हें  ॥

 भुवनेश्वर  हवाई  अड्डे  को  अंतरराष्ट्रीय  हवाई

 अड्डा  का  दर्जा  दिया  जाना

 1262.  श्री  भर्जुहरि  महताब  :
 श्री  प्रभात  सामन्तराय  :

 क्या  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 शा

 हि  4  a
 ।  हि |  4  बक्‍्लने  न

 एयरलांइस  ने  भुवनेश्वर  हवाई  अड्डे  का  नाम

 हो  पक
 हवाई  अड्डा  रखे  जाने  के  बाद  से  उड़ीसा  के  लिए  कोई
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 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्या  भुवनेश्वर  हवाई  अड्डे  को  अंतरराष्ट्रीय  हवाई  अड्डे  के
 रूप  में  विकसित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 नौर्वीं  पंचवर्षीय  योजना  में  भुवनेश्वर  हवाई  अड्डे  का  दर्जा
 बढाए  जाने  के  लिए  कितनी  निधियां  नियत  की  गई

 नागर  विमानन  मंत्री  शरद  :

 प्रश्न  नहीं

 और  भारतीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  ने  17.77
 करोड  रुपए  की  लागत  से  एक  ही  समय  में  500  यात्रियों  की
 आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  सभी  आधुनिक  यात्री  सुविधाओं
 सहित  एक  नया  टर्मिनल  भवन  चालू  किया  भारतीय  विमानपत्तन
 प्राधकरण  ने  12.62  करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लागत  से  धावनपथ
 के  7360  फुट  से  बढ़ाकर  9000  फुट  करने  के  विस्तार  कार्य  को
 भी  अपने  हाथ  में  ले  लिया  है  राज्य  सरकार  द्वारा  सड़क  के  मार्ग
 परिवर्तन  जाने  के  अध्यधीन  कार्य  के  2001  तक  पूरा
 हो  जाने  की  संभावना  कार्य  पूरा  हो  जाने  पर  विमानपत्तन
 श्रेणी  के  विशालकाय  विमानों  के  प्रचालन  के  लिए  उपयुक्त  हो  जाएगा
 तथा  वह  सीमित  अंतरराष्ट्रीय  उड़ानों  के  हैंडलिंग  के  लिए  भी  सक्षम
 हो

 नौर्बी  योजना  में  27.46  करोड़  रुपए  का  प्रावधान  किया
 गया

 ग्राहक-सेवा  प्रकोष्ठ

 1263.  श्री  आर०  एल०  जालप्पा  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  चिकबालापुर  क्षेत्र  की  समस्त  तालुकों  में  ग्राहक-सेवा
 प्रकोष्ठ

 यदि  तो  यहां  अभी  तक  कितने  तालुकों  में  यह  सुविधा
 उपलब्ध  कराई  गई  और

 इस  क्षेत्र  के  सभी  तालुकों  में  उक्त  सुविधा  को  कब  तक
 उपलब्ध  करा  दिया

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तपन  :

 चिकबालापुर  क्षेत्र  के  पांच  तालुकों  में  से  तीन
 यथा  गोवरीबिदनुर  और  बागेपल्ली  में  ग्राहक  सेवा

 केन्द्र  गुडीबन्दा  तालुक  चूंकि  चिकबालापुर  एसडीसीए  का  एक  भाग

 इसलिए  चिकबालापुर  स्थित  सेवा  गुडीबन्दा  के  ग्राहकों  को
 भी  सेवा  प्रदान

 मार्च  2001  तक  सिदलागट्ट  तालुक  में  भी  एक  ग्राहक  सेवा
 केन्द्र  स्थापित  कर  दिया



 259  प्रश्नों  के

 बिहार  में  टेलीफोन  कनेक्शन

 1264.  श्री  दिनेश  चन्द्र  यादव  :
 डा०  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 30  2000  की  स्थिति  के  अनुसार  बिहार  के

 वैशाली  और  सीतामढ़ी  जिलों  के  दूरभाष
 केन्धों  में  केन्द्र  वार  कितने  व्यक्ति  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  प्रतीक्षारत

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  उक्त  केन्द्रों  में  केन्द्र-वार
 कितने  टेलीफोन  कनेक्शन  प्रदान  किए  और

 इन  केन्द्रों  में  प्रतीक्षा  सूची  का  निपटान  करने  के  लिए
 सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए  जा  रहे

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तपन  :  और
 ३0  2000  की  स्थिति  के  अनुसार  बिहार  के

 वैशाली  और  सीतामढ़ी  जिले  के  टेलीफोन  एक्सचेंजों
 में  टेलीफोन  कनेक्शर्नों  की  प्रतीक्षा  सूची  में  दर्ज  व्यक्तियों  की  संख्या
 और  पिछले  तीन  वर्ष  के  दौरान  उक्त  जिलों  में  प्रदान  किए  गए  टेलीफोन
 कनेक्शनों  की  एक्सर्चेंज-वार  संख्या  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 विभाग  नए  एक्सचेंज  मौजूदा  एक्सचोंजों  को
 क्षमता  का  विस्तार  करने  तथा  इन  एक्सरचेंजों  की  प्रतीक्षा  सूची  का  निपटान
 करने  के  लिए  यथावश्यक  उपभोक्ता  एक्सेस  नेटवर्क  प्रदान  करने  के

 कदम  उठाए  जा  रहे

 विवरण

 जिला  एक्सचेंज  30.6.2000  प्रदान  किए  गए  टेलीफोन
 का  नाम  की  स्थिति  कनेक्शनों  की  संख्या

 के  अनुसार
 प्रतीक्षा  सूची  1997-  1998-..  1999-

 98  99  2000

 1  2  3  4  5  6

 मुजफ्फरपुर  ओरई  200  20  06  46

 बोचाहा  180  01  08  12

 धोली  600  46  16  103

 जमालबाद  140  38  0  14

 करमा  122  06  07  11

 कुरहानी  230  34  50  78

 मीनापुर  125  24  33

 नरमा  178  0  0  06

 वैशाली

 22

 लिखित  उत्तर

 2  3  4  5

 पचदाही  190  01  02

 सरफुददीनपुर  165  37

 ट्रकी  200  35  08

 देरधा  140  0  ०

 बेनीबाद  50  0  0

 788  849.  550
 एम  जेड

 एमजेड  215  735  826

 गोशाला  एमजेड  45  0  0

 एम  जेड  1744...  1895...  820

 कटरा  30  0  ०0

 बरकागांव  127  27  18

 देवरिया  120  17  01

 जेतपुर  135  ०  01

 कान्ती  460  53  115

 करनौल  132  08  0

 मोतीपुर  310  46  60

 सरैया  136  0  25

 पारू  138  0  0

 करजा  80  ०  0

 बिदूपुर  417  07  84

 बासूदेवपुर  चंदेल  7  0  0

 चकसिकंदर  167  17  14

 दूसारी  269  19  31

 धरमपुर  93  62  31

 महानर  231  113  04

 साहदेई  भ्  01  01

 बेलसर  93  25  0

 भगवानपुर  260  13  107



 ।  2  3  4  5  6

 हाजीपुर  1343  61  1435...  1536

 लालगंज  170  13  1  243

 फुल्हारा  64  11  01  117

 खराए  320  07  08  135

 वैशाली  173  72  08  123

 बिरना  लखनसेन  136  17  22  44

 चैनपुर  107  01  06  0

 छपरा  खुर्द  0.  0  0

 गोरॉल  222  01  45  31

 हारपुर  बेलवा  127  08  0  128

 जनदाहा  255  0  44  16

 कन्हौली  45  ०  ०  120

 महुआ  550  20  103  223

 पाटेपुर  259  0  04  47

 प्रेमराज  123  0  0  0

 बैरगनिया  210  51  48  12

 भुटाही  ३37  37  0  60

 बेलसंद  129  05  03  32

 धेंग  63  05  01  06

 मजहॉलिया  16  17  16  42

 मेजरगंज  38  13  31  57

 परिहार  103  41  25

 ३6  17  03  40

 राइन  75  18  01  61

 रूनीसैदपुर  35  0०6  06  48

 सीतामढ़ी  2173  104...  848  1000

 सोनबरसा  ३4  ०  ०  ३4

 कोरलहिया  08  0  15  60

 प्रेमनगर  70  ०  ०  40

 _  कजपटटी  85  06  05  28
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 जनकपुर  रोड

 सहरसा

 मधेपुरा

 रायपुर

 सूरसंद

 बैजनाथपुर

 बालूआहाट

 बालूहा

 बंगांव

 भावतिया

 विरतपुर

 धबोली

 गोलमा

 हरीपुर

 कपासिया

 मेना  राजहनपुर

 मंगुआर

 मुराजपुर

 नौहट्टा

 पंचगछिया

 रहुआ  तुलसिया

 एस०बखिआरपुर

 सहरसा

 सल्कुआ

 सॉर  बाजार

 अलामनगर

 बिहारीगंज

 चौसा

 गमहरिया

 ग्वालपारा

 कुमारखंड

 मधेपुरा
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 263  प्रश्नों  के  2000  लिखित  उत्तर  ;

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  विचार  उक्त  राज्यों  में 2  3  4  5  6  वे
 एम०ए०आर  ०  आर०  प्रणाली  पर  आधारित  टेलीफोनों  के  स्थान  पर  स्थार

 मुरलीगंज  ३6  82  64  73  लूप  प्रणाली  में  बेतार  लगाने  का

 पुरैनी  30  18  57  35  यदि  तो  तत्संबंधी  जिला-वार  अलग-अलग  तब्योए  ३

 एस०अस्थान  46  57  83

 वन
 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  ऊ

 किशनगंज  106  19  48  87  जाने  का  विचार  और

 जदिया  52  0
 हि

 92  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 तेलिया  12  0  0  52  संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तपन  :  ;

 सुपौल  बालूआ  बाजार  13  5  9  18  की  राष्ट्रीय  दोष  दर  की  तुलना  में  तमिलनाडु  तथा  मध्य  प्रदेश  ३
 औसत  दोष  दर  8.6%  तथा  25%

 बेटा  तेरहा  9  16  57  19  दि से  सरकार  वायरलेस  इन  लोकल  लए  हर
 भगामा  41  हे  64  36  प्रौद्योगिकी  स ेठीक  ना  किए  जा  सकने  वाले  खराब  एमाआए

 ग्रामीण  सार्वजनिक  टेलीफोनों  को  बदलने  के  लिए  कदम  उठा

 बीरपुर
 1  109  278  145  सरकार  2002  तक  एमएआरओआर  प्रौद्योगिकी  आधारित  सभी

 ् मियाद  ग्रामीण  टेलीफोनों  बदलने  की  बेड
 छटापुर  8  5  ३  70  तथा

 पे
 समाप्त  ग्रामीण  सार्वजनिक  टेलीफोनों  को  बदलने  क

 हि बना  रहो
 जे०राधोपुर  7  45  50  39

 ज॒  लागू  नहीं
 करजेन  बाजार  24  10  15  5५2  .  दि

 यूरोपीय  संघ  के  साथ  संयुक्त  नागर

 किशनपुर  31  16  11  23  विमानन  समझौता

 पिपरा  50  14  34  78  1266.  श्री  दिन्शा  पटेल  :  क्‍या  नागर  विमानन  मंत्री  यह

 ह  की  कृपा  करेंगे  कि
 प्रतापगंज  55  20  21  64

 हि क्या  सरकार  ने  हाल  ही  में  यूरोपीय  संघ  के  साध  5

 सरायगढ़  23  4  2  35  नागर  विमानन  परियोजना  के  लिए  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए  है

 शंकरपुर
 -  0  0  25  यदि  तो  समझौते  की  प्रमुख  विशेषताएं  ह्य  *

 सोनबरसराज  53  10  107  नागर  विमानन  मंत्री  शरद  :  और  #

 सुखपुर  100  ३4  4०  का  ने  हाल  ही  में  यूरोपीय  संघ  के  साथ  एक  संयुक्त  नागर  विमानन  री
 सुखपु

 हु
 परे

 के  लिए  एक  करार  पर  हस्ताक्षर  किए  हैं  जिसमें  विमानन  सुरक्षा  एदा

 सुपौल  61  224  117  248  प्रबन्धन  विमान  यातायात  विमान  क्षेत्र
 कार्यकलाप

 ,  विमारवा

 त्रिवेणीगंज
 अनुदेशक  एयरलाइन  उद्योग  इत्यादि  में  कारोबार  महायः

 त्रिवेणीगंज
 46  82  91  59  अनुरक्षण  जैसे  नागर  विमानन  के  विभिन्‍न  पहलुओं  पर  कावशर

 संगोष्ठियों  पाठयक्रमों
 के

 किया  जाना संगोष्ठियों  तथा  पाठ्यक्रमों  को  शामिल  कि

 एम०ए०आर०आर०  प्रणाली  के  स्थान  पर
 अन्य  प्रणाली  स्थापित  करना

 1265.  श्री  टी०एम०  सेल्वागनपति  :
 श्री  विष्णुदेव  साय

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  एम०ए०आर०आर०  प्रणाली  के  तहत  तमिलनाडु  और
 मध्य  प्रदेश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रदाव  किए  गए  टेलीफोनों  का  कार्य
 निष्पादन  असंतोषजनक  है  और  दौष  दर  भी  बहुत  ज्यादा

 पवन  हंस  लिमिटेड  से  अभ्यावेदन
 ही

 1267.  श्री  जी०जे०  जावीया  :  क्‍या  नागर  विमानन  मी
 कद  व  |

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पवन  हंस  लिमिटेड  से  ब्याज  मेँ
 करोड़  रुपये  के  ऋण  को  माफ  करने  के  संबंध  में  कोई  आएएँः

 हुआ  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 सरकार  द्वारा  इस  पर  क्‍या  कार्रवाई  की  गई

 हैं



 2७
 प्रश्नों  के

 ,.  नागर  विमानन  मंत्री  शरद  :
 '

 और  प्रस्ताव  की  जांच  की  जा  रही  है

 नागपुर  के  लिए  हवाई  उद्धान

 1268.  श्री  नरेश  पुगलिया  :  कया  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  कोई  शिकायरतें/अभ्याबेदन  प्राप्त  हुए  हैं
 कि  नागपुर-दिल्‍ली  उड़ान  बहुत  ही  असुविधाजनक  है  और  असमय  और

 बहुत  देरी  से  जाती

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  पर  सरकार
 की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 क्या  सरकार  का  विचार  नागपुर  को  इंडियन  एयरलइंस  की
 दिल्ली-बंगलौर/दिल्ली-चेन्नई  से  ठड़ान  और  इनकी

 वापसी  उड़ान  से  जोड़ने  का

 यदि  तो  ऐसा  कब  तक  कर  दिए  जाने  की  संभावना
 और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 नागर  विमानन  मंत्री  शरद  :

 इंडियन  एयरलाइंस  को  माननीय  संसद  सदस्यों  तथा  अन्य
 व्यक्तियों  से  नागपुर-दिल्‍ली  सेवा  की  असुविधाजनक  समयसारणी  के  बारे
 में  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  अनुसूची  संबंधी/प्रचालनात्मक  कठिनाइयों
 के  कारण  उड़ानों  के  समय  में  परिवर्तन  नहीं  किया  जा

 यह  प्रश्न  नहीं

 दिल्ली-चेन्नई  मार्ग  पर
 प्रचालित  की  जा  रही  इंडियन  एयरलाइंस  की  सेवाएं  इन  ट्रंक  तथा  प्रतियोगी
 मार्गों  पर  नॉन-स्टॉप  ट्रेवल  की  सुविधा  प्रदान  करती

 रेैबीज  के  निवारण  तथा  नियंत्रण  पर  सम्मेलन

 1269.  श्री  एम०वी०वी०एस०  मूर्ति  :
 श्री  राम  मोहन  गाडडे  :
 श्री  शिवाजी  माने  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कक
 क्या  रेबीज  के  निवारण  और  नियंत्रण  के  संबंध  में  हाल

 हो  में  बंगलौर  में  एक  अखिल  भारतीय  सम्मेलय  आयोजित  किया  गया

 यदि  तो  उक्त  सम्मेलन  में  भाग  लेने  वाले  व्यक्तियों

 हि
 संबंध  में  क्या  सुझाव  दिए  और  उनका  क्या  परिणाम

 सरकार  की  इस  संबंध  में  क्‍या  प्रतिक्रिया

 9  1922  लिखित  उत्तर  266

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता
 :  यह  सम्मेलन  8-9  जुलाई  को  बंगलौर  में

 हुआ

 सम्मेलन  की  सिफारिश  अभी  तक  प्राप्त  नहीं  हुई

 प्रश्न  नहीं

 अहमदाबाद-बड़ोदरा  एक्सप्रेस  राजमार्ग

 1270.  श्री  दिलीप  संघाणी  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अहमदाबाद-बड़ोदरा  एक्सप्रेस  राजमार्ग  को  किस  वर्ष  मंजूरी
 प्रदान  की  गई

 इस  राजमार्ग  की  अनुमानित  लागत  कितनी

 क्या  इस  परियोजना  को  अभी  तक  पूरा  नहीं  किया  गया

 यदि  तो  इसमें  विलंब  होने  के  क्या  कारण  हैं  और
 फलस्वरूप  उक्त  राजमार्ग  की  लागत  में  कितनी  वृद्धि  हुई  और

 उक्त  राजमार्ग  को  निर्धारित  समय-सीमा  के  भीतर  पूरा  करने
 के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  हुक्मदेव  नारायण
 :  और  गुजरात  में  अहमदाबाद-बडोदरा  एक्सप्रेस

 मार्ग  परियोजना  1986  में  137.19  करोड़  रु०  की  अनुमानित  लागत
 से  स्वीकृत  की  गई

 से  संयुक्त  उद्यम  विफल  हो  जाने  और  मूल  ठेकेदारों
 को  उनके  घटिया  कार्य  निष्पादन  के  कारण  हटा  दिए  जाने  के  कारण
 परियोजना  अभी  तक  पूरी  नहीं  हो  पाई  इसे  शीघ्रता  से  पूरा  करने
 के  लिए  शेष  कार्य  का  कार्यान्वयन  भारतीय  राष्ट्रीय  राजमार्ग  प्राधिकरण
 को  सौंपा  गया  अहमदाबाद  से  नाडियाड  खंड  के  बीच  का  शेष
 कार्य  सौंप  दिया  गया  जबकि  नाडियाड-बड़ोदरा  खंड

 )  के  लिए  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  की  जा  रही
 परियोजना  को  अब  2003  तक  पूरा  करने  का  लक्ष्य  अभी
 इस  स्तर  पर  परियोजना  की  बढ़ी  हुई  लागत  नहीं  बताई  जा  सकती

 वन्य  भूमि  पर  अवैध  कब्जे

 1271.  श्री  एन०  जनार्दन  रेड्डी  :  क्‍या  पर्यावरण  और  ब$न  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  राज्य-वार  कुल  कितना  वन  भूमि  क्षेत्र  अवैध  कर्ब्जो
 में

 अवैध  कब्जाधारियों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उन्होंने  ऐसी
 वन  भूमि  पर  कब  से  अवैध  कब्जा  कर  रखा

 क्या  इस  तरह  के  अवैध  कब्जों  को  नियमित  करने  के
 सरकार  के  निर्णय  से  वन  भूमि  की  कुल  उपलब्धता  पर  प्रभाव
 और



 267  प्रश्नों  के

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बाबू  लाल  :
 और  वन  विषय  समवर्ती  सूची  में  होने  के  कारण  केन्द्र

 सरकार  की  भूमिका  अधिकतर  नीति  मुद्दों  से  संबंधित  है  जबकि  इसके
 वास्तविक  प्रबंधन  और  संरक्षण  का  उत्तरदायित्व  राज्य  सरकारों  का
 वन  भूमि  पर  अवैध  कब्जों  का  विषय  राज्य  सरकारों  का  वन  भूमि
 पर  अवैध  कब्जों  का  विषय  राज्य  वन  विभाग  द्वारा  देखा  जाता
 इसी  प्रकार  अवैध  कब्जों  के  विस्तार  से  आंकड़े  मंत्रालय  में  तैयार  एवं
 संगृहीत  नहीं  किए  जाते

 और  वन  1980  के  अंतर्गत  बनाए
 गए  दिशा-निर्देशों  और  नियमों  के  अनुसार  1980  के  पूर्व  के  उन  अवैध
 कब्जों  को  नियमित  करने  का  प्रावधन  मौजूद  जहां  राज्य  सरकार
 ने  वन  अधिनियम  1980  बनने  के  पूर्व  स्थानीय  आवश्यकताओं
 एवं  परिस्थितियों  के  अनुरूप  राज्य  सरकार  द्वारा  बनाए  गए  कुछ  मानदंडों
 के  अनुसार  पात्रता  कौ  श्रेणी  में  आने  वाले  कब्जों  को  नियमित  करने
 का  निर्णय  तो  लिया  परन्तु  वह  इस  अधिनियम  को  लागू  होने  से

 पूर्व  अपने  को  लागू  न  कर  सकी

 ऐसे  अवैध  कब्जों  का  नियमन  वन  भूमि  कौ  कुल  उपलब्धता  को
 निश्चित  रूप  से  प्रभावित  हानि  को  पूरा  करने  के  लिए
 मंत्रालय  सामान्य  तौर  पर  इसके  बराबर  की  बनेतर  वन  भूमि  पर  और
 इसके  उपलब्ध  न  होने  पर  अवक्रमित  वन  भूमि  पर  पूरक  वनीकरण
 की  शर्त  निर्धारित  करता

 औषधीय  पौधे

 1272.  श्री  शंकर  प्रसाद  जायसवाल  :
 श्री  अन्नासाहेब  एम०  के०  पाटील  :
 श्री  चिन्मयानन्द  स्वामी  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  उत्तर  प्रदेश  में  औषधीय  गुणवत्ता  बाली  जड़ी-बुटियों
 की  अति  मूल्यावान  217  प्रजातियां  लुप्त  होने  की  कगार  पर

 यदि  हां  तो  सरकार  द्वारा  इन  प्रजातियों  को  लुप्त  होने  से

 बचाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाए  जाने  का  विचार

 क्या  सरकार  का  विचार  किसानों  को  जडी-बुटियों  के  इन

 मूल्यवान  पौर्धों  को  पैदावार  बढ़ाने  के  लिए  प्रोत्साहित  करने  हेतु  कोई
 कार्य  योजना  तैयार  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  नहीं  तो  उसके  कारण  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता

 :  और  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  29  पादप

 31  2000  लिखित  26७

 दुर्लभ/विलुप्त  होने  वालों  में  बताए  गए  वन्य  जीवन  मृगवनों  (
 राष्ट्रीय  जीव  मण्डल  आरक्षित  क्षेत्रों  और  वनस्पति  उद्यान

 का  ऐसे  पादपों  के  संरक्षण  के  लिए  उपयोग  किया  जाता  पाठ
 के  संरक्षण  में  सहायता  करने  के  लिए  जीन  बैंक  भी  स्थापित  किए
 गए

 से  औषधीय  पादपों  की  खेती-बाडी  के  लिए  किसानें
 को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  ने  केद्रोग
 क्षेत्र  योजना  कार्यान्वत  की  स्थान  से  बाहर  खेत
 करने  के  लिए  कृषि  तकनीकों  का  विकास  किया  जा  रहा  औषधोग
 और  सुगन्धित  पादपों  की  कई  किस्मों  को  तैयार  किया  गया  है  ओऔ
 किसानों  को  उनकी  खेती  करने  के  लिए  उपलब्ध  कराया  गया

 (

 पश्चिम  बंगाल  में  टेलीफोन  कनेब्शन
 की  प्रतीक्षा  सूची

 1273-  श्री  अनिल  बसु  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  को  कृप
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  पश्चिम  बंगाल  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रतीक्षा  सूची
 दर्ज  बड़ी  संख्या  में  आवेदकों  को  अब  तक  टेलीफोन  कनेक्शन  नह
 दिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्‍या  काएए

 क्‍या  अन्य  राज्यों  में  भी  इसी  प्रकार  की  स्थिति

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  पश्चिम  बंगाल  में  प्रतीक्षा  सूची
 में  दर्ज  आवेदकों  को  टेलीफोन  कनेक्शन  उपलब्ध  कराने  हेतु  क्या  कदम
 उठाए  गये

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तपन  :  ओऔ
 जी  30.6.2000  की  स्थिति  के  पश्चिम  बंगाल  के

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  93,566  आवेदक  प्रतीक्षा-सूची  में  दर्ज  जिला-वा
 ब्यौरे  संलग्न  में  दिए  गए

 बिजली  के  अभाव  में  योजनानुसार  नए  एक्सचेंज  चालू  न

 भूमिगत  केवल  बिछने  स्थानीय  समस्याएं  इस  प्रतीक्षा-सूची  के  मुख्य
 कारण  रहे  जिससे  बाहरी  नेटवर्क  कार्य  पर्याप्त  नहीं  हो  पायी  हैं

 और  30.6.2000  की  स्थिति  के
 सर्किल-वबार  ग्रामीण  प्रतीक्षा-सूची  संलग्न  विवरण-॥  में

 नौवीं  योजना  के  2002  तक  ग्रामीण  व  श्हौ
 क्षेत्रों  में  मांग  पर  टेलीफोन  उपलब्ध  कराए  इस  उद्देश्य  को

 प्राप्ति  आवश्यक  ढांचा  व  उपकरण  आदि  जुटाने  की  कार्रवाई  पहते

 ही  शुरू  हो  चुकी

 पश्चिम  बंगाल  सर्किल  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  वर्ष  2000-01  *

 निम्नलिखित  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  हैं  :-



 प्रश्नों  के  9  1922  लिखित  उत्तर  270

 नए  टेलीफोन  एक्सचेंज  -  210  2  3
 सीधी  एक्सचेंज  लाइनें  7...  1,04,000  3.  असम  7,011

 4...  बिहार  50,217

 पर
 सकन

 को
 किला  अर  पतोक  बूबा

 *.  जय  soa

 जले  का  नाम  ग्रामीण  क्षेत्रों
 6...  हरियाणा  45,526

 प्रतीक्षा  सूची  7...  हिमाचल  प्रदेश  28,753

 24  परगना  7,259  8.  जम्मू  व  कशमीर  5,502

 24  परगना  3,777  9...  कर्नाटक  1,93,274

 बुर्दवान  14,104  10.  केरल  5,17,754

 बंकुरा  3,223  11.  मध्य  प्रदेश  8,468

 बरहामपुर  4,632  12...  महाराष्ट्र  1,58,118

 कूचबेहार  2,890  13.  उत्तर  पूर्व  9,847

 दक्षिण  दिनाजपुर  1,445  14.  उड़ीसा  20,647

 दार्जिलिंग  7,833  15.  पंजाब  1,11,965

 हगली  9,362  16.  राजस्थान  75,175

 हावड़ा  2,041  17.  तमिलनाडु  1,25  ,482

 जलपाईगुडी  3,797  18.  उत्तर  प्रदेश  66,155

 माल्दा  2,122  19.  उत्तर  प्रदेश  24,564

 मिदनापुर  10,235  20.  पश्चिम  बंगाल  1,16,133

 मुर्शादाबाद  7467  .  य  नियंत्रण

 नादिया  1,208
 ्

 पुरूलिया  अस्पतालों  को  केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण

 उत्तर  दिनाजपुर
 बोर्ड  द्वारा  निर्देश

 ५  ०  ४
 कुल  93,566

 ञ्री  सुरेश  पसी

 विवरण-॥  क्या  पर्यावरण  और  यन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 706-2000  को  या  सूची

 सकल  वार
 क्या  केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  ने  सभी  राज्यों  और

 संघ
 जज  ख  जखऊखजऊख़ख़खऊखऊखऊऑ  फ  फऊ>७फऊफऊफऊ़ऊफऊफऊऋऔऊ़र+उऔऋ£  राज्य  क्षेत्रों  को  अस्पताल  के  अपशिष्ट  पदार्थों  को  नष्ट  करने  के  संबंध

 सर्किल  ग्रामीण  में  निर्देश  दिए  हैं  ताकि  इससे  एड्स  जैसी  जान  लेवा  नोमारी  न

 सूची  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया
 2  ;

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  /
 आंध्र  प्रदेश  2,60,595

 ह॒  पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नाबयू  लाल
 अंडमान  व  निकोबार  1,468  से  केद्धीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार



 271  प्रश्नों  के

 सभी  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्डो/प्रदूषण  नियंत्रण  समितियों  को  उन
 अस्पतालों/निर्सिंग  होम  जो  जैव  चिकित्सा  अपशेष  एवं
 रखरखाव  )  का  अनुपालन  नहीं  कर  रहे  के  विरुद्ध  आवश्यक
 कार्रवाई  करने  के  निर्देश  जारी  किए  पर्यावरण  एवं  बन  मंत्रायल
 ने  यह  मामला  संबंधित  राज्य  सरकारों  और  संघ  शासित  क्षेत्रों  के  साथ
 उठाया

 विदेशी  निवेश

 1275.  श्री  अशोक  ना०  मोहोल  :
 श्री  ए०  बेंकटेश  नायक  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  विदेशी  निवेशकों  ने  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  दूरसंचार
 क्षेत्र  में निविश  करने  में  कम  रुचि  दिखाई

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 भारत  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  क्षेत्र  में  कुल  कितना
 निवेश  किया  गया  और

 सरकार  द्वारा  इस  क्षेत्र  में  निवेशकों  की  रुचि  बढ़ाने  हेतु
 क्‍या  उपाय  किए  जा  रहे

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तपन  :
 वास्तव  सरकार  ने  दूरसंचार  क्षेत्र  में  विदेशी  निवेश  को  बढ़ाने

 के  लिए  कई  कदम  उठाए  हैं  जिनमें  ऑटोमेटिक  रूट  के  माध्यम  से
 सीधे  विदेशी  निवेश  को  अनुमति  भी  शामिल

 उर्पयुक्त  के  उत्तर  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  दूरसंचार  क्षेत्र  में  कुल  सीधा
 विदेशी  निवेश  निम्नानुसार  हैं  :-

 वर्ष  सीधा  विदेशी  निवेश

 करोड

 1997  1245.19

 1998  1775.64

 1999  212.67

 कुल  3233.50

 नई  दूरसंचार  नीति  टी  की  घोषणा  से  दृरसंचार
 क्षेत्र  भारत  में  विदेशी  निवेशकों  सहित  निवेशकों  के  लिए  निवेश  के

 बहुत  से  अवसरों  को  पेशकश  की  गई  दूरसंचार  सेवाओं  की
 पेशकश  करने  वाली  कम्पनियों  में  49%  तक  विदेशी  प्रत्यक्ष  निवेश
 डी  अनुमत्य  दूरसंचार  उपस्कर  विनिर्माण  के  क्षेत्र  में
 100%  विदेशी  इक्विटी  की  अनुमति  आशा  है  कि  निवेश  के
 अवसरों  की  घोषणा  के  साथ  राष्ट्रीय  स्तर  की  लम्बी

 सेल्यूलर  मोबाइल  तथा  अन्य  मूल्य  वर्धिव  सेवाओं  जैसी  सेवाओं
 से  प्रस्ताव  आमंत्रित  होंगे  तब  विदेशी  निवेशकों  की  अच्छी  प्रतिक्रिया

 3।  2000

 चिडियाषरों  में  बाघ  और  चीतों  की  मौत

 1276.  श्री  बाबू  भाई  के०  कटारा  :
 श्री  चनद्रेश  पटेल  :

 क्या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  .

 गत  पांच  वर्षों  के  दौशन  आज  तक  विभिन्‍न
 वन्यजीव  अभयारण्यों/टाई्गर  पार्कों  में  कितने  बाघों  और  चीतों  की  मृत
 हुई/मारे

 इसके  लिए  उत्तरदायी  व्यक्तियों  के  नाम  क्या-क्या  हैं  औ
 उनके  विरुद्ध  क्‍या  कार्रवाई  की  और

 भविष्य  में  ऐसी  घटनाओं  की  पुनरावृति  को  रोकने  के  रु
 कया  ठोस  कदम  उठाए  गए  उठाए  जाने  का  विचार  |

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बाबू  लाल
 वर्ष  1995-1999  के  दौरान  विभिन्‍न  चिडियाघरों/वन्यजीव  अभयाए्प॑

 में  मरे  शेर  और  बाघों  की  संख्या  नीचे  दी  गई

 चिडियाघरों  में  मरे  शेर  और  बाघ

 वर्ष  मरे  शेरों  की  मरे  बाघों  को  सं

 1995-96  60  41

 1996-97  38  36

 1997-98  31  74

 1998-99  35  44

 1999-2000  2000  11  31

 अभयारण्यों  में  मरे  शेर  और  बाघ

 वर्ष  मरे  शेरों  की  संख्या  मरे  बाघों  की  संत

 1995-96  12  21

 1996-97  13  7

 1997-98  05  24
 ।

 1998-99  09  35

 1999-2000  02  27

 2000-2001  05  18

 वर्षवार  दिए  गए

 भारत  सरकार  द्वारा  सूचना  का  संकलन  और  मिलात
 किया  जाता  है|

 चिडियाघरों  के  बारे  में  भारत  सरकार  अपनी  ओर  से  के

 चिड़ियाघर  प्राधिकरण  के  माध्यम  से  चिड॒याघरों  को  पशु  शरण
 के  सुधार  और  पशु  चिकित्सा  सुविधाओं  के  उन्नयन  के  लिए  ्ि

 देते  पशुचिकित्सा  देखभाल  आदि



 )  ।  प्रश्नों  के

 बडियाघर  को  मान्यता  नियमावली  '”  के  अंतर्गत  अनिवार्य  मानक  निर्धारित
 ए  गए  केन्द्रीय  चिडियाघर  प्राधिकरण  जो  वन्यजीव  संरक्षण

 1972  के  अंतर्गत  भारत  सरकार  द्वारा  गठित  एक  सांविधिक
 पय  द्वारा  चिडियाघरों  का  आवधिक  मूल्यांकन  किया  जाता

 मूल्यांकन  द्वारा  यह  पाया  गया  है  कि  पशुचिकित्सा  तथा  अन्य
 नीकी  कर्मचारी  उपलब्ध  न  होने  तथा  राज्य  सरकार  के  स्तर  पर

 की  कमी  के  कारण  अधिकतर  चिड॒याघर  इन  मानकों  को  बनाए
 ने  में  असमर्थ  चिडियाघर  के  पशुओं  में  बीमारी  फैलने  की  बारम्बारता
 कम  करने  के  लिए  नियमित  जांच  सुनिश्चित  करने  हेतु  राज्य  सरकारों
 दिशा  निर्देश  जारी  किए  गए  वर्नों  में  बाघों  के  संरक्षण  के

 ?  किए  गए  उपाय  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 विवरण

 भारत  सरकार  द्वारा  बाघों  की  सुरक्षा  के
 लिए  उठाए  गए  कदम

 ट्रीय  स्तर  :

 सीमा  राजस्व  भारत-तिब्बत  सीमा  सीमा

 सुरक्षा  केन्द्रीय  रिजर्व  पुलिस  तट  राज्य
 उप  वन्यजीव  परिरक्षण  तथा  वैज्ञानिक  संगठन  जैसे  कि
 भारतोय  प्राणि  एवं  वनस्पति  सर्वेक्षण  जैसी  प्रवर्तन  एजेंसियों  के
 साथ  वन्यजीवों  के  चोरी-छिपे  शिकार  तथा  अवैध  व्यापार  के
 नियंत्रण  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  समन्वय  समिति  की

 वन्यजीव  उत्पादों  के  व्यापार  एवं  तस्करी  को  रोकने  में  उपर्युक्त
 विभागों  को  सुग्राही  बनाने  के  लिए  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  एवं
 कार्यशालाएं  आयोजित  की  गई

 वन्यजीव  उत्पादों  की  तस्करी  को  रोकने  के  प्रयासों  में  बेहतर
 समन्वय  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सचिव  एवं
 विशेष  सचिव  सी०बी०आई०  तथा
 केन्द्रीय  उत्पाद  एवं  सीमा  शुल्क  बोर्ड  के  प्रतिनिधि  के  साथ  एक
 विशेष  समन्वय  समिति  बनाई  गई

 सशस्त्र  संचार  नेटवर्क  तथा  उद्यान  प्रबंधों  के  बीच
 समन्वय  सहित  सुरक्षा  अब-संरचना  को  सुदृढ़  करने  के  लिए
 राज्य  सरकारों  को  केन्द्रीय  सहायता  दी  जा  रही

 चोरी-छिपे  शिकार  का  पता  लगाने  तथा  उसकी  सूचना  देने  के
 लिए  उत्कृष्ट  कार्य  एवं  बहादुरी  के  कार्य  के  लिए  पुरस्कार  देने
 कौ  स्कीमें  शुरू  की  गई

 राज्य  सरकारों  को  सतर्कता  बढ़ाने  तथा  गश्त  तेज  करने  को  सलाह
 दी  गई

 वन्यजीव  संरक्षण  के  प्रयार्सों  मे ंसरकार  की  सहायता  के  लिए
 गैर-सरकारी  संगठनों  तथा  अन्य  को  शामिल  करने  के  लिए
 जन-जागरूकता  कार्यक्रम

 बाघ  के  अंगों  तथा  उत्पादों  के  व्यापार  मार्गों  का  पता  लगाने
 में  संस्थाओं  तथा  गैर-सरकारी  संगठनों  के  कार्यक्रमों  की  सहायता
 करना  तथा  बाघ  के  अंगों  तथा  उत्पादों  के  लिए  एक  न्यायिक
 अभिनिर्धारण  संदर्भ  मैनुअल  तैयार
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 9...  राज्य  सरकारों  को  क्षेत्रों  पर  जैविक  दवाब  कम  करने  हेतु  उनके
 पारि-विकास  के  लिए  निधियां  प्रदान  की  जा  रही

 10.  बाघ  परियोजना  क्षेत्रों  में  स्थान  विशिष्ट  विशेष

 ।.  व्यापार  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिए  पूरे  देश  में  विशेष  स्ट्राइक

 2.  वन्यजीव  व्यापार  नियंत्रण  ब्यूरों  का  सृजन

 अन्तरराष्ट्रीय  स्तर  :

 1.  बाों  के  संरक्षण  से  संबंधित  अन्तरराष्ट्रीय  मामलों  के  समाधान
 के  लिए  बाघ  रेंज  देशों  का  एक  मंच  अर्थात  विश्व  बाघ  मंच
 क॑  सृजन  के  लिए

 2...  ट्रान्स  बाउन्डरी  व्यापार  को  नियंत्रित  करना  तथा  बाघ  संरक्षण
 में  परस्पर  सहयोग  करना  :-

 (1)  चीन  के  साथ  एक  प्रोटोकोल  पर  हस्ताक्षर  किए  गए

 (2)  महामहिम  की  नेपाल  सरकार  के  साथ  एक  समझौता  ज्ञापन
 पर  हस्ताक्ष  किए

 (3)  बंगलादेश  के  साथ  बातचीत  शुरू  की  गई

 3.  बाघ  के  अंगों  ओर  उत्पादों  के  अवैध  व्यापार  को  रोकने  के
 लिए  साइटस  के  कई  संकल्पों  को  भारत  की  पहल  पर  अपनाया
 गया

 4...  सहस्त्राब्दि  बाघ  कांफ्रेंस  मार्च  1999  में  आयोजित  की  गई  थी
 कांफ्रेंस  घोषणा  में  राष्ट्रीय  और  अन्तरराष्ट्रीय  स्तर  पर  अनेक  कार्यों
 के  सुझाव  की  घोषणा  की

 ]

 दो  बच्चों  के  परिवार  के  लिए  नियम  हेतु
 मानदंड  संबंधी  विधेयक

 1277  श्री  सुनील  खां  :  क्‍या  स्वावस्थ्य  और  परिवार  कल्याण
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  दो  बच्चों  के  परिवार  हेतु  विधेयक
 लाने  का

 यदि  हां  तो  उक्त  विधेयक  कब  तक  पेश  किया
 और

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्‍या  कारण

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता
 :  और  दे  बच्चे  के  आदर्श  को  अपनाने  के  कोई

 विधान  पुनस्थापित  करने  का  प्रस्ताव  नहीं

 भारत  में  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  स्वैथ्च्छक  प्रकृति  का
 है  जो  दम्पति  को  अपने  परिवार  के  आकार  के  बारे  में  निर्णय  लेने
 और  परिवार  नियोजन  जो  उन्हें  सबसे  अधिक  उपयुक्त
 अपनी  इच्छानुसार  बिना  किसी  दबाव  के  अपनाने  के  लिए  समर्थ
 बनाता
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 सड॒क  का  राष्ट्रीय  राजमार्ग  के  रूप  में  उन्नयन

 1278.  श्री  अनन्त  नायक  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पाणिकोयली  से  राजामुंडा  तक  की  सडक  को  राष्ट्रीय
 राजमार्ग  घोषित  कर  दिए  जाने  के  बावजूद  उक्त  सडक  के  स्तर  का
 उन्नयन  नहों  किया  गया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाये  गये/उठाने
 का  विचार

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  हुक्मदेव  नारायण
 :  और  पानीकोइली  से  राजमुंडा  तक  की  सड़क

 को  हाल  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित  किया  गया  है  और  उसे  उड़ीसा
 सरकार  के  राज्य  लोक  निर्माण  विभाग  की  राष्ट्रीय  राजमार्ग  शाखा  द्वारा

 2000  को  अधिकार  में  ले  लिया  गया  इस  सड॒क  को  राष्ट्रीय
 राजमार्ग  स्तर  तक  उन्नत  करने  के  कार्य  को  मंत्रालय  द्वारा  वार्षिक
 योजना  2000-2001  में  शुरू  कर  दिया  गया

 इस  राष्ट्रीय  राजमार्ग  का  स्तर  बढ़ाने  के  लिए  उठाए  गए
 कदम  इस  प्रकार  हैं  :-

 (1)  वार्षिक  योजना  2000-2001  के  वाहन  चालन  गुणता  सुधार
 कार्यक्रम  के  अंतर्गत  लगभग  19.7  कि०मी०  की  लम्बाई
 के  लिए  5.94  करोड़  रु०  के  प्राक्कलन  स्वोकृत  किए
 गए

 इस  राष्ट्रीय  राजमार्ग  के  सुधार  के  साध्यता  अध्ययन  की
 3.00  करोड़  रु०  की  राशि  को  वार्षिक  योजना  2000-2001
 में  शामिल  कर  लिया  गया

 (ii)

 1999-2000  के  चक्रवात  के  कारण  हुई  क्षतियों  को  स्थायी
 रूप  से  ठीक  करने  और  कुसेई  पुल  के  निर्माण  के  लिए
 10  करोड़  रु०  की  लागत  के  कार्य  वार्षिक  योजना
 2000-2001  में  शामिल  किए  गए

 (iii)

 अपोलो  अस्पताल  के  लिए  भूमि
 के  आबंटन  हेतु  नियम  व  शर्तें

 1279.  डा०  संजय  पासवान  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  अपोलो  अस्पताल  और  अन्य
 धर्मार्थ  अस्पतालों  को  रियायती  दरों  पर  भूमि  आबंटित  की

 यदि  तो  किन  नियमों  व  शर्तों  पर  इन  अस्पतालों  को

 भूखंडों  का  आबंटन  किया  गया

 क्या  इन  अस्पतालों  में  40  प्रतिशत  बिस्तर  गरीब  मरीजों
 और  कमंजोर  वर्गों  के  लिए  आरक्षित  हैं  तथा  क्‍या  इसका  अनुपालन
 किया  जा  रहा

 लिखित  उत्त../॥

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (4)  यदि  नहीं  तो  सरकार  द्वारा  उक्त  अस्पतालों  के  विर्ट्ठ  ले
 कार्वाई  की  गई

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ओर  स्

 के  पटल  पर  रख  दी

 डाक  और  संचार  नेटवर्क  का  विस्तार

 1280.  श्री  होलखोमांग  हौकिप  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  कं
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  की  देश  में  डाक  और  संचार  सेवाओं
 विस्तार  की  कोई  योजना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तपन  :

 नोवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  चालू  वार्षिक  योजना  में  50
 अतिरिक्त  विभागीय  शाखा  डाकघर  ,  50  विभागीय  उप  डाक्एः

 तथा  1000  पंचायत  संचार  सेवा  केन्द्र  झ

 लक्ष्य  आबंटित  किया  गया  नौंवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  वार्षिक  योज्ज

 2001-2002  में  भी  500  अतिरिक्त  विभागीय  शाखा  50  विभागंप
 उप  डाकघर  तथा  1000  पंचायत  संचार  सेवा  केन्द्र  खोलने  का  प्रग्ताव

 देश  में  2000-2001  के  दौरान  57.9  लाख  नए  टेलीफोन  कनेका

 देने  की  योजना  बनाई  गई  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए

 मौजूदा  टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  विस्तार  किया  जा  रहा  है  तथा  नए  टेलीफोः

 एक्सचेंज  खोले  जा  रहे  इसके  जहां-कहीं  अपेक्षित  कस्टा

 एक्सेस  नेटवर्क  का  भी  विस्तार  किया  जा  रहा

 और  उपर्युक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उत्तर  ओप्ी

 नहीं

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  सार्वजनिक  टेलीफोन

 सुविधा  का  विस्तार

 1281.  श्री  कालवा  श्री  निवासुलु  :
 डा०  वी०  सरोजा

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  सावजनिक  टेलीफोन  सुविधा  के  अत

 जिला-वार  कितने  गांवों  को  शामिल  किया  गया  है  और  विशेषकर



 प्रश्नों  के

 प्रदेश  और  तमिलनाडु  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उक्त  सुविधा  कितने  गांवों

 में  उपलब्ध  नहीं

 क्‍या  आंध्र  प्रदेश  और  तमिलनाडु  के  गांवों  में  टेलीफोन

 श्रेटवर्क  का  विस्तार  करने  हेतु  कोई  योजना  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो

 इसके  क्‍या  कारण

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तपन  :  आंध्र

 प्रदेश  तथा  तमिलनाडु  में  ग्रामीण  सार्वजनिक  टेलीफोन  सुविधा  युक्त  एवं

 सुविधा  रहित  ग्रा्मों  की  संख्या  नीचे  दी  गई  है  :-  जिले-वार  ब्यौरा
 तथा  ॥  में  दिया  गया
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 क्र»  राज्य  ग्रामों  की  वीपीटी  सुविधा  वीपीटी
 सं०  कुल  सं०  युक्‍त  ग्रामों  की  सुविधा  रहित

 संख्या  ग्रामों  की  सं०

 1...  आंध्र  29460  23379  6081

 2...  तमिलनाडु  17900  17847  53

 और  जी  तमिलनाडु  में  शेष  53  ग्रार्मों  को  दूरसंचार
 सुविधा  अगस्त  2000  तक  प्रदान  करने  की  योजना  है  तथा  आंध्र  प्रदेश
 के  शेष  6081  ग्रामों  में  प्राइवेट  फिक्सड  सेवा  प्रदाता  एस
 द्वारा  यह  सुविधा  प्रदान  किए  जाने  की  योजना

 आंध्र  प्रदेश  में  दूरसंचार  सुविधा  रहित  ग्रामों  की  सूची

 आंध्र  प्रदेश  :-

 जिले  का  नाम  ग्रामों  की  दूरसंचार  सुविधा  रहित  ग्राम  दूरसंचार  सुविधा
 कुल  सं०  सामान्य  जनजातीय  कुल  युक्त  ग्राम

 1  2  3  4  5  6  7

 1...  अदीलाबाद  1627  386  175  561  1066

 2...  अनंतपुर  1071  74  0  74  997

 3...  चितौड़  1766  378  0  378  1388

 4...  कुड्डप्पा  1041  63  0  63  978

 5.  ईस्ट  गोदावरी  1457  7  433  440  1017

 6.  गुंदूर  1019  0  0  0  1019

 7...  हैदराबाद  |  0  0  ०  0

 8.  करीमनगर  1215  129  0  129  1086

 9...  खम्माम  1168  0  261  261  907

 10.  कृष्णा  1098  33  0  33  1065

 1.  करनूल  क्रय  20  0  20

 2  महबूब  नगर  1530  62  13  75  1455

 13.  मेढ़क  1238  69  0  69  1169

 14.  नलगोंडा  1221  89  0  89  1132

 ‘SFR
 नेल्लूर  1269  129  0  129  1140

 16.  निजामाबाद  885  156  ०  156  729

 17.  प्रकाशम  1222  178  0  178  1044

 18...
 रंगरेड्डी  916  2  0  2  914
 |

 लछ रख ख छक्‍ञझरररररर
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 त  2  3  4  5  6  7

 19.  .  श्रीकाकुलम  1841  303  98  401  1440

 20...  विशाखापट्टनम  3227  0  2287  2287  940

 21.  विजयानगरम  1552  91  241  332  1220

 22.  वारांगल  1072  229  150  379  693

 23.  पश्चिम  गोदावरी  1054  0  25  25  1029

 कुल  29460  2398  3683  6081  23379

 विवरण-॥  1  2  ३  4  ५

 तमिलनाडु  में  दूरसंचार  सुविधा  रहित  ग्रामों  की  सूची
 |  20.  तिरूनेलबेलि  590  ०  590

 क्रः
 जिले  का  नाम  ग्रामों  की  दूरसंचार  दूरसचांर  सुविध  21.  तिरूवल्लूर  630  ०  630

 कुल  सं>०  सुविधा  युक्त  ग्राम
 रहित  ग्राम  22.  तिरूवरूर  714  0  714

 1  2  3  4  5  23.  तिरूवन्नामल्लै  1125  13  1112

 !.  कांचीपुरम  1100  0  1100  24.  त्रिची  546  0  546

 2.  कोयम्बटुर  488  0  488  25.  ट्यूटीकोरिनेम  507  0  507

 3.  कुड्डालूर  790  0  790  26.  वेल्लूर  907  4  903

 4.  धर्मापुरी  1170  15  1155  27.  विल्लेपुरम  1561  15  1546

 5.  डिंडंगुल  399  1  398  28.  विरूद्धनगर  651  ०  651

 6...  एरोड  ञ्उा
 3  528  29.  पांडिचेरी  266  ०  266

 7.  कन्याकुमारो  183  ०  183
 कुल  17900  53  17847

 8.  करूर  189  ०  189

 9.  मदुरै  ९
 ह्डा  उत्तर  प्रदेश  में  नए  आयुर्वेदिक  कालेज  खोलना

 10.  नागापट्टनम  338  ९  338  1282.  योगी  आदित्यनाथ  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याः

 11.  नामाक्कल  451 1  450  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 12.  पेरम्बलूर  402  0  402  क्‍या  सरकार  को  उत्तर  प्रदेश  में  नए  आयुर्वेदिक  काले

 खोलने  हेतु  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए
 13.  पेरियाकुलम  173  0  173  ह

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया
 14.  पुडुकोटटे  816  0  816

 .  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्रवाई  को  गई  है
 15.  रमनाड  554  0  554  और

 16.  सेलम  652  0  652
 इन  प्रस्तावों  को कब  तक  स्वीकृति  मिल  जाने  को  संभावी

 17.  शिवगंगा  635  ०  635

 18.  तंजावर  846  ०  846  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 है :  भारतीय  चिकित्सा  केन्द्रीय  परिषद  से  1999-2000

 19.  पेनीगिरीज  55  1  54  अब  तक  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ

 e



 ॥  प्रश्नों  के

 से  ये  प्रश्न  नहीं

 जनसंख्या  नियंत्रण

 1283.  डा०  ए०डी०के०  जयशीलन  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार

 ल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  जनसंख्या  नियंत्रण  के लिए  अलग

 |  विभाग  बनाने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता
 :  और  राष्ट्रीय  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  को  मानीटर

 एने  के  लिए  स्वास्थ्य  एवं  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  पहले  से  एक
 विभाग  परिवार  कल्याण  विभाग

 प्रश्न  नहीं

 चालू  राजमार्ग-परियोजना  की  समीक्षा  का  प्रस्ताव

 1284.  श्री  सुबोध  मोहिते  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  चलाओ  और  हस्तांतरित
 कार्यविधि  के  तहत  चल  रहीं  राजमार्ग  परियोजनाओं

 प्रमीक्षा  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्तसंबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  के  पास  ऐसी  समीक्षा  करने  के  लिए  कोई
 आई  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  हुक्मदेव  नारायण
 )  :  जी

 प्रश्न  नहीं

 जी

 प्रश्न  नहीं

 पोलीथीन  की  थैलियों  के  उपयोग  पर  प्रतिबंध

 1285.  मोहम्मद  अनवारूल  हक  :
 श्री  तरूण  गोगोई  :

 क्या  पर्यावरण  और  व$न  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  समुद्र-त्टों  के  आस-पास  पोलीथीन  की  थैलियों  के
 ग  से  न  केवल  पारिस्थितिकीय  संतुलन  पर  प्रभाव  पड़ता  है  बल्कि
 पमुद्री  जीव-जन्तुओं  के  लिए  भी  नुकसानदेह

 9  1922  लिखित  उत्तर  282

 यदि  तो  सरकार  ने  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  क्‍या
 कदम  उठाए  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बाबू  लाल  :
 पर्यावरण  एवं  वन  मंत्रालय  को  समुद्र  तटों  के आस-पास  समुद्री

 जीव  जन्तुओं  पर  पॉलीथीन  की  थैलियों  और  पारिस्थितिकीय  संतुलन  को

 बिगाड़ने  के  नुकसानदेह  प्रभाव  संबंधी  वैज्ञानिक  अध्ययन  की  जानकारी
 नहीं

 और  प्लास्टिक  पॉलीबेगों  एवं  अन्य  प्लास्टिक  पैकिंग
 सामग्रियों  द्वात  कूडा-कचरा  बिखेरने  को  हतोत्साहित  करने  और  उनकी
 रिसाइकलिंग  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  पर्यावरण  एवं  वन  मंत्रालय  ने
 रिसाइकल्ड  प्लास्टिक्स  मैन्युफेक्चर  एंड  यूसेज  1999  को
 प्रकाशित  किया  इन  नियमों  में  उल्लेख  है  कि  अप्रयुक्त  या  रिसाइकल्ड
 प्लास्टिक  से  बने  केरिबैगों  की  कम  से  कम  मोटाई  20  माइक्रोन  होनी

 ये  नियम  खाद्य  सामग्रियों  के  वितरण  या  पैकेजिंग
 के  लिए  रिसाइकल्‍ड  प्लास्टिक  से  बने  कैरिबैगों  और  डिब्बों  के  उपयोग
 को  भी  निषद्ध  करते  इसके  अतिरिक्त  गोवा  जैसे  तटीय  राज्यों  सहित
 कई  राज्य  सरकारों  ने  पालीबैगों  को  कूडे  में  डालने  से  रोकने  के  लिए
 स्वयं  द्वारा  बनाएं  गए  कानून  अधिसूचित  किए

 (

 विभिन  विमान  सेवाओं  द्वारा  बढाया  गया  किराया

 1286.  श्री  चन्द्रकांत  खैरे  :  क्‍या  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  घरेलू  मार्गों  पर  किराया  बढ़ाने
 हेतु  विभिन्न  विमान  सेवाओं  को  अनुमति  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कया  किराये  में  बढोतरी  प्रति  प्रति  मील  उतनी  हों
 होगी  जितनी  कौ  ईंधन  लागत  में  बढोतरी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कार्रवाई
 की  गई  है  कि  ईंधन  की  बढी  हुई  लागत  के  नाम  पर  केरियर्स  किराया
 नहीं  बढ़ा

 नागर  विमानन  मंत्री  शरद  :  से  अन्तर्देशीय
 विमान  किराए  नियमित  नहीं  होते  हैं  और  निवेश  लागत  तथा  समय-समय
 पर  मार्किट  से  प्राप्त  उनकी  जानकारी  के  अनुसार  एयरलाइनें  अपने  किरायों
 का  समायोजन  करती  रहती  एयरलाइन  बाजार  में  प्रतिस्पर्धा  का  रूख
 स्वस्थ  होना  यात्रियों  के  लिए  लाभकारी  होता  है  राज्य  सरकारों  द्वारा
 एटीएफ  की  लागत  में  वृद्धि  करने  से  एटीएफ  के  बिक्री  कर  में
 विमानपत्तन  प्राधिकारियों  द्वारा  अवरतरण  और  दिक्चालन  शुल्कों  में  वृद्धि
 विनिमय  आदि  की  दर  में  वृद्धि  से  एयरलाइनों  के  प्रचालनों  की  लागत  में
 प्रयाप्त  रूप  से  वृद्धि  हुई  एयरलाइनें  निवेश  लागत  में  प्रति  वृद्धि
 से  किराए  में  वृद्धि  सहित  विभिन्न  उपायों  पर  विचार  कर  सकती



 283.  प्रश्नों  के  31  2000  लिखित  उत्त  :॥

 सड़क  सुरक्षा  के  संबंध  में  एकीकृत
 प्राधिकरण  का  गठन

 1287.  श्री  के०पी०  सिंह  देव  ;
 श्री  वाई०एस०  विवेकानन्द  रेड्डी  :
 श्री  विलास  मुत्तेमवार  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  सड़क  सुरक्षा  के  संबंध  में  राज्यों  और  भारतीय
 राष्ट्रीय  राजमार्ग  प्राधिकरण  से  युक्त  एक  एकीकृत  प्राधिकरण  का  गठन
 करने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 क्या  सरकार  मृतप्राय  सड़क  सुरक्षा  संबंधी  समिति  के
 गठन  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 भूतल  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  हुक्मदेव  नारायण
 :  और  नई  दिल्ली  में  12  2000  को  सम्पन्न

 राज्य  लोक  निर्माण  विभाग  के  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  राजमार्ग  गश्त
 और  राजमार्ग  परिसम्पति  की  सुरक्षा  के  लिए  राजमार्ग  राज्य

 पुलिस  और  परिवहन  विभागों  को  शामिल  करते  हुए  एक  एकीकृत
 प्राधिकरण  के  गठन  पर  विचार-विमर्श  किया  गया  तथा  सभी  राज्य
 सरकारों  ने  इसका  एक  मत  से  समर्थन  इस  मामले  की  जांच
 के  लिए  तथा  उपयुक्त  सिफारिश  करने  के  लिए  जल-भूतल  परिवहन
 राज्य  मंत्री  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  गठित  करने  का  निर्णय  लिया

 और  भारत  सरकार  ने  17  2000  के  संकल्प
 सं०  आर  टी-25014/3/97-आर  एस  सी  के  तहत  राष्ट्रीय  सडक  सुरक्षा
 परिषद  का  पुनर्गठन  कर  दिया  है  विवरण  के  रूप  में  संलग्न

 विवरण

 भारत  का  राजपत्र
 असाधारण

 भाग  1
 प्राधिकार  से  प्रकाशित

 सं०  98]  नई  मई  17,  27,  1992
 No.  98]

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय
 परिवहन  और  राजमार्ग

 संकल्प
 नई  17  2000

 सं०  आर  टी-25014/3/97-आर  एस  सी  -  राष्ट्रीय  संडक

 सुरक्षा  परिषद  मोटरयान  1988  की  धारा  215  क॑  तहत  प्रदत्त
 शक्तियों  का  प्रयोग  करते  हुए  और  समय-समय  पर  यथा  संशोधित  दिनांक
 16  1991  के  संकल्प  सं०  आर  टी-23019/3/88-टी  का  अधिक्रमण
 करते  हुए  परिषद  का  निम्न  प्रकार  प्रनर्गठन  करते  हैं  :-

 ज्ापापनिभ"हपै।कप"्रैप्पपप्पभक्‍ाजतपैप)82)0क्‍»।»3थ:ि::प्ग:ह्र  पिपपपएहएतँ/तह/पघ++"-+-_
 विवरण  संख्या  संक्षिप्त  टिप्पाणिष

 3. 2... 3.  4६४7८

 सरकारी  सदस्य

 1.  केन्द्रीय  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  1  अध्यक्ष

 2.  जल-भूतल  परिवहन  राज्य  मंत्री  उपाध्यक्ष

 3.  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में सड़क
 परिवहन  के  प्रभारी  मंत्री
 कोई  प्रतिनिधि  जिसका  पद  सचिव
 से  कम  के  स्‍तर  का  न

 4.  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  पुलिस  32
 महानिदेशक  कोई
 निधि  जिसका  पद  अपर  महानिदेशक
 से  कम  के  स्तर  का  न

 5.  केन्द्रीय  मंत्रालय/विभागों  के  7  (i)  गृह  मंत्रालय

 प्रतिनिधि  (ii)  मानव  संसाध
 (iii)  रेलवे
 (iv)  रसायन  और

 पेट्री  रसायन
 (५)  औद्योगिक  वि

 विभाग
 (४)  योजना  आयो

 (५)  पर्यावरण  वि

 6.  महानिदेशक  त  सडक  पक्ष

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय

 7.  सदस्य  सचिव  1  संयुक्त  सचिव

 सहयोजित  संस्थागत/वैयक्तिक  सदस्य

 8.  एसोसिएशन  ऑफ  इंडिया  ऑटोमोबाइल  मैन्युफैक्चरस
 अध्यक्ष/सचिव,  बो  पांचवा  इंडिया  है

 लोधी  नई

 9.  ऑटो  मोबाइल  एसोसिएशन  ऑफ  अपर  इंडिया  के  अध्यक्षर्सा

 इस्टीच्यूशनल  कुतुब  होटल  के  नई  दिल

 10.  ऑटो  मोबाइल  एसोसिएशन  ऑफ  सदर्न  इंडिया  के  अध्यक्षार्ती
 माउट  चेन्ने

 11.  ऑटो  मोबाइल  एसोसिएशन  ऑफ  वेस्टर्न  इंडिया  के  अध्यक्ष
 76  वीर  नरीमन  चर्च  मुंबई

 12.  ऑटो  मोबउइल  एसोसिएशन  ऑफ  इस्टर्न  इंडिया  के  सा

 बरवा  कलकत्ता

 एसोसिएशन  ऑफ  स्टेट  रोड  अंडरटेकिंग्स  के

 7/6  सिरी  इस्टीच्यूशनल  खेल  गाव

 | 14.  इंस्टीव्यूट  ऑफ  रोड  चैनेਂ



 प्रश्नों  के

 भारतीय  राष्ट्रीय  राजमार्ग  इस्टर्न
 महारानी  नई

 केन्द्रीय  सड़क  अनुसंधान  दिल्ली  मथुरा
 दिल्ली

 केन्द्रीय  सड़क  परिवहन  नासिक

 पुणे

 आटोमोटिव  कपोनेन्ट  मेन्यूफैक्चरस  203-205,
 कीर्ति  दीप  नागलराय  बिजनेस  नई

 अध्यक्ष  ऑल  इंडिया  मोटर  ट्रांसपोर्ट  कांग्रेस  आसफ  अली
 नई  दिल्ली

 इस्टीच्यूट  ऑफ  रोड  ट्रैफिक  एज्यूकेशन  के  अध्यक्ष/सचिव,
 डी  डी  ए  ओखला  इंस्डस्ट्रीयल  नई  दिल्ली

 भारतीय  जीवन  बीमा  नई  दिल्ली

 परिषद  के  विचारार्थ  विषय  और  कार्य  इस  प्रकार

 (i)  सडक  परिवहन  क्षेत्र  में  सुरक्षा  की  मानकों
 की  योजना  बनाने  और  समन्वित  करने  से  संबधित  सभी
 मामलों  के  संबंध  में  सलाह

 (i)  सड़क  सुरक्षा  संगठन  तथा  सड़क  परिवहन  को  प्रभारी
 अन्य  एजेंसियों  का  गठन  करना  और  तत्संबंधी  सिफारिश

 सड़क  दुर्घटनाओं  के  आंकड़ों  के  रख-रखाव  और  उनके
 विश्लेषण  सहित  सड॒क  परिवहन  क्षेत्र  में  सुरक्षा  पहलुओं
 में  सुधार  लाने  के  लिए  अनुसंधान  और  विकास  के  क्षेत्रों
 का  सुझाव

 (iii)

 केन्द्रीय  स्तर  पर  सड़क  सुरक्षा  प्रकोष्ठ  के  माध्यम  से  राज्य/संघ
 राज्य  क्षेत्र  की  एजेंसियों  द्वारा  किए  गए  सड॒क  सुरक्षा  उपायों
 का  सामान्य  तौर  पर  पर्यवेक्षण  और  निगरानी

 (iv)

 परिषद  अपने  कार्यकरण  के  लिए  अपनाए  जाने  वाली  प्रक्रिया  और
 पद्धतियों  का  निर्णय

 परिषद  वर्ष  में  न्यूनतम  अपनी  एक  बैठक  आयोजित

 उपर्युक्त  सहयोजित  संस्थागत/वैयक्तिक  सदस्यों  की  कार्यावधि  इस
 संकल्प  के  जारी  होने  की  तारीख  से  दो  वर्ष

 गुजरात  में  नए  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  घोषणा

 1288.  श्री  पी०एस०  गढ़वी  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गुजरात  सरकार  ने  कुछ  राजमार्गों  को  नए  राष्ट्रीय
 पर्गों  के  रूप  में  घोषित  करने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  भेजे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  कुछ  मार्गों  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  के  रूप  में  घोषित
 ने  और  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  रख-रखाव  के  लिए  उन्हें  कोई  अतिरिक्त
 पैन  दिया  गया  और

 9  1922

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 लिखित  उत्तर  286

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  हुक्मदेव  नारायण
 :  जी

 ब्यौरों  को  दर्शाना  वाला  एक  विवरण  संलग्न

 और  जी  क्योकि  इस  वर्ष  गुजरात  में  कोई  नया
 राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित  नहीं  किया  गया

 विवरण

 गुजरात  सरकार  से  प्राप्त  प्रस्ताव

 ख्प्ट

 1.  बगोदरा-वाटामन-तारापुर-बोरसाड-पाड़ा  करजन  सडक

 2...  राजकोट-जामनगर-वाडीनार  सड़क

 3.  शामलाजी-मोडासा-मोधरा-हलोल-राजपीपला-वापी
 ईस्टर्न  स्टेट  हाइवे  सं०  5

 4...
 मलिया-राज्यीय  राजमार्ग  सं०  5  और  17  जो
 अहमदाबाद  के  निकट  रा०रा०  8  ग  और  मलिया
 के  निकट  रा०रा०-8क  के  साथ  जुड़ते

 5.  पर  पालनपुर  से  गांधी  नगर-अहमदाबाद
 राग्र०  सं०  -  8  तक  लिंक  रोड

 6.  मेहसाना-चानास्मा-राधापुर

 7.  रा०ण्रा०  सं०  8  क  और  8  ख  पर  राजकोट  को

 जोड़ने  वाला  राज्यीय  राजमार्ग  सं०
 पत्तन  तक  विस्तार

 8.  को  रा०रा०-७  के  साथ  जोड़ने  वाली

 नासिक  सड़क

 9.  भारतीय  सीमा  तक  भुज-कनावडा-इंडिया
 धर्मशाला  तक  का  विस्तार

 10.  वडोदरा  के  निकट  और  के  साथ

 जुड़ने  वाली

 भावनगर-कजरा  सडक

 ।.  मांडवी-नारायण  सरोवर

 12.  वाडियाड-कपाडवांज-मोडासा

 13.  भावनगर

 14.  सूरत-कालीकट-मुम्बई  थधाया  नागपुर

 किम्मी०

 131

 150

 505

 187

 150

 165

 109

 245

 170

 765
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 वनरोपण  कार्यक्रम  केरल  -  -

 श्रीमति  शीला  गौतम  :  कया  पर्यावरण  एवं  वन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश
 हें

 श्डा

 महाराष्ट्र
 -  -

 क्या  सरकार  का  बिचार  देश  में  वनरोपण  कार्यक्रम  हेतु  दर
 गैर-सरकारी  संगठनों/संस्थानों  को  लगाने  का  और  मणिपुर  47.75

 यदि  तो  कार्यक्रम  का  ब्योरा  कया  है  और  इन  मेघालय  गैर-सरकारी संगठनों/संस्थानों को लगाने का है; और मणिपुर 12  47.75
 संगठनों/संस्थानों  को  किस  प्रकार  इस  काम  में  लगाया  जाएगा  और
 राज्यवार  आबंटन  का  ब्यौरा  क्‍या  मिजोरम

 ण  ण

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बाबू  लाल  मरांडी):..लैण्ड
 20  63-46

 और  पर्यांवण  एवं  वन  मंत्रालय  स्वैच्छिक  एजेंसियों  के  उडीसा  4  63-46
 लिए  एक  सहायता  अनुदान  स्कोम  चलाता  है  जिसके  तहत  गैर-सरकारी

 न्‍

 संगठनों  को  वनीकरण  संबंधी  गतिविधियों  के  लिए  वित्तिय  सहायता  प्रदान  पंजाब  न  न

 कराई  जाती  स्कीम  के  तहत  पौद  उगाने  तथा  पौध  रोपण  आदि
 न कार्यों  के  लिए  अनुमोदित  लागत  नियमों  और  स्कीम  के  ध्

 के  अनुसार  धनराशि  प्रदान  की  जातो  इस  स्कीम  के  तहत  आबंटन  सिक्किम  ।  ~
 राज्यवार  न  होकर  प्रत्येक  मामले  के  आधार  पर  किया  जाता  नौंवो
 योजना  में  अब  तक  गैर-सरकारी  संगठनों  को  प्रदान  की  गई  धनराशि  तमिलनाडु  1  35.66

 -  राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया
 त्रिपुरा पुरा  -  -

 विवरण  उत्तर  प्रदेश  20  68.38
 स्वैचिछक  अभिकरणों  को  सहायता  अनुदान  देने  से  संबंधित

 पश्चिम  बंगाल  20  ३6.82
 पर्यावरण  एवं  वन  मंत्रालय  की  योजना  के  अंतर्गत  नौर्वी  योजना

 ह

 के  दौरान  अब  तक  गैर  सरकारी  संगठनों  को  कुल  563.00
 दी  गई  वित्तीय  सहायता  को  दशने  वाला  विवरण

 राज्य  उन  गैर  सरकारी  संगठनों  कौ  संख्या  दी  गई  कुल
 जिन्हें  नो्वीं  योजना  के  दौरान  इस  धनराशि

 स्कीम  के  अंतर्गत

 अनुमोदित  की  गई  थीं

 त  2  3

 राज्य  प्रदेश  47

 अरूणाचल  3

 असम
 -  -

 बिहार

 गोवा  -  -

 गुजरात  2  8.20

 हरियाणा
 -  -

 हिमाचल  प्रदेश  3

 जम्मू  और  कश्मीर  2  7.79

 कनाटक  26  80.30

 देवभोग  हीरा  खार्नों  में  उत्खनन  कार्य

 श्री  थावर  चन्द  गेहलोत  :  क्या  खान  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्र  सरकार  ने  मध्य  प्रदेश  की  देवभोग  होरा  खानों
 में  उत्खनन  कार्य  की  अनुमति  दे  दी

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  उक्त  खार्नो  में  अवैध  रूप  से
 उत्खनन  कार्य  करने  के  खिलाफ  क्‍या  कार्रवाई  की  गई

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  मध्य  प्रदेश
 सरकार  हीरक  सामग्री  की  जांच  करने  के  बहाने  आस्ट्रेलिया  को  कच्ची
 हीरक  सामग्री  भेज  रही

 यदि  तो  क्‍या  उक्त  निर्णय  देश  और  राज्य  के  हित

 में  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  हीरक  सामग्री  की  जांच  करते

 के  बहाने  उसे  बाहर  भेजने  की  प्रक्रिया  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम

 उठाए  जा  रहे

 युवक  कार्यक्रम  और  खेल  मंत्री  तथा  खान  मंत्री  सुखदेव
 सिंह  :  से  मध्य  प्रदेश  के  रायपुर  जिले  मैसर्स
 बो०  विजयकुमार  छत्तीसगढ़  एक्सप्लोरेशन  प्राइवेट
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 )  रायपुर  को  बेहराडीह  ब्लाक  4600  वर्ग
 कि०मी ०  क्षेत्र  में  हीरे  के  निश्षेपों  के  हवाई  गवेषण  और  मूल्यांकन के  लिए  मध्य  प्रदेश  राज्य  सरकार  के  दिनांक  16.12.99  के  आदेश
 द्वारा  3  वर्ष

 की  अवधि  के  पूर्वेक्षण  लाइसेंस  दिया  गया  है  और
 दिनांक  25.1.2000  को  पूर्वेक्षण  लाइसेंस  डीड  निष्पादित  की  रायपुर
 जिले  का  देवभोग  बेहटाडीह  ब्लाक  का  एक  भाग

 2.  मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  दी  गई  रिपोर्ट  के  अनुसार  हीरे  या  सम्बद्ध
 खनिर्जों  के  उत्खनत  और  खनन  के  क्षेत्र  किसी  को  भी  कोई
 अनुमति  नहीं  दी  गई  मध्य  प्रदेश  सरकार  देवभोग  क्षेत्र
 होरे  या  सम्बद्ध  खनिजों  के  अवैध  उत्खनन  की  कोई  एिपोर्ट  प्राप्त  नहीं
 हुई

 3.  राज्य  सरकार  के  दिनांक  19.4.2000  और  दिनांक  4.7.2000  के
 पत्रों  द्वारा  बी०वी०सी०३०एल०  को  पर्थ  और
 जोहानसबर्ग  स्थित  प्रयोगशालाओं  परीक्षण  के  लिए
 5000  कि०ग्रा०  किम्बरलाइट  रॉक  और  साइल  सेम्पलों  को  दो  चरणों
 में  भेजने  को  अनुमति  प्रदान  की  गई  राज्य  सरकार  के  अनुसार
 पहलो  क्षप  के  अभो  तक  प्राप्त  परीक्षण  परिणाम  बहुत  उत्साहजनक  हैं
 और  इनसे  रायपुर  जिले  के  बेहराडीह  ब्लाक  में  डायमंड  फैरिस  किम्बरलाइट
 पाइपों  के  होने  की  संभावनाओं  का  पता  चला

 ]

 दिल्ली  में  केन्द्रीकृत  दुर्घना  और  संघात
 सेवाएं  आरम्भ  किया  जाना

 1291.  श्री  सुशील  कुमार  शिंदे  :
 श्रीमति  रेणुका  चौधरी  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  13  1997  को  हुई  उपहार  सिनेमा

 दुर्घटना  में  हताहतों  को  पर्याप्त  चिकित्सा  और  अन्य  सुविधाओं  को  प्रदान

 करने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  बहुत  सी  मौतों  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  दिल्‍ली  में  केन्द्रीकृत  दुर्घना  और  संघात  सेवाएं  आरम्भ

 की  है  अथवा  करने  का  प्रस्ताव  है

 याद  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  यह  सुविधा  कब  तक  लागू  कर  दिये  जाने

 को  संभावना

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता
 :  से  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  दिल्ली

 हे

 सरकार  के

 अंतर्गत  एक  केन्द्रीकृत  दुर्घटना  एवं  आघात  सेवा  टेलीफोन

 नं०  1099  “  या  102"  के  जरिए  दुर्घटना  की  सूचनाए  प्राप्त
 कौ

 जाती  दिल्ली  पुलिस  और  दिल्ली  अग्नि  सेवाओं  के  माध्यम  से  भी

 वायरलेस  सेटों  पर  सूचनाएं  प्राप्त  को  जाती  केट्स  के  पास  23

 एंबुलेंस  हैं  जो  23  विभिन्‍न  स्थानों  पर  तैनात

 एंबुलेंस  वायरलेस  उपकरणों  तथा  अन्य  परिष्कृत  प्राथमिक  उपचार

 उपकरणों  से  लेस  परा-चिकित्सीय  कार्मिकों  के  लिए
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 रिफ्रेशर  कार्यों  की  व्यवस्था  की  ताकि  वे  किसी  भी  आपात
 सभाव्यताओं  से  निपट

 इंडियन  एयरलांइस/एअर  इंडिया  की
 उड़ानों  में  विलंब

 1292.  कर्नल  सोना  राम  चौधरी  :
 कुमारी  भावना  पुंडलिकराव  गवली  :
 श्री  चन्द्रकांत  खरे  :

 क्या  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जया
 क्या  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इंडियन  एयरलाइंस  और  एअर

 इंडिया  की  बहुत  सी  उड़ानें  तकनीकी  कारणों  या  पायलटों  द्वारा  इंकार
 करने  के  फलस्वरूप  विलम्ब  और  रद्द  हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  एयरलाइन-वार  और  वर्ष-वार  ब्यौरा
 क्या  है  और  इसके  परिणामस्वरूप  कितनी  हानि

 क्या  सरकार  का  विचार  अपने  सम्माननीय  यात्रियों  को  भविष्य
 में  असुविधा  और  परेशानी  से  बचाने  के  लिए  ऐसी  स्थिति  से  बचने
 हेतु  सुधारात्मकः  उपाय  करने  का

 क्या  सरकार  का  विचार  ऐसी  स्थिति  के  लिए  जिम्मेवार
 कर्मचारियों  के  खिलाफ  कोई  कार्यवाही  करने  का

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  विचार  विलंब  की  अवधि
 के  लिए  विमान  यात्रियों  को  प्रतिपूर्ति  का  भुगतान  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 नागर  विमानन  मंत्री  शरद  :  और  जबकि
 पायलटों  की  मनाही  के  कारण  इंडियन  एयरलाइंस  की  किसी  भी  उड़ान
 में  विलंब  नहीं  वहीं  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  एअर  इंडिया
 के  कुछ  पायलटों  की  विमान  उड़ानें  में  गैर-उत्तरदायी  कृत्यों  के  कारण

 एअर  इंडिया  की  कुछ  उड़ानें  विलम्बित  हुई/रद  की  इसके  अतिरिक्त
 तकनीकी  कारणों  से  एअर  इंडिया  तथा  इंडियन  एयरलाइंस  की  कुछ
 उड़ानों  में  विलम्ब

 से  उड़ानों  में  हुए  विलम्बों  का  पूरा  पता  लगाया  जाता

 है  तथा  जहां  भी  आवश्यक  हो  सुधारात्मक  कार्रवाई  की  जाती  यहां
 विलम्ब  के  लिए  स्टाफ  दोषी  पाया  जाता  गलती  करने  वाले  स्टाफ
 के  विरुद्ध  आवश्यक  कार्रवाई  की  जाती  अनुसूचित  ग्राउंड  समय
 में  कटौोति  करने  या  कोशिश  करने  में  हुए  विलम्ब  के  समय  स्टेशनों

 पर  उपचारात्मक  कार्रवाई  की  जाती  इसके  अतिरिक्त  यदि  आवश्यक
 यात्रियों  की  आवश्यकताएं  जैसे  होटल  आवास  तथा

 परिवहन  की  भी  व्यवस्था  की  जाती  इसके  आगे  यदि  विलम्बित
 प्रस्थान  से  पहले  कोई  वैकल्पिक  उड़ान  उपलब्ध  होती  है  यात्रियों
 को  इसकी  भी  पेशकश  की  जाती  यात्रियों  के  वैयक्तिक  संदेश
 को  इंडियन  एयरलाइंस  के  संचार  चैनलों  के  प्रयोग  से  उनके  गंतव्य

 स्थानों  तक  पहुंचाया  जाता  इसके  कुछ  विदेशी  स्टेशनों
 पर  विलम्बित  उड़ान  की  यात्रियों  को  डिनाइड  बोरिंग  प्रतिपूर्ति  भी  दी
 जाती



 291  प्रश्नों  के

 गंगोत्री  घाटी  में  पर्यावरण  संरक्षण

 1293.  श्री  तृफानी  सरोज  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह
 बतने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  26  2000  के  जनसत्ता
 में  गंगोत्री  घाटी  में  पर्यावरण  संरक्षण  के  नाम  पर  फरेब  ही  फरेब  शीर्षक
 से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 कया  पर्यावरण  संरक्षण  के  लिए  कुछ  स्वयंसेवी  संगठन  काम
 कर  रहे  हैं  और  वे  सरकार  तथा  विदेशों  से  धन  प्राप्त  करते

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 पिछले  तोन  वर्षों  के  दौरान  इन  संगठनों  द्वारा  कितनी  धनराशि
 प्राप्त  की

 क्या  सरकार  ने  अपनी  कार्य-प्रणाली  की  समीक्षा  की

 यदि  तो  इसके  क्‍या  परिणाम  और

 सरकार  द्वारा  गंगोत्री  घाटी  में  पर्यावरण  संरक्षण  के  लिए
 ज्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बाबू  लाल  :
 और  हाल  ही  में  कुछ  समय  से  पर्यटकों  की

 संख्या  में  काफी  वृद्धि  होने  से  गंगोत्री  घाटी  प्रदूषित  हो  रही

 और  ज्ञात  हुआ  है  कि  हिमालय  पर्यावरण  ट्रस्ट  जो

 एक  स्वैच्छिक  संगठन  जून  1994  में  शुरू  की  गई  गंगोत्री  संरक्षण
 परियोजना  के  अन्तर्गत  गंगोत्री  संरक्षण  की  दिशा  में  कार्य  कर  रहा
 वन  संरक्षण  इस  परियोजना  के  अन्तर्गत  एक  घटक  संरक्षण  गतिविधियों
 के  लिए  हिमालय  पर्यावरण  ट्रस्ट  को  1994  में  निम्नलिखित  एजेंसियों
 द्वारा  निधियां  दी  गई  र्थीः

 1.  भारत  सरकार  15  लाख  रुपए

 2.  उत्तर  प्रदेश  सरकार  15  लाख  रुपए

 3.  अमरीकन  हिमालयन  फाउंडेशन  50,000  अमरीकी  डालर

 भारत  सरकार  द्वारा  संरक्षण  कार्यकलापों  के  लिए  वर्ष
 1997  में  6.325  लाख  रुपये  की  और  राशि  उपलब्ध  करवाई  गई

 और  इस  स्वैच्छिक  संगठन  के  कार्यों  की  जिला  बन
 उत्तरकाशी  और  पर्यावरण  एवं  वन  मंत्रालय  द्वारा  आवधिक

 पुनरीक्षा  की  जाती  यह  पाया  गया  कि  इन  संगठनों  द्वारा  किया  जा
 रहा  कार्यान्वयन  संतोषजनक

 गंगोत्री  घाटी  में  हिमालयन  पर्यावरण  ट्रस्ट  के  माध्यम  से

 किए  जा  रहे  पर्यावरण  संरक्षण  के  लिए  पर्यावरण  एवं  वन  मंत्रालय

 द्वारा  निम्नलिखित  कार्यों  का  कार्यान्वयन  किया  गया
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 1...  सामूहिक  शौचालयों  का  निर्माण

 2...  वनीकरण

 3.  ठेस  अपशेष  प्रबंध

 4-  जन

 वन्‍्यजीवों  का  संरक्षण

 1294.  श्री  जयभद्र  सिंह  :
 श्री  अवतार  सिंह  भडाना  :

 क्या  पर्यावरण  एवं  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विभिन  सर्कर्सो  में  वन्यजीवों  की  जीवन  दशा  बिगड़ती
 जा  रही  है  और  इन्हें  क़ूर  व्यवहार  से  त्रस्त  होकर  रिंग  मास्टर  के  अनुदेशों
 का  पालन  करना  पड़ता  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  संबंध  में  सर्कस  मालिकों  को
 जो  मार्गनिर्देश  जारी  किए  उनका  ब्यौरा  क्‍या

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बाबू  लाल  :
 जी

 सामाजिक  न्याय  एवं  अधिकारिता  मंत्रालय  ने  जानवरों  के
 प्रति  क्रूरता  निवारण  1960  की  धारा  22  द्वारा  प्रदत्त  शक्तियों
 का  प्रयोग  करते  हुए  दिनांक  14.10.1998  को  एक  अधिसूचना  जाए
 की  जिसके  अनुसार  उक्त  अधिसूचना  के  प्रकाशन  की  तारीख  मे

 चीतों  और  शेरों  को  कला  दिखाने  वाले  जानवरों
 के  रूप  में  प्रदर्शित  या  प्रशिक्षित  नहों  किया  इसके  अतिरिक्त
 केरल  उच्च  न्यायालय  द्वारा  ओ  पी  सं०  155/99  तथा  सर्कसों  से  संबंधित
 अन्य  मामलों  में  दिनांक  6.6.2000  को  जारी  किए  गए  आदेश  के  अनुमरण
 में  सभी  मुख्य  वन्यजीव  संरक्षकों  को  सर्कसों  ट्वारा  सौंपे  जाने  वाले  जानवरों
 को  प्राप्त  करने  के  लिए  तैयार  रहने  को  कहा  गया  इस  उद्देश्य
 के  लिए  भारत  सरकार  ने  जानवरों  के  लिए  तिरूपति  विशाखापत्तनम

 जयपुर  और  वन्डलूर  में  पांच  पुनर्वास  केन्द्र  स्थापित

 किए ९

 दूरसंचार  और  सूचना  प्रोद्योगिकी-एकीकरण  के
 संबंध  में  दल  की  सिफारिशें

 1295.  श्री  वाई०एस०  विवेकानन्द  रेड्डी  :  क्या  संचार  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दूरसंचार  और  सूचना  प्रोद्योगिकी  के  एकीकरण  के
 ।

 लिए गठित दल ने दोतों क्षेत्रों के सामने आ रही कुछ प्रमुख समस्याओं के समाधान से संबंधित अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी यदि तो दल ने क्‍या मुख्य सिफारिशें की कया सरकार ने सिफारिशें स्वीकार कर ली यदि तो तत्संबंधी ब्यौरा क्‍या
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 क्या  उनमें  से  एक  सिफारिश  पेजिंग  के  लिए  राजस्व
 बं

 की  भी
 हा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  उन  सिफाशिशों  को  लागू  करने  के  लिए  क्‍या  कदम
 उठा  रही

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तपन  :  से
 दूरसंचार  व  सूचना  प्रौद्योगिकी  समाभिरूपता  दल

 ओ  टी  आई  द्वारा  अब  तक  की  गई  अन्य  बातों  के
 निम्नलिखित  से  संबंधित  हैं  :-

 (1)  बेसिक  व  मोबाइल  टेलीफोन  सेवा-प्रदाताओं  के
 संबंध  में  माइग्रेशन  पैकेज  के  तहत  लाइसेंस-शुल्क  की
 अदायगी  की  अंतिम  31.1.2000  को  आगे
 इसे  सरकार  ने  पहले  ही  मान  लिया

 स्पोसर-ईक्विटी  की  पंचवर्षीय  लोक-इन

 रेडियो  पेजिंग-उद्योग  को  समस्याएं

 इंटरनेट  सेवा-प्रदाताओं  द्वारा  अंतरराष्ट्रीय  को
 उपलब्धता  में  सुधार  गेटवे  स्थापित  करने  के  लिए

 फाइबर  ऑप्टिक  का

 (ii)

 (iii)

 (iv)

 (४)  माइग्रेशन  पैकेज  के  बेसिक  व  सैल्यूलर  मोबाइल
 सेवा-प्रदाताओं  की  ओर  बकाया  31  जुलाई  99  से  बाद
 के  लाइसेंस-शुल्क  पर  ब्याज  की  गणना  के

 उल्लिखित  पैरों  (#)  से  (५)  की  सिफारिशें  सरकार  के  विचाराधीन

 लिखित  उत्तर

 से  दूरसंचार  तथा
 सूचना  प्रौद्योगिकी  समाभिरूपता

 दल  ने  सिफारिश  की  थी  कि  अगस्तਂ  99  से  पेजिंग-उद्योग  को
 राजस्व  भागीदारी  में  माइग्रेशन  की  अनुमति  दी  उनकी  यह  सिफारिश
 भी  सरकार  के  विचाराधीन
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 लम्बित  परियोजनाओं  को  पर्यावरणीय  स्वीकृति
 1296.  श्री  सुरेश  चन्देल  :

 श्री  सुबोध  मोहिते  :

 क्या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  के  पास  पर्यावरणीय  स्वीकृति  हेतु  लम्बित  परियोजनाओं
 का  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या

 इन  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  देने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण

 इसके  परिणामस्वरूप  राज्य-वार  कितनी  अनुमानित  हानि  हुई
 और

 इन  परियोजनाओं  को  शीघ्र  पर्यावरणीय  स्वीकृति  या  अस्वीकृति
 देने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  प्रस्तावित

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बाबू  लाल  :
 और  15.7.2000  की  स्थिति  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न

 है  पूरी  सूचना  प्राप्त  होने  पर  90  दिनों  के  भीतर  पर्यावरणीय  मंजूरी  के
 लिए ॒  प्रस्तावों  पर  निर्णय  लिया  जाता

 और  प्रश्न  नहीं

 विवरण

 परियोजना  का  नाम

 1  2

 1  आन्चर  प्रदेश

 1  मैसर्स  नागार्जुन  एग्रीकैेम  लि०  द्वारा  सिरकाकुलम
 जिले  में  कीटनाशक  इकाई  का  विस्तार

 प्  मैसर्स  भागीरथ  कैमीकल  और  इन्डस्ट्रीज  लि० त
 द्वारा  चेरूवुकोमुपालन  ओंगोल  मण्डल  प्रकाशन
 जिले  में  300  ही  पी  ए  से  1000  टी  पी  ए
 क्लोरपायरीफास  की  उत्पादन  क्षमता  का  विस्तार

 ।
 मैसर्स  एल  एंड  टी  लि०  द्वारा  ताडीपत्री
 में  सीमेन्ट  प्लांट  का  विस्तार

 /  मेसर्स  कृष्णा  गोदावरी  पावर  यूटिलिटीज  लिमिटेड  का

 नलगोंडा  जिले  में  2:30  में०>वा०  कोल

 -_  वेस्ड  पावर  प्लांट

 वर्तमान  स्थिति

 3

 5.5.2000  को  मांगी  गई  अतिरिक्त  सूचना  हाल
 ही  में  प्राप्त  अंतिम  निर्णय  के  लिए
 फाइल  प्रस्तुत  की  जा  रही

 अतिरिक्त  सूचना  25.5.2000  को  प्राप्त  हुई
 और  इसे  विशेषज्ञ  समिति  के  समक्ष  प्रस्तुत  की
 जा  रही

 अतिरिक्त  सूचना  29.6-2000  को  प्राप्त  खनन
 परियोजना  से  भी  जुड़ी  हुई

 19.5.2000  को  मांगी  गई  अतिरिक्त  सूचना  अभी
 प्राप्त  नहीं  हुई

 ene  रूट  फपहपहाहभ/णहभ  एहए/शणख/-ह।५ृ/।5क>स्‍िऐौन्‍्प्प्पिक-++
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 10.

 12.

 14.

 15.

 प्रश्नों  के

 2

 मेसर्स  जो०बो०के०  इन्डस्ट्रीज  हैदराबाद
 द्वारा  जेगुरूपाडू  पूर्वी  गोदावरी  में  390  मे०वा०

 )  विस्तार

 मेसर्स  एल  एण्ड  टी०लि०  द्वारा  जिला  कुरनूल
 में  तुमालापेटा  चूना  पत्थर  खान  का  विस्तार

 एम०एल०  हेक्टेयर
 उत्पादन  0.22  एम०टी०पी०ए०  क्षमता

 अरूणाचल  प्रदेश

 सीमा  सड़क  संगठन  द्वारा  0.00  किमी  से
 57  किमी  तक
 हयनलिआंग-चांगलागोन  सड़क  का  निर्माण

 सीमा  सडक  संगठन  द्वारा

 सारलि-हुरी  सड़क  का  निर्माण

 सीमा  सड॒क  संगठन  द्वारा  टोंगीकोरला

 यारलुंग  सड़क  का  निर्माण

 सीमा  सड़क  संगठन  द्वारा  मानिगोंग

 यडडेगी  सड़क  का  निर्माण

 गोवा

 मैसर्स  पिंकी  शिपयार्ड  प्राइवेट
 लिमिटेड  द्वारा  सानकोलो  सलसटी

 तालूका  के  सर्वेक्षण  संख्या  209/2  में

 ड्ाइ  डॉक  एवं  शेड  का  प्रस्तावित  निर्माण

 मैसर्स  टाटा  कैमीकल  द्वारा  मीठपुर  में

 कलिंकारीजेशन  प्लांट  का  विस्तार

 मैसर्स  फिकाम  आई  सी  ओ

 द्वारा  जी  आई  डी  सी  औद्योगिक  क्षेत्र
 अकंलेश्वर  भरूच  में  वर्तमान  कीटनाशक
 संयंत्र  में  वैकल्पिक  उत्पाद  का  प्रस्ताव

 मैसर्स  पैस्टीसाइड  इण्डिया  लि०  द्वारा
 जी  आई  डी  पनौली  जिला  भरूच  में
 कौटनाशक  उत्पाद  इकाई  का  विस्तार

 मैसर्स  गुजरात  अदानि  पोर्ट  लिमिटेड  द्वारा

 मुद्रा  पोर्ट  जिला  कच्छ  में  ड्राई/ब्रेक
 वलल्‍क  रेलवे  लिंक  और  संबंधित

 एनसेलेरी  और  ब्रेक  अप  सुविधाएं  सहित
 पोर्ट  विस्तार  परियोजना

 लिखित  उत्तर

 3

 प्रस्ताव  14.6.2000  को  प्राप्त

 अतिरिक्त  सूचना  20.6.2000  को  प्राप्त  हुई

 जन  सुनवाई  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा

 -  वही  -

 -  वही  -

 -  वही  -

 10.7.2000  को  अतिरिक्त  सूचना  मांगी

 अतिरिक्त  सूचना  7.7.2000  को  प्राप्त  हुई

 9.6.2000  को  विशेषज्ञ  समिति  द्वारा  सिफारिश
 की  गई  अंतिम  निर्णय  के  लिए  फाइल  प्रस्तुत
 की  गई

 प्रस्तावक  ने  आस्थगन  मांगा

 अतिरिक्त  सूचना  प्राप्त  होने  पर  विशेषज्ञ  समिति  द्वारा

 सिफारिश  की  गई  जो  कि  29.6.2000  को  प्राप्त
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 23.

 24.

 मैसर्स  अगर  शुगर  वर्क्स  द्वारा  30,000  से
 45,000  मि०लि०  प्रतिदिन  तक  के  लिए
 डिस्टलिरी  का  विस्तार

 मैसर्स  ए०्सी०सी०लि०  द्वारा  वाडी  में
 1.75  एम  टी  पी  ए  से  6.00  एम  टी  -
 पो  ए  तक  ए  सी  वर्क  का  विस्तार

 मैसर्स  कर्नाटक  पावर  कार्पोरेशन  लि०  का
 कुदितिनी  जिला  बेरारी  में  15500
 मे०  था०  विजयनगर  ताप  विद्युत  परियोजना

 अपर  कृष्णा  परियोजना  स्टेज  2  मेसर्स

 कृष्णा  भाग्य  जल  निगम  लि०

 अपर  कृष्णा  परियोजना  स्टेज  -  1
 चरण  3  मेसर्स  कृष्णा  भाग्य  जल  निगम  लि०

 अपर  कृष्णा  पावर  परियोजना  अल्मातों
 बांध  पावर  हाउस  और  नारायणपुर
 तमनकल  कास्केड  पावर  हाउस  मेसर्स
 चौमंडी  पावर  कार्पोरेशन

 मेसर्स  एसोसिएटेड  सीर्मेट  कंपनी  लि०  को

 बाड़ी  सीमेंट  ओपन  कास्ट  चूना  पत्थर  खान
 का  विस्तार  एम  एल  क्षेत्र  471.03  हेक्टेयर
 उत्पादन  12.55  लाख  एम  टी  पी  ए  क्षमता

 मैसर्स  स्मिथ  को-जेनिरेशन  इंडिया
 प्राइवेट  अनलिमिटेड  द्वारा  मंगलोर

 दक्षिण  कन्‍नड  जिले  में  170  मेगावाट
 बारऊ  मॉउनटिड  पावर  परियोजना

 एरनाकुल्‍लम  में  करूड  आयल  रीसीप्ट
 मैसर्स  कोचोन  रीफाइनरीज  लिमिटेड  का

 शोर  करूड  आयल  फार्म

 मैसर्स  जोय  दी  बोच  रिजेट  द्वारा  लिरूक्यापुरम
 जिले  के  कोटटुकल  गांव  नोयटिनकारा  तालूक
 के  छवारा  में

 मैसर्स  अगारटया  आर्युवेदा  गार्डन  द्वारा
 नीयराटिटनकारा  तालूक  जिला  तिरूवनंथापुरम
 जिले  के  गाँव  कोटटुकल  के  सर्वेक्षण  संख्या

 355/8,  352/3  और  352/5  में  बीच

 रिजोर्ट  की  स्थापना

 मैसस  मध्य  प्रदेश  बिजली  बोर्ड  द्वारा  मंगघाट

 जिला  उमरिया  में  1x500  मे०  वा०  संजय

 9  1922

 विशेषज्ञ  समिति  द्वारा  सिफारिश  को  गई  है  और
 अंतिम  निर्णय  के  लिए  फाइल  प्रस्तुत  की  गई

 खनन  परियोजना  से  संबंधित

 अतिरिक्त  सूचना  13.7-2000  को  प्राप्त

 इस  प्रस्ताव  को  19.6.2000  को  खोला
 गया

 विशेषज्ञ  समिति  द्वारा  सिफारिश  की  गई  अंतिम
 के  लिए  फाइल  प्रस्तुत  की  गई

 प्रस्ताव  को  19.6.2000  को  पुनः  खोला  गया  था

 विशेषज्ञ  समिति  द्वारा  28.6.2000  को  सिफारिश  की
 गई  अंतिम  निर्णय  हेतु  फाइल  प्रस्तुत  कर  दी  गई

 18.1.2000  को  अतिरिक्त  सूचना  मांगी  गई  जो
 अभी  प्राप्त  होनी

 7.3.2000  को  अतिरिक्त  सूचना  मांगी  गई  थी
 जो  कि  3.7.2000  को  प्राप्त

 3.7.2000  को  अतिरिक्त  सूचना  मांगी  जो
 अभी  प्राप्त  होनी

 हाल  हो  में  12.6.2000  को  प्राप्त

 अतिरिक्त  सूचना  13-7-2000  को  प्राप्त

 गांधी  ताप  विद्युत  wm 7?

 ऊ $8
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 29.

 30.

 31.

 34.

 उड़ीसा

 प्रश्नों  के  3।  2000

 2

 लिस्बित  उत्तर  300

 3

 मैसर्स  भारत  एल्यूमिनियम  कंपनी  लिमिटेड
 का  ओपनकास्ट  बोडई-दल्दाली  बाक्साइट
 एम  एल  हैक्टेयर
 उत्पादन  क्षमता  0.3  एम  टी  पी  ए

 मैसर्स  प्राइस्म  सीमेंट  लि०  द्वारा  जिला  सतना
 में  ओपन  कास्ट  खान-एम  एल  क्षेत्र  -

 66-434  हैक्टेयर
 उत्पादन  0.3  एम  टी  पी  ए

 मैसर्स  इलेक्ट्रो  स्टील  कास्टिंग  लि०  द्वारा
 कोल्हपुर  में  फाऊंडरी  इकाई

 मैसर्स  शैल  मोनटैल-नोसिल  द्वारा  ठाणे  बेलापुर
 रोड  घनसौली  नवी  मुबई  में  नोसिल  ओ  सी
 आई  को  पोलीओलेफिन्स  परियोजना

 मैसर्स  कल्याणी  ब्रेक  द्वारा  नानकारवाड़ी  तालुका
 खेड  जिला  पुणे  में  आटोमोटिव  ब्रेक  प्रणाली
 निर्माण  संयंत्र

 मैसर्स  कैलक्स  कैमीकूल  एंड  फर्मस्युटिकल  प्राईवेट
 लि०  द्वारा  एम  आई  डी  सी  ओद्योगिक  तरापुर
 तहसील  पालघर  जिला  ठाणे  में  बलक  डृूग  एंड
 कैमीकल  इकाई

 मैसर्स  अनी  डैरीटैंड  लि०  द्वारा  गांव  शिण्दे  जिला  नासिक
 में  900  टी  पी  ए  की  फांऊडरी  इकाई

 मैसर्स  पंजाब  राज्य  बिजली  बोर्ड  द्वारा  लहरा
 पंजाब  में  2x250  में०वा०

 गुरू  हरगोबिन्द  ताप  विद्युत  परियोजना

 मैसर्स  वेस्टर्न  कोलफील्ड्स  लिमिटेड  द्वारा
 चन्द्रपुर  जिले  में  नवीन  कुनाडा  ओ  सी  पी
 चरण  एम  एल  हैक्टेयर
 उत्पादन  एम  टी  पी  ए

 मेंटडू  पन  विद्युत
 (2x42  में०वा०  )

 अपर  इन्द्रावती  सिंचाई  जल  संसाधन
 उडीसा  सरकार

 मैसर्स  महानदी  कोलफील्ड्स  लिमिटेड  द्वारा
 सुन्दरगढ़  जिले  में  गरजानमाला  ओण्सी०्पी०
 एम  एल  हैक्टेयर
 उत्पादन  एम०्टी०पी०ए०

 6.6-2000  को  अतिरिक्त  सूचना  मांगी
 परियोजना  प्रस्तावक  ने  सूचित  किया  है  कि  यह

 जुलाई  2000  के  अंत  तक  ही  उपलब्ध  कराई

 अतिरिक्त  सूचना  10.7.2000  को  मांगी

 विशेषज्ञ  समिति  ट्वारा  सिफारिश  की  गई  है  अंतिम
 निर्णय  के  लिए  फाईल  प्रस्तुत  की  जा  चुकी

 -9.6.2000  को  मांगी  गई  अतिरिक्त  सूचना
 अभी  तक  प्राप्त  नहीं  हुई

 -  26.4.200  को  मांगी  गई  अतिरिक्त  सूचना
 अभी  तक  प्राप्त  नहीं  हुई

 सूचना  हाल  ही  में  27.6.2000  को
 प्राप्त  हुई

 अतिरिक्त  सूचना  हाल  हो  में  23.6.2000  को
 प्राप्त  हुई

 प्रस्ताव  12.6.2000  को  प्राप्त  हुआ

 6.4.2000  को  मांगी  गई  अतिरिक्त  सूचना
 अभी  प्राप्त  नहीं  हुई

 26.5.2000  को  मांगी  गई  अतिरिक्त  सूचना
 अभी  प्राप्त  नहीं  हुई
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 व  2  स्‍्फ्म्म़फकफरस््मो

 मैसर्स  महानदी

 कोलफील्ड्स

 लिमिटे

 -
 40.  महानदी  कोलफील्ड्स  लिमिटेड  द्वारा  अंगुल  जिले  में

 नंद्रि  ए्‌
 26-5.2000  को  मांगी  गई  अतिरिक्त नंद्रि  यू०जी  एगयुमेंटेशन  प्रोजेक्ट  एम  एल  क्षेत्र  हैक्टेयर  अभी  प्रात  नहीं  हुई  है

 ई  अतिरिक्त  सूचना
 उत्पादन  एम  टी  हुई

 मैसर्स  एम  एंड  टी  लिमिटेड  का  रायगढ़  जिले  में ९
 सिजिमाती  ओपन  कास्ट  बॉक्साइट  माइन  प्रा  स्किप  हे

 मौँगी  गई  अतिरिक्त  सूचना  अभी

 एम  एल  हैक्टेयर
 उत्पादन  एम  टी  पी  ए

 पंजाब

 42...  मैसर्स  चंडीगढ़  डिस्टलिरीज  एंड  बोटलरस  द्वारा  अतिरिक्त  सूचना  हाल  ही  में  27.6.2000  को  प्राप्त
 गांव  तहसील  जिला  पटियाला  में  हुई
 वर्तमान  डिस्टलिरी  इकाई  का  55  कि०्ली०
 प्रतिदिन  से  कि०ली०  प्रतिदिन  का  विस्तार

 43.  मैसर्स  पंजाब  राज्य  बिजली  बोर्ड  द्वारा  लहरा  प्रस्ताव  हाल  को  प्राप्त
 पंजाब  में  2:500  मे०वा०

 गुरू  हरगोबिन्द  ताप  विद्युत  परियोजना

 राजस्थान

 44.  मैसंस  ओरियंट  सीमेंट  लि०  द्वारा  चितौड़गढ  में  विशेषज्ञ  समिति  द्वारा  सिफारिश  की  गई  है  और  अंतिम
 एम  एम  टी  पी  ए  का  सीमंट  प्लांट  निर्णय  के  लिए  फाइल  प्रस्तुत  की  जा  रही

 45.  मैसर्स  राजस्थान  खनन  एवं  खनिज  लिमिटेड  का  26.6.2000  को  अतिरिक्त  सूचना  प्राप्त  अंतिम

 कासनाड-मातासुख  ओपनकास्ट  लिगनाइट  माइन  प्रोजेक्ट  के  लिए  फाइल  प्रस्तुत  की  गई
 एम  एल  हैक्टेयर
 उत्पादन  एम  टी  पी  ए

 46.  मैसर्स  खेतान  उद्योग  लिमिटेड  द्वारा  उदयपुर  जिले  में  ओपनकास्ट  विशेषज्ञ  समिति  द्वारा  26.6.2000  को  सिफारिश  की
 सोपस्टोन  माइन  एम  एल  हैक्टेयर  अतिम  निर्णय  के  लिए  फाइल  प्रस्तुत  की  गई
 उत्पादन  एम  टी  पी  ए

 श्री  गोपाल  चौहान  का  जिला  गाँव  बोराड़ा  में  फौस्पर  और  मई  और  जून  2000  में  अतिरिक्त  सूचना  माँगी

 स्पाटस  माइन  एम  एल  हैक्टेयर  गई  थी  जो  अभी  प्राप्त  होनी

 क्षमता  टी  पी  ए

 48...  एन  एच  ए  आई  द्वारा  जयपुर  और  अजमेर
 जिले  अतिरिक्त  सूचना

 8.6.2000
 को  प्राप्त

 जिससे

 में  (273  किमी  से  366-2  कि०मी०  विशेषज्ञ  समिति  के  सामने  रखा  जा  रहा

 के  जयपुर  किशनगढ़  सैक्शन  का  आपग्रेडेशन

 तमिलनाडु

 51.

 मैसर्स  श्री  रंगनाथर  इंडस्ट्रीज  प्रा  लि०  द्वारा  गांव

 कोयम्बदूर  तमिलनाडु  में  फाउंडरी  इकाई

 मैसर्स  शसुन  कैमीकल्स  लि०  द्वारा

 कायम्यदूर  में  बल्क  डूग  इकाई  का  विस्तार

 मैसर्स  टेटैक  एग्रोकेमिकल  लि०  का  एस

 आई  पी  सी  ओ  टी  औद्योगिक

 11.7-2000  को  मांगी  गई  अतिरिक्त  सूचना  अभी
 तक  प्राप्त  नहीं  हुई

 मांगी  गई  सूचना  हाल  ही  में

 2000  को  प्राप्त  हुई  प्रस्ताव  को  विशेषज्ञ
 समिति  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया  जा  रहा

 -  ?9.5.2000  को  मांगी  गई  अतिरिक्त  सूचना
 अभी  प्राप्त  नहीं  हुई

 __  कुडलोर
 में

 पेस्टसाइड  का  वसा  _#+

 +क््-य्ोय-इ५इकहह्रड.्इ््िए पेस्टिसाइड का विस्तार
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 52.

 55.

 59.

 प्रश्नों  के  31  2000

 मैसर्स  ग्रेसिम  इन्डस्टीज  लि०  द्वारा  गांव  रेडिपलायम

 तालुका  अरियालुर  जिला  पिराम्बलुर  में
 सीमेंट  संयंत्र  का  विस्तार

 मेसर्स  जेवियर  इलैक्ट्रोस  द्वारा  एस  आई  पी  सी
 ओ  टी  औद्योगिक  काम्पलैक्स  इंदिरा  नगर

 नायूपननी  गांव  पुडोकोट्ई  तालुका  में  निकल
 क्रोमियम  प्लेटिंग  जर्क्स  का  साइकिल
 एक्सरीज  तथा  एलेक्ट्रोप्लेटिंग  का  विनियम  इकाई

 मैसर्स  ब्राइट  गून  साइकल  इन्डस्ट्रीज  द्वारा
 एस  आई  पी  सी  ओ  टी  औद्योगिक  काम्पलैक्स
 गांव  इंदिरा  नगर  नायमपननी  तालुका  पुडाकोटई
 में  निकल  क्रोमियम  प्लेटिंग  वर्क्स  की  साइकिल
 एक्ससरीज  एवं  एलेक्ट्रोप्लेरिंग  की  निर्याय  इकाई

 मेसर्स  विनो  इंजीनियरिंग  द्वारा  एस  आई  पी  ओ
 टी  औद्योगिक  काम्पलैस  इंदिरा  गांव

 नाथमपनन्‍नतालुका  पुडोकोटई  में  निकल  क्रोमियम
 प्लेटिंग  वर्क्स  की  साइकिल  एक्ससट्रीज  एवं
 एलेक्ट्रोप्लेटिंग  की  निर्याय  इकाई

 मैसर्स  अबान  विद्युत  कम्पनी  लिमिटेड

 द्वारा  वेल्लूर  गांव  नार्थ

 तमिलनाडु  में  109  मे०वा०नेपथा  बेसिड
 कम्बाशीनड  साइकल  गैस  टरबाइन
 पावर  प्लॉट

 मैसर्स  कल्याणी  ब्रेक  द्वारा  नानकारबाड़ीतालुका  खेड
 जिला  पुणे  में  आटोमोटिव  ब्रेक  प्रणाली  निर्माण  संयंत्र

 मैसर्स  जेम  ग्रेफाइट  प्राइवेट  लिमिटेड  का  ओपन  कास्ट

 ग्रेफाइट  माइन  एम  एल  क्षेत्र  27.33  हैक्टेयर
 उत्पादन

 पेरम्बलुर  जिले  में  मैसर्स  डालमिया  सीमेंट
 लिमिटेड  का  ओपन  कास्ट  लाइमस्टोन  माइन
 एम  एल  हैक्टेयर
 उत्पादन  एम  टी  पी  ए

 तमिलनाडु  हाइवेज  एंड  रूरल  वर्क्स  डिपार्टमेंट  द्वारा  तमिलनाडु
 सेड  सैक्टर  प्रोजेक्ट  फेज  आई  ए

 इंडियन  गैस  लिमिटेड  द्वारा  मानाप्पाड  से  बेमबर  तक
 मानाप्पाड  और  नेच्युरल  गैस  पाइपटाउन  के  नजदीक
 एल  एन  जी  मेरिन  सुविधाएं  स्थापित  करना

 पश्चिम  बंगाल

 62.  मैसर्स  जिमस  इंजीनियरिंग  लि०  द्वारा  हावड़ा
 कलकत्ता  डाक्याइल  आइरन  फाउञान्डी

 लिखित  उत्तर  304

 3

 को  मांगी  गई  अतिरिक्त  सूचना
 अभी  प्राप्त  नहीं  हुई

 -13.6-2000  को  मंगी  गई  अतिरिक्‍त  सूचना
 अभी  प्राप्त  नहीं  हुई

 13.6.2000  को  मांगी  गई  अतिरिक्त  सूचना  अभी
 प्राप्त  नहीं  हुई

 13.6.2000  को  मांगी  गई  अतिरिक्त  सूचना  अभी
 प्राप्त  नहीं  हुई

 19.5.2000  को  अतिरिक्त  सूचना  मांगी  गई
 थी  जो  अभी  प्राप्त  होनी

 26-4.2000  को  मांगी  गई  अतिरिक्त  सूचना  अभी  तक
 प्राप्त  नहीं  हुई

 10.7.2000  को  अतिरिक्त  सूचना  मांगी  जो
 प्राप्त  होनी

 परियोजना  प्रस्तावक  के  अनुरोध  पर  विशेषज्ञ  समिति  द्वाए

 प्रस्ताव  पर  विचार  करना  अस्थगित  किया

 अतिरिक्त  सूचना  12  और  26
 मई  2000  को  मांगी  गई  थी
 जो  अभी  प्राप्त  होनी

 14-6-2000  को  मांगी  गई  अतिरिक्त  सूचना  अभी
 प्राप्त  नहीं  हुई
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 63.  मेसर्स  इंडिया  आयल  कार्पोरेशन  लि०  का  गांव

 हलदिः
 तर  जिला  मिदनापुर  में  हल्दिया  रिफाइनरी

 में  7.5  एम  एम  टी  पी  ए  क्रूड  प्रोसेसिंग  स्तर  में
 दूसरी  वैक्यूम  डिस्टिलेशन  इकाई  तथा  कैटेलिटिक
 एस  ओ  डिवेक्सिंग  यूनिट  सी  आई  डी  यू

 64.  यू०बी  पयकाला  सोसाइटी  फॉर
 टूरिज्म  द्वारा  टिनंकारा  आयलैंड  में  टिनना  बीज
 रिर्जोट  की  स्थापना

 लिखित  उत्तर  306

 अतिरिक्त  सूचना  29.6.2000  को  प्राप्त

 28.1.2000  को  ई  आई  रिपोर्ट  मांगी
 जोकि  अभी  प्राप्त  होनी

 एक  राज/संघशासित  से  अधिक  कवर  करने  वाली  ऑफ  शोर  परियोजनाएं

 65.  मेसर्स  ओ  एन  जी  सी  द्वारा  बम्बई  हाई  साउथ
 आयल  फील्ड  में  जैड  ए-प्लेटफार्म

 66.  मेसर्स  ओ  एन  जी  सी  द्वारा  पश्चिमी  तट  आफशोर
 क्षेत्र  में  होरा  प्रोसेस  काम्पलैक्स  में  अतिरिक्त  गैस
 कम्प्रेशर

 छः  जटिपडार  से  लौहगारा  तक  एस  पी  एम
 सबमरिन/आनशोर  पाइपलाइन  क्रूड  आयल
 टर्मिनल  सी  ओ  टी  एंड  सी  सी  पी  एल  के  साथ

 उडीसा  में  जाटिपाड़ार  में  क़ड  आयल  स्टोरेज

 एंड  ट्रांसोटेशन  सुविधाओं  की  स्थापना  के  लिए
 पर्यावरणीय  मंजूरी-यू०पी०  रिफाइनरी

 21.6.2000  को  मांगी  गई  अतिरिक्त  सूचना
 5.7.2000  को  प्राप्त  हो  गई

 14.6.2000  को  मांगी  गई  अतिरिक्त  सूचना
 प्राप्त  नहीं  हुई

 21.6.2000  को  प्राप्त

 एअर  इंडिया  के  उड़ान  मार्गों
 को  भाड़े  पर  देना

 1297.  श्री  अशोक  कुमार  सिंह  चन्देल  :
 श्री  ब्रह्मानन्द  मंडल  :

 क्या  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एअर  इंडिया  के  उड़न  मार्ग  अन्य  एअर  लाइन्सों  के

 पड़े  पर  दिए  गए

 यदि  तो  अब  तक  भाडे  पर  दिए  गए  मार्गों  का  ब्यौरा
 क्या

 .  क्या  सरकार  इन  कार्गों  पर  एअर  इंडिया  की  उड़ान  फिर

 |

 आरंभ  करने  पर  विचार  कर  रहो  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 नागर  जिमानन  मंत्री  शरद  :  और

 भारत  तथा  लंदन  तथा  सालना

 बोच  भागों  पर  एअर  इंडिया  के  अप्रयुक्‍त  यातायात  अधिकारों

 के  कुछ  हिस्से  का  प्रयोग  संबंधित  देशों  की  नामित  एयरलाइनों  द्वारा
 एअर  इंडिया  के  साथ  एक  वाणिज्यिक  करार  के  अधीन  किया  जा
 रहा

 और  एअर  इंडिया  पहले  से  हो  कुआलालम्पुर
 तथा  लंदन  के  लिए  अपनी  सेवाओं  का  प्रचालन  कर  रहा  है  तथा  अभी
 भी  इन  प्रचालनों  में  वृद्धि  करने  के  लिए  उड़ानें/हकदारी  शेष  निकट
 भविष्य  में  यमन  के  लिए  प्रचालन  आंरभ  करने  एअर  इंडिया  की

 कोई  योजना  नहीं

 चिकित्सा  और  अनुषंगी  स्वास्थ्य  संबंधी  क्षेत्रों

 हेतू  शैक्षिक  बुनियादी  दांचा

 1298.  श्री  अनंत  गुढ़े  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चिकित्सा  और  अनुषंगी  स्वास्थ्य  संबंधी  क्षेत्रों  तथा

 सहयोगी  अर्थ  चिकित्सा  संस्थानों  के  शैक्षिक  ढांचों  के  संबंध  में  भारतीय

 राज्यों  के  बीच  असामान्य  असंतुलन



 ३07  प्रश्नों  के

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  उनमें  क्या-क्या

 असंतुलन  है  तथा  स्वामियों  को  पूरा  करने  के  लिए  राज्यवार  क्‍या  दिशा
 निर्देश  दिए  गए  हैं/दिए  जाने  का  विचार

 क्या  महाराष्ट्र  की  तुलना  में  आंध्र  प्रदेश  क ेसरकारी  चिकित्सा
 कालेजों  में  फिजियोथेरेपिस्टों  तथा  पेशेवर  थेरेपिस्टों  का  अनुपात  मात्र
 10  प्रतिशत  और  यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  को  वास्तविकताओं  और
 संदर्शी  आवश्यकताओं  के  मुल्यांकन  हेतु  बनाई  जाने  वाली  नई  नीति  का
 ब्यौरा  क्या

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता
 :  और  प्रत्येक  राज्य  में  कार्य  कर  रहे  मेडिकल

 कालेजों  की  संख्या  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  किसी

 3।  2000  लिखित  उत्तर  308

 राज्य  में  मेडिकल/डेंटल  कालेज  खोलने  के  बारे  में  स्वास्थ्य  और  परिवार
 कल्याण  मंत्रालय  के  पास  कोई  स्कीम  नहीं  केन्द्रीय  सरकार
 आवेदन  करने  वाले  राज्य  सरकारों  को  मेडिकल/डेंटल  कालेज  खोलने
 की  अनुमति  प्रदान  करती  बशर्ते  कि  वे  भारतीय  आयुर्विज्ञान  परिषद
 और  भारतीय  दंत  चिकित्सा  परिषद  द्वारा  निर्धारित  अपेक्षित  सभी  मानदण्डों
 को  पूरा  करते  स्वास्थ्य  राज्य  का  विषय  होने  के  कारण  चिकित्सा
 और  सहायक  स्वास्थ्य  विषयों  तथा  सहायक  परा-चिकित्सा  संस्थाओं  आदि
 के  लिए  शैक्षिक  ढांचे  के  संबंध  में  यदि  कोई  असंतुलन  है  तो  यह
 देखना  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  का  काम

 और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  के
 पटल  पर  रख  दी

 विवरण

 भारतीय  आयुर्विज्ञान  परिषद

 जून  2000  की  स्थिति  के

 मान्यता  प्राप्त  गैरमान्यता

 राज्य/संघ  राज्य  स०  वि०  प्रा०  स०  बि०

 त  2  3  4  5  6

 आंध्र  प्रदेश  9  -  ।  -  कि

 असम  3  -  -  -  -

 बिहार  9  -  -  -  -

 चण्डीगढ़  1  -  -  -  -

 दिल्‍ली  3  1  -  -  -

 गोवा  1  न  -  -

 गुजरात  6  -  1  -  -

 हरियाणा
 -  -  -  -

 हिमाकल  प्रदेश  1  न  -  -  -

 जम्मू  व  कश्मीर  2  गन  - 1  न

 कनार्टक  4  -  15  -  -

 केरल  5  -  ग  -  _

 अनुसार  देश  में  मेडिकल  कालेजों  की  राज्यवार  संख्या

 प्राप्त  धारा  के  अन्तर्गत  अनुमति

 ग्रा०  स०  वि०  चरा०  कुल

 7  8  9  10  11

 -  -  -  4  14

 न  गन  -  न  3

 2  न  न  न  11

 -  _  न  ।

 -  -  -  -  4

 -  -  न  -  1

 -  1  न  न  8

 --  -  -  न  ।

 -  1  -  न  2

 -  -  -  1  4

 -  -  न  4  23

 न्न्न  न  न  6

 न  -  न  न  6

 बन  बन  न  2

 न  न  -  1

 ग  न  -  न  3
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 3  2  -

 राजस्थान  6  -  _  _

 तमिलनाडु  10  -  4  __

 उत्तर  प्रदेश  7  2  -  -

 प०  बंगाल  7  -  -

 ण  ण  -  1  2

 ण
 ष्ा

 -  1  6

 ण  ण
 च्  दा  6

 ण  ४  न  त  7

 ण  ण  2  11

 2  5  16  171
 ee  ७/  |  ऋ_॒  हू  6  7
 कुल  योग  147  21  171
 के पपपऊफपफऊ़़पच़य़़्््<खय़्््‌

 सरकारी
 विश्वविद्यालय

 प्राइवेट

 प्राइवेट  फिक्सड  लाइन-ऑपरेटर

 1299.  श्री  विलास  मुत्तेमवार  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 ra क्या  फिक्सड  लाइन-सेवादाताओं  ने  दूरसंचार  विभाग  से  गांवों
 में  सार्वजनिक  टेलीफोन  उपलब्ध  कराने  के  लिए  एक  निश्चित  योजना

 प्रस्तुत  करने  हेतु  दस  दिन  का  समय  मांगा

 यदि  तो  क्या  फिक्सड  लाइन-सेवा  द्वारा  दूरसंचार  विभाग
 को  समयबद्ध  योजना  प्रस्तुत  करनी  थी  30  2000  तक
 ग्रामीण  क्षेत्र  में  सावंजनिक  टेलीफोन  लगाए  जा

 यदि  तो  क्‍या  अनुज्ञप्ति-करार  की  शर्तों  के
 निजी  ऑपरेटरों  के  लिए  यह  आवश्यक  है  कि  वे  गांवों  में  सार्वजनिक
 टेलिफोनों  के  रूप  में  कम  से  कम  10  प्रतिशत  सीधी  एक्सचेंज  लाइनें
 उपलब्ध

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 उनके  द्वारा  देश  भर  में  गांवों  में  सार्वजनिक  टेलीफोन  कब

 तक  उपलब्ध  करा  दिए  जाने  की  संभावना

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तपन  :

 से  बोली-दस्तावेज  में  फिक्सड  सेवा-प्रदाताओं  द्वारा

 किए  गए  वायदे  के  अनुसार  तथा  अपने  लाइसेंस-करारों  में  यथा  निर्धारित

 रूप  से  उन्हें  समयबद्ध  रोल  आउट  योजना  में  ग्रामीण  सार्वजनिक  टेलीफोन

 उपलब्ध  कराने

 उन्होंने  ऐसी  किसी  समय-सीमा  का  कोई  स्पष्ट
 संकेत  नहीं

 द्ख्वि

 एन०आर०आई०  परामर्शदात्री  समिति

 1300.  श्री  अन्नासाहेब  एम०  के०  पाटील
 यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 :  क्‍या  संचार  मंत्री

 क्‍या  सरकार  का  विचार  अपने  दूरसंचार  क्षेत्र  के  लाभ  के
 लिए  अनिवासी  भारतीय  परामर्शदात्री  समिति  गठित  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  क्षेत्र  में  प्रत्यक्ष  विदेशी  निवेश  को  बढ़ावा
 देने  हेतु  कया  कदम  उठाए  जाने  का  विचार

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तपन  :

 अनिवासी  भारतीयों  को  दूरसंचार  क्षेत्र  के
 विकास  से  जोड़ने  तथा  निवेश  एवं  आधुनिक  प्रोद्योगिकी  को  आकर्षित
 करने  में  उनकी  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए  एक  अनिवासी  भारतीय
 सलाहकार  समिति  का  गठन  शीघ्र  ही  किया

 नई  दूरसंचार  नीति  की  घोषणा  के  साथ  भारत  का

 दूरसंचार  सेक्टर  विदेशी  निवेशकों  निवेशकों  के  लिए  निवेश  के
 विशाल  अवसर  की  पेशकश  करता  दूरसंचार  सेवाओं  की  पेशकश
 करने  वाली  कंपनियों  में  एफडीआई  की  49%  तक  की  अनुमति  दी

 गई  दूरसंचार  उपस्कर  विनिर्माण  के  में  100%  विदेशी

 इक्विटी  की  अनुमति  दी  गई  यह  आशा  की  जाती  है  कि  जब  राष्ट्रीय
 स्‍तर  की  लंबी  सेल्युलर  मोबाइल  तथा  अन्य  मूल्य
 वर्धित  सेवाओं  के  लिए  नए  निवेश  के  अवसरों  की  घोषणा  को

 ओर  प्रस्ताव  आमंत्रित  किए  जाएंगे  तो  विदेशी  निवेशक्रों  से  अच्छी  प्रतिक्रिया
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 बन  रोपण  कार्यक्रम

 1301.  श्री  जयभान  सिंह  पवैया  :  क्‍या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  आरक्षित  और  अनारक्षित  बन  क्षेत्रों
 में  प्रभावकारी  वनरोपण  कार्यक्रम  क्रियान्वित  करने  के  लिए  वनरोपण
 गतिविधियों  में  और  गैर-सरकारी  व्यक्ति  और  निजी
 कम्पनियों  को  शामिल  करने  का

 यदि  तो  इस  कार्यक्रम  का  ब्यौरा  क्‍या

 इस  कार्यक्रम  में  इन  संगठनों  को  किस  तरह  शामिल
 जाने  को  संभावना  है  और  इस  संबंध  में  राज्यवार  कितना  आंबटन  किया

 और

 इस  संबंध  में  पहले  से  कितनी  उपलब्धि  हासिल  कौ  गई
 और  इसके  लिए  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बाबू  लाल  :
 से  वर्नों  के  विकास  और  संरक्षण  को  लोगों  के  सहयोग

 और  उदार  सहायता  के  बिना  सफलता  नहीं  मिल  राष्ट्रीय  बन
 नीति  1988  में  गैर  बन  क्षेत्रों  तथा  वन  क्षेत्रों  मे ंआरक्षित  एवं  अनारक्षित
 वन  क्षेत्रों  मे ंविशेषकर  खाली  पड़ी  अवक्रमित  एवं  अनुत्पादक  भूमियों
 पर  वनीकरण  एवं  सामाजिक  वानिकी  कार्यक्रमों  के  माध्यम  से  देश  वन/वृक्ष
 आवरण  की  पर्याप्त  रूप  से  वृद्धि  करने  में  महिलाओं  की  भागादारी
 सहित  एक  व्यापक  जन  आंदोलन  के  सृजन  की  परिकल्पना  कौ  गई

 वनीकरण  कार्यक्रमों  में  जनभागीदारी  ग्रामीण  वन  समितियों  के  माध्यम
 से  की  जाती  है  जिसमें  संयुक्त  वन  प्रबंधन  के  अंतर्गत  ग्रामीण  समुदायों
 के  सदस्य  शामिल  होते  जहां  पर  गैर  सरकारी  संगठन  मदद  के  रूप
 में  कार्य  करते  हैं  और  धनराशि  परियोजना  आधार  पर  प्रदान  की  जाती

 गैर-सरकारी  संगठनों  के  साथ  कम्पनियां  और  वन  वन  उत्पादों
 अथवा  वन  भूमियों  पर  अपने  किसी  दावे  के  बिना  ही  अपने  हो  संसाधनों
 से  अवक्रमित  वन  भूमियों  पर  वनीकरण  में  भाग  भी  लेते  वनों  के
 विकास  के  लिए  सरकार  द्वारा  सोधे  कोई  भी  घनराशि  किसी  भी  गैर
 सरकारी  संगठन  को  नहीं  दो  गई  केवल  पुणे  स्थित
 डेवलपमेंट  नामक  गैर  सरकारी  संगठन  ने  200  हैक्टेयर  अवक्रमित  वन

 भूमि  के  विकास  करने  की  सीधे  अपने  संसाधनों  से  किसी

 भी  स्थान  पर  वन  भूमि  अथवा  वन  उत्पादों  पर  अपना  दावा  किए  बिना
 ले  रखी  जहाँ  तक  गैर  वन  भूमियों  का  संबंध  इन  भूमियों  के

 विकास  के  लिए  गैर  सरकारी  संगठन  सीधे  कार्य  कर  रहे

 ]

 परिकार  कल्याण  कार्यक्रम

 1302.  डॉ०  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :
 जमति  रेणु  कुमारी  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :
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 बिहार  में  कौन-कौन  से  केन्द्रीय  प्रायोजित  स्वास्थ्य  कल्याण
 कार्यक्रम  चलाए  जा  रहे

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  और  चालू  वर्ष  के  दौरान  इस
 कार्यक्रम  के  तहत  बिहार  सरकार  को  कितनी  धनराशि  आबंटित  को

 गई

 इस  संबंध  में  अब  तक  कितनी  उपलब्धि  प्राप्त

 क्या  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  इन  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  पर  ज्यादा
 जोर  दिया  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  कया  कदम  उठाए  जाने  का
 प्रस्ताव

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता
 :  और  बिहार  राज्य  में  कार्यान्वित  किए  जा  रहे

 प्रमुख  केन्द्रीय  प्रायोजित  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  और
 1997-98  से  2000-01  के  दौरान  इन  कार्यक्रमों  को  आवंटित  धनराशि
 का  ब्यौरा  संलग्न  में  दिया  गया

 इन  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  के  परिणामस्वरूप  विभिन्‍न
 रोगों  के  कारण  होने  वाली  रूग्णता  और  मृत्यु  दर  में  काफी  कमी  आई

 बिहार  राज्य  में  वर्ष  1999-2000  के  दौरान  प्रमुख  स्वास्थ्य  और
 परिवार  कल्याण  कार्यक्रमों  में  हुई  उपलब्धि  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण-॥
 में  दिया  गया

 और  इन  कार्यक्रमों  को  विभिन्‍न  रोगों  की  स्थानिकता
 के  अनुसार  देश  भर  में  ग्रामीण  और  दोनों  क्षेत्रों  में  कार्यान्वित
 किया  जा  रहा

 बिहार  राज्य  में  कार्यान्वत  किए  जा  रहे  प्रमुख  केद्रीय
 प्रायोजित  स्कीमें  और  वर्ष  1997-98  से  2000-2001

 के  दौरान  आबंटन/रिलीज

 आबंटन/रिलीज

 क्र०  कार्यक्रम  का  1997-  1998-  1999-  2000-
 सं०  नाम  98  99  2000  2001

 लाख

 2  3  4  5  6

 1.  राष्ट्रीय  मलेरिया  रोधी  348.98  403.05  659.67  383.07

 कार्यक्रम

 2.  राष्ट्रीय  कृष्ठ  ये  826-66  1005.00  1354.11  480.80'

 उन्मूलन  कार्यक्रम

 3.  राष्ट्रीय  क्षय  रोग  626.00  298.79  1054.73  1029.88
 नियंत्रण  कार्यक्रम
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 1  2  3  4  5  6
 es

 4  राष्ट्रीय  दृष्टिहीनता  174.94  204.00  154.00  =
 **

 नियंत्रण  कार्यक्रम

 5.  राष्ट्रीय  एड्स  नियंत्रण  50.00
 कार्यक्रम

 10.00  55.00.  96.00

 6...  राष्ट्रीय  परिवार  कल्याण  12621.82
 कार्यक्रम

 *
 चालू  वर्ष  के  दौरान  जिला  समितियों  को  अतिरिक्त  राशि
 आवश्यकतानुसार  दी

 12817.90  33304.28  12091.15

 2000-01  के  दौरान  राज्य  को  132.50  लाख  रुपए  नकद  अनुदान
 के  रूप  में  आबंटित  किए  गए  हैं  जिसमें  से  116.26  लाख  रुपए
 पहले  ही  रिलीज  किए  जा  चुके  जिला  दृष्टिहीनता  नियंत्रण  समितियों
 को  जी  आई  ए  आवश्यकता  अनुसार  रिलीज  की  जाती

 विवरण-॥

 बिहार  राज्य  में  प्रमुख  केद्रीय  प्रायोजित
 स्कीमों  की  उपलब्धियां

 1.  राष्ट्रीय  मलेरिया  रोधी  कार्यक्रम

 वर्ष  पॉजीटिव  मामले  पी  एफ  मामले  पी  एफ  प्रतिशत

 1999  131898  79881  60.56  प्रण्श०

 2.  राष्ट्रीय  कुष्ठ  रोग  उन्मूलन  कार्यक्रम

 वर्ष  पता  लगाए  गए  मामले

 1999-  2000  1.72  लाख

 3.  राष्ट्रीय  क्षय  रोग  नियंत्रण  कार्यक्रम  (1999-2000)

 ।.  स्प्यूटम  जांच  कराने  वाले  रोगी  12447

 ॥.  स्मीयर  स्प्यूटम  पॉजीटिव  पाए  गए  मामले  1255

 4.  राष्ट्रीय  दृष्टिहीन  नियंत्रण  कार्यक्रम  :

 मोतियाबिंद  के  किए  गए  आपरेशन

 वर्ष  उपलब्धियां
 EOS  1999-2000  “  9  फ७फऊ

 आंचलिक
 5.  राष्ट्रीय  एड्स  नियंत्रण  कार्यक्रम  :

 -  आंचलिक  रक्‍त  परीक्षण  केन्रों  की  स्थापना  9

 -  रक्त  परीक्षण  केन्द्रों  की  स्थापना  10

 -  रक्त  घटक  पृथक्करण  सुविधा  3
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 -  एस  टी  डी  क्लिनिकों  का  आधुनिकीकरण  17

 -  इसके  अतिरिक्त  राज्य  भर  में  परिवार  स्वास्थ्य  जागरूकता  अभियान
 और  प्रहरी  निगरानी  की  जा  रही

 6.  राष्ट्रीय  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  (1999-2000)

 परिवार  नियोजन  कवरेज प्रतिरक्षण  कवरेज

 टेटनस  725206  «=  बंध्यकरण  152831

 डीपीटी  1042520  अंतर्गर्भाशय

 निर्वेशन  181593

 पोलियो  1163327  कंडोम  प्रयोगकर्ता  53415

 बीसीजी  1484654  मुखीय  गोली  के

 उपयोगकर्ता  39380

 खसरा  868411

 एड्स  की  रोकथाम  हेतु  अमरीका  से  समझौता

 1303.  श्री  रामदास  आठवले  :
 श्री  उत्तमराव  ढिकले  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  और  अमरीका  ने  एड्स  की  रोकभाग
 तथा  जच्चा-बच्चा  के  स्वास्थ्य  कौ  देखभाल  हेतु  पारस्परिक  सहयोग
 के  कार्यक्रमों  को  बढ़ाने  की  दृष्टि  से  दो  समझौतों  पर  हस्ताक्षर  किए

 यदि  तो  तत्संबंधी  समझौतों  का  ब्यौरा  क्‍या

 उक्त  समझौतों  के  तहत  महाराष्ट्र  तथा  अन्य  राज्यों  में  एड्स
 को  रोकथाम  संबंधी  कार्यक्रमों  के  लिए  अमरीका  द्वारा  कुल  कितनी
 सहायता  राशि  उपलब्ध  कराई

 क्या  सरकार  ने  इस  रोग  के  नियंत्रण  हेतु  कोई  कार्यक्रम
 तैयार  किया

 यदि  तो  इस  संबंध  में  अब  तक  हुई  प्रगति  का  ब्यौरा
 क्या  और

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्‍या  कारण

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता
 :

 समझौते  के  अंतर्गत  संयुक्त  राज्य  और  दोनों  के
 वैज्ञानिकों  की  विभिन्न  कार्य  नीतियां  बनाने  और  उनकी  जाँच  करने  सहित

 एड्स  की  रोकथाम  संबंधी  अनुसंधान  प्रयास  शुरू  करने  और  उसका
 विस्तार  करने  की  योजना
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 मातृ  और  बाल  स्वास्थ्य  संबंधी  संयुक्त  प्रयासों  में  पोषण  संबंधी

 अनुसंधान  और  मां  से  उनके  बच्चों  में  एव  आई  वी  के  संचरण  को
 रोकने  पर  ध्यान  केन्द्रित  किया

 दोनों  संयुक्त  वक्‍तव्यों  के  लिए  नोडल  या  कार्यान्वित  करने  वाली
 एजेन्सियां  संयुक्त  राज्य  में  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  संस्थान  और  भारत  में  भारतीय

 आयुर्विज्ञान  अनुसंधान  परिषद

 इस  समझौते  के  अंतर्गत  अभी  तक  कोई  सहायता  प्रदान
 नहीं  को  गई

 से  भारत  में  एच  आई  वी/एड्स  को  फैलने  से  रोकने
 और  नियंत्रित  करने  के  लिए  केन्द्रीय  प्रायोजित  स्कौम  के  रूप  में  एक
 व्यापक  कार्यक्रम  इस  समय  देश  भर  में  कार्यान्यत  किया  जा  रहा
 इसकी  मुख्य  बाते  निम्नलिख्बित

 -  लक्षित  लागों  की  पहचान  करके  और  प्रशिक्षित
 व्यक्षितयों

 यों

 द्वारा  परामर्श  देने  की  व्यवस्था  करके  कण्डोम  के  प्रयोग
 को  बद्वा  देकर  यौन  संचारित  सक्रमणों  के  लिए  उपचार
 प्रदान  करके  उच्च  जोखिम  वाले  समूहों  में  एच  आई  वी
 के  फैलने  को  कम

 -  शिक्षा  और  संचार  तथा  जागरूकता  स्वैचिछक
 परीक्षण  और  निरापद  रकताधान  सेवाओं  और
 व्यवसायिक  प्रभावन  की  रोकथाम  द्वारा  जन
 सामान्य  के  लिए  निवारात्मक

 -  अवसरवादी  एच  आई  एड्स  से  ग्रस्त  लोगों
 के  लिए  गृह  और  समुदाय  आधारित  परिचर्या  हेतु
 वित्तोय  सहायता  प्रदान

 -  राज्य  और  नगरपालिका  स्तरों  पर  प्रभावकारिता  तथा
 तकनीकी  वित्तीय  समर्थन  को

 सुदृढ

 -  निजी  और  स्वैच्छिक  क्षेत्र  क ेबीच  सहायेग

 महानगर  टेलीफोननिगम  लिमिटेड  के

 मुनाफे  में  गिरावट

 1304.  श्री  कृष्णमराजू  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  चालू  वित्त  वर्ष  की  पहली  तिमाही  में  लम्बी  दूरी  की

 घरेलू  शुल्क  दर  में  कमी  होने  को  वजह  से  महानगर  टेलीफोन  निगम
 लिमिटेड  के  मुनाफे  में  कमी  आई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  सरकार  द्वारा
 इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाए  जाने  का  विचार

 संचार  मंऋालवय  में  राज्य  मंत्री  तपन  :
 पिछली  तिमाही  की  तुलना  में  कर  पश्चात  निवल  लाभ  में  वृद्धि

 हुई

 उक्त  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 खसरे  का  टीका

 1305.  श्री  सुल्तान  सलल्‍लाऊददीग  ओवेसी  :  क्या  स्थास्थ्य  और
 परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  में  खसरे  और  दस्त  के  कारण  बर्च्चों  की  मौतों
 की  घटनाएँ  बढ़  रही

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  और  चालू  वर्ष  के
 दौरान  राज्यवार  पता  चला  ऐसी  मौतों  का  ब्यौरा  क्‍या

 उक्त  अवधि  के  दौरान  राज्यों  को  ऐसी  बीमौरियों  की
 प्रेकथाम के  लिए  कितनी  सहायता  प्रदान  की

 क्या  सरकार  का  विचार  पोलियो  की  तर्ज  पर  खसरा
 टीकाकरण  का  कोई  विशेष  अभियान  शुरू  करने  का  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तपन
 :  से  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  आसूचना  ब्यूरो  द्वारा  सूचित

 तोवब्र  अतिसार  और  खसरा  के  रोगियों  और  इससे  हुई  मौतों  के  बारे
 में  वर्ष  1996,  1997  और  1998  की  राज्यवार  सूचना  उपलब्ध  है  और

 यह  संलग्न  विवरण  में  दी  गयी

 प्रजनन  एवं  बाल  स्वास्थ्य  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  राज्यों  को
 खसरा  कोल्ड  चेन  कोल्ड  चेन  उपस्कर्णशें  के  रखरखाव
 के  लिए  धन  के  रूप  में  सहायता  प्रदान  की  जाती  है  और  अतिसार
 रोगों  के  कारण  होने  वाली  मौतों  को  रोकने  के  लिए  ओरल  रिहाइडेशन
 साल्ट  साल्यूशन  की  आपूर्ति  की  जाती  चिकित्सा  तथा  परा-चिकित्सा
 कार्मिकों  को  टीकाकरण  तकनीकों  और  अतिसार  रोगों  के  इलाज  क॑
 बारे  में  नियमित  रूप  से  अद्यतन  जानकारी  दी  जाती

 जी

 यह  प्रश्न  नहीं

 विवरण

 भारत  में  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  संचारी  रोग  के
 रोगियों  और  मौतों  की  1996

 तीव्र  अतिसार

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  रोगी
 मौर्ें

 1  2  3  4
 --  oS

 आंध्र  प्रदेश
 1290761  476



 317  प्रश्नों  के  9  1922  लिखित  उत्तर  318

 ।
 ॥. 2... ४

 भरत्त  में  रप्थॉ/्संप  राष्य  क्षेत्रों  में  संचारी  रोगों  के  रोगियों

 3...  असम 3.  ४.0  या  और  मौतों
 की  संख्या

 97

 4...  बिहार  _  _  _
 तीव्र  अतिसार

 5.  गोवा  9791  ”  राज्य/संघ  राज्य
 क्षेत्र

 रोगी
 मौर्ते

 6  गुजरात  239357  81  1 2

 7...  हरियाणा  312492  72
 1.  आंध्र  1450994  273

 8...  हिमाचल  प्रदेश  377839  40  2...  अरूणाचल  प्रदेश  723  0

 9...  अम्मू  व  कश्मीर  491824  33  3.  असम  572959  136

 10.  कनाटका  664389  256  4...  बिहार  रा
 प्‌

 n.  केरल  610563  110  5...  गोबा  7583  4

 2.  मध्य  प्रदेश  336013  97  6  गुजरात  212230  50

 13.  महाराष्ट्र  601811  ३367  7.  हरियाणा  315853  56

 14...  मणिपुर  26164  5  8...  हिमाचल  प्रदेश  430636  38

 15...  मेघालय  82996  ३3  9.  जम्मू  व  137168  0

 16.  मिजोरम  10649  13  10.  कनटका  600889  355

 17...  नागालैंड  4517  2  n  केरल  563885  4।

 18...  उड़ीसा  747610  431  12.  मध्य  प्रदेश  449265  203

 9  पंजाब  134735  19  33.  महाराष्ट्र  802093  179

 20...  राजस्थान  164592  32  14...  मणिपुर  24884  यत

 2...  सिक्किम  45128  10
 15...  मेघालय  143476  9

 तमिलनाडु  140564  221
 16...  मिजोर्  12318  ५

 त्रिपुरा  68736
 फ

 17...  नागालैंड  15437  0

 2...  उत्तर  प्रदेश
 1396469

 हा
 13.  उड़ीसा  747321  263

 25...  पश्चिम  बंगाल  296531  1055  ॥॒
 19.  पंजाब  पे

 ज्

 १२6.  अण्डमान  व  निकोबार  द्वीप  समूह  27274  2
 20...  राजस्थान  179974  39

 27.  चण्डीगढ  ५582  16
 21.  सिक्किम  43764  11

 दादर  थ  नगर  हवेली  63983
 10

 दमन  थ  ह्रौप  2307  ०
 22...  तमिलनाडु  70612  ब2त

 शदल्ली  94792  ३9  23.  त”िपुरा  112636  27

 eo  लक्षट्ीप  6097  6  24...  उत्तर  प्रदेश  258136  115

 ५.  जॉडचेरी  43107
 25...  पश्चिम  बंगाल  540176  1413

 फऊआक्ल  ता  ऊबछ  __
 ४४  26.  अण्डमान  व  निकोबार  ट्वीप  समूह  22984

 6
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 1  2  3  न्य्  1  2  3  4

 27...  चण्डीगढ  4782  31  16.  मिजोरम  8925  12

 28.  दादर  थ  नगर  हवेली  50843  2  17.  नागालैंड  4428  8

 29...  दमन  व  द्वीप  3297  0  18.  उड़ीसा  793442  453

 30.  दिल्‍ली  176275  ५  19.  पंजाब  196398  57

 31.  लक्ष  द्वीप  8106  5  20...  राजस्थान  211710  64

 32.  पांडिचेरी  106389  19  21...  सिक्किम  40539  9

 योग  806  5688  3418  22.  तमिलनाडु  47307  414

 ७  सूचित  नहीं  $  जनवरी  9997  तक  23.  त्रिपुरा  108492  74

 $$  केवल  कश्मीर  प्रभाग  24...  उत्तर  प्रदेश  564587  405

 स्रोत:-मासिक  स्वास्थ्य  स्थिति  रिपोर्ट  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  .
 25.  पश्चिम  बंगाल  -  -

 भारत  में  राज्थों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  संचारी  रोगों  के
 रोगियों  और  मौतों  की  26.  अण्डमान  व  निकोबार  ट्वीप  समूह  22963  9

 ne  तीव्र  अतिसार  27...  चण्डीगढ
 ध्

 ध्

 :  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  |  मौतें  28.  दादर  व  नगर  हवेलीਂ
 43544

 7

 +  2  3.  4६  29...  दमन  व  ट्वीप  3503  ०

 1.  आंध्र  प्रदेश  1852642  674  30...  दिल्‍ली
 133089

 8

 2.  अरूणाचल  प्रदेश  -  -  31.  लक्षद्वीप  2

 3...  असम  596176  121  32...  पांडिचेरी
 120304

 शत

 4...  बिहार  _  -  योग  |  8914435  3517

 5  गोवा  11175  ३
 “'  अप्राप्त  6  अक्तूबर  98  के  आकडे  प्राप्त  नहीं  हुए

 6  गुजरात  207027  50  $$  कंवल
 कश्मीर  प्रभाग

 *
 जुलाई  और  अगस्त  1998  के  आकडे  प्राप्त  नहीं  हुए

 7...  हरियाणा  85
 स्रोत  :  मासिक  स्वास्थ्य  स्थिति  रिपोर्ट  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र

 8...  हिमाचल  प्रदेश  433182
 58  भारत  में  राज्यों/संघ  राण्य  क्षेत्रों  में  संचारी  रोगों  के

 9.  जम्मू  व  137653  0  रोगियों  और  मौतों  की

 10.  कर्नाटका  674805  366  ____  खसरा

 11...  केरल  550768  49  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  रोगी  मौर्ते

 12.  मध्य  479073  260  2  _3  4;

 13.  महाराष्ट्र  1098750  556  1.  आंध्र  प्रदेश  1274  10

 14...  मणिपुर  31531  12  2.  अरुणाचल  प्रदेश  382  0

 15...  मेघालय  152285  42  3.  असम  3518  ०
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 ee िएिििओ  भारत  में  राष्यॉ/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  संचारी  रोगों  के

 ,  «2
 रोगियों  और  मौतों  की

 6...  गुजरात  56  ०  रायासंघराज्यक्षेत्र
 रोगी  मौतें

 7...  हरियाणा  1676  2  क्रस राज्यसंघ  राज्यक्षेत्र रोगी ६

 8...  हिमाचल  प्रदेश  568  ०
 आंध्र  प्रदेश  2563  8

 9.  जम्मू  व  कश्मीर  568  8
 2...  अरूणाचल  2563  ०

 9.  कर्नाटका  35%  3
 3...  असर  16  ०

 10...  केरल  6525  0
 4...  बिहार  2100  _

 1...  मध्य  प्रदेश  39237  0
 5...  गोवा  267  ०

 2.  महाराष्ट्र  5248  21
 6...  गुजरात  267  25

 13...  मणिपुर  5248  ०
 7...  हरियाणा  72  ०

 14...  मेघालय  167  ०
 8...  हिमाचल  प्रदेश  802  ०

 15...  मिजोरम  67  0
 9.  जम्मू  व  802  ७

 16...  नागालैंड  448  0
 9  कर्नाटका  2086  4

 17.  उड़ीसा  448  ।
 10.  केरल  2086  2

 13.  पंजाब  48  0
 11...  मध्य  प्रदेश  6312  26

 20...  राजस्थान  48  6
 12...  महाराष्ट्र  4525  22

 20...  सिक्किम  859  ०
 13.  मणिपुर  4525  ।

 21...  तमिलनाडु  662  6
 14...  मेघालय  2435  1

 23.  त्रिपुरा  662  ०  15.  मिजोरम  347  ०

 23.  उत्तर  प्रदेश  2256  82
 16...  नागालैंड  ०

 25...  पश्चिम  बंगाल  2256  35  17...  उड़ीसा  2473  ३

 26.  अण्डमान  व  निकोबार  ट्वीप  समूह  69  ०  18...  पंजाब  -  -

 27.  चण्डीगढ  69  0  20.  राजस्थान  -  7

 28.  दादर  व  नगर  हवेली  203  0  20.  सिक्किम  1775  ०

 29.  दमन  व  द्वीप  22  ०0
 22...  तमिलनाडु  426  4

 30.  दिल्‍ली  22  0
 23.  त्रिपुरा  426  ०

 30.  लक्षद्वीप  25  0  24.  उत्तर  प्रदेश  ३621  37

 31...  चांडिचेरी  ०  ०  25...  पश्चिम  बंगाल  2105  ३6

 योग
 0  290  26.  अण्डमान  व  निकोबार  द्वीप  समूह  12674



 323.  प्रश्नों  के  31  2000  लिखित  324

 1  2  ३  4  1  2  3  4

 27.  चण्डीगढ़  45  0  16.  मिजोरम  301  0

 28.  दादर  व  नगर  हवेली  267  0  17...  नागालैंड  1320  0

 29.  दमन  व  ट्वीप  27  0  18.  उड़ीसा  1592  7

 30.  दिललो  3961  20  19.  पंजाब  29  0

 31.  लक्षद्वीप  95  0  20.  राजस्थान  453  3

 32.  पांडिचेरी  0  0  21.  सिक्किम  ब्व  0

 योग  63508  197  22.  तमिलनाडु  33  0

 //  अप्राप्त  @  सूचित  नहीं  23.  त्रिपुरा  ३87  0

 $  जनवरी  1997  तक  $$  केवल  कश्मीर  प्रभाग  24...  उत्तर  प्रदेश  1473  16

 स्रोत  :  मासिक  स्वास्थ्य  स्थिति  रिपोर्ट  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  2.  पश्चिम  बंगाल  -  -

 भारत  में  राज्थों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  संचारी  रोगों  के  26.  अण्डमान  व  निकोबार  ट्वीप  91  0
 रोगियों  और  मौर्तों  की

 a  उइ्  उृ  27...  चण्डीगढ  -

 खसरा
 |  ॥॒

 गण  28.  दादर  व  नगर  हवेली  83  0
 +  राज्य/संघ  राज्थ  क्षेत्र  रोगी  मौतें
 कअमिभापनप्पपयययाभजभ-जजजिजइइजइिइजइियदयाजयै।ायएः  29.  दमन  व  द्वीप  100  0

 1  2  ३  4

 ऋछएोणशणश्ा्रणणाणा  30.  दिल्ली  796  41
 1.  आंध्र  प्रदेश  2365  4

 31.  लक्षट्ठीप  0  0
 2...  अरूणाचल  प्रदेश  ध्या  पा

 पांडिचेशी 32.  पांडिचेरी  0  0
 3.  असम  1125  0  —

 योग  40108  123
 4...  बिहार  न  -  —  जनपपनमननपतभपैपतमभ:"प"प"+"भपभपभपई

 //  अनुपलब्ध  6  अक्तूबर  1998  के  आकडे  प्राप्त  नहीं  हुए
 5.  गोवा  259  0

 *  केवल  कश्मीर  प्रभाग
 6  गुजरात  788  12

 1998  के  आकडे  प्राप्त  नहीं  हुए
 7.  हरियाणा  93  0  ेट

 स्रोत  :  मासिक  स्वास्थ्य  स्थिति  रिपोर्ट  राज्य/संघ  राज्थ  क्षेत्र
 8...  हिमाचल  प्रदेश  650  1

 क्दी  ]
 9...  जम्मू  व  कश्मीर  ०

 विश्व  बैंक  द्वारा  वित्तीय  सहायता
 10.  कर्नाटका  5296  7  ॒

 1306.  डा०  जसवंत  सिंह  यादव  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने
 11...  केरल  5135  1  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 2.  मध्य  प्रदेश  1054  क्या  विश्व  बैंक  ने  भारत  में  संचार  तंत्र  को  सुदृढ़  बनाने

 34...  मणिपुर  287  ०  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या
 है  और

 इस  परियोजना

 ॥  का  कार्यान्वयन  करने  के  लिए  भारत  को  विश्व  बैंक  ट्वारा  कितना  ऋण
 15.  मेघालय  1314  1  उपलब्ध  कराए  जाने  को  संभावना  और
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 इस  परियोजना  से  भारतीय  दूरसंचार  विनियानक  प्राधिकरण ्‌  र
 की  भूमिका  को  अधिक  प्रभावी  बनाने  और  सेल्यूलर-उपग्रह  संचार
 सुविधाओं  तथा  लम्बी  दूरी  की  दूरभाष  सेवाओं  के  सुधार  में  कहां  तक

 |  सहायता

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तपन  :  जी

 विश्व  बैंक  ने  टेलीकोम  सेक्टर  रिफार्म  टेक्निकल  असिस्टैंस
 रियोजना  के  लिए  62  मिलियन  यूएस  डोलर  का  ऋण  स्वीकृत  किया
 !  इस  ऋण  बेतार  आयोजन  और  समन्वय  स्कन्ध  की
 प्रोटोमेटिड  स्पैक्ट्रम  मैनेजमैंट  प्रणाली  और  दूरसंचार  इंजीनियरी  केन्द्र

 तथा  दूरसंचार  विभाग  में  क्षमता  निर्माण
 के  लिए  57  मिलियन  यूएस  डोलर  का  घटक  इसके

 भारतीय  दूरसंचार  नियामन  प्राधिकरण  आर  ए  दूरसंचार
 वबाद  समाधान  अपील  अधिकरण  के  लिए  5  मिलियन
 पएस  डोलर  का  एक  घटक  उपलब्ध

 टीआरएआई  ने  बडी  संख्या  में  परामर्शों  परियोजनाओं  की
 श्री  पहचान  की  जिन्हें  विश्व  बैंक  तकनीकी  सहायता  कार्यक्रम  के
 प्रंर्गत  लाना  इस  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  आने  वाली  एक
 द्वार  वातावरण  में  दूरसंचार  क्षेत्र  को  विनियमित  करने  के  सर्वोत्तम
 प्रतर्रष्ट्रीय  प्रचलनों  के  बारे  में टीआर  ए  आई  को  जानकारी  हासिल
 हराने  में  समर्थ  करेंगी  और  इस  प्रकार  सौंपे  गए  कार्यों
 को  अधिक  प्रभावी  रूप  से  पूरा  करने  में  भी  समर्थ  हो

 महाराष्ट्र  में  ग्रामीण  टेलीफोन  एक्सचेंज

 1307.  श्री  आनन्दराव  विठोबा  अडसुल  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंजिला-वार  अब  तक  कितने
 प्रामाण  एक्सचेंज  स्थापित  किए

 क्या  अधिकतर  उक्त  टेलीफोन  एक्सचेंज  संतोषजनक  कार्य

 नहीं  कर  रहे  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  संतोषजनक  टेलीफोन  सेवाएं  उपलब्ध
 कराने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तपन  :  महाराष्ट्र
 सर्किल  के  ग्रामोण  क्षेत्रों  में  अब  तक  कुल  3520  ग्रामीण  टेलीफोन

 एक्सचेंज  स्थापित  कर  दिए  गए  जिले-वार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण

 में  दिया  गया

 और  जी  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  सभी  टेलीफोन  एक्सचेंज

 संतोषजनक  ढंग  से  कार्य  कर  रहे

 विवरण

 ३0.6.2000  की  स्थिति  के  अनुसार  महाराष्ट्र  सर्किल  में  ग्रामीण

 टेलीफोन  एक्सचेंजों  की  जिले-वार  स्थिति
 ॒ਂ  9 झञझससक

 क्र्०  जिला  ग्रामीण  टेलीफोन

 सं०  एक्सचेंजों  की  संख्या
 .....ल.ल्‍.>>>417"*  नेम

 लिखित  उत्तर  326

 2  3

 2.  अकोला  61

 3.  अमरावती  65

 4...  औरंगाबाद  97

 5.  बोड  73

 6...  भंडारा  40

 7.  बुल्दाना  88

 8...  चन्द्रपुर  59

 9...  धुले  69

 10.  गढ़चिरोली  29

 11.  गोआ  33

 12.  गोआ  14

 13.  गोंडिया  43

 14.  हंगोली  ३30

 15.  जलगांव  156

 16.  जालना  60

 17.  कल्याण  76

 18.  कोल्हापुर  154

 19...  लातूर  83

 20.  नगिपुर  95

 21.  नंदेड  81

 22.  नंदरबार  40

 23.  नासिक  190

 24...  उसमानाबाद  64

 25.  परभनी  ३6

 26.  पुणे  135

 27...  रायगढ़  113

 28...  रलागिरि  107

 29...  सांगली  206

 30.  सतारा  134



 ३27  प्रश्नों  के  3।  2000

 1  2  3

 31.  सिंधुदुर्ग  ral

 32...  शोलापुर  138

 33...  वारधा  54

 34...  वाशिम  34

 35.  यबतमाल  59

 कुल  रा  2989

 oe

 व्याप्त  चर्म  सिज्ञाई  कार्य

 1308.  श्री  एम०  चिन्नासामी  :  क्‍या  पर्यावरण  एवं  बन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  देश  के  विभिन्न  राज्यों  में  घर  बैठे  व्याप्र  चर्म  सिलाई
 का  धंधा  किया  जा  रहा

 यदि  तो  इस  पेशे  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या

 ऐसे  पेशेवरों  के  विरुद्ध  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा

 किए  जाने  का  विचार  और

 1999-2000  के  दौरान  जब्त  किए  गए  व्याप्र  चर्म  का

 संबंधित  ब्यौरा  कया  है  और  इसका  मूल्य  कितना

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बाबू  लाल  :
 से  गैर-कानूनी  रूप  से  चल  रहा  व्याप्र  चर्म  सिझाई

 धंधे  का  2000  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  के  फतेहपुर  जिले  के

 खागा  शहर  में  पता  लगाया  गया  गैर  कानूनी  गतिविधियों  के

 संबंध  में  छह  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  था  तथा  मामले  को

 आगे  जांच  करने  हेतु  इसे  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  को  सौंप  दिया

 गया

 (3)  1999-2000  के  दौरान  तथा  आज  तक  जल्त  व्याप्र  चर्म

 का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  व्याप्र  चर्मों  की  लागत

 बताना  कठिन  है  क्योंकि  चीता  तथा  शेर  उत्पादों  का  अंतर्राष्ट्रीय
 व्यापार  निषिद्ध

 क्रस  दिनांक  माह  वर्ष  प्रजातियां  अंग  संख्या

 2  ३  4  5  6  7

 1  24  9  1999  बाघ  चर्म  1

 2  19  12.  1799  तेंदुआ
 "  50

 लिखित  328

 1.  2  4  5.  6  7

 4  ०2  2000...  तेंदुआ
 !!

 5.  7  2000.  बाघ  !!

 भ  12  2000...  तेंदुआ
 "  70

 7.  12  2000  बाघ  !!  4

 8.  13  2000...  तेंदुआ
 !!  1

 9.  21  2000.  बाघ  !!

 10.  22  2000...  तेंदुआ
 !!  2

 1...  2  2000...  तेंदुआ
 "  4

 12.  10  2000  तेंदुआ
 !!  1

 13.  10  2000
 !!  !!  त

 14...  13  2000
 !!  !!  त

 15...  2000
 !!  !!  1

 16...  22  2000  बाघ
 !!  1

 7  22  2000
 !!  !!  2

 18...  24  2000.  तेंदुझा
 !!  त

 19...  31  2000
 !!  !!  2

 20.  1  2000
 !!  !!  6

 हे

 त  2000.  बाघ  "  का

 चर्म

 चर्म

 चर्म

 चर्म

 चर्म

 चर्म

 चर्म

 चर्म

 चर्म
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 भारत  और  मोरक्को  के  बीच  समझौता

 1309.  श्री  मणिभाई  रामजीभाई  चौधरी  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  इस  वर्ष  परिवहन  के  क्षेत्र  में  भार  और  मोरक्को
 के  बीच  किसी  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किये  गये

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौगा  क्या  है  और  क्या  अब  तक
 इसका  कार्यान्वयन  किया  जा  चुका

 यदि  तो  इस  संबंध  में  अब  तक  क्या  उपलब्धियां  रही
 और

 यदि  तो  इसका  कार्यान्वयन  कब  तक  कर  दिया

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  हक्मदेव  नारायण
 :  जी

 मोरक्कों  सरकार  और  भारत  गणराज्य  के  प्रतिनिधियों  के
 बीच  नौवहन  और  संबंधित  मेरीटाइम  मामले  ''  संबंधी  करार
 पर  22  2000  को  हस्ताक्षर  किए  गए  ।  इस  करार  में  समान
 शर्तों  पर  दोनों  पक्षकारों  के  जलयानों  के  संविदाकारी  पक्षकारों  के  बंदरगाह
 और  पत्तनों  में  आने-जाने  की  व्यवस्था  इस  करार  में  संविदाकारी
 पक्षकारों  के  पत्तनों  में  जलयानों  का  शीघ्र  आवागमन  सुलभ
 जलयान  की  राष्ट्रीयता  के  पर्याप्त  प्रमाण  के  तौर  पर  संबोधित  संविदाकारी
 पक्षकारों  के  सक्षम  प्राधिकारियों  द्वारा  जारी  रजिस्ट्री  प्रमाण  पत्रों  को
 मान्यता  प्रदान  सक्षम  प्राधिकारियों  द्वारा  जारी  संविदाकारी  पक्षकारों
 के  कर्मीदल  सदस्यों  के  पहचान  दस्तावेजों  को  स्वीकार  एक-दूसरे
 के  पत्तन  में  जलयान  के  ठहरने  की  अवधि  में  दोनों  संविदाकारी  पक्षकारों
 के  कर्मीदल  सदस्यों  को  अपने  जलयानों  से  उतरने  और  तट  पर  जाने
 की  अनुमति  किसी  भी  संविदाकारी  पक्षकार  के  नौवहन  उद्यमियों

 द्वारा  दूसरे  संविदाकारी  पक्षकार  के  क्षेत्र  में  हुई  आय  को  दूसरे  संविदाकारी
 पक्षकार  के  क्षेत्र  जिसमें  राजस्व  प्राप्त  हुआ  के  विदेशी  मुद्रा  विनियमों
 के  अनुसार  दोनों  संविदाकारी  पक्षकारों  को  पारस्परिक  रूप  से  स्वीकार्य

 मुक्त  रूप  से  विनियमय  योग्य  मुद्रा  में  स्वदेश  भेजने  कौ  अनुमति
 किसी  देश के  क्षेत्र  में  दुर्घटनाग्रस्त  अथवा  विपदग्रस्त  जलयानों  को  सहायता

 और  सुरक्षा  प्रदान  करने  के  महत्वपूर्ण  प्रावधान  शामिल  इसमें  समुद्र
 में  जीवन  और  सम्पति  की  सुरक्षा  सहित  नाजुक  मामलों  पर  सूचना  के

 आदान  जलयानों  द्वारा  समुद्र  के  प्रदूषण  से  बचाव  और  उसका

 मुकाबला  कार्मिकों  और  कर्मीदल  सदस्यों  को  खोज  बचाव  ओर
 वाणिज्यिक  नौवहन  के  क्षेत्र  में  संविदाकारी  पक्षकारों  के

 बीच

 सहयोग  बढ़ाने  और  संविदाकारी  पक्षकारों  स ेसिफारिश  करके  इस  करार

 के  कार्यान्वयन  पर  निगरानी  रखने  के  लिए  एक  द्विपक्षीय  वाणिज्यिक

 नौवहन  संपर्क  समिति  के  गठन  की  भी  व्यवस्था

 इसे  अभी  लागू  नहीं  किया  गया  है  क्योंकि  संवैधानिक  जरूरतें  पूरी

 करने  के  लिए  अपेक्षित  औपचारिकताएं  अभी  पूरी  नहीं  हुई

 प्रश्न  नहीं

 करार  लागू  करने  के  लिए  संविदाकारी  पक्षकारों
 के  राष्ट्रों

 में  संवैधानिक  अपेक्षाओं  के  अनुपालन  की  प्रक्रिया  भिन्‍-भिन  अतः
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 यह  कंबल  भारत  द्वारा  हो  नहीं  बल्कि  मोरक्को  की  कानूनी  अपेक्षाओं
 के  अनुपालन  के  लिए  मोरक्को  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्वाई  पर  भी
 निर्भ  करता  अतः  इस  संबंध  में  भारत  सरकार  द्वारा  कोई  समय
 सीमा  नियत  करना  संभव  नहीं

 डाक  एवं  तार  सुविधाओं  में  सुधार

 1310.  कुमारी  भावना  पुंडलिकराव  गवली  :
 श्री  अब्दुल  रशीद  शाहीन  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  जम्मू-कश्मीर  और  महाराष्ट्र  के
 विशेषकर  जनजातीय  क्षेत्रों  में  डाक  तथा  तार  सुविधाओं  में
 सुधार  लाने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  संबंध  में
 क्या  निर्देश  जारी  किए  गए

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 सरकार  द्वारा  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों  से
 राज्य  वार  कितना  राजस्व  अर्जित  किया  और

 विभिन्न  राज्यों  द्वारा  इन  सेवाओं  पर  उक्त  अवधि  के  दौरान
 राज्य-वार  कितनी  राशि  व्यय  की

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तपन  :  टेलीफोन  ;

 और  सरकार  ने  जम्मू-कश्मीर  और  महाराष्ट्र
 राज्यों  सहित  देश  में  टेलीफोन  सुविधाओं  में  सुधार  लाने  का  निर्णय
 लिया  एमटीएन  एल  मुंबई  को  छोड़कर  जम्मू-कश्मीर  और

 महाराष्ट्र  राज्यों  के  लिए  वर्ष  2000-2001  की  निवल  स्विचन
 सीधी  एक्सचेंज  लाइनें  और  ग्रामीण  सार्वजनिक  टेलीफोनों  के  लक्ष्य  संलग्न

 में  दिए  गए  केरल  और  महाराष्ट्र  राज्यों  के  जनजाति
 क्षेत्रों  में  उपर्युक्त  मदों  के  लिए  लक्ष्य  भी  संलग्न  विवरण-॥  में  दिए  गए

 जम्मू-कश्मीर  दूरसंचार  जनजाति  उप-योजना  में  शामिल  नहीं

 प्रश्न  नहीं

 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  तार  सेवाओं  सहित  अर्जित  राजस्व
 की  राज्य-वार  राशि  विवरण-॥  में  दी  गई

 उक्त  अवधि  के  दौरान  तार  सेवाओं  सहित  इन  सेवाओं  पर
 विभिन्‍न  राज्यों  द्वारा  खर्च  की  गई  राशि  विवरण-॥  में  दो  गई

 डाक

 डाक  सुविधाओं  का  सुधार  एक  सतूत  प्रक्रिया  डाक

 प्रचालन  में  जांच  और  मानिटरिंग  कार्य  शामिल  आवश्यक  सुधारात्मक
 कार्रवाई  की  जाती  है  और  किए  गए  उपचारात्मक  उपायों  से  न  केबल

 जुटियों  को  ठीक  किया  जाता  है  बल्कि  किसी  कमी  के  पता  चलने
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 पर  उसमें  सुधार  भी  किया  जाता  इस  प्रकार  सुधार  के  लिए  ऐसी
 कोई  विशेष  योजना  नहीं  है  जो  केवल  जम्मू-कश्मीर  और  महाराष्ट्र
 राज्यों  के  लिए  लागू

 नौवों  पंचवर्षोय  योजना  के  दौरान  निम्न  राज्यों  के  जनजाति
 क्षेत्रों  में  अब  तक  निम्नलिखित  शाखा  डाक  घर  खोले  गए  हैं  :-

 सर्किल  का  नाम  1997-98  1998-99  1999-2000

 1.  जम्मू-कश्मीर  0  8  0

 2...  केरल  0  0  0

 3.  महाराष्ट्र  10  13  9

 उपर्युक्त  भाग  और  के  उत्तर  को  देखते  हुए
 इस  भाग  के  उत्तर  की  आवश्यकता  नहीं

 ब्योरा  विवरण्--४  और  ४  में  दिया  गया

 और  जम्मू-कश्मीर  और  महाराष्ट्र
 राज्यों  में  स्टोर  एवं  फोरवार्ड  मेसेज  स्विचन  प्रणालियों

 इलेक्ट्रॉनिक  की  बोर्ड  कसेंटेटर्स  जैसे  इलेक्ट्रॉनिक  मेसेज
 यों  पर  आधारित  माइक्रो  प्रोसेसर  प्रदान  करके  तार  सुविधाओं  में  सुधार

 लाया  गया  ब्यौरा  अनुबंध  -।  में  दिया  गया  ये  प्रणालियां  तारों
 के  शीघ्र  पारेषण  हेतु  तार  घरों  में  संपर्कता  और  नेटवर्क  के  लिए  प्रदान
 की  गई  इसके  साथ-साथ  तारों  के  शीघ्र  वितरण  तारवाहकों
 की  प्रोत्साहन  राशि  की  दर  भी  बढायी  गई  तथापि  इन  राज्यों  में
 जनजाति  क्षेत्रों  के  लिए  कोई  विशेष  योजना  नहीं

 प्रश्न  नहीं

 विवरण-॥  में  दी  गई

 विवरण-॥  में  दी  गई

 टेलीफोन

 वर्ष  2000-2001  के  लिए  निवल  स्विचिंग  सीधी  एक्सचेंज
 लाइनों  और  ग्रामीण  सार्वजनिक  टेलीफोर्नों  के  लिए

 क्र०  सकिल  का  नाम  नेटनिवल  सीधी  ग्रामीण
 सं०  स्विचिंग  एक्सचेंज  सार्वजनिक

 क्षमता  लाइनें  टेलीफोन्स

 1.  2  3  4  5

 .  केरल  ३78200  450000  0

 2...  जम्मू-कश्मीर  48500  50000  2000

 3...  महाराष्ट्र  781700  600000.  :  9
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 जनजाति

 वर्ष  2000-2001  के  लिए  निवल  स्विचिंग  सीधी  एक्सचेंज
 लाइनों  और  ग्रामीण  सार्वजनिक  टेलीफोर्नों  के  लिए  लक्ष्य  :-

 2  3  5

 1.  केरल  37348  24300...  0

 2.  महाराष्ट्र  2500  1500  0

 तर:ः-

 केरल  जम्मू-कश्मीर  और  महाराष्ट्र  राज्थों  में  कार्यरत  तार  प्रणालियों
 की

 क्र०  राज्य  का
 सं०  नाम

 कार्यरत  प्रणालियां

 स्टोर  और  फॉरवार्ड  मैसेज  स्विचिंग
 सिस्टम्स  )  128
 लाइनें  ),  64  लाइनें  ओर
 32  लाइनें

 इलैक्टॉनिक  की  बोर्ड  कन्सन्‍्ट्रेटर्स
 )-18

 इलैक्ट्रॉनिक  की  बोर्ड  कन्सन्‍्ट्रेटर्स
 बी

 स्टोर  एंड  '  फारबर्ड  मैसेज  स्विचिंग
 प्रणालियां  )  128
 लाइनें  64  लाइनें  और
 32  लाएनें

 इलैक्ट्रॉनिक  बो  बोर्ड  कन्सन्‍्ट्रेटर्स
 बी

 विवरण-॥

 ।.  केरल

 2.  जम्मू-कश्मीर

 3.  महाराष्ट्र

 टेलीफोन  और  तार  :-

 1998-99  और  1999-2000  के  दौरान  अर्जित  राजस्व
 को  दशने  वाला  विवरण

 डसजसस  सससो  डक  सलसडस  स  कफ  सइ_अ_इ इकन्ंक्‍्ननइन्क्‍ोइः३यडढलल-+>स्‍--ह3..3[+3_नॉुल्तनन्‍ते्तम्े्न््तपैपई।ेन|
 राज्य  का  नाम  अर्जित  राजस्व  रु०

 1998-99  1999-2000

 1  2  3  4

 1...  अंडमान  व  निकोबार  96090  106342

 2.  आंध्र  प्रदेश  12547853  14538398

 3.  अप्षम  1544287  1918250
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 त  2  ३  ग्
 |

 4...  बिहार  4247205  4646647

 5...  गुजरात  13801780  14952129

 6.  हरियाणा  3909581  4414543

 7...  हिमाचल  प्रदेश  984041  1129483

 8.  जम्मू  व  कश्मोर  944810  1080690

 9...  कनार्टका  13504682  14627529

 10.  केरल  7864604  8879774

 11.  मध्य  प्रदेश  6614882  6920815

 12...  महाराष्ट्र  15508477  16533999

 B.  नार्थ  ईस्ट  983716  1182458

 14...  उड़ीसा  2161521  2273458

 15...  पंजाब  7930621  8814066

 16...  राजस्थान  6331961  6909487

 17...  तामिलनाडु  19450410  22222285

 18.  उत्तर  प्रदेश  11892758  13445754

 19.  पश्चिम  बंगाल  9934801  10486026

 कुल  140254080  155082133

 गुजरात  राज्य  में  दमन  व  नगर  हवेली  शासित

 शामिल

 केरल  राज्य  में  लक्ष्यद्रीप  शासित  शामिल

 महाराष्ट्र  राजय  में  गोवा  शामिल

 उत्तर-पूर्वी  दूरसंचार  सर्किल  में  अरूणाचल

 मेघालय  शामिल

 नागालैंड  और  त्रिपुरा

 पंजाब  राजय  में  चंडीगढ़  शासित  क्षेत्र  शामिल

 तमिलनाडु  राज्य  में  चेन्नई  और  पांडिचेरी  शासित

 शामिल

 चश्चिमी  बंगाल  राज्य  में  कलकत्ता  और  सिक्किम  राज्य  शामिल

 हैं
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 विवरण-॥॥

 टेलीफोन  और  तार

 1998-99  से  1999-2000  तक  हुए
 वास्तविक  व्यय  के  ब्यौरे

 व्यय  रुपयों राज्य  का  नाम

 1998-99  1999-2000

 1.  अंडमान  व  निकोबार  कक  27.26

 2...  आंध्र  प्रदेश  696.94  1122.64

 3.  असम  112.86  166.45

 4...  बिहार  325.45  390.12

 5...  गुजरात  552.24  819.92

 6...  हरियाणा  207.17  301.03

 7...  हिमाचल  प्रदेश  119.87  170.96

 8.  जम्मु  व  कश्मीर  51.04  87.08

 9...  कर्नाटक  714.02  962.52

 10.  केरल  731.50  923.31

 11.  मध्य  प्रदेश  390.54  481.84

 12.  महाराष्ट्र  865.52  1230.62

 13.  उत्तर  पूर्व  182.03  201-14

 144.  उड़ीसा  174.44  224.44

 15.  पंजाब  525.99  584.27

 16.  राजस्थान  374.81  557.29

 17.  तामिलनाडु  756.35  979.69

 18.  उत्तर  प्रदेश  1014-20  1167.41

 19.  पश्चिमी  बंगाल  306.58  477.64

 20.  अन्य  यूनिर्टे  1332.32  1635.14

 कुल  जोड़  9450.34  ््  12510.77

 टिप्पणी  :-  गुजरात  राज्य  में  दमन  व  नगर  हवेली
 शासित  शामिल

 केरल  राज्य  में  लक्ष्यट्वीप  शासित  शामिल

 महाराष्ट्र  राज्य  में  गोवा  शामिल



 335  प्रश्नों  के

 उत्तर-पूर्वी  दूरसंचार  सर्किल  में  अरूणाचल  मेघालय
 शामिल

 नागालैंड  और  त्रिपुरा

 पंजाब  राजय  में  संघ  शासित  क्षेत्र  शामिल

 तमिलनाडु  राज्य  में  चेन्नई  और  पांडीचेरी  शासित  शामिल

 पश्चिमी  बंगाल  राज्य  में  कलकत्ता  और  सिक्किम  राज्य  शामिल

 विवरण-।५४

 डाक  :-

 वर्ष  1998-99  के  वास्तविक  आँकड़े  रुफयों

 सर्किल  का  कुल  कुल  कुल
 नाम  1201  3201  5201

 डाक  प्राप्तियां  राजस्व  व्यय  पूंजीगत  व्यय

 2  3
 ह

 4  5

 आंध्र  प्रदेश  118.44  312.21  2-47

 -..  असम  16.57  84.97  2-67

 3...  बिहार  41.92  240.62  0.98

 4...  बेस  17.90  4.31  0.00

 5...  दिल्ली  152.66  247.01  17.31

 6  गुजरात  99.19  237-88  2.62

 7.  हरियाणा  28.74  80.83  0.58

 8...  हिमाचल  प्रदेश  15.66  54.12  0.93

 9.  जम्मू  व  कश्मीर  9.88  29.90  0.44

 10.  कर्नाटक  114.28  240.78  3.33

 11.  केरल  130.99  206-45  2.03

 12-  महाराष्ट्र  310.40  555.87  3.65

 13.  मध्य  प्रदेश  .  56.62  207.39  2.13

 14.  उत्तर  प्रदेश  11.88  44.61  0.92

 15.  उदड्डौसा  25.94  157.33  3.99

 16  भंजाब  59.90  122.01  0.87

 17.  राजस्थान  $2.44  163.12  0.15
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 18.  तमिलनाडु  211.85  443.81  2-36

 19.  उत्तर  प्रदेश  121.61  514.51  4.33

 20.  पश्चिमी  बंगाल  88.30  345.16  __  3.55

 विवरण-४

 डाक  :-

 वर्ष  1999-2000  के  लिए  वास्तविक  आँकड़े  रुषयों

 सर्कित  का  कुल  कुल  कुल

 नाम  1201  3201  5201
 डाक  राजस्व  व्यय  पूंजीगत  व्यय

 1  आंध्र  प्रदेश  145.20  336.83  2-20

 2.  असा  19.98  131.24  1.89

 3.  बिहार  51.39  331.33  1.55

 4...  बेस  26-38  3.58  0.00

 5.  दिल्‍ली  190.84  226.66  34.05

 6  गुजरात  115.22  267.37  1.68

 7.  हरियाणा  35.31  87.55  0.95

 8.  हिमाचल  19.20  56.67  1.05

 9.  जम्मू  व  कश्मीर  11.16  33.65  0.44

 10.  कनटिक  136.59  258.48  2.57

 11.  केरल  156.72  230.55  1.37

 12.  महाराष्ट्र  370.12  586.87  ३.30

 13.  मध्य  प्रदेश  65.46  231.69  2-25

 14.  उत्तर  प्रदेश  14.64  55.50  2.50

 15.  उडीसा  29.20  169.23  2.16

 16.  पंजाब  69.87  125.17  0.87

 17.  राजस्थान  62-92  175.00  0.28

 18.  तमिलनाडु  253.46  472.38  1.90”

 19.  उत्तर  प्रदेश  138.86  $47.29  3.74

 20.  पश्चिमी  बंगाल  106.80  352.96  3.14
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 एम०टी०एन०एल०  द्वारा  दिल्ली
 में  टेलीफोन  कनेक्शन

 1311.  श्री  रवीद्ध  कुमार  पाण्डेय  :  क्‍या  संचार  मंत्री
 की  कृपा  के  कि  :

 यह  बताने

 आज  की  तिथि  के  अनुसार  दिल्ली  में  महानगर  टेलीफोन
 निगम  लिमिटेड  के  अंतर्गत  कार्यरत  विभिन्‍न  दूरभाष  केद्रों  द्वारा  टेलीफोन
 कनेक्शन  प्रदान  करने  में  कितना  समय  लिया  जा  रहा

 दिसम्बर  1999  से  आज  की  तिथि  तक  दिल्ली  में  टेलीफोन
 कनेक्शन  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रतीक्षा  सूची  में  दर्ज  आवेदनों  की  संख्या
 कितनी  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  कया  कदम  उठाए  गए

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तंपन  :
 एमटीएनएल  के  सभी  टेलीफोन-एक्सचेंजों  में  ओबी  जारी  होने  के
 निम्नलिखित  कारणों  को  छोड़कर  दूरसंचार  विभाग  द्वारा  निर्धारित
 अर्थात्‌  15  दिनों  के  भीतर  नए  टेलीफोन-कनेक्शन  उपलब्ध  करा
 दिए  जाते  है  :

 (i)  कूुछेक  पॉकेट  तकनीकी  रूप  से  अर्थात्‌  भूमिगत
 केबल-पेयर  की  अनुपलब्धता  के

 (॥)  एक्सर्चेज-क्षमता  में  दबाव  के

 (॥)  उपभोक्ताओं  से  जुडे  कारणों  से

 (1)  1.7.2000  कौ  स्थिति  के  प्रतीक्षारत  व्यक्तियों
 की  2391

 (॥)  14-7-2000  की  स्थिति  के  अनुसार  नए  टेलीफोन-कनेब्शनों
 लगाने  हेतु  से  लंबित  56,223  ओ  बी
 जारी  की  इनमें  से  46,  791  कनैक्शन  फिलहाल
 तकनीकी  रूप  से  व्यवहार्य  नहीं

 लंबित  ओबी  को  निपटाने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए

 -  .  तकनीकी  रूप  से  व्यवहार्य  ओ०बी०  के  संबंध  में  कार्य

 तेजी  से  चल  रहा  है  और  इसके  शीघ्र  ही  पूरा  हो  जाने

 की  संभावना

 -  मौजूदा  एक्सचेंजों  का

 -  .  तकनीकी  रूप  से  अव्यवहाय  क्षेत्रों  मे ंभूमिगत  केबल

 -  .  गेन-प्रणालीਂ  का

 -  रिमोट-स्विचों  का

 -  .  केबलोंਂ  के  बजाए  का

 -  .  इन  लोकल  लूपਂ  के  जरिए

 टेलीफोन-कनैक्शन
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 1312.  श्री  राजेश  रंजन  उर्फ  पण्पू  यादव  :  क्या  संचार  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  में  मुजफ्फरपुर  के  डाकखाने  की  सभी  शाखाओं
 के  पीसीओ  खराब  पड़े

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 उन्हें  काम  करने  योग्य  बनाने  के  सरकार  द्वारा  क्‍या
 कदम  उठाए  गए

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तपन  :
 यह  सहो  नहीं  है  कि  मुजफ्फरपुर  के  शाखा  डाकघरों  स्थित  सभी

 पीसीओ  खराब  पड़े  फिर  एमएआरआर  पर  कुछ  ग्रामीण  पीसीओ
 दोषयुक्त

 (1)  वीपीटी  धारक  द्वारा  बैटरी  और  सोलर  पैनल  का

 (2)  बैटरी  तथा  सोलर  पैनल  इत्यादि  की

 उपस्कर  के  विनिर्माता  को  वार्षिक  अनुरक्षण
 ठेका  दिया  गया

 सड़क  हेतु  भारत  और  फ्रांस  के  बीच  समझौता

 1313.  श्री  जोरा  सिंह  मान  :
 श्री  नवल  किशोर  राय  :
 श्री  सुल्तान  सल्‍लाउददीन  ओवेसी  :
 श्रीमती  जयश्री  बैनर्जी  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  और  फ्रांस  ने  भारतीय  सड़कों  के  विकास  हेतु
 हाल  हो  में  ज्ञापन  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए

 यदि  तो  उक्त  समझौते  के  अंतर्गत  भारतीय  सड़कों  के
 विकास  हेतु  फ्रांस  द्वारा  किस  तरह  को  सहायता  उपलब्ध  कराये  जाने
 की  संभावना

 फ्रांस  के  साथ  हुए  समझौते  के  अंतर्गत  सहायता  हेतु  किन

 क्षेत्रोसड्कों  का  चयन  किया  गया

 क्या  इस  सहायता  के  बदले  में  किसी  अन्य  तरह  से  भारत
 को  भी  फ्रास  की  सहायता  करने  को  कहा  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  हुक्मदेव  नारायण
 :  जी

 और  2000  में  हस्ताक्षर  किए  गए  समझौता  ज्ञापन
 में  दोनों  देशों  के  प्राधिकरणों  क ेबीच  आपसी  हित  के  मुद्दों  पर  सहयोग
 करना  और  सड़क  सड़कों  के  रख-रखाव  और  प्रबंध
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 के  क्षेत्रों  में तकनीकी  और  वैज्ञानिक  सहयोग  को  संस्थागत  रूप  से
 करने  की  अपेक्षा  की  गई

 जी

 प्रश्न  नहीं

 अन्य  राष्ट्रीय  राजमार्ग  का  निर्माण

 1314.  श्री  नवल  किशोर  राय  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  देश  में  वर्तमान  राष्ट्रीय  राजमार्ग  के  अलावा  14,000
 किलोमीटर  लम्बे  एक  अन्य  राष्ट्रीय  राजमार्ग  का  निर्माण  किये  जाने
 की  आवश्यकता

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  ने  इस  अपेक्षित  राष्ट्रीय  राजमार्ग
 के  निर्माण  हेतु  राज्यों  को  पहचान  कर  ली

 यदि  तो  ये  राज्य  कौन-कौन  से  हैं  तथा  वहां  कितने
 मीटर  राष्ट्रीय  राजमार्ग  का  निर्माण  किए  जाने  की  आवश्यकता  और

 प्रत्येक  राज्य  में  इसके  निर्माण  पर  कितनी  राशि  व्यय  होने
 का  अनुमान

 भूतल  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  हुक्मदेव  नारायण
 :  माननीय  सदस्य  भारतीय  राष्ट्रीय  राजमार्ग

 को  सौंपी  गई  राष्ट्रीय  राजमार्ग  विकास  परियोजना  और  पत्तन
 को  जोड़ने  वाली  परियोजनाओं  का  उल्लेख  कर  रहे  हैं  जिनकी  कुल
 लम्बई  लगभग  14250  कि  ०मी०  मौजूदा  राष्ट्रीय  राजमार्गों  को  13250
 कि०मी०  लम्बाई  में  चार/छह  लेन  के  स्तरों  तक  उन्नत  करने  और
 1000  कि०मी०  की  कुल  लम्बाई  में  महापत्तनों  के  साथ  संपर्क  उपलब्ध

 1  कराने  का  निर्णय  लिया  गया  इसमें  किसी  नए  राष्ट्रीय  राजमार्ग
 का  निर्माण  करना  शामिल  नहीं

 और  राष्ट्रीय  राजमार्ग  विकास  परियोजना  के  अंतर्गत
 आने  वाले  राष्ट्रीय  राजमार्ग  खंडों  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में

 58,000  करोड़  रु०  की  राशि  खर्च  को  जानो

 विवरण

 उत्त-दक्षिण  और  पूर्व-पश्चिम  कारीडोरों  और  स्वर्णिम  चतुर्भज
 पर  चार/छह  लेनों  में  परिवर्तित  किए  जाने  वाले  प्रस्तावित

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  ब्यौरे

 लम्बाई  कि०मी०  में

 राज्य  का  नाम  स्वर्णिम  कारीडोर  कारीडोर

 जोड़
 दक्षिण  पश्चिम

 1  2  3  4  5  6

 1.  आंध्र  प्रदेश  1911  753  न  753

 3।  2000  लिखित  उत्तर  340

 1  2  3  4  5  6

 2.  अरूणाचल  प्रदेश  +-  न  ध  -

 3.  असम  न  न
 758  758

 4...  बिहार  396  -  517  517

 5.  चंडीगढ़  न  -  -  -

 ७  दिल्‍ली  25  ३34
 -  34

 7.  गोवा  न  न  -

 8  गुजरात  510  -
 654  654

 9.  हरियाणा  175  180  -  180

 10.  हिमाचल  प्रदेश  -  14  -  14

 11.  जम्मू  एवं  कश्मीर  -  405  -  405

 12.  कर्नाटक  690  125  -  125

 13.  केरल  -  160  न  160

 14.  मध्य  प्रदेश  -  524  142  666

 15.  महाराष्ट्र  506  232  -  232

 16.  मणिपुर  -  न  -  -

 17.  मेघालय  न  ~  -  -

 18.  नागालैंड  -  -  -  -

 19.  पांडिचेरी  -  -  -  -

 20.  उडीसा  442  -  न  -

 21.  पंजाब  -  296  -  296

 22.  राजस्थान  688  32  480  512

 23-  तमिलनाडु  263  851  -  851

 24.  उत्तर  प्रदेश  777  268  548  816

 25.  पश्चिम  बंगाल  469  -
 ३66  366

 जोड़  5,952  3,874  3,465  3,465  7339

 गुजरात  में  स्पीड  पोस्ट  केन्र  ।

 1315.  श्री  मानसिंह  पटेल  :  क्‍या  संक्षर  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  गुजरात  में  और  अधिक  स्पीड  पोस्ट  केद्ध  स्थापित
 करने  का  कोई  प्रस्ताव
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 यदि  तो  स्थान-वार  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तपन  :
 से  इस  गुजरात  में  4  राष्ट्रीय  स्पीड  ५  राज्य  स्तर
 के  प्वाइंट-टू-प्वाइंट  स्पीड  पोस्ट  केन्द्र  स्पीड  पोस्ट  सेवा  एक  प्रीमियम
 उत्पाद  है  तथा  व्यावसायिक  आधार  पर  चलाई  जाती  कोई
 स्पीड  पोस्ट  केन्द्र  खोलने  की  तत्काल  कोई  योजना  नहीं  फिर
 इस  नेटवर्क  का  विस्तार  एक  अनवरत  प्रक्रिया  है  जो  बाजार  की
 मांग  के  अनुमानित  राजस्व  और  परिवहन  नेटवर्क  पर  निर्भर
 करता

 ]

 गैर-सरकारी  संगठनों  से  वित्तीय  सहायता

 1316.  श्री  उत्तमराव  ढिकले  :
 श्री  जी०  पुट्टास्वामी  गौड़  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  क्‍या  प्रत्येक  वर्ष  स्वास्थ्य  जागरुकता
 के  क्षेत्र  में  कार्य  के  लिए  केन्द्रोय  सहायता  प्राप्त  करने  वाले  गैर-सरकारी
 संगठनों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  को  जानकारी  है  कि  इनमें  से  कुछ  गैर-सरकारी
 संगठनों  को  विश्वसनीयता  संदिग्ध

 यदि  तो  उन  गैर-सरकारी  संगठनों  का  राज्यवार  ब्यौरा
 क्या  है  जिनके  विरुद्द  वित्तीय  गड़बड़ी  की  शिकायतें  प्राप्त  हुई  और

 इन  गैर-सरकारी  संगठनों  के  विरुद्द  सरकार  ने  क्या  कार्रवाई
 की

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता

 :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल

 पर  रख  दी

 एकल  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम

 1317.  श्री  आर०  एल०  भाटिया  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार

 कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  एकल  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम

 और  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  अपनाने  का

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  ऐसे  कार्यक्रमों

 हेतु  कोई  विदेशी  सहायता  मांगी  औ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या
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 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता
 :  भारत  ने  1952  में  सरकारी  तौर  पर  परिवार  नियोजन

 कार्यक्रम  अपनाया  जिसका  नाम  बदलकर  राष्ट्रीय  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम
 रखा  गया

 और  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के
 लिए  वर्ष  2000-2001  के  दौरान  योजना  बजट  परिव्यय  3520  करोड
 रुपए  है  जिसमें  से  1278  करोड़  रुपए  वाहय  सहायता  घटक  के  रूप
 में

 औषधीय  पादर्पों  को  सुरक्षित  रखने

 हेतु  राष्ट्रीय  योजनाएं

 1318.  श्री  जगदम्बी  प्रसाद  यादव  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार
 कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  समस्त  प्राकृतिक  उत्पाद  उद्योग  की  गुणवत्ता  सुधारने
 और  सुनियोजित  तरीके  से  उनका  उन्नयन  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  तैयार
 की  गई  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  में  उन्हें  सुरक्षित  रखने  और
 उन्हें  लुप्त-प्राय  होने  से  बचाने  हेतु  किसी  राष्ट्रीय  नीति  को  तैयार  करने
 का

 यदि  तो  तत्संबधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  का  विचार  राष्ट्रीय  स्तर  पर  औषधीय  पादपों
 के  दीर्घावधि  परिरक्षण  तथा  प्रबंधन  के  लिए  वन  और  वन्य  जीव  प्रबंधन
 संबंधी  संपूर्ण  तंत्र  को  आपस  में  जोड़ने  का  भी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  नहीं  तो  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाये  गये

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता
 :  सरकार  ने  आयुर्वेद  सिद्ध  और  यूनानी  औषधियों  के  लिए

 औषधि  एवं  प्रसाधन  विनियम  1954  की  अनुसूची  में  संशोधित
 किया  है  और  अच्छी  विनिर्माण  पद्धति  को  अधिसूचित  किया  इसके
 अलावा  प्रत्येक  प्रणली  के  एकल  और  मिश्रित  औषधियों  को  तैयार
 करने  के  लिए  व्यापक  मानक  भी  बनाये  जा  रहे  हैं  और  उन्हें  समय-समय
 पर  औषध  कोश  में  शामिल  किया  जा  रहा

 से  औषधीय  पादपों  के  सरंक्षण  और  सतत्‌  उपयोग
 पर  एक  कार्यदल  ने  एक  रिपोर्ट  दी  है  जिसमें  औषधीय  पादप  क्षेत्र
 की  वृद्धि  और  विकास  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  उठाए  जाने  वाले  कदर्मों
 के  बारे  में  बताया  गया  है  विशेषज्ञ  एजेंसियों  के  द्वारा  भी  बहुत  से
 कदम  शुरू  किए  गए  हैं  जिनमें  अन्य  बातों  के  अलावा  निम्मलिखित

 शामिल  हैं  :-

 -  जड़ी  बूटी  उद्चानों  की
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 -  .  जीन  बेंकों  के  नेटवर्क  की

 -  राष्ट्रीय  वानिकी  कार्य  कार्यक्रम  को  अपनाना  जिसमें  औषधीय
 पादपों  का  विकास  भी  शामिल

 -  राष्ट्रीय  पार्कों  और  अभयरणों  की  स्थापना  जिसमें  औषधीय
 पादपों  की  व्यापक  किसमें

 -  राष्ट्रीय  कृषि  प्रौद्योगिकी  परियोजना  के  अंतर्गत  औषधीय
 पादपों  के  उसके  एक  अनिवार्य  घटक  के  रूप  में  कृषि
 जैवविविधता  के  संरक्षण  पर  एक  परियोजना  तैयार

 -.  एक  औषधीय  पादप  बोर्ड  की  स्थापना  का  भी  प्रस्ताव
 है  जो  औषधीय  पादर्पों  के विकास  से  संबंधित  सभी  पहलुओं
 का  संयोजन  भी

 ट्राइपेनोसोमिसिस  दवाओं  की  कमी

 1319.  श्री  रिजवान  जहीर  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  पिछले
 10  वर्षों  से  देश  में  महत्वपूर्ण  दवाई  टद्राइपेनोसोमिसिस  उपलब्ध  नहीं  हैं

 =  कारण  दुर्लभ  प्रजाति  के  11  चीतों  को  मौत  हो

 यदि  हां  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 उक्त  दवा  के  उत्पादन  के  लिए  सरकार  ने  क्‍या  कदम
 उठाए

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता
 :  से  ट्राइपेनोसोमिसिस  दवाई  नहीं  यह  ट्राइपेनोसोम

 वंश  के  प्रोटोजॉन  जनित  रोगों  के  समूह  का  नाम  इस  रोग  के  कई
 नाम  है  जो  रोग  पैदा  करने  वाले  प्रभावित  प्रजाति  और  इसके
 विस्तार  पर  निर्भर  करता  पशुओं  में  ट्राइपेोनोसोमिसिस  का  नियंत्रण
 अन्य  बातों  के  साथ-साथ  कुछ  औषधों  के  रोगनिरोधी  प्रयोग  द्वारा  किया
 जाता  पशुओं  में  ट्राइपेनोसोमिसिस  के  उपचार  के  लिए  किसी  महत्वपूर्ण
 दवाई  की  कमी  के  बारे  में  कोई  सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई

 ओऔषध  पादरपों  का  रोपण

 1320.  श्रीमती  जयश्री  बैनर्जी  :  कया  पर्यावरण  एवं  वन  मंत्री  यह
 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  आच्छादित  हो  रहे  वनों  में
 औषध  पादर्पों  के  रोपण  हेतु  केन्द्र  सरकार  के  पास  कोई  योजना

 यदि  तो  प्रस्तावित  योजना  की  अनुमानित  लागत  कितनी

 इस  योजना  के  अंतर्गत  किन  क्षेत्रों  का  चयन  किया  गया
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बाबू  लाल  ;
 मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  2000  में  अवक्रमित

 वनों  में  औषधीय  महत्ता  वाली  चिरस्थायी  जड़ी-बूटियों  तथा  झाड़ियों
 के  पुनरुद्धार  के  संबंध  में  एक  पंचवर्षीय  प्रायोगिक  परियोजना  प्रस्ताव
 भेजा  गया

 परियोजना  की  अनुमानित  लागत  242.00  लाख  रु०  थी
 जिसमें  352  है०  क्षेत्र  का  सुधार  वर्षों  तक  रख-रखाव
 किया  जाना  प्रस्ताव  की  जांच  स्कीम  के  दिशा-निर्देशों  और  लागत
 संबंधी  मानकों  के  अनुसार  की  गई  थी  तथा  नी  योजना  के  शेष  दो
 वर्षों  में  3525  है०  क्षेत्र  में  सुधार  के  लिए  59.70  लाख  रु०  मंजूर
 किए  गए  वर्ष  2000-01  के  दौरान  पहली  किस्त  के  रूप  में
 20.00  लाख  रु०  जारी  किए  जा  चुके

 परियोजना  पन्‍ना  और  छत्तरपुर  जिलों  के  23  गांवों  में  क्रियान्वित
 की  जानी

 प्रश्न  नहीं

 महिलाओं  के  बीच  खेल
 विधियों  को  प्रोत्साहन

 1321.  श्रीमती  रेनु  कुमारी  :  क्‍या  युवक  कार्यक्रम  और  खेल
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महिलाओं  के  बीच  खेलों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये
 देश  में  इस  समय  राज्यवार  कितनी  खेल  संस्थाएं  काम  कर  रही  हैं
 अथवा  नौबीं  योजना  अवधि  के  दौरान  स्थापित  किये  जाने  का  प्रस्ताव

 क्‍या  नई  संस्थाओं  की  स्थापना  के  लिये  स्थानों  की  पहचान
 कर  ली  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 नई  प्रतिभाओं  की  खोज  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्‍या  प्रयास
 किये  जा  रहे

 युवक  कार्यक्रम  और  खेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सैयद
 शाहनवाज  :  से  ऐसी  कोई  संस्था  नहीं  है  जो  सरकार
 द्वारा  केवल  महिलाओं  के  बीच  खेल  गतिविधियों  को  प्रोत्साहन  देने  के

 लिए  स्थापित  की  गई  सरकार  द्वारा  वित्त-पोषित
 एक  स्वायत्तशासी  संगठन-भारतीय  खेल  प्राधिकरण  की  निम्नलिखित  संस्थाएँ
 हैं  जो  महिलाओं  की  आवश्यकताओं  को  भी  पूरा  करती

 नेताजी  सुभाष  राष्ट्रीय  खेल  पटियाला  क्षेत्रीय
 बंगलौर  तथा  कलकत्ता  स्थित  अपने

 अकादमिक  प्रभागों  सहित  खेलों  की  प्रमुख  अकादमिक  संस्था  के  रूप
 में  कार्य  कर  रह्म  यह  अंतर्राष्ट्रीय  प्रतियोगिताओं  के  उत्कृष्ट
 भारतीय  खिलाडियों  एवं  पुरुष  के  प्रशिक्षण  के  लिए

 मुख्य  केन्द्र  के  रूप  में  भी  कार्य  करता  इसके  विभिन्त
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 अंचलों  के  लिए  भारतीय  खेल  प्राधिकरण  के  क्षेत्रीय  केन्द्र  तथा
 एक  उप  केन्द्र  जो  निम्नलिखित  स्थानों  पर  स्थित

 1.  भारतीय  खेल  प्राधिकरण  नेताजी  सुभाष  उत्तरी
 चण्डीगढ़

 2.  भारतीय  खेल  प्राधिकरण  नेताजी  सुभाष  पश्चिमी
 गांधी  नगर

 3.  भारतीय  खेल  प्राधिकरण  नेताजी  सुभाष  मध्य  दिल्ली

 4.  भारतीय  खेल  प्राधिकरण  नेताजी  सुभाष  दक्षिणी
 बंगलौर

 5...  भारतीय  खेल  प्राधिकरण  नेताजी  सुभाष  पूर्वी  कलकत्ता

 6.  भारतीय  खेल  प्राधिकरण  नेताजी  सुभाष  उत्तर  पूर्वी
 इम्फाल

 7...  भारतीय  खेल  प्राधिकरण  नेताजी  सुभाष  उत्तर  पूर्वी  उप  केन्द्र
 गुवाहटी

 इस  इसी  प्रकार  के  और  संस्थानों  की  स्थापना  करने  की
 कोई  योजना  नहीं  है  क्योंकि  नेताजी  सुभाष  राष्ट्रीय  खेल  पटियाला
 और  क्षेत्रीय  केन्द्रों  मे ंमहिलाओं  सहित  उत्कृष्ट  खिलाडियों  की  शैक्षणिक
 और  प्रशिक्षण  संबंधी  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  की  पर्याप्त  क्षमता

 उपर्युक्त  के  भारतीय  खेल  प्राधिकरण  अनेक  योजनाओं  को
 कार्यन्वित  करता  है  जिनके  माध्यम  से  यह  पुरुषों  और  महिलाओं  दोनों
 में  खेलों  का  संवर्धन  करता  इन  योजनाओं  का  विवरण  निम्नानुसार

 राष्ट्रीय  खेल  प्रतिभा  विद्यालय  और  2  अखाड़े

 सेना  बाल  खेल  कम्पनी  -
 8  केन्द्र

 विशेष  क्षेत्र  केन्द्र  और  1  सम्बद्ध  केन्द्र

 भारतीय  खेल  प्राधिकरण  प्रशिक्षण  केन्द्र

 उत्कृष्टता  केन्द्र

 कुछ  ऐसे  केन्द्र  हैं  जो  कंवल  लडकियों  के  लिए  वे

 निम्नलिखित  स्थानों  पर  स्थित

 (1)  एस०टी०सी०  मेडीकेरी

 (2)  एस०टी०सी०  चण्डीगढ़  शासित

 (3)  एस०टी०सी०  धर्मशाला

 (4)  महादेवी  कन्या  पाठशाला  इंटर  कालेज

 (5)  माउण्ट  कारमेल  कोट्टायम

 (5)  माउप्ट  कारमेल  कोट्टायम

 भ्मि  है
 (6)  राजकीय  कन्या  उच्च  रांची
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 (7)  राजकीय  कन्या  उच्चतर  माध्यमिक  किशनगढ़

 (8)  सेंट  मैरी  गर्ल्स  हाई  सुंदरगढ़

 (9)  डाउनहिल  गर्ल्स  हाई  कुर्सियांग

 (10)  महारानी  लक्ष्मी  बाई  बहुउद्देशीय  उच्च  जबलपुर

 (11)  राजकीय  कन्या  उच्चतर  माध्यमिक  जालंधर

 इसके  महिलाओं  में  खेलों  के  संवर्धन  संबंधी  केन्द्रों  की
 स्थापना  के  लिए  कुछ  स्थानों  की  पहचान  की  गई  ये  स्थान  निम्नलिखित

 एस०टी०सी०  कोटवार

 एस०टी०सी०  बादल

 एस०टी०सी०  लखनऊ

 विचाराधीन

 एस०ए०जी०  अगरतला

 विचाराधीन

 लडकियों  सहित  प्रतिभाशाली  खिलाडियों  को  आकर्षित  करने
 के  लिए  भा०खे०प्र०  की  विभिन्‍न  योजनाओं  का  समाचार  पत्रों  के
 माध्यम  से  व्यापक  प्रचार-प्रसार  किया  जा  रहा

 प्रशिक्षणार्थी  लड़कों  और  लड़कियों  के  बीच  अनुपात  सुधारने  के
 वर्तमान  6:1  के  अनुपात  को  सुधार  कर  2:  करने  हेतु  लड़कियों

 का  अनुपात  बढ़ाने  की  योजना

 उपरोक्त  योजनाओं  के  निम्नलिखित  सरकारी  योजनाओं  के
 माध्यम  से  महिलाओं  में  प्रतिभा  की  खोज  और  खेल  संवर्धन  का  कार्य
 किया  जा  रहा  हैः

 1)  महीलाओं  के  लिए  राष्ट्रीय  खेल  महोत्सव

 2)  अखिल  भारतीय  ग्रामीण  खेल  टूनर्मिंट

 3)  उत्तर  पूर्वी  खेल  महोत्सव

 महिलाओं  के  लिए  राष्ट्रीय  खेल  महोत्सव  केवल  महिलाओं  में  प्रतिभा
 की  खोज  और  खेलों  के  संवर्धन  पर  केन्द्रित  इन  उद्देश्यों  को

 राज्य  और  राष्ट्रीय  स्तर  पर  आयोजित  प्रतियोगिताओं  के  माध्यम
 से  प्राप्त  किया  जाता  सहभागियों  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  के

 प्रतियोगी  खेल  विधाओं  की  संख्या  वर्तमान  10  से  बढ़ाकर
 14  करने  का  प्रस्ताव  1999-2000  में  आयोजित  महोत्सव  की
 राष्ट्रीय  स्तर  की  प्रतियोगिताओं  में  1608  महिला  खिलाड़ियों  ने  भाग

 लया
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 अपराह  12.01  बजे

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 हिन्दी

 संचार  मंत्री  राम  विलास  :  अध्यक्ष  में
 निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता

 भारतोय  तार  1885  की  धारा  7  की  उपधारा  (5)
 के  अंतर्गत  भारतीय  तार  2000,  जो  2

 2000  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०कि०नि०
 में  प्रकाशित  हुये  की  एक  प्रति  हिन्दी  तथा  अंग्रेजी

 में  रखो  देखिए  संख्या

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बाबू  लाल  :
 अध्यक्ष  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता

 (1)  जी०बोी०  पंत  इंस्टीट्यूट  ऑफ  हिमालयन  इंनवाइरनमेंट
 एण्ड  कोसी  के  वर्ष  1998-99  के  वार्षिक
 प्रतिबेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )
 तथा  लेखापरीक्षित

 जी०बी०  पंत  इंस्टीट्यूट  ऑफ  हिमालयन  इनवाइरनमेंट
 एण्ड  कोसी  के  वर्ष  1998-99  के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रजी

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने
 में  हुए  विलंब  के  कारणों  को  दर्शाने  वाला  विवरण
 तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  संख्या

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तपन  :  अध्यक्ष
 मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता

 भारतीय  दूर  संचार  विनियामक  प्राधिकरण  1997  की
 धारा  37  के  अंतर्गत  भारतीय  दूरसंचार  विनियामक  प्राधिकरण

 और  पूर्णकालिक  सदस्यों  के  भत्ते  और  अन्य  सेवा  नियम

 2000,  जो  27  2000  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 सा०का०नि०  में  प्रकाशित  हुये  की  एक  प्रति
 क्रथा  अंग्रेजी

 में  रखी  देखिए  संख्या

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  हुक्मदेव  नारायण
 :  अध्यक्ष  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र  348

 (1)  महापत्तन  न्यास  1963  की  धारा  124  की  उपधारा
 (4)  के  अंतर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति

 तथा  अंग्रजी

 सा०का०नि०  509  जो  3  2000  के
 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके
 द्वारा  तूतीकोरिन  पत्तन  न्यास  कर्मचारी  ज्येष्ठता
 और  संशोधन  1999  का  अनुमोदन
 किया  गया

 सा०का०नि०  510  जो  3।  2000  के
 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके
 द्वारा  तूतीकोरिन  पत्तन  न्यास  कर्मचारी  ज्थेष्ठता
 और  संशोधन  2000  का  अनुमोदन
 किया  गया

 सा०का०नि०  511  जो  31  2000  के
 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनक॑
 द्वारा  मद्रास  पत्तन  न्यास  के  प्रमुखों  की
 संशोधन  2000  का  अनुमोदन  किया  गया

 सा०का०नि०  512  जो  3।  2000  के
 भारत  के  राजपन्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके
 द्वारा  न्यू  मंगलोर  पत्तन  न्यास  कर्मचारी  (  ज्येष्ठता  ;
 और  संशोधन  2000  का  अनुमोदन  |
 किया  गया  |

 सा०का०नि०  513  जो  31  2000  क॑  ।
 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनक॑

 |

 द्वारा  विशाखापत्तनम  पत्तन  कर्मचारी
 2000  का  अनुमोदन  किया  गया

 सा०का०नि०  531  जो  8  2000  के  भारत
 के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा

 तृतोकोरिन  पत्तन  न्यास  कर्मचारी
 संशोधन  1999  का  अनुमोदन  किया  गया

 सा०का०नि०  557  जो  22  2000  के
 भारत  के  राजप्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके
 द्वारा  न्यू  मंगलोर  पत्तन  कर्मचारी  ज्येष्ठता  और

 संशोधन  2000  का  अनूमोदन  किया
 गया

 सा०का०नि०  508  जो  3  2000  के

 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके

 द्वारा  विशाख्ापत्तनम  पत्तन  न्यास  का

 अनुज्ञापन  और  आनुषंगिक  संशोधन
 1998  का  अनुमोदन  किया  गया  ||

 मैं  रखी  देखिये  संख्या  एल०टी०  2127/2000)
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 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  अरुण  अब  हम  शून्य  काल

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  इस  तरह  का  व्यवहार  तो

 शून्य  काल  को  स्थगित  करने  के  अतिरिक्त  कोई  अन्य  विकल्प  न

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  एक-एक  करके  बोलने  की  अनुमति
 श्री  अरुण  कुमार

 श्री  अरुण  कुमार  :  अध्यक्ष  बिहार  में  सिनारी

 श्री  कान्ति  लाल  भूरिया  :  अध्यक्ष  मध्य  प्रदेश
 के  आदिवासी

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  अगली  बार  बोलने  की  अनुमति

 श्री  के०  येरननायडू  :  कृपया  मुझे  बोलने  की

 अनुमति  मैं  नोटिस  दे  चुका  .

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  इस  बात  को  समझें  कि  मैंने  श्री  अरुण

 कुमार  जी  को  बोलने  की  अनुमति  प्रदान  की

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  आप  को  भी  बोलने  की  अनुमति

 दी

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  पहले  ही  एक  नाम  बोल  चुका

 श्री  अरुण  कुमार  :  अध्यक्ष  बिहार  में  पिछले  सिनारी

 में  34  लोगों  की  हत्या  हुई  वह  गांव  बिलकुल  अनाथ  है  और

 विधवाओं  का  ही  गांव  हो  गया  पिछली  28  तारीख  को  जिस  तरह

 से  वहां  क ेडी०एस०पी०  श्री  संजय  रंजन  और  कुछ  पुलिस  पदाधिकारी

 मियांपुर  कांड  के  कुछ  अभियुक्तों  को  पकड़ने  के  लिये  गये  और  उसके

 जाने  के  बाद  सी०आर०पी०एफ०  ने  सारे  गांव  में  रेड  किया  और
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 सी०आर०पी०एफ०  लौट  कहीं  कोई  अभियुक्त  नहीं
 डी०एस०पी०  सिनारी  कांड  के  समय  वहां  पोस्टेड  वह  अपने  गुंडों
 के  साथ  काले  कपड़े  में  अपने  चेहरे  को  ढंककर  उस  गांव  में
 महिलाओं  की  गोद  से  6  वर्ष  तक  के  बच्चों  को  खींचकर  फैंक  दिया
 और  महिलाओं  की  इज्जत  लूटने  का  प्रयास  जहानाबाद  के  अस्पताल
 में  35  महिलायें  भर्ती  हैं  जिन्हे  प्रेस  वाले  देखने  गये  तो  उन्हें  बताया
 गया  कि  महिलाओं  के  प्राइवेट  पार्ट्स  पर  राइफल  के  काुंदों  से  मारने
 का  ऐसा  काम  किया  कि  ऐसी  घटना  को  देखकर  कोई  भी  शर्मशार
 हो  सकता  ये  सारी  बातं  अखबारों  में  छपी  बिहार  सरकार  और
 वहां  के  डी०जी०पी०  कहते  हैं  कि  कुछ  नहीं  हुआ  मेरे  पास  जो
 अखबार  उसमें  यह  लिखा  है  कि  यह  पुलिस  ज्यादती
 नहीं  तो  और  क्‍या  इसमें  सिनारी  की  पीड़ित  महिलायें  संकोच
 के  साथ  अपने  जख्म  दिखाती  हुई  नजर  आ  रही

 अध्यक्ष  कार्यवाही  वृतांत  में  कुछ  भी  सम्मिलित  नहीं  किया

 )*

 श्री  अरुण  कुमार  :  अध्यक्ष  इस  बारे  में  पूरी  खबर  आई
 है  .  .

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  बंगरप्पा  के  कथन  के  अलावा  कुछ  भी

 कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  पूरा  स्टेट  का  मैटर  फिर  भी  हमने

 आपको  अलाऊ  किया

 ध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  सरकार  की  ओर  से  कुछ  बात

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  स्टेट  का  मामला  फिर  भी  हमने  आपको

 अलाऊ  किया  आप  क्‍या  कर  रहे

 *कार्यवाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 अध्यक्ष  महोदय  :  प्लीज  आप  बैठ

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननोय  मंत्री  जी  के  भाषण  के  अतिरिक्त  कुछ
 भी  कार्यवाही  वृतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 )*

 श्री  अनिल  बसु  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का
 प्रश्न  .

 अध्यक्ष  महोदय  :
 नहीं  उठाया  जा

 श्री  शून्य  काल  में  व्यवस्था  का  प्रश्न

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  गवर्नमैंट  का  रिप्लाई  नहीं  आप
 क्या  कर  रहे

 डा०  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  गांव  में  रणवोर  सेना  छुपी

 हुई  इसके  लिए  केन्द्र  सरकार  कसूरवार “  सरकार  की  तरफ  से  क्‍यों  खडे  हो  जाते  यह  कानून  के  खिलाफ
 न्यमों  के  खिलाफ

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  कृपया  अपने  स्थान
 पर  बैठ

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  प्रभुनाथ  सिंह  कृपया  आप  अपने  स्थान
 पर  माननीय  मंत्री  जी  उत्तर  देने  वाले

 अध्यक्ष  महोदय  :  पहले  आप  बैठ

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  अपनी  सीटों  पर  जीरो  ऑवर
 में  क्या  हो  रहा  सारा  देश  आपको  देख  रहा  है  कि  हाउस  में  क्‍या
 चल  रहा  आप  क्या  कर  रहे  रघुवंश  प्रसाद  जो  आप  अपनी
 सीट  पर  आप  बार-बार  हाउस  को  डिस्टर्ब  कर  रहे  आप
 चैनल  ऑफ  चेयरमैन  में  भी  आप  हाउस  को  बार-बार  डिस्टर्ब  कर
 रहे  आप  एक  सीनियर  मैम्बर

 )

 में  सम्मिलित  नहीं  किया

 मंत्री  महोदय  यह  क्‍या

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  यह  सब  क्‍या  आपके
 सदस्य  आपको  बोलने  की  अनुमति  नहीं  दे  रहे

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  प्रौद्योगिकी  मंत्री  प्रमोद
 :  वे  क्‍या  कर  सकते  दूसरी  ओर  के  सदस्य  मुझे  बोलने

 नहीं  दे  रहे  अब  आप  यह  देख  सकते  हैं  कि
 कौन-कौन  से  सदस्य  मुझे  बोलने  नहीं  दे  रहे

 श्री  प्रभनाथ  सिंह
 छपी  है  क्‍या  यह  असत्य

 :  अखबार  में  जो  खबर

 डां०  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  इसमें  भारत  सरकार  को  क्‍या  लगता
 है  जो  यह  खडे  हो  जाते

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  कार्यवाही  वृतांत  मे  सम्मिलित  नहीं  किया

 )*

 अध्यक्ष  महोदय  :  संसदीय  कार्य  मंत्री  जी
 '

 श्री  प्रमोद  महाजन  :  अगर  जवाब  चाहते  हैं  तो  आप  बैठ
 आप  भी  उनकी  मदद  कर  रहे  .

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  अपनी  सीट  पर

 श्री  अनिल  बसु  :  आपका  विनिर्णय  क्या

 श्री  माधवराव  सिंधिया  :  अध्यक्ष  श्रीमती  श्यामा
 सिंह  जी  बोलना  चाहती  यह  विषय  उनके  निर्वाचन
 क्षेत्र  से  संबंधित  उन्हे  बोलने  का  एक  अवसर  दिया  जाता

 अध्यक्ष  महोदय
 का  मामला

 :  श्यामा  क्‍या  यह  आपकी  कांस्टीट्यूएंमी

 *कार्यवाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 ]

 श्रीमती  श्यामा  सिंह  :  जी

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्रीमती  श्यामा  सिंह

 श्री  प्रभुनाथ  सिंह  :  ये  कंसे  पहले  कांग्रेस  बिहार  सरकार
 से  समर्थन  वापस

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  उनका  नाम  बोला  आप  उन्हें  रोकने
 वाले  कौन  होते  यह  सब  क्‍या

 अपराह्न  12.11  बजे

 इस  समय  श्री  अरुण  कुमार  तथा  कुछ  अन्य  माननीय  सदस्य  आए
 और  सभा  पटल  के  निकट  फर्श  पर  खड़े  हो

 )

 अपराह  12.12  बजे

 इस  समय  श्री  अरुण  कुमार  तथा  कुछ  अन्य  माननीय  सदस्य

 अपने-अपने  स्थान  पर  वापस  चले

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्रीमती  श्यामा  सिंह  के  कथन  के  अलावा  कुछ
 भी  कार्यवाही  बृतांत  में  सम्मिलित  किया

 )*

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्रीमती  श्यामा  सिंह  कृपया  आप  अध्यक्षपीठ

 को  संबोधित  करें  न  कि  सदस्यों

 श्रीमती  श्यामा  सिंह  :  अध्यक्ष  मैं  इस  महान  सभा
 के

 ध्यान  में  यह  तथ्य  लाना  चाहती  हूँ  कि  एक  महीने  पहले  औरंगाबाद

 के  मेरे  संसदीय  निर्वाचन  में  बहुत  खून-खराबा  हुआ  मेरे  इस
 _.  ह8फ  फ  आस

 |  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 निर्वाचन  क्षेत्र  में  चालीस  लोग  मारे  गए  और  सीमावर्ती  क्षेत्र  सिनारी
 पड़ता  औरंगाबाद  में  सिनारी  के  लोगों  ने  ही  यह  हत्याकांड

 मैं  व्यक्तिगत  रूप  से  यह  अनुभव  करती  हूँ  कि
 औरंगाबाद  के  इस  निर्वाचन  क्षेत्र  में  इस  हत्याकांड  के  लिए  यही  लोग
 जिम्मेदार

 श्री  मनोज  सिन्हा  :  हम  सरकार  से  जवाब  सुनना  चाहते
 इसमें  कांग्रेस  के  लोग  ही  उतने  ही  जिम्मेदार  हैं  जितनी  बिहार  सरकार

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बैठ  जाइए

 अध्यक्ष  महोदय  :  केवल  श्रीमती  श्यामा  सिंह  जी  की  बात  के
 अलावा  कुछ  भी  कार्यवाही  वृतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बैठ

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  प्रभुनाथ  सिंह  कृपया  आप  अपने  स्थान
 पर  बैठ

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  आप  अपने  स्थान  पर  बैठ  श्री

 रघुनाथ  कृपया  आप  अपने  स्थान  पर  बैठ  यह  सब  क्‍या

 कृपया  आप  अपने  स्थान  पर  बैठ

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  खड़ा  हुआ  कृपया  समझने  का  प्रयास

 यह  सब  क्‍या  श्री  रघुनाथ  झा  मैं  आपके  विरुद्ध  कार्रवाई

 (  व्यवधान )

 अध्यक्ष  श्री  रघुनाथ  मैं  आपके  विरुद्ध  कार्रवाई

 कृपया  आप  अपने  स्थान  पर  बैठ  यह  सब  क्‍या

 में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  यह  आपके  निर्वाचन  क्षेत्र  का
 मामला  क्‍या  यह  घटना  आपके  निर्वाचन  क्षेत्र  में

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  खडे  हैं  इसलिए  आप  बैठ  यह
 सब  क्‍या

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपसे  यह  पूछ  रहा  हूँ  कि  यह
 मामला  आपके  निर्वाचन  क्षेत्र  का  है  या

 )

 श्री  प्रमोद  महाजन  :  यह  घटना  इनके  निर्वाचन  क्षेत्र  से  संबंधित
 नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसीलिए  मैं  उनसे  यह  पूछ  रहा  श्यामा
 क्या  यह  आपके  निर्वाचन  क्षेत्र  का  मामला

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैडम  श्यामा  सिंह  क्या  यह  आपके  निर्वाचन

 क्षेत्र  का  मामला

 )

 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मिस्टर  आप  हाउस  को  बार-बार  डिस्टर्ब
 कर  रहे

 )

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैडम  आप  कृपया  सदस्यों  को  संबोधित  न  करके

 अध्यक्ष  पीठ  को  संबोधित

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  सब  क्‍या

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  कार्यवाही  वृतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 *कार्यवाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैडम  कृपया  आप  अध्यक्ष  पीठ  को  संबोधित
 करें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपनी  सीट  पर  बैठें  और  अध्यक्षपीठ
 को  संबोधित

 )

 श्रीमती  श्यामा  सिंह  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  ध्यान  में  यह
 लाना  चाहती  माननीय  अध्यक्ष  मैं  इस  विचार
 से  अत्यधिक  दुःखी  हूँ  कि  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  के  सिनारी  क्षेत्र  में  बहुत
 सी  स्त्रियाँ  मार  दी  गईं  अथवा  उनकी  नृशंस  हत्या  कर  दी  में
 आपके  ध्यान  में  यह  बात  लाना  चाहती  हूँ  कि  कुछ  समय  पहले  औरंगाबाद
 में  हत्याकांड  हुआ  जिसमें  35  लोगों  की  हत्या  कर  दी  वे  सभी

 पिछड़ा  समुदाय  के  उन  सभी  की  उसी  रणवीर  सेना  द्वारा  निर्दयापूर्वक
 नृशंस  हत्या  कर  दी  गयी  जो  औरंगाबाद  के  हत्याकांड  के  लिए  जिम्मेदार

 उन्होंने  बहुत  भयानक  तरीके  औरंगाबाद  के  सिनारी  क्षेत्र
 में  प्रतिशोध  ये  वही  लोग  थे  जिन्होंने  औरंगाबाद
 के  सिनारी  में  खून-खराबा  शुरू  किया  सिनारी  में  लोगों
 को  इन्हीं  का  सामना  करना  के  बारे  में  बात  कर  रहे
 ---(  मुझे  बहुत  दुःख  स्त्रियाँ  भागने  में  असमर्थ

 इसी  कारण  उन्हें  मौत  का  सामना  करना  यह  हमारे  समाज
 पर  गंभीर  लांछन  मैं  सिनारी  की  घटनाओं  की  भर्त्सना  करती
 वहां  की  स्त्रियों  के  प्रति  मेरी  सहानुभूति  लेकिन  यदि  इस  प्रकार

 खून-खराबा  होता  तो  कोई  भी  व्यक्ति  केवल  एक  पार्टी  को  जिम्मेदार
 नहीं  ठहरा  ऐसी  घटनाओं  में  निर्दोष  लोगों  की  हत्या  कर  दी
 जाती

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  मंत्री  कृपया  मंत्री  जी  को  बोलने

 मैडम्‌  कृपया  आप  अपने  स्थान  पर

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  ये  शब्द  कार्यवाही  वृतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किये

 :  यह  तो  अति  यह  सब  क्‍या

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  ये  शब्द  कार्यवाही  वृत्ंत  में  सम्मिलित  नहीं  किये
 मंत्री  जी  बोलेंगे

 *कार्यवाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 अध्यक्ष  महोदय  :  कार्यवाही  वृतांत  में  कुछ  भी  सम्मिलित  नहीं
 किया

 )*

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मंत्री  जो  को  बोलने  की  अनुमति  क्यों
 नहीं  दे  रहे

 )

 अष्यक्ष  महोदय  :  ये  शब्द  कार्यवाही  वृतांत  में  शामिल  नहीं  किये  जा
 रहे  कार्यवाही  वृतांत  में  कुछ  भी  सम्मिलित  नहीं  किया  जा  रहा

 अध्यक्ष  महोदय  :  इन  शब्दों  को  पहले  से  ही  कार्यवाही  वृतांत
 से  निकाल  दिया  गया  अब  मंत्री  जी

 श्री  सुदीप  बंद्योपाध्याय  उत्तर  पश्चिम  बंगाल
 में  कई  लोगों  की  हत्या  कर  दी  हमारा  का  अधिकार
 बनता

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  इस  बात  को  समझ्िए  कि  सभी  लोग
 इस  सभा  में  राज्य  का  हो  मामला  उठा  रहे  हम  क्या  कर  सकते

 अध्यक्ष  महोदय  :  सभी  लोग  केवल  राज्य  का  ही  मामला  उठा

 रहे

 )

 श्री  प्रमोेद  महाजन  :  अध्यक्ष  सामान्य  रूप  से  राज्यों  में  जो

 कानून  और  व्यवस्थाओं  की  घटनाएँ  होती  उसकी  चर्चा  हम  इस

 सदन  में  नहीं  लेकिन  जब  महिलाओं  दलितों  पर  या

 संख्यकों  पर  अत्याचार  की  घटना  दुर्भाग्य  से  किसी  राज्य  में  होती  है

 ..(

 श्री  सुदीप  बंद्योपाध्याय  :  जैसा  पश्चिम  बंगाल  में  हो  .

 श्री  प्रमोद  महाजन  :  तो  स्वाभाविक  रूप  से  सदस्य  अपनी  भावनाएँ

 व्यक्त  करते
 | »/|+|ऋ|ऋञऋ+ञअञअञअञऔ_

 में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  संसदीय  कार्य  मंत्री  जो  कह  रहे  हैं
 उसे  छोड़कर  कुछ  भी  कार्यवाही  वृतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 )*

 ख्  ञ््पं ञ्र  त  तर  तर  4  |  त्  3,  4  a
 यह  कोई  जुगलबंदी-चल  रहो  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बैठ  ये  रिप्लाई  दे  रहे

 श्री  प्रमोद  महाजन  :  श्यामा  मुझे  बोलने  अध्यक्ष
 जहानाबाद  में  हुई

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  कार्यवाही  वृतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 )

 श्री  माधवराव  सिंधिया  :  क्‍या  माननीय  संसदीय  कार्य  मंत्री  सत्ता
 पक्ष  में  बैठे  सभी-सदस्यों  की  ओर  से  टिप्पणी  कर  रहे  हैं  या  वे  संसदीय
 प्रक्रिया  पर  स्पष्टीकरण  दे  रहें  यदि  वे  स्थिति  को  स्पष्ट  करने  की
 कोशिश  कर  रहे  हैं  तो  श्रीमती  श्यामा  सिंह  को  भी  मौका  दिया  जाना

 उनको  उसी  तरह  ध्यान  से  सुना  जाना  चाहिए  जिस  तरह  हम
 लोगों  ने  इनको  ध्यान  से  सुना  तभी  हम  माननीय  संसदीय  कार्य
 मंत्री  को  बोलने

 श्री  प्रमोद  महाजन  :  आप  मुझे  अनुमति  मत  दीजिए  ...(

 श्री  माधवराव  सिंधिया  :  मंत्री  कृपया  आप  यह  सुनिश्चित
 करें  कि  उन्हें  भी  ध्यान  से  सुना

 श्री  प्रमोद  महाजन  :  अध्यक्ष  मैं  यह  मानता  हूँ  कि-जहानाबाद
 जिले  के  सेनारी-गाँव  की  महिलाओं  पर  जो  अत्याचार  हुआ  वह
 मानवता  पर  कलंक  इस  प्रकार  का  अत्याचार  वहां  नहीं

 होना  चाहिए  इस  अत्याचार  के  पीछे  कौन  लोग

 *कार्यवाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 श्रीमती  श्यामा  सिंह  :  आप  गलत  बोल  रहे

 श्री  प्रमोद  महाजन  :  इसमें  क्या  गलत  यह  मानवता  पर  कलंक
 नहीं  है  क्‍या  मैं  किसी  पर  आरोप  नहीं  लगा  रहा
 यह  किसने  इसकी  जाँच  किये  मैं  किसी  दल  या  राजनैतिक
 व्यक्ति  पर  आरोप  नहीं  लगा  रहा  लेकिन  निश्चित  रूप  से  इतनी
 बड़ी  संख्या  में  महिलाओं  पर  अत्याचार  होना  अपने  आप  में  गलत  घटना

 गृह  मंत्रालय  की  ओर  से  हम  इसकी  जाँच  जरूर  करेंगे  और  जाँच
 करके  इस  पर  उचित  निर्णय  लिया

 दो  बातें  मैं  और  कहना  चाहता  हूँ  कि  सदन  में  किसी  भी  सम्माननीय
 सदस्य  का  और  खासकर  विपक्ष  की  नेत्री  का  उल्लेख  अत्यन्त  सम्मानजनक
 स्थिति  में  होना  चाहिए  और  अगर  किसी  सम्मानपूर्वक
 उल्लेख  नहीं  किया  है  तो  उसने  वह  गलतो  की  इस  प्रकार  का
 उल्लेख  सदन  कौ  कार्यवाही  में  नहीं  होना  सब  का  सम्मान  रखना

 अंतिम  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूँ  कि  मुझे  इस  बात  का

 दुख  हुआ  कि  सदन  में  यह  कहना  कि  क्‍योंकि  औरंगाबाद  जिले  में

 कोई  घटना  हुई  थी  और  उसके  बदले  के  कारण  यहां  यह  घटना  हुई
 मैं  नहीं  समझता  कि  यह  कोई  अच्छी  प्रवृति

 श्री  तरित  नरण  तोपदार  :  आप  प्रत्येक  व्यक्ति  को  बोलने
 की  अनुमति

 व्यवधान )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  को  अनुमति  दी

 श्री  अनिल  बसु  :  आप  इस  सभा  के  अभिरक्षक  हैं

 श्री  तरित  बरण  तोपदार  ;

 अध्यक्ष  महोदय  :  संसदीय  कार्य  मंत्री  जी  कृपया  आप  अपने  सदस्यों
 को  भी  नियंत्रित  में  सभी  दलों  के  नेताओं  से  भी  निवेदन  कर

 रहा  हूँ  कि  वे  अपने  सदस्यों  को  नियंत्रित  नहीं  तो  इस  सभा  को

 चलाना  बहुत  कठिन

 )

 श्री  सुदीप  बंद्योपाध्याय  :  कृपा  करके  मुझे  बोलने  की  अनुमति
 दी  जाए

 महोदय  वे  कह  रहे  हैं  कि  अध्यक्ष  ईश्वर  नहीं  वे  अध्यक्ष

 पीठ  पर  आरोप  लगा  रहे

 *अध्यक्षपीठ  के  आदेशानुसार  कार्यवाही-वृत्तांत  से  निकाल  दिया

 श्री  तरित  बरण  तोपदारः  ...(  व्यवधान)*

 श्री  सुदीप  बंद्योपाध्याय  उत्तर  :  इसे

 बृतांत  से  निकाल  दिया  जाना

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  सभी  दलों  के  नेताओं  से  भी  निवेदन  कर
 रहा  हूँ  कि  वे  अपने  सदस्यों  को  नियंत्रित  कृपया  सभा  को  नियंत्रित
 रखने  में  अध्यक्ष  पीठ  की  मदद

 श्री  सुदीप  बंद्योपाध्याय  :  वे  सैसदीय  जनतंत्र  प्रणाली  को
 दोषी  ठहरा  रहे  वे  अध्यक्षपीठ  को  दोषी  ठहरा  रहे  बे  लोग
 संसदीय  जनतंत्र  प्रणाली  को  ध्वस्त  कर  रहे  कहां  गया  अध्यक्षपीठ
 के  प्रति  महोदय

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  अध्यक्षपीठ  के  विरुद्ध  कुछ  भी  कहा  गया
 है  तो  यह  बहुत  हो  अनुचित  कृपया  इस  बात  को  आप
 सभी  वही  सदस्य  अध्यक्षपीठ  के  खिलाफ  टिप्पणी  करना  अति
 अब  श्री-सोमनाथ  चटर्जी

 डा०  विजय  कुमार  मल्होत्रा  :  अध्यक्षपीठ
 पर  लगाए  गए  किसी  भी  प्रकार  के  आक्षेप  को  कार्यवाही-वृतांत  से
 निकाल  दिया  जाना

 अध्यक्ष  महोदय  :

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  इसमें  कोई  संदेह  नहीं
 कि  हम  यथोचित  परंपरा  को  बनाए  रखने  के  प्रति  वचनबद्ध  जहां
 तक  अध्यक्ष  पीठ  का  सवाल  तो  इनके  प्रति  हमारे  सम्मान  को  आप
 जानते  हैं  और  हम  इसके  प्रति  वचनबद्ध  यहां  पर  जो  कुछ
 भी  हो  रहा  है  उसी  के  बारे  में  मैं  कुछ  कहना  हम  यह  सवाल
 उठते  रहे  हैं  कि  राज्य  के  मामले  किस  हद  तक  उठाए  जाएं  और

 कुछ  मामलों  में  इन्हें  उत्रया  जाए  या  इसके  लिए  कुछ  तो  करना

 पड़ेगा  और  कोई  न  कोई  मानदंड  निर्धारित  करने  हो  यदि  ऐसी

 घटनाएं  हों  कि  कुछ  सदस्य  ऐसा  महसूस  करें  कि  इन्हें  यहां  उठाया
 जाना  आवश्यक  है  तो  इसे  इस  प्रकार  किया  जाना  चाहिए  ताकि  कुछ
 प्रभावी  कदम  उठाए  जा  यह  प्रत्येक  के  लिए  समान  होना

 इसलिए  प्रत्येक  पक्ष  से  विचार-विमर्श  के  बाद  आपके

 द्वारा  कुछ  मानदंड  निर्धारित  किए  जाने  आज  यह  महसूस  किया
 जा  रहा  है  कि  दुर्भाग्य  से  राजनीति  चाहे-अनचाहे  हमारी  व्यवस्था  के

 प्रत्येक  भाग  में  प्रवेश  कर  गयी  इसलिए  प्रत्येक  मुद्दे  पर  पक्षपातपूर्ण
 राजनीति  चल  रही  मैं  किसी  को  दोषमुक्त  नहीं  कर  रहा  हूँ  और

 न  ही  अपने  आप  को  दोषमुक्त  कर  रहा  हूँ  या  किसी  व्यक्ति  विशेष

 पर  दोषारोपण  कर  रहा  मैं  जो  निवेदन  कर  रहा  हूँ  वह

 यह  कि  अगर  सत्ता  विशेषकर  माननीय  यहां  पक्षपातपूर्ण
 प्रतिक्रिया  व्यक्त  करते  तो  इससे  समस्याएं  खड़ी  होती  (

 *अध्यक्षपीठ  के  आदेशानुसार  कार्यवाही-वृत्तांत  से  निकाल  दिया
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 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  आप  लोग  अपना  स्थान  ग्रहण  करें  ।

 यह  क्‍या  हो  रहा  माननीय  अगर  आप  में  धैर्य  नहीं
 तो  आप  सभा  से  बाहर  जा  सकते  कृपया  सभा  में  बाधा  उत्पन्न
 ते

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  मुझे  इसमें  संदेह  नहीं  कि  माननीय
 मंत्री  जी  अपने  विचारों  को  तीक्ष्ण  ढंग  से  रख  सकते  हैं  जैसा  कि  वे
 कर  रहे  हैं  मुझे  बताया  गया  है  कि  उस  उल्लिखित  घटना  की
 न्यायिक  जाँच  के  आदेश  दे  दिए  गए  हैं  इस  संबंध  में  केन्द्रीय  मंत्री
 की  ओर  से  टिप्पणी  की  गई  .  नाम  पर
 टिप्पणी  नहीं  करनी

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  अरुण  कृपया  आप  अपना  स्थान

 ग्रहण  मैंने  आपको  अनुमति  नहीं  दी

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  आप  अपना  स्थान  ग्रहण

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  आप  अपना  स्थान  ग्रहण  यदि
 आप  कुछ  बोलना  चाहते  तो  उनके  बाद  ही  आप  बोल  अभी

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 )*

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  जैसा  कि  मैंने
 पहले  ही आपके  और  सभा  के  प्रत्येक  पक्ष  के  सामने  एक  विनम्र  निवेदन
 किया  है  कि  अगर  राज्य  के  प्रत्येक  मामले  उठाए  जाएंगे  तो  पूरा  दिन
 हम  इन्हीं  मामलों  पर  चर्चा  करते  विभिन्‍न  राज्यों  में  मुद्दों  को
 कमी  नहीं  चाहे  उन  राज्यों  में  उनकी  पार्ट-की  सरकार  हो  या  किसी
 अन्य  पार्टी  की  अगर-यही  कारण  है  तो  फिर  इसी  तरह  हम
 लोग  मामला  उठते  अगर-सत्ता  पक्ष  यही  चाहता  तो  इसी  तरह
 चलता  मैं  यह  सुझाव  देने  की  कोशिश  कर  रहा  था  कि  यह

 बड़े  दुख  की  बात  है  कि  सुबह  से  लेकर  अभी  तकरीबन  डेढ़
 घंटे  गुजः  गए  और  लगातार  वही-मुद्दा  चल  रहा  यह  सब  राज्य
 के  मामले

 अध्यक्ष  महोदय  :  कार्यवाही  वृत्तांत  में  कुछ  भी  नहीं  जाएगा  सिवाय
 उसके  जो  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  कह  रहे

 )*

 में  सम्मिलित  नहीं  किया

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  इसलिए  मैं  कह  रहा

 हुँ  कि  कुछ  मानक  बनाए  पक्षपातपूर्ण  रवैये  नहीं  अपनाए  जानें

 (

 श्री  खारबेल  सवाई
 उनके  राज्य  .

 :  क्‍या  यह  सही

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री-खारबेल  बहुत  हो  जब  एक
 वरिष्ठ  सदस्य  बोल  रहे  तो  आप  क्यों  अनावश्यक  बाधा  उत्पन  कर
 रहे

 श्री  सुदीप  बंद्योपाध्याय  :  मुझे  बोलने  की  अनुमति  दी
 (

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  सोमनाथ  चटर्जी

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  यह  देश  का  सबसे  बड़ा  निकाय
 मैं  सिर्फ  इतना  कहना  चाहता  था  .

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  आप  अपना  स्थान  ग्रहण  यह  क्या
 हो  रहा  हर  चीज  की  एक  सीमा  होती

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  ऐसे  कई  महत्वपूर्ण  मुद्दे  हैं  जिन
 पर  हम  चर्चा  करना  चाहते  मुझे  विश्वास  है  कि  सरकार  के  पास
 भी  ऐसे  कई  महत्वपूर्ण  मुद्दे  यदि  हर  .  तो

 ऐसा  ही  सत्ताधारी-दल  के  सदस्यों  को  एक  रास्ता  निकालना
 .

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  प्रभुनाथ  सत्तापक्ष  की  ओर  से  संसदीय
 कार्य  मंत्री  जवाब  आपको  व्यवधान  डालने  की  जरूरत  नहीं

 )

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  सत्तारूढ़  दल  के  सदस्य  नियंत्रण
 में  नहीं  मैं  यह  सुझाव  देने  की  कोशिश  कर  रहा  हूँ
 कि  हम  लोगों  को  कुछ  ऐसा  करना  चाहिए  जिससे  सभा  कौ  कार्यवाही
 चल

 श्री  प्रभुनाथ  सिंह  :  अध्यक्ष  सदन  का  समय  व्यर्थ  हो
 रहा  यह  क्‍या  बोल  रहे

 1

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  प्रभुनाथ  आपका  व्यवहार  अत्यंत
 अशोभनीय
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 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  उन्हें  बोलने  दिया  सभा  को
 चलाना  उन्हीं  की  जवाबदेही  उन्हें  कहने

 श्री  सुदीप  बंद्योपाध्याय  :  आपने  मुझे  कहा  था  कि  श्री
 सोमनाथ  चटर्जी  के  बाद  मुझे  ही  अनुमति  दी  जाएगी  *

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  हाउस  के  बारे  में  बोल  रहे  आप  बैठ

 डा०  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  अध्यक्ष  हमारी  बात  भी  सुन
 संसदीय  कार्य  मंत्री  उधर  से  धमक  कर  भारत  सरकार  के

 मामले  में  खडे  हो  जाते  हमारी  बात  भी  सुन
 -

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बार-बार  हाउस  को  डिसटर्ब  कर  रहे
 आप  क्‍या  कर  रहे  हम  खडे  आप  पहले  बेठ

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  बोलने  के  लिए  चेयर  की  परमिशन  ले

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  पहले  आप  बैठ  अध्यक्ष  की  अनुमति
 के  बगैर  आप  कैसे  बोल  सकते

 डा०  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  यह  उस  बारे  में  बोल  रहे

 अध्यक्ष  महेदय  :  यह  एक  और  बात  पर  बोल  रहे  उस  पर

 नहीं  आप  बैठ

 डा०  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  यही  तो  उकसाते

 हमारी  बात  भी  सुन  यह  संसदीय  कार्य  मंत्री  भारत  सरकार

 के  मामले  में  धमक  कर  खड़े  हो  जाते  सारे  उपद्रव
 की  जड़  संसदीय  कार्य  मंत्री  जी

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  सदस्य  इस  प्रकार  का  बर्ताव  तो

 सभा  का  संचालन  करना  बहुत  मुश्किल  हो

 श्री  प्रमोद  महाजन  :  यह  सही  है  कि  सभा  में  अनेक
 बार  राज्य  के  विषय  उठाए  जाते  जैसा  कि  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  ने
 सही  हम  इसके  लिए  केवल  एक  ही  राजनीतिक  दल  को  दोष
 नहीं  दे  सभा  का  एक  वर्ग  हर  दम  कभी  न  कभी  इस  विषय
 को  उठाता  मैं  आप  से  अनुरोध  करूंगा  कि  कार्य  मंत्रणा  समिति
 या  नेताओं  की  बैठक  इस  बात  पर  दिशा-निर्देश  जारी  करें  कि
 किस  विषय  पर  चर्चा  की  जाए  और  किस  पर  यदि  इन  मार्ग
 निर्देशों  पर  निर्णय  लिया  जाता  है  तो  मैं  आप  को  विश्वास  दिलाता  हूँ
 कि  सत्ता  पक्ष  वाले  इन  मार्ग  निर्देशों  का  पालन  करेंगे  और  यदि  सभा
 सहमत  होती  है  तो  हमें  इसका  पालन  करने  में  कोई  परेशानी  नहीं

 यह  आरोप  कि  मैं  विभेदात्मक  प्रतिक्रिया  करता  मैं  इसको
 खारिज  करता  मैं  सबसे  कम  हस्तक्षेप  करता  हूँ  मगर  माननीय

 सदस्य  विषय  को  समाप्त  ही  नहीं  चाहे  विषय  भी
 जब  तक  मैं  हस्तक्षेप  न  जब  तक  में  हस्तक्षेप  न  करू  आप

 एक  विषय  को  पूरा  कर  दूसरे  विषय  पर  नहीं  जा  सकते-चाहे  यह
 नारियल  के  किसानों  की  समस्या  हो  या  गन्‍ना  संबंधी  या  ऐसी  हो  कोई
 गंभीर  जब  मैं  हस्तक्षेप  करता  हूँ  तो  केवल  इसलिए  कि
 अन्य  विषयों  पर  भी  चर्चा  हो

 यदि  मैं  चुप  रहता  तो  एक  ही  विषय  पर  चर्चा  हो  सकेगी
 और  सदस्य  अपना  भाषण  कभी  समाप्त  नहीँ  करेंगे  मैं  इसलिए  हस्तक्षेप
 करता  में  विभेदात्मक  प्रतिक्रिया  नहीं  करता

 अंत  मैंने  इस  घटना  पर  चल  रही  न्यायिक  जांच  पर

 कोई  टिप्पणी  नहीं  की  मगर  मैं  नहीं  मानता  हूं  कि  यह

 कहना  गलत  होगा  कि  जहानाबाद  में  जो  हुआ  वह  मानवता  के  विर्द|
 अपराध  है  मैं  यह  दोहराता  हूं  और  ऐसा  करके  मैं  कोई  अपराध  नहों
 कर  रहा

 श्रीमती  श्यामा  सिंह
 ---  (

 :  मुझे  बोलने  का  मौका  चाहिए

 अध्यक्ष  महोदय  :  समय  समाप्त  हो  चुका

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  अपना-अपना  स्थान  ग्रहण

 श्रीमती  श्यामा  सिंह  :  कृपया  मुझे  मौका  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  श्री  दासमुंशी

 श्री  प्रियरंजज  दासमुंशी  :  सही  बात

 :

 1

 है  और  इसका  सही  उत्तर  दिया  गया  मैं  माननीय  संसदीय
 के  मंत्री  को  एक  बात  याद  दिलाना  चाहता  मैं  प्रतिक्रिया
 पर  प्रश्न  नहीं  कर  रहा  मैं  केवल  उन्हें  याद  दिलाउंगा  कि

 दिन  में  युवा  कांग्रेस  कार्यकर्ताओं  पर  लाठी  चार्ज  का  मात
 उठाया  तो  उन्होंने  सभा  को  आश्वासन  दिया  कि  वह  माननीय  गृह

 नह
 से  विचार-विमर्श  करके  शाम  को  वापस  आकर  एपोर्ट
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 मैं  सभा  में  अन्त  तक  बैठा  वह  वापस  नहीं  उन्होंने
 कोई  रिपोर्ट  नहीं  उन्होंने  गृह  मंत्री  का  रवैया  का  खुलासा  नहीं

 क्‍या  यह  नहीं

 श्री  प्रमोद  महाजन  :  मुझे  आपकी  मदद  मैंने
 अध्यक्ष  पीठ  को  उत्तर  दे  दिया

 श्री  प्रियंजज  दासमुशी  :  उन्हें  सभा  का  सूचित  करना

 श्री  प्रमोद  महाजन  :  आप  कार्यवाही  को

 श्री  प्रियरंजन  दासमुंशी  :  मुझे  खेद  के  साथ  कहना  पड़ता
 है  कि  उन्होंने  जो  मुझे  या  सभा  को  कहा  अध्यक्ष  पीठ  ने  वह  नहीं

 (

 श्रीमती  श्यामा  सिंह  :  कृपया  मुझे  औरंगाबाद  के  बारे
 में  बोलने  का  मौका

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  श्री  एस०  बंगरप्पा

 )

 श्री  सुदीप  बंद्योपाध्याय  :  मुझे  कहा  गया  था  कि  मुझे
 बोलने  का  मौका  दिया  जाएगा

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  एस०

 श्री  एस०  बंगरप्पा  :  अध्यक्ष  कल  रात  तमिल

 नाडू  कर्नाटक  राज्य  की  सीमा  पर  स्थित  एक  गांव  से  बहुत  ही

 मशहूर  फिल्म  अभिनेता  के  अपहरण  संबंधी  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  मुद्दा
 उठने  की  अनुमति  देने  के  लिए  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  उनका
 नाम  डा०  राजकुमार  वह  एक  मशहूर  अभिनेता  और  जाने-माने  गायक
 हैं  जो  समस्त  कर्नाटक  में  तथा  राज्य  के  बाहर  विख्यात  उन्हे  दादा
 साहिब  फाल्के  पुरस्कार  से  सम्मानित  किया  गया  उन्होंने  55  वर्षों
 में  सैकड़ों  फिल्मों  में  काम  किया  है  तथा  अब  भी  कर  रहें  कर्नाटक
 में  तथा  बाहर  समाज  के  सभी  वर्गों  द्वारा  समान  रूप  से  उनकी  इज्जत
 की  जाती

 कल  रात  9.30  तथा  10  बजे  के  बीच  वह  कजनूर  गांव
 में  अपने  घर  में  यह  गांव  तमिल  नाडु  में  है  और  कर्नाटक  राज्य
 को  सीमा  से  लगा  वह  इसी  गांव  के  वह  अपनी  दामाद
 तथा  परिचरों  के  साथ  खाना  खा  रहे  उनके  आस-पास  बहुत  सारे
 लोग  प्राप्त  जानकारी  के  अनुसार  उस  समय  कुख्यात  व्यक्ति  श्री
 वीरप्पन  अपने  दस  या  बारह  व्यक्तियों  के  साथ  हथियार  समेत
 उस  घर  में  प्रवेश  क्रिया  जो  गांव  के  बाहर  वो  अपने  घर  में  थे
 जो  एक  फार्म  हाउस  भी

 वह  डा०  उनके  श्री  गोविन्द  तथा  उनके  दो
 या  तीन  परिचरों  को  अपने  साथ  ले  ऐसा  लगता  है  कि  उसने
 डा०  राजकुमार  की  पत्नी  को  कहा  कि  वह  उन्हें  ले  जा  रहा  है  और

 उन्हें  इसका  कारण  मालूम  हो  तब  उसने  उन्हें  एक  कैसेट  दिया
 और  बाद  में  जब  वह  डा०  राजकुमार  को  घर  से  बाहर  ले  गया  उनकी
 पती  ने  कैसेट  को

 अध्यक्ष  महोदय  :  शून्य  काल  में  आप  घटना  को  संक्षेप  में  कह
 सकते  अन्य  सदस्यों  को  भी  बोलना

 श्री  एस०  बंगरप्पा  :  मुझे  खेद  मैं  आपका  अधिक
 समय  नहीं

 तब  उन्हें  जबरदस्ती  ले  जाया  पिछली  रात  इस  घटना  की
 जानकारी  कर्नाटक  के  माननीय  मुख्य  मंत्री  श्री  एस०  एम०  कृष्णा  तथा
 तमिल  नाडु  सरकार  को  दी  पूरे  कर्नाटक  में  अत्यन्त  तनाव
 कर्नाटक  सरकार  ने  राज्य  के  सारे  स्कूलों  तथा  कालेजों  में  अवकाश
 घोषित  कर  दिया  उन्होंने  आज  किया  न  केवल  बंगलौर  शहर
 में  बल्कि  शहर  के  बाहर  भी  अनेक  स्थानों  में  कानून  व्यवस्था  बिगड़
 रही  यह  बहुत  हो  गंभीर  तथा  चिंता  का  विषय

 इसके  बाद  आज  सुबह  मैंने  अपने  माननीय  मुख्य  मंत्री  श्री  एस०
 एम०  कृष्णा  से  बात  वो  विचार-विमर्श  के  लिए  तमिल  नाडु
 के  मुख्य  मंत्री  डा०  करूणानिधि  से  मिलने  जा  चुके  राज्य
 के  मंत्रीमंडल  ने  अनौपचारिक  रूप  से  इस  पर  विचार-विमर्श  किया

 गृह  मंत्री  तथा  श्री  एस०  एम०  कृष्णा  स्थिति  पर  नजर  रखें  हुए
 राज्य  सरकार  तथा  कर्नाटक  को  जनता  इस  घटना  से  चिंतित

 वीरप्पन  के  मुद्दे  पर  मैं  इस  प्रतिष्ठित  सभा  का  बहुमूल्य
 वक्‍त  नहीं  लेना  चाहता  केन्द्र  सरकार  की  सहायता  से  जो  अनेक
 राजनीतिक  दलों  को  गठबंधन  सरकार  ने  तमिलनाडु  तथा  कर्नाटक
 राज्य  सरकारों  को  मदद  देकर  उसे  पकड़ने  के  लिए  संयुक्त  अभियान
 आंरभ  किया  वीरप्पन  को  पकड़ने  में  केन्द्रीय  बल  शामिल  थे
 और  केन्द्र  ने  तमिलनाडु  तथा  कनर्टिक  राज्यों  को  पूर्ण  सहायता  दी
 मगर  वीरप्पन  को  पकड़ने  के  सारे  प्रयास  विफल  हो

 अध्यक्ष  श्री  चुँंकि  आपने  इसी  मामले  पर  नोटिस
 दिया  है  इसलिए  आप  अपना  नाम  उनके  साथ  सम्बद्ध  कर  सकते

 श्री  एस०  बंगरप्पा  :  यह  बड़ा  मुद्दा  बन  गया

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  कोई  सूचना  नहीं  दी

 श्री  बसनगौडा  रामनगौड  पाटिल
 हमने  भी  नोटिस  दिया

 अध्यक्ष  महोदवः  आपका  नोटिस  नहीं

 श्री  एस०  बंगरप्पाः  मेरे  विचार  से  केन्द्र  सरकार  को
 भी  यह  पता  है  चल  गया  है
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 अध्यक्ष  श्री  बसनगौडा  पाटिल  चुंकि  विषय  एक  ही  है
 आप  भी  अपना  नाम  उनके  साथ  सम्बद्ध  कर  सकते

 भरी  एस०  बंगरप्पा  :  मैं  जानता  हूँ  केन्द्र  सरकार  को
 यह  जानकारी  मिल  गई  है  और  वह  तमिल  नाडु  तथा  कर्नाटक  सरकार
 से  सम्पर्क  में  गृह  मंत्री  यहां  नहीं  हम  जानना  चाहेंगे  कि  डा०

 राजकुमार  के  अपहरण  के  पश्चात  वहां  की  स्थिति  क्‍या

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  सरकार  इस  पर  कुछ  कहना

 श्री  एस०  बंगरप्पा  :  मैं  यह  मुद्द  केवल  कनटिक  की
 स्थिति  को  बताने  के  लिए  उठा  रहा  आप  की  आज्ञा  से  मैं  आज
 बंगलौर  जा  रहा  कर्नाटक  राज्य  में  स्थिति  गंभीर  होती  जा  रही

 अध्यक्ष  महोदय  :
 को  भी

 श्री  कृपया  अन्य  सदस्यों  की  भावना

 अध्यक्ष  श्री  बसनगौडा  पाटिल  आप  भी  उनके  साथ  अपने

 सम्बद्ध  कर  सकते  हैं

 श्री  रघुनाथ  झा  अध्यक्ष  यह  राज्य  का  मामला

 है  या  अन्तरराष्ट्रिय  मामला

 श्री  के”एच०  मुनियष्पा  महोदय  मैंने  नोटिस  दिया
 मेरा  अनुरोध  है  कि  डा०  राजकुमार  की  रिहाई  हेतु  जो  भी  सहायता
 तमिल  नाडु  तथा  कर्नाटक  राज्य  सरकारों  को  चाहिए  वह  उपलब्ध  कराई
 जानी  और  केन्द्र  को  अर्द्ध  सैनिक  बलों  की  नियुक्ति  भी  की
 जानी  चाहिए

 अध्यक्ष  श्री  बसनगौडा  पाटिल  आप  भी  अपने  को  श्री

 मुनियप्पा  के  साथ  सम्बद्ध  कर  सकते

 श्री  बसनगौडा  रामनगौड  पाटिल  अध्यक्ष  कर्नाटक
 के  सुप्रसिद्ध  डा०  राजकुमार  का  अपहरण  हो  गया
 सरकार  वीरप्पन  को  गिरफ्तार  करने  में  विफल  हो  गई  इसलिए  कर्नाटक
 में  तनावपूर्ण  वातावरण  बना  हुआ  दलितों  पर  अत्याचार

 हो  रहे  कल  रात  कनटिक  में  डा०  राजकुमार  का

 अपहरण  होने  के  बाद  बहुत  तनावपूर्ण  वातावरण  बना  हुआ  मैं  आपके
 माध्यम  से  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  इसके  बारे  में  सदन
 को  उत्तर

 श्री  रघुनाथ  झा  :  यह  राज्य  का  मामला  राष्ट्र  का
 मामला  है  या  अंतरराष्ट्रीय  मामला  यह  जरा  बता  दिया

 अध्यक्ष  कार्यवाही  वृतांत  में  कुछ  भी  सम्मिलित  नहीं  किया

 *

 अध्यक्ष  झा  आपका  बिहेवियर  हाउस  में  अच्छा  नहीं
 हम  बार-बार  बोल  रहें  हैं  कि  आपका  बिहेवियर  हाउस  में  अच्छ

 नहीं  आप  समझ

 ]

 श्री  प्रमोद  श्री  श्री  बसनगौडा
 श्री  श्री  पुट्टा  स्वामी  गौड़ा  द्वारा  उठाया  गया  मुद्दा  बहुत  हो
 गंभीर  दक्षिण  भारतीय  फिल्म  कन्‍नड  फिल्मों  के
 जानकारों  को  मालूम  है  कि  डा०  राजकुमार  महान  कलाकार

 कुख्यात  तस्कर  वीरप्पन  द्वारा  उनके  अपहरण  के  दहलाने  वाले
 समाचार  से  कर्नाटक्क  और  तमिलनाडु  में  हो  नहीं  बल्कि  फिल्‍म
 उद्योग  में  रूचि  रखने  वाले  सभी  लोगों  के  दिलों  प्रें  दुख  को  लहर

 दौड़

 इस  सदन  में  माननीय  सदस्यों  द्वारा  व्यक्त  क्षोभ  और  चिन्ता
 से  मैं  सहमत  केंद्रीय  गृहमंत्री  ने  कर्नाटक  के  मुख्यमंत्री  के  साथ

 इस  मुद्दे  को  उठाया  उन्होंने  सुबह  बात  की  केन्द्रीय  गृहमंत्र
 ने  तमिलनाडु  के  मुख्यमंत्री  से  भी  बात  की  श्री  बंगारप्पा  के  कथनानुसार
 कर्नाटक  के  मुख्य  मंत्री  चेन्नई  रवाना  हो  गए  हैं  ताकि  दोनों  मुख्यमंत्री
 मिलकर  संयुक्त  रणनीति  तैयार  कर

 केंद्र  सरकार  की  ओर  से  मेरे  साथी  मंत्री  श्री  अनन्त  कुमार
 आज  चेनई  जा  रहे  वे  शाम  तक  पहुँच  जाएंगे  और  अपने
 जिम्मेवारियां  शेयर  करने  श्री  राजकुमार  को  यथाशीघ्र  वापिस  लाने

 के  लिए  प्रयास

 जैसा  कि  मैं  कह  चुका  हूँ  केंद्र  सरकार  की  ओर  से  मैंने  केंद्रीय

 गृहमंत्री  से  बात  की  मैं  उनकी  ओर  से  कह  सकता  हूँ  कि  केंद्र
 सरकार  श्री  राजकुमार  को  यथाशीघ्र  सुरक्षित  वापिस  लाने  के  लिए  दोनों  |

 मुख्यमंत्रियों  को  किसी  भी  प्रकार  की  सहायता  देने  के  लिए  तैयार

 साथ  ही  सदन  की  अनुमति  से  मैं  इस  अवसर  का

 उठाते  हुए  सदन  की  ओर  से  कर्नाटक  और  तमिलनाडु  की  जनता  पे

 अपील  करता  हूँ  कि  हालांकि  घटना  बहुत  गंभीर  है  और  उन्हें  इसे  |

 बहुत  चोट  पहुँची  है  शांति  और  सामंजस्य  बनाए  रखना  हमारा
 उत्तर

 । *कार्यवाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 है  और  केंद्र  कर्नाटक  सरकार  और  तमिलनाडु  सरकार  तीनों

 ही  मिलकर  श्री  राजकुमार  को  वापिस  लाने  का  प्रयास  कर  रही

 सभी  से  हमारी  अपील  है  कि  शांति  बनाए  रखें  इससे  हम  सबको  मदद
 धन्यवाद

 अध्यक्ष  श्री  सुदीप

 श्री  मोहन  रावले  दक्षिण  अध्यक्ष  वीरप्पन  को

 केंद्र  सरकार  गिरफतार  क्यों  नहीं  करती  वह  हिंदुस्तान  के  बाहर

 तो  नहीं  .  उसने  पुलिस  अधिकरियों  की  हत्याएं  को

 एक  आदमी  सबको  नचा  रहा  कर्नाटक  पुलिस  उसको

 गिरफ्तार  क्यों  नहीं  क्‍या  वह  भी  उसमें  इन्वोल्व

 अध्यक्ष  मैंने  श्री  सुदीप  बंद्योपाध्याय  का  नाम  पुकारा
 बैठ

 )

 श्री  एस०  मंत्री  महोदय  अगर  आपको  सदन  में  वक्तव्य

 देना  था

 अध्यक्ष  श्री  मंत्री  महोदय  स्पष्ट  तौर  पर  जवाब

 दे  चुके

 )

 अध्यक्ष  श्री  सुदीप  आपने  इसी  विषय  पर

 28  जुलाई  के  लिए  सूचना  दी  आपने  उस  दिन  इसे  उठाया

 आप  इसे  दुबारा  कैसे  उठ  सकते

 )

 श्री  सुदीप  बंद्योपाध्याय  :  मैंने  उन  ग्यारह  लोगों  की  सूची
 दी  है  जो  घटना  में  मारे  गए

 अध्यक्ष  लेकिन  आपने  इसी  विषय  पर  सूचना  दी

 रु  सुदीप  मैंने  मारे  गए  ग्यारह  लोगों  के

 नाम  दिए

 अध्यक्ष  मैं  उसी  विषय  पर  फिर  से  बोलने  की  अनुमति

 नहीं  दूँगा  ।

 श्री  सुदीप  अध्यक्ष  मैं  श्री  सोमनाथ  बाबू  द्वारा
 इस  विषय  पर  दिए  गए  वक्तव्य  के  उत्तर  में  कुछ  कहना  चाहता
 उन्होंने  बिहार  की  घटना  की  न्यायिक  जाँच  की  मांग  की  थी  और  बिहार
 की  घटना  के  बारे  में  संतोष  जताया  इसी  बिना
 पर  मैं  कहना  चाहता  हूँ  कि  बंगाल  की  घटना  की  भी  न्यायिक  जाँच
 की  आवश्यकता

 अध्यक्ष  उन्होंने  ऐसा  नहीं  कहा  कृपया  आप  कार्यवाही

 वृतांत

 श्री  सुदीप  उन्होंने  जो  कुछ  कहा  में
 उसी  के  उत्तर  में  बोलना  चाहता

 अध्यक्ष  यदि  आपको  कोई  संदेह  है  तो आप  कृपया  कार्यवाही

 वृतान्त  देख  उन्होंने  ऐसा  नहीं  कहा

 श्री  सुदीप  अध्यक्ष  मैं  नानूर  की  घटना  की
 न्यायिक  जाँच  की  माँग  कर  रहा  यह  काल  का  मेरा  विषय

 नहीं  उन्होंने  बिहार  की  घटना  की  न्यायिक  जाँच
 के  आदेश  पर  संतोष  जाहिर  किया  मेरी  मांग
 है  कि  बंगाल  में  नानूर  की  घटना  की  भी  न्यायिक  जाँच  की

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  न्यायिक  जांच  की  बात  नहीं

 श्री  सुदीप  बंद्योपाध्याय  :  अध्यक्ष  हम  वीरभूम  की  घटना

 की  भी  जांच  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  के  कार्यरत  न्यायाधीश  द्वारा

 कराए  जाने  की  मांग  करते

 श्री  राशिद  अलवी  :  अध्यक्ष  हम  भी  बोलना

 चाहते

 अध्यक्ष  उसके

 श्री  कांतिलाल  भूरिया  :  अध्यक्ष  हम  भी  अपनी

 बात  कहना  चाहते

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगर  आप  ऐसे  ही  डिस्टर्ब  करते  तो

 आपको  नहीं

 (

 श्री  के०  येरननायडू  :  अध्यक्ष  ग्यारहवें  वित्त  आयेग  ने

 भारत  सरकार  को  अपनी  रिपोर्ट  सौंप  दो  है  और  माननीय  वित्त  मंत्री

 ने  भी  रिपोर्ट  सभा-पटल  पर  रख  दी
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 रिपोर्ट  के  अनुसार  ग्यारहवें  वित्त  आयोग  ने  अनुच्छेद  275
 के  अधीन  राज्यों  के  खर्च  और  राजस्व  के  अन्तर  को  पूरा  करने  हेतु
 35,000  करोड़  रुपये  अनुदान  हेतु  रखे  कुछ  राज्य  राजकोषीय  कुप्रबंधन
 वाले  राज्य  हैं  और  कुछ  राज्यों  को  पार्यप्त  राजकोषीय  सहायता  नहीं

 सभी  राज्य  अपनी  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  के  अन्तर  को  पूरा
 करने  के  लिए  अनुदान  का  अनुमान  लगाते  लेकिन  कुछ  राज्य  ही
 अच्छा  काम  कर  रहे  आंध्र  आदि
 जैसे  राज्य  अच्छा  काम  कर  रहे  ग्यारहवें  वित्त  आयोग  द्वारा  रखे

 गए  35,000  करोड़  रुपये  में  से  इन  राज्यों  को  एक  पैसा  भी  नहीं
 मिल  रहा  आयोग  न  केवल  पर्याप्त  राजकोषीय  सहायता  न  पाने
 वाले  राज्यों  की  मदद  कर  रहा  है  बल्कि  राजकोषीय  कुप्रबंधन  करने
 वाले  राजयों  को  भो  सहायता  दे  रहा  यदि  यही  चलता  रहा  तो
 भविष्य  में  कोई  राज्य  अच्छा  काम  क्‍यों  दसवें  वित्त  आयोग
 ने  भी  ऐसी  ही  सिफारिश  की  यदि  राजकोषीय  कुप्रबंधन  करने

 वाले  राज्यों  को  भविष्य  में  अतिरिक्त  सहायता  जारी  तो  विकास
 की  कौन  परवाह  इस  विसंगति  को  सुधारना  सरकार  यह
 दखने  के  लिए  कोई  नीति  तैयार  करे  कि  कौन  से  राज्य  बेहतर  काम

 कर  रहे  हैं  और  विकास  के  लिए  नई-नई  योजनाएं  लागू  कर  रहे

 आपके  माध्यम  केंद्र  सरकार  से  मेरा  निवेदन  है  कि  केंद्र  सरकार

 ग्यारहवें  वित्त  आयोग  की  इस  सिफारिश  को  लागू  करने  से  पहले  इसको
 समीक्षा

 प्रो०  उम्मारेड्डी  बेंकटेस्वरलु  :  यह  बहुत  गंभीर  मुद्दा
 इस  मुददे  पर  राष्ट्रीय  बहस  होनी

 श्री  के०  येरननायडू  :  माननीय  तित्तमंत्री  यहां  बैठे
 मैं  ग्यारहवें  वित्त  आयोग  की  पूरी  रिपोर्ट  को  पढ़ता

 यह  भविष्य  में  विकास  के  रास्ते  में  बाधा  हम  किसी  राज्य

 विशेष  को  दोष  नहीं  दे  सरकार  वित्त  आयोग  कौ

 सिफारिशों  की  समीक्षा  करने  के  लिए  सक्षम

 श्री  वरकला  राधाकृष्णन  :  मैंने  भी  इस  संबंध  में  सूचना  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  मंत्री  महोदय  उत्तर  देना

 डा०  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  अध्यक्ष  वें  वित्त  आयोग

 ने  बिहार  की  उपेक्षा  की  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  रघुवंश  आपका  बिहेवियर  अच्छा  नहीं

 ऐसा  बिहेवियर  हाउस  में  नहीं  करना

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बैठ  यह  अच्छी  बात  नहीं
 आप  सीनियर  मैम्बर  हैं  और  मंत्री  भी  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  अपनी  बात  कहने  के  लिए  पहले  चेयर  की
 लेनी

 ]

 वित्तमंत्री  यशवंत  :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य
 श्री  येरननायडू  ने  जो  मुद्दा  उठाया

 श्री  वरकला  राधाकृष्णन  :  कृपया  केरल  के  बारे  में  जवाब
 मैंने  भी  इस  विषय  पर  सूचना  दी

 प्रो०  ए०के०  प्रेमाजम  :  मैंने  भी आज  के  लिए  इस
 विषय  पर  सूचना  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  मंत्री  जी  उत्तर  दे  रहे  हैं  तो  आप  बीच
 में  उन्हें  रोकते  क्‍यों

 श्री  यशवंत  सिन्हा  :  माननीय  सदस्य  ने  बहुत  ही  महत्त्वपूर्ण
 मुद्दा  उतया  यह  देश  के  विभिन्‍न  राज्यों  के  बीच  बराबरी
 प्रश्न  सदन  के  सभी  सदस्यों  को  याद  पिछले  सप्ताह  राज्यों
 की  राजकोषीय  स्थिति  संबंधी  एक  प्रश्न  का  उत्तर  देते  समय  शुक्रवार
 को  मैंने  इसका  उल्लेख  किया  मैंने  कहा  था  कि  व्यवस्था  ऐसो|
 नहीं  होनी  चाहिए  कि  किसी  राज्य  के  पिछडेपन  और  गरीबी  से
 स्वार्थों  की  पूर्ति

 लि
 ग्यारहवें  वित्त  आयोग  ने  पिछले  वित्त  आयोगों  की  तरह  राज्य  सरकार

 को  अभ्यावेदन  देने  के  पर्याप्त  अवसर  दिए  इसने  अन्य  विभिन

 संगठनों  को  खुला  अवसर  प्रदान  किया  था  और  जैसा  कि  पएपपोर्ट  में

 व्यक्त  किया  गया  है  उन्होंने  अवमूल्यन  का  एक  बैकल्पिक
 फार्म

 निकाल  लिया  है  जिससे  राज्यों  के  बीच  पहले  किया  गया  आबंटन  बदल

 गया  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  वित्त  आयोग  को

 में  जिसका  हमने  अध्ययन  किया  है  ऐसे  बदलाव  हुए  हैं  लेकित

 इस  सुझाव  का  जिक्र  करूंगा  जिससे  अन्तर्राज्यीय  समानता  बाधित

 आपके  निर्देशानुसार  यदि  सभा  ग्यारहवीं  वित्त  आयोग  को

 पर  चर्चा  करना  ही  चाहती  है  तो  सरकार  इस  पर  बिल्कुल  अमल

 और  रिपोर्ट  पर  चर्चा

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  महोदय  यह  विषय  ग्यारहवें

 आयोग  से  संबंधित  है  और  यह  एक  महत्वपूर्ण  विषय  मुझे
 है  कि  मंत्री  महोदय  ने  मांग  पर  प्रतिक्रिया  व्यक्त  की  है  फिर

 यह  उम्मीद  थी  कि  मंत्री  महोदय  रिपोर्ट  पर  चर्चा  हेतु  समुचित

 ज चाहे  कोई  एक  राज्य  हो  अथवा  कोई  अन्य  राज्य  अथवा

 |
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 गरीबी  अथवा  पिछडेपन  का  स्वार्थ  निहित  हो  या  न  इन  विषयों
 को  अलग  अलग  करके  नहीं  देखा  जाना

 अपराह्न  1.00  बजे

 हर  कोई  जानता  है  कि  यह  देश  असंतुलित  विकास से  ग्रस्त
 यदि  यह  सोचा  गया  था  कि  एक  वित्त  आयोग  की  रिपोर्ट  आने  तक
 वह  सुधार  करेंगे  और  प्रत्येक  राज्यों  को  उचित  कार्यकाल  के  मोड
 पर  ले  आयेंगे  तो  फिर  चर्चाएं  करना  आवश्यक  हो

 इसलिए  वित्त  मंत्री  महोदय  मैं  समझता  हूँ  हम  सब  को  लापरवाह
 प्रतिक्रिया  के  बदले  इस  ज्वलंत  मुददे  पर  समय  देने  के  लिए  आपसे
 निवेदन  करना

 श्री  वरकला  राधाकृष्णन  :  यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  विषय  है
 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  अपने  को  उनके  द्वारा  कही  गई  बातों
 से  सम्बद्ध  कर  सकते

 (  व्यवधान  )

 श्री  यशवंत  सिन्हा  :  महोदय  में  इस  मुददे  को  लेकर  श्री  सोमनाथ
 चटर्जी  के  साथ  नहीं  होना  चाहता  लेकिन  वह  जानते  हैं  कि  जब  सभा
 में  कोई  मुदृदा  उठाया  जाता  है  तो  हमें  शीघ्र  प्रतिक्रिया  व्यक्त  करने  के

 लिए  कहा  जाता  है  और  वह  प्रतिक्रिया  संक्षिप्त  ही  होनी  यह

 हड्बडाहट  में  किया  गया  काम  भी  हो  सकता  लेकिन  मैं  श्री  सोमनाथ
 चटर्जी  और  पूरी  सभा  को  यह  आश्वासन  देना  चाहता  हूँ  कि  यदि  सभा
 ग्यारहवें  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों  पर  चर्चा  करती  तो  सरकार  इसका

 पूरा-पूरा  जवाब

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  कार्य-मंत्रणा  समिति  में  भी  यह  निर्णय

 श्री  रूपचन्द  पाल  :  मैं  आपके  माध्यम  से  इस
 सभा  तथा  सरकार  का  ध्यान  इस  बहुत  ही  गम्भीर  स्थिति  को  ओर
 आकर्षित  करना  इस  देश  के  मजदूर  और  कर्मचारी  भविष्य
 निधि  में  एक  प्रतिशत  ब्याज  दर  कम  करने  के  केन्द्र  सरकार  के  हाल
 के  एकपक्षीय  निर्णय  से  दुःखी  और  आंदोलित  कर्मचारी  भविष्य  निधि
 बोर्ड  भी  इस  निर्णय  से  सहमत  नहीं  ट्रेड  यूनियनों  ने  इसका  विरोध
 किया  उन्होंने  इस  मुद्दे  पप  यदि  आवश्यक  हुआ  तो  न्यायालय  जाने
 का  भी  निर्णय  लिया

 हाल  ही  में  सम्पन्न  एक  विशेष  बैठक  में  बोर्ड  ने  माननीय
 श्रम  मंत्री  से  इस  अनुरोध  के  साथ  सम्पर्क  किया  कि  वह  वित्त  मंत्री
 से  सम्पर्क  करके  भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  एक  प्रतिशत  बैंक  दर  बढ़ाने
 और  नकद  जमा  अनुपात  को  घटाने  के  हाल  के  निर्णय  के  दृष्टिकोण
 से  कर्मचारी  भविष्य  निधि  में  कटौती  को  स्थापित  करने  का  अनुरोध

 यह  कटौती  वापिस  होनी  चाहिए  और  12  प्रतिशत  ब्याज  जैसा
 कि  इसका  कर्मचारी  भविष्य  निधि  के  संबंध  में  उपयोग  किया  जाता

 को  बहाल  किया  जाना

 यह  इस  देश  के  कर्मचारियों  और  मजदूरों  की  प्रतिबद्धता

 मैं  आशा  करता  हूँ  कि  वित्त  मंत्री  यहां  उपस्थित  हैं  और
 इसका  जवाब  दे  सकते

 डा०  विजय  कुमार  मल्होत्रा  :  अध्यक्ष  में  भी  इसका
 समर्थन  करता  हूँ  कि  उप्प्लाइज  के  पी०एफ०  पर  जो  इंट्रेस्ट  रेट  कम
 करके  11%  किया  उसे  12%  होना

 ]

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  हम  इस  पर  माननीय  वित्त  मंत्री
 से  प्रतिक्रिया  व्यक्त  करने  का  आग्रह  करेंगे  उन्होंने

 पूर्व  के  मुद्दे  पर  भी  अपना  विचार  व्यक्त  किया  उन्होंने  इस  पर
 अपना  विचार  क्‍यों  नहीं  व्यक्त

 श्री  हन्‍नान  मोललाह  :  पूरा  सदन  इसका  समर्थन
 कर  रहा  उन्हें  इस  पर  अपना  विचार  व्यक्त  करना  चाहिए

 ]

 डा०  विजय  कुमार  मल्होत्रा  :  अध्यक्ष  जिन  सरकारी
 कर्मचारियों  को  सुविधा  मिल  रही  उनके  पी०एफ०  का  इंट्रेस्ट  रेट
 कम  नहीं  होना  :

 ]

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  इसके  खुलासा  होने  में  ज्यादा  समय
 नहीं  लगा  वे  केसे  कार्य  कर  रहे  इसका  खुलासा  अपने  आप
 हो  गया

 श्रीमती  जयश्री  बनर्जी  :  जबलपुर
 में  रिछाई  औद्योगक  क्षेत्र  की  छोटी  इकाईयां  बंद  होने  लगी  हैं  जिसके
 कारण  हजारों  श्रमिक  बेरोजगार  हो  रहे  हैं  क्योंकि  व्हीकल  जबलपुर
 में  सप्लाई  अब  बंगलोर  एवं  अन्य  शहरों  से  किया  जा  रहा
 हैं  जिसके  कारण  वहां  के  उद्योंगों  को  काम  मिलना  बंद  हो  गया
 मेरा  निवेदन  है  कि  जबलपुर  से  बाहर  की  सप्लाई  बंद  होना

 श्री  कान्ति  लाल  भूरिया  :  अध्यक्ष  मैं  बहुत  ही  लोक
 महत्व  का  प्रश्न  उठा  रहा  मध्य  प्रदेश  क॑  आदिवासी  क्षेत्र  में  भारतीय
 खाद्य  निगम  द्वारा  जो  चावल  भेजा  जा  रहा  वह  बहुत  ही  घटिया
 किस्म  का  उसे  मवेशी  भी  नहीं  खा  सकते  मेरा  संसदोय  क्षेत्र
 87  प्रतिशत  आदिवासी  बाहुलय  क्षेत्र

 अध्यक्ष  मेरे  क्षेत्र  मे ंलगभग  87  परसेंट  ट्राइबल  लोग  हैं
 और  वहां  इस  तरह  का  चावल  दिया  जा  रहा  है  जो  भूसे  के  समान



 375  31  2000  376

 कान्ति  लाल

 उसे  मवेशी  भी  नहीं  खा  सकते  ऐसा  चावल  वहां  सप्लाई  किया
 जा  रहा  इस  कारण  वहां  के  आदिवासी  बीमार  और  परेशान
 ऐसी  स्थिति  में  मैं  आपसे  अनुरोध  करता  हूं  कि आप  सरकार  को  निर्देशित
 करें  कि  धार  और  खरगौन  आदि  जहां  भारतीय
 खाद्य  निगम  के  अधिकारी  सीधे  गांव  में  माल  ले  जाते  हैं  और  वहां
 जो  सोसाइटी  की  दुकाने  या  एजेन्सीज  वहां  माल  खाली  करके  आ
 जाते  हैं  और  दबाव  डालते  हैं  कि  आपको  यही  चीज  बांटनी
 वहां  कर्मचारी  कह  रहे  हैं  कि  आदिवासी  इसे  नहीं  ले  रहे  आदिवासी
 लोग  इससे  मर  रहे  बोमार  हो  रहे  वहां  मुसीबत  खड़ी  हो  गई

 लेकिन  उन  पर  दबाव  डालकर  माल  खाली  करवा  रहे

 अध्यक्ष  यहां  वित्त  मंत्री  जी  भी  हैं  और  संसदीय  कार्य
 मंत्री  जो  भो  में  चाहता  हूं  कि  आप  शासन  को  निर्देशित  करें  कि
 आदिवासी  बाहलय  क्षेत्र  के  लोगों  को  कम  से  कम  मवेशी  न

 पशु  न  वहां  इतना  घटिया  जिसे  कोई  खा  नहीं
 निगम  से  लाकर  बांट  रहे  जिसके  कारण  वहां  के  लोग  मारे  जा

 रहे  मौत  के  मुंह  में  जा  रहे  इस  कारण  आदिवासी  क्षेत्र  आज
 लावारिस  हो  गया  मैं  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  वहां  जितना  भी

 भेजा  जा  रहा  उसके  ऊपर  रोक  लगायें  और  वहां  अच्छे
 ऋस्म  का  चावल  भेजा  उस  क्षेत्र  के  लोग  आदि  मोटा

 अनाज  खाते  लेकिन  उन्हें  ठोक  अनाज  नहीं  भेजा  जा  रहा  बल्कि
 घटिया  सामान  भेजा  जा  रहा  मैं  आपसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  आप

 सरकार  को  निर्देशित  करें  कि  आदिवासी  बाहुल्‍य  क्षेत्र  के  लोगों  को

 पशु  न  उनके  लिए  अच्छे  किस्म  का  खाद्यान्न  भेजा  यही
 मेरा  आपसे  अनुरोध  आपने  मुझे  बोलने  का  समय  इसके  लिए
 मैं  आपका  आभारी

 श्री  राशिद  अलवी  :  अध्यक्ष  मैं  आपका  आभारी  हूं  आपने

 इतने  उपद्रव  के  बावजूद  मुझे  बोलने  का  समय

 अध्यक्ष  महोदय  :  इनक्रोचमैंट  और  डिमोलीशन  का  मैटर  पहले
 भी  हाउस  में  रेज  किया  जा  चुका

 श्री  राशिद  अलवी  :  मैंने  रेज  नहीं  किया

 इस  मुद्दे  को  इस  सदन  में  मैं  पहली  बार  उठा  रहा  आज  पूरी
 दिल्ली  परेशान  जिस  तरीके  से  यहां  इनक्रोचमैंट  का  डिमोलीशन  हो
 रहा  मैं  सिर्फ  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  कि  मैं  इसके  खिलाफ

 नहीं  हूं  कि  कोई  इल्लीगल  कंस्ट्क्शन  हो  तो  उसे  गिराया  न
 लेकिन  मैं  सरकार  से  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  बारे  में  सरकार  की

 क्या  पालिसी  क्‍या  वह  सारे  इनक्रोचमैंट  को  गिराना  चाहती  है  और
 अपनी  मर्जी  से  गिराना  चाहती  चूंकि  दिल्ली  में  यह  हो  रहा  है  कि
 जो  गरीब  आदमी  हैं  उनके  मकान  गिराये  जा  रहे  लेकिन  जो  पैसा
 देने  की  हैसियत  में  उनके  मकान  नहीं  गिराये  जा  रहे  हम  चाहते

 हैं  कि  सारे  इनक्रोचमैंट्स  का  बगैर  किसी  डिसक्रिमिनेशन  के  डिमोलीशन

 होना  लेकिन  ऐसा  दिल्ली  में  नहीं  हो  रहा  जो  गरीब  आदमी

 अध्यक्ष  महोदय  :  दिल्ली  में  इनक्रोचमैंट  के  डिमोलीशन  के  बारे
 में  लास्ट  वीक  मंत्री  जी  ने  क्वश्चन  आँवर  में  समाधान  दिया

 श्री  राशिद  अलवी  :  नहीं  कोई  समाधान  नहीं  दिया
 जो  25-25  साल  से  लोग  बिजनेस  कर  रहे  झोटी-छोटी

 दुकाने  लेकर  बैठे  उन्हें  डिमोलिश  कर  रहे  लोगों  की  रोजी-रोटी
 के  साथ  खिलवाड़  कर  रहे  सरकार  को  चाहिए  कि  वह  कोई
 पालिसी  बनाये  कि  किस  तरीके  से  इनक्रोचमैंट  को  रोका

 डा०  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  ये  गुरिलला  वार  की  तरह  उन  पर
 अटैक  करते

 श्री  राशिद  अलवी  :  दिल्ली  में  जो  झुग्गी-ज्ञोपड़ी  वाले  जो  लोग
 वे  दिल्ली  में  बाहर  से  आते  गाबों  से  आते  जब  तक  सरकार

 उन्हें  वहीं  पर  रोजगार  नहीं  उनका  दिल्ली  में  आना  बंद  नहीं  होगा
 सरकार  को  चाहिए  कि  एक  काम्प्रीहेन्सिव  पालिसी  बनाये  और  उन  लोगों
 को  वहीं  रोजगार  ताकि  वे  लोग  दिल्ली  आना  बंद  दिल्ली
 में  लोग  रोजी-रोटी  के  लिए  आते  हैं  कि  यहां  आकर  कोई  छोटा-मोटा
 कारोबार  करते  लेकिन  जो  सरकार  के  मंत्री  मैं  बड़े  अदब  के
 साथ  कहना  चहता  हूं  कि  उन्हें  न्यूज  में  रहने  की  आदत  पड॒  गई
 वह  इस  तरीके  से  काम  करते  हैं  ताकि  अखबारात  में  उनका  नाम  आता

 ये  गरीब  आदमियों  के  खिलाफ  पार्लियामेटट्रा  अफेयर्स  मिनिस्टा

 यहां  बैठे  हुए  मैं  उनसे  दरख्वास्त  करना  चाहूंगा  कि  इस  हाउस  में

 सरक्ए  नयी  चालिसी  को  क्लियर  करें  और  गरीब  अदमियों  तथा  इनक्रोचमैंट
 के  बारे  में  स्टेटमैंट  कुछ  लोगों  के  बड़े-बडे  मकानात  पांच-पांच

 हजार  गज  में  इल्लीगल  मकान  बने  उन्हें  क्यों  नहीं  डिमोलिश  किया
 जा  रहा  लोगों  की  बडी-बडी  कोठियां

 डा०  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  गरीबों  के  सवाल  पर  संसदीय  कार्य

 मंत्री  क्‍यों  चुप  बैठे  जवाब  क्‍यों  नहीं

 श्री  राशिद  अलवी  :  साउथ  दिल्ली  में  इल्लीगल  रूप  से  तीसरी

 मंजिलें  बनी  हुई  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  साउथ  दिल्ली  में  अब

 तक  कितनी  तीसरी  मंजिलें  गिराई  गई  वहां  तीसरी  और  चौथी  मंजिलें
 पैसा  लेकर  बन  रही  जबकि  एक  भी  मंजिल  नहीं  गिराई  गई

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  कार्यवाही  वृतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 *

 ]

 कुंवर  अखिलेश  सिंह  :  माननीय  अध्यक्ष

 उत्तर  प्रदेश  में  विभिन्‍न  विश्वविद्यालयों  के  कुलपतियों  ने  स्नातक
 a #|औ|ऋ|औऋऑ्<फ््फ्ख््् र

 रररञ_ञ_खखखा वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया
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 और  स्नातकोत्तर  कक्षाओं  में  प्रवेश  पाने  वाले  छात्रों  की  फीस  में  बेतहाशा

 वृद्धि  की  इसके  साथ-साथ  स्नातक  और  स्नातकोत्तर  कक्षाओं  में
 सीटों  की  संख्या  को  भी  दो-तिहाई  से  ज्यादा  घटा  दिया  गोरखपुर
 विश्वविद्यालय  के  कुलपति  ने  गोरखपुर  विश्वविद्यालय  के  अधीन  आने
 वाले  महाविद्यालयों  के  स्नातक  और  स्नातकोत्तर  छात्रों  की  संख्या  में

 दो-तिहाई  से  ज्यादा  कटौती  करके  वहां  पर  एक  विकट  स्थिति  पैदा
 कर  दी  मैं  अपने  महाराजगंज  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  के  मात्र  एक
 जवाहरलाल  नेहरू  स्मारक  पोस्ट  ग्रेजुएट  कॉलेज  का  उदाहरण  आपके

 सामने  रखना  चाहता  हमारे  पी०जी०  कॉलेज  में  पिछले  साल  स्नातक
 के  अंतर्गत  2215  छात्रों  ने  प्रवेश  प्राप्त  किया  इसी  तरह  से  एम०ए०
 प्रथम  वर्ष  हिन्दी  में  134  छात्रों  न ेऔर  एम०ए०  प्रथम  वर्ष  राजनीतिक

 शास्त्र  में  120  छात्रों  ने  प्रवेश  प्राप्त  किया  गोरखपुर  विश्वविद्यालय
 के  कुलपति  द्वारा  महाराजगंज  पी०जी०  कॉलेज  में  इस  वर्ष  स्नातक
 के  लिए  मात्र  650  छात्रों  के  प्रवेश  की  अनुमति  प्रदान  की  गई  है
 और  राजनीति  शास्त्र  और  हिन्दी  के  लिए  मात्र  60-60  छात्रों  के  प्रवेश
 की  अनुमति  प्रदान  की  गई  है  इस  घटना  से  महाराजगंज  पी०जी०कॉलेज
 के  छात्र  आंदोलनरत  पांच  छात्र  लागातार  चार  दिनों  से  महाराजगंज
 पी०जी०  कालेज  में  अनशन  पर  बैठे  हुए  हैं  जिससे  एक  विकट  स्थिति
 पैदा  हो  गई  जिला  प्रशासन  ने  भी  इस  पर  गंभीर  चिन्ता  व्यक्त
 की  है  और  विश्वविद्यालय  प्रशासन  से  आग्रह  किया  है  कि  वह  सीटों
 की  संख्या  बढ़ाकर  छात्रों  की  समस्या  का  निराकरण  आपके  माध्यम
 से  सरकार  से  मांग  करते  हैं  कि  यह  सरकार  राज्य  सरकार  को  गोरखपुर
 विश्वविद्यालयों  के  कुलपतियों  को  इस  विवेकहीन  निर्णय  पर  पुनर्विचार
 करने  के  लिए  बाध्य  करे  और  छात्रों  का  प्रवेश  सुनिश्चित
 छात्रों  की  फीस  में  जो  बेतहाशा  वृद्धि  की  गई  इससे  गरीब  छात्र
 शिक्षा  से  वंचित  हो  इसलिए  हम  केन्द्रीय  सरकार  से  आग्रह

 |  करते  हैं  कि  राज्य  सरकार  को  और  विशेषकर  उत्तर  प्रदेश  सरकार
 |  को  निर्देशित  करे  कि  जो  बढ़ी  हुई  फीस  उसको  वापस  लेने  का

 काम  करें  और  जो  छात्र  अनशनरत  उनका  अनशन  उनकी  मांगों
 को  मनवाकर  तुड॒वाया

 श्री  त्रजमोहन  राम  :  अध्यक्ष  बिहार  के  पलामू
 और  गढ़वा  दोनों  जिले  मेरे  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  में  आते  मैं  आपके
 माध्यम  से  सदन  को  एक  महत्वपूर्ण  सूचना  देना  चाहता  इस  बार
 भी  पिछली  कई  बार  से  दोनों  जिलों  में  सुखाड़  की  स्थिति  उत्पन्न  हुई

 इस  बार  भी  ओलावृष्टि  के  कारण  भयंकर  रूप  से  सुखाड़  आने
 की  संभावना  बनी  हुई  है  और  हमारे  यहां  किसी  तरह  का  विकास  का
 कोई  काम  नहीं  हो  पा  रहा  है  जिसके  चलते  लोग  पलायन  करने  की
 स्थिति  में  हम  आपके  माध्यम  से  भारत  सरकार  से  मांग  करते  हैं
 कि  इस  पर  विशेष  ध्यान  दिया  बिहार  सरकार  की  ओर  से  भेजी
 गई  तोन  परियोजनाएं  केन्द्र  सरकार  में  लंबित  कन्हर  सिंचाई
 औरंगा  सिंचाई  योजना  तथा  एक  और  योजना  है  जो  बहुत  महत्वपूर्ण

 वह  लंबित  हम  आपके  माध्यम  से  भारत  सरकार  से  मांग  करते
 हैं  कि  इन  तीनों  योजनाओं  को  अगर  लागू  कर  दिया  जाए  तो  हमारे
 यहां  हर  वर्ष  जो  सुखाड़  की  स्थिति  उत्पन्न  होती  उससे  बचा  जा
 सकता

 अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  मामला
 लगातार  चला  आ  रहा  अभी  उपायुक्त  पलामू  ने  सभी  प्रखण्ड  विकास
 पदाधिकारियों  को  चिंटूठझी  लिखकर  सूचना  दी  है  जिसका  ज्ञापनांक  और
 यत्रांक  मेरे  पास  दिनांक  2.7.2000  को  ज्ञापनांक  1889  का  प्र
 लिखकर  सूचना  दी  है  कि  अल्पवृष्टि  के  कारण  होने  वाले  सूखे  के
 कारण  उत्पन्न  हुई  स्थिति  से  निपटने  के  लिये  तत्काल  रोजगार  मुहैया
 कराया  लेकिन  पैसे  के  अभाव  में  रोजगार  मुहैया  नहीं  कराया
 जा  रहा  है  और  लोग  पलायन  करने  की  स्थिति  में  इसलिए  हम
 आपके  माध्यम  से  सरकार  से  आग्रह  करना  चाहते  हैं  कि  जो  भी  लंबित
 योजनाएं  उनको  अविलम्ब  लागू  किया  जाए  और  केन्द्र  सरकार  द्वारा
 सीधा  पैसा  भेजकर  अविलम्ब  राहत  कार्य  चलाया  जाए  जिससे  वहां
 के  लोगों  को  पलायन  से  बचाया  जा

 श्री  खारबेल  स्वाइं  :  मैं  खेल  अवसंरचना  के  विकास
 से  संबंधित  मामला  उठाना  चाहता  जिला  स्तर  पर  खेल  के
 अवसंरचनात्मक  विकास  के  लिए  वर्तमान  नियम  यह  है  कि  यदि  राज्य
 सरकारें  50  प्रतिशत  धनराशि  देती  तो  केन्द्र  सरकार  बाकी  50  प्रतिशत
 धनराशि  प्रदान  वर्तमान  स्थिति  यह  है  कि  कोई  भी  राज्य  सरकार

 इतनी  बडी  राशि  प्रदान  करने  की  स्थिति  में  नहीं  सासंद  खेल  के
 विकास  हेतु  धनराशि  देने  को  तैयार  लेकिन  यह  50.  प्रतिशत
 धनराशि  प्रदान  करने  की  जरूरत  अधिक  आपके  माध्यम  अध्यक्ष

 मैं  संसदीय  कार्यमंत्री  से  अनुरोध  करूँगा  कि  वह  हमारी  भावना
 से  माननीय  खेल  और  युवक  कार्यक्रम  मंत्री  को  अवगत  करायें  कि

 यह  नियम  बदला  जाना  यदि  हम  संसद  सदस्य  स्थानीय  क््षेत्र
 विकास  योजना  से  20  प्रतिशत  की  धनराशि  प्रदान  तो  भारत  सरकार

 द्वारा  बाकी  80  प्रतिशत  की  धनराशि  उपलब्ध  कराई  जानी

 *श्री  टी०  गोविन्दन  :  पुन्नाप्रावलयार
 और  कबुम्बाई  एम०एस०पी०  की  हड़तालें  केरल  राज्य  के

 प्रमुख  उपनिवेशवाद  विरोधी  ऐतिहासिक  संघर्ष  आंदोलनों  में  से  एक
 यद्वपि  कुछ  राजनीतिक  ताकतों  ने  इन  संघर्षों  के  उपेक्षा  करने  कौ  कोशिश
 की  भारतीय  स्वतंत्रता  संघर्ष  के  इतिहासवेत्ताओं  ने  इन्हें  पूरा  महत्व
 देते  हुए  इनका  उल्लेख  किया  इतिहास  यह  बताता  है  कि  इन  संघर्षों
 में  कई  नेताओं  को  फांसी  दे  दी  गई  या  जान  से  मार  दिया  गया  था
 और  अन्य  को  आजीवन  कारावास  की  सजा  दी  हमारे  महान  नेता
 श्री  के०पी०  आर०  गोपालन  जिन्हें  मोराझ्ना  मामले  में  मौत  की  सजा

 सुनाई  गई  उन्हें  गांधीजी  के  संमयानुसार  हस्तक्षेप  के  कारण  छोड़
 दिया  गया  राज्य  सरकार  द्वारा  उन  सघर्षों  में अपना  जीवन  अर्पण
 करने  वालों  के  आश्रितों  के  लिए  पेंशन  स्वीकृत  कौ  गई  लेकिन
 कांग्रेस  जब  केन्द्रीय  सत्ता  में  रही  उनको  पेंशन  से  वंचित
 करती  बाद  20.1.1998  को  संयुक्त  मोर्चा  की  सरकार  में  गृहमंत्री
 रहे  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ने  इन  संघर्षों  को  हमारी  स्वतंत्रता  के  लिए  राष्ट्रीय
 संघर्ष  की  मान्यता  दी  और  स्वतंत्रता  सेनानियों  और  उनके  आश्रितों  को

 मलयालम  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिंदी मलयालम  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिंदी
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 पेंशन  स्वीकृत  लेकिन  आज  उनमें  से  कम  संख्या  में  लोग  इसका
 दावा  करने  के  लिए  जीवित  लेकिन  इन  मामलों  में  सकारात्मक
 तेजी  लाने  के  यह  बहुत  हो  दुर्भाग्य  कौ  बात  है  कि  केन्द्र  को
 वर्तमान  भारतीय  जनता  पार्टी  की  सरकार  और  इसका  गृह  मंत्रालय  भी
 प्रक्रियातमक  और  तकनीकी  औपचारिकताओं  के  नाम  पर  विलंब  कर
 रहा  वे  संबंधित  जेलों  से  कैद  के  बारे  में  कागजात  की  मांग  कर
 रहे  हैं  जो  करीब  60  वर्षों  के  बाद  उपलब्ध  कराना  बहुत  कठिन
 इसलिए  मैं  यह  निवेदन  करता  हूँ  कि  इस  तरह  का  नकारात्मक
 रवैया  बदलना  चाहिए  और  राज्य  सरकार  द्वारा  सिफारिश  किए  गए
 लोगों  को  पेंशन  स्वीकृत  कर  स्वतंत्रता  सेनानियों  और  उनके  परिवारों
 के  साथ  न्याय  किया  जाना  मैं  यह  भी  निवेदन  करता  हूँ  कि
 जिला  समाहर्ता  के  माध्यम  से  उनको  रेलवे  पास  जारी  किया  जाना

 श्री  जगमीत  सिंह  बराड़  :  अध्यक्ष  आपके
 माध्यम  से  मैं  सरकार  का  ध्यान  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  मुद्दे  की  तरफ
 दिलाना  चाहता  वैसे  तो  इस  सरकार  के  कार्यकाल  में  किसानों  की
 हालत  सारे  देश  में  बहुत  बदतर  हो  गई  है  इसलिए  किसान  खुदकुशी
 के  लिए  मजबूर  हो  गये  मेरा  कहना  है  कि  फूड  कार्पोरोेशन  ऑफ

 इंडिया  को  तरफ  से  पंजाब  सरकार  को  एक  पत्र  लिखा  गया  उस
 पत्र  में  कहा  गया  है  कि  केवल  भारतीय  खाद्य  निगम  को  ही  न्यूनतम
 समर्थन  मूल्य  पर  धान  खरीदना  इससे  स्टेट  में  बुरी  हालत  हो
 जायेगी  क्योंकि  फूड  कार्पोरेशन  ऑफ  पंजाब  जो  सैंट्रल  पूल
 में  सबसे  ज्यादा  व्हीट  और  पैडी  देता  उसको  प्रोक्योर  किया  करते

 पिछले  वर्ष  प्रोक्योरमैंट  देर  से  होने  बारिश  पड़ने  से  किसान
 की  पैडी  मंडियों  में  कौडियों  के  भाव  रुल  गई  और  अब  उनका  यह
 बयान  आता  जिसके  ऊपर  भाजपा  के  मंत्री  और  मुख्यमंत्री  ने  यह  टिप्पणी
 की  है  कि  उन्होंने  इसका  वर्णन  भारत  सरकार  के  अनुत्तरदायी  कार्य
 के  रूप  में  किया  यह  बात  पंजाब  सरकार  के  मंत्री  और  मुख्यमंत्री
 ने  कही  मैं  आपके  जरिये  सरकार  को  यह  विनती  करना  चाहता

 चार  सीनियर  मंत्री  यहां  पर  विराजमान  कि  यह  देश  के  अनदाता
 का  सवाल  है  और  सबसे  ज्यादा  पंजाब  का  किसान  देश  के  लिए  अन्न

 देता  इसलिए  फूड  कार्पोरेशन  ऑफ  इंडिया  को  यह  हिदायत  देनी

 चाहिए  कि  पंजाब  की  मंडियों  में  सितम्बर  में  जो  पैडी  आने  वाली
 उसे  मिनिमम  सपोर्ट  प्राइस  पर  परचेज  करे  ताकि  वहां  के  किसान  को

 झलत  जो  पहले  ही  बहुत  बुरी  वह  और  ज्यादा  न  खराब

 श्री  हरीभाऊ  शंकर  महाले  :  अध्यक्ष  भारत
 में  माननीय  राम  विलास  पासवान  साहब  ने  दूर  संचार  विभाग  से  जल्दी
 से  जल्दी  मोबाइल  सेवा  शुरू  की  मेरा  कहना  है  कि  नासिक  डिस्ट्रिक्ट

 बड़ा  बाजार  पैंठ  वहां  पर  बड़ा  मेला  लगता  इसके  अलावा

 वह  मिलिट्री  एरिया  है  और  वहां  पर  मिग  विमान  का  कारखाना  भी

 एशिया  खंड  में  यह  पहला  बाजार  पैंठ

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  पासवान  यह  आपके  डिपार्टमैंट  से  संबंधित

 अ्रश्न  मोबाइल  टेलीफोन  सर्विस  से  संबंधित  मैटर

 380

 श्री  हरीभाऊ  शंकर  महाले  :  अध्यक्ष  मेरी  आपके  माध्यम
 से  मंत्री  जी  से  विनती  है  कि  नासिक  डिस्ट्रिक्ट  में  मोबाइल  सेवा  तुरंत
 शुरू  की

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  हाउस  में  भी  गड़बड़  कर  रहो
 हैं  और  मंत्री  जी  को  भी  डिस्टर्ब  कर  रही  मंत्री  जी  आप  इस
 पर  कुछ  रिस्पांस  देना

 संचार  मंत्री  राम  विलास  :  श्री  महाले  जी  हमारे

 पुराने  साथी  नेता  भी  वे  हमसे  मिले  हमने  उसी  समय  अपने
 अधिकारी  को  बुलाकर  कह  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  मैम्बर्स  को  जल्दी  से  जल्दी  मोबाइल
 सेवा  देनी

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  आज  पहले  नम्बर  पर  हमारा  प्रश्न

 दुर्भाग्य  से  दोनों  दिन  हमारा  प्रश्न  पहले  नम्बर  पर  लेकिन
 एक  दिन  हाउस  एडजर्न  हो  गया  और  एक  दिन  मैम्बर  नहीं
 मैं  इसके  संबध  में  डिटेल  में  बात  करना  चाहता  था  इसलिए  मैं  उसके
 लिए  चिन्तित

 श्री  हननान  मोल्लाह  :  बोनस  संदाय  1965
 के  अनुसार  इस  देश  के  श्रमिक  बोनस  पाने  के  अधिकारी  जैसा
 कि  आप  जानते  उच्चतम  न्यायालय  के  बोनस  को  विलंबित

 मजदूरी  के  रूप  में  घोषित  किया  इसलिए  वे  श्रमिक  जो  इस  देश
 के  विकास  के  लिए  कार्य  करते  हैं  उन्हें  उनका  बकाया  राशि  का  भुगतान
 किया  जाना  चाहिए  जो  वे  विलंबित  मजदूरी  के  रूप  में  अर्जित  करते

 वर्ष  1992  अधिनियम  के  अनुसार  आय  की  उपरि  सीमा  2500
 रुपये  प्रतिमाह  निर्धारित  की  गई  थी  और  सीमा  के  रूप  में  1600  रुपये

 प्रतिमाह  बोनस  की  गणना  की  गई  पिछले  आठ  वर्षों  से  कौमत
 में  अभूतपूर्व  वृद्धि  के  कारण  इन  सभी  वर्षों  में  श्रमिकों  को  उनकी

 बकाया  राशि  नहीं  मिल  रही  है  और  सीमा  के  रूप  में  बोनस  की  1600

 रुपये  प्रतिमाह  गणना  की  जा  रही

 मैं  वित्त  मंत्री  और  श्रम  मंत्री  से  भी  बोनस  संदाय  अधिनियम  के

 अनुसार  बोनस  के  भुगतान  हेतु  निर्धारित  सीमा  का  पुनरीक्षण  करने  का

 निवेदन  आय  की  अधिकम  सीमा  6000  रुपये  प्रतिमाह

 निर्धारित  की  जा  सकती  है  और  बोनस  की  सीमा  के  रूप  में  3500

 रुपये  प्रतिमाह  गणना  की  जानी  बडी  संख्या  में  जूट  श्रमिक

 औद्योगिक  श्रमिक  और  अभियंता  एवं  ट्रेड  यूनियनें  ने  भी  बोनस  में  बढोत्तां
 की  मांग  की  हैं  लेकिन  केन्द्र  सरकार  ने  अभी  तक  बोनस  संदाव

 अधिनियम  में  संशोधन  करने  का  मन  नहीं  बनाया  है  ताकि  बोनस  गणीं

 हेतु  निर्धारित  सीमा  को  बढ़ाया  मैं  मंत्री  महोदय  से  इस

 सहानुभूतिपूर्वक  विचार  करने  का  निवेदन  बोनस  गणना  की  सी

 1600  रुपये  प्रतिमाह  से  बढ़ाकर  3500  रुपये  प्रतिमाह  बनाया  जाना

 मुझे  आशा  है  कि  सरकार  इस  पर  सकारात्मक  प्रतिक्रिया  व्यक्त
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 श्री  राजो  सिंह  :  माननीय  अध्यक्ष  कश्मीरी
 आतंकवादी  संगठन  हिजबुल  मुजाहिदीन  के  युद्ध  विराम  की  घोषणा  के
 बाद  भारतीय  जनमानस  में  जगा  विश्वास  एक  बार  फिर  विचलित  हो
 रहा  इस  संगठन  ने  अपने  तीन  प्रतिनिधियों  को  बातचीत  के  लिए
 भेजने  की  पेशकश  की  साथ  ही  शर्तों  का  अंबार  लगा  दिया
 कश्मीर  जैसे  उलझे  मसले  पर  भारतीय  सरकार  कौ  संविधान  के  दायरे
 में  बातचीत  की  जिद  और  दूसरी  तरफ  आतंकवादी  संगठन  का  इस  तरह
 की  बातचीत  में  शामिल  होने  से  इन्कार  करने  से  यह  प्रक्रिया  एक  बार
 फिर  विफल  होती  दिखाई  दे  रही  कश्मीर  जैसे  उलझे  मसले  पर

 अडियल  रुख  से  कोई  समाधान  नहीं  निकलने  वाला  बातचीत  शुरू
 करने  के  लिए  कोई  शर्त  किसी  भी  तरफ  से  न  हो  तो  अच्छे  परिणाम
 निकलते  बात  जब  समाधान  की  हो  तो  उसमें  अपनी  जन
 भावना  तथा  जनहित  को  ध्यान  में  रख  कर  निर्णय  लिया  जाना

 इस  मुद्दे  पर  सरकार  को  अपना  रुख  परिवर्तित  कर  बातचीत  का  आरंभ
 करना  वैसे  इस  आतंकवादी  संगठन  की  भावनाओं  में  परिवर्तन
 को  भी  कड़ी  निगरानी  में  रखना  साथ  ही  अन्य  आतंकवादी
 संगठनों  को  भी  इस  प्रकार  की  नीति  अपनाने  के  लिए  प्रेरित  करना

 वैसे  सर्वोत्तम  स्थिति  तो  वह  होती  कि  सभी  बंदूकें  शांत  होती
 और  तब  बातचीत  इस  संबंध  में  सरकार  को  अपनी  नीति  स्पष्ट
 करनी

 श्री  रामजीलाल  सुमन  :  अध्यक्ष  दो  दिन
 पहले  इस  सरकार  ने  कृषि  नीति  घोषित  को  आज  हिन्दुस्तान  का
 किसान  बहुत  परेशान  है  और  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  कल  बिजली  पर
 37  फीसदी  बढ़ोत्तरी  की  आलू  किसान  खुदकुशी  कर  रहे  हैं  और
 हालत  यह  है  कि  जो  लागत  मूल्य  उतना  भी  आज  आलू  किसान
 को  नहीं  मिल  रहा  सरकार  ने  अपनी  नीति  में  घोषणा  को  है  कि
 4  प्रतिशत  बढ़ोत्तरी  करेगी  लेकिन  पिछले  कई  दशकों  में  यह  बढ़ोत्तरी
 एक  या  डेढ़  प्रतिशत  रही

 इस  परिकल्पना  के  पीछे  सरकार  की  मंशा  क्‍या  है  सरकार  इसको
 कैसे  यह  भी  इस  सदन  में  डिसकस  होना  मैं  आपके
 मार्फत  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  शोध  और  विकास  के  लिए  हिन्दुस्तान
 में  एक  बहुत  बड़ा  नेटवर्क  है  और  हिन्दुस्तान  भर  में  89  शोध  संस्थान

 इसके  बाद  भी  हम  विदेशी  कम्पनियों  को  शोध  के  लिए  आमंत्रित
 कर  रहे  दलहन  और  तिलहन  की  उपज  बढ़ाने  का  कोई  प्रयास
 इस  देश  में  नहों  किया  जा  रहा  खाद  और  बीज  के  दाम  निरन्तर

 बढ़  रहे  हिन्दुस्तान  के  किसानों  की  हालत  इस  समय  अत्यधिक
 खराब  मैं  आपके  मार्फत  चाहूंगा  कि  इस  सदन  में  कृषि  नीति  पर
 जमकर  चर्चा  होनी  जिससे  देश  के  किसानों  को  बचाया  जा

 ]

 श्री  एम०  चिन्नासामी  :  मैं  भारत  सरकार  का
 ध्यान  अपने  चुनाव  क्षेत्र  से  संबंधित  एक  महत्वपूर्ण  विषय  की  ओर

 आकर्षित  करना  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  में एक  कपड़ा  मिल  है  जो
 करूर  कताई  मिल  के  नाम  से  लोकप्रिय  यह  50  वर्ष  पूर्व  शुरू
 की  गई  थी  और  इस  मिल  में  1000  से  अधिक  श्रमिक  नियोजित
 पिछले  वर्ष  श्रमिकों  को  बिना  किसी  पूर्व  सूचना  यह  मिल  बंद
 कर  दी  गई  प्रबंधन  राज्य  सरकार  और  केन्द्र  सरकार  को  अनेकों
 ज्ञापन  देने  के  बावजूद  और  कई  धरने  देने  के  बावजूद
 अब  तक  कुछ  नहीं  किया

 1000  से  अधिक  मजदूर  परिवार  परेशानियों  और  भुखमरी
 का  सामना  कर  रहे  वे  अपने  बच्चों  की  स्कूल  की  फीस  नहीं  दे

 मैं  भारत  विशेषकर  वक्त्र  मंत्री  से  अनुरोध  करूँगा  कि
 वे  इस  बन्दं  मिल  को  दोबारा  खोलने  और  मजदूरों  के  परिवारों  को
 बचाने  के  लिए  कदम

 श्री  चन्द्रकांत  खैरे  महाराष्ट्र  :  अध्यक्ष
 देश  में  आई ०एस०आई०  की  हलचल  बहुत  तेजी  से  बढ़  रही  महाराष्ट्र
 में  भी आई०एस०आई०  के  बहुत  से  लोग  उनके  एजेण्ट  के  रूप  में

 घूम  रहे  हिन्दुस्तान  में  वे  जातीय  दंगे-फसाद  आदि  करके  और
 इकोनोमिक  कंडीशन  बिगाड़कर  इस  देश  के  वातावरण  को  खराब  करने
 का  उनका  कार्य  शुरू  हुआ  परसों  ही  मुम्बई  में  एक  करोड़  22
 लाख  रुपये  के  जाली  नोट  पुलिस  ने  जब्त  किये  वे  जाली
 नोट  दुबई  से  दाऊद  गेंग  के  माध्यम  से  हिन्दुस्तान  के  कई  इलाकों
 जैसे  आन्ध्र  मुम्बई  महाराष्ट्र  में  भी  जाली  नोटों
 का  डिस्ट्रीब्यूशन  का  काम  कई  दिन  से  चालू  जितने  भी  लोग

 पकडे  उनका  मुम्बई  के  जोगेश्वरी  में  एक  अड्डा  उन्होंने
 उसको  केन्द्र  बनाया  हुआ  था  मैं  यह  कहना  चाहता  यहां  वित्त  मंत्री
 जी  भी  बैठे  दिल्‍ली  में  भी  500  रुपये  का  नोट  लोग  लेते  नहीं

 इस  कारण  से  कि  कहीं  यह  जाली  डुप्लीकेट  नोट  तो  नहीं
 ऐसा  लगता  है  कि  यह  सब  आई०एस  ०आई०  पाकिस्तानवादियों

 का  हिन्दुस्तान  में  एक  षड़यन्त्र  करके  देश  में  एक  बहुत  बड़ी  इकोनोमिक
 कंडीशन  बिगाड़कर  और  जातीय  दंगे  भड़काने  का  कार्य  कर  रहे

 दूसरे  मैं  आपको  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  महाराष्ट्र  के  शोलापुर  जिले
 में  एक  चर्च  को  उड़ाने  का  बहुत  बड़ा  प्रयास  एक  बहुत  बड़ा
 बम  वहां  चर्च  के  पास  रखा  गया  वह  एक  बॉडी  में  वहां
 एक  आदमी  को  पुलिस  ने  वह  दाऊद  और  आई०एस०आई०
 का  एजेण्ट  बताया  गया  पकड़े  गए  आदमी  के  पास  से  ऐसे  पोस्टर
 भी  मिले  जिनमें  लिखा  था  कि  यह  कार्य  बजरंग  दल  ने  किया
 देश  में  जहां-जहां  भी  चर्च  के  ऊपर  हमले  हो  रहे  ये  हमले

 के  एजेंट  करवा  रहे  हैं  और  नाम  हिन्दुत्व  संगठनों  का  हो
 रहा  जैसे  बजरंग  आर०एस०एस०  और  शिव  मैं  आपको
 यह  बताना  चाहता  हूं  कि  होम  मिनिस्टर  मंत्री  महोदय  को  दखल
 देकर  यह  कार्रवाई  जो  महाराष्ट्र  और  बाकी  इधर  के  प्रान्तों  में  हो  रही

 उसके  बारे  में  एक  बहुत  बड़ा  संज्ञान  लेना  चाहिए  और  इसके  ऊपर
 त्वरित  कार्वाई  करनी  इसके  लिए  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार
 से  विनती  करता
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 श्री  मोहन  रावले  दक्षिण  :  फाइनेंस  मिनिस्टर  यहां
 बैठे  हुए  हम  उनसे  जानना  चाहते  हैं  कि  कितने  जाली  नोट  आज

 हिन्दुस्तान  में  आये  हुए  लोग  इससे  डर  गये  हम  फाइनेंस  मिनिस्टर
 से  अपेक्षा  करते  आप  उन्हें  स्टेटमेंट  करने  के  लिए  कह
 इससे  पूरा  कारोबार  बिगड़ा  जा  रहा  हमारे  माननीय  सदस्य  चन्द्रकांत
 जी  ने  जो  कहा  मैं  उसका  समर्थन  कर  रहा

 अध्यक्ष  महोदय  :  मिनिस्टर  रेडीमेड  जवाब  नहीं  दे

 श्री  मोहन  रावले  :  वहां  कारोबार  करना  मुश्किल  हो  रहा

 श्री  चन्द्रकांत  खैरे
 नोट  पकडे  गए

 ४  वहां  ।  करोड़  22  लाख  रुपए  के  जाली

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  सरकार  की  ओर  से  कुछ  कहना  मैं  समझता

 हूं  कि  कुछ  नहीं  अब  श्री  वरकला  राधाकृष्णन

 श्री  वरकला  राधाकृष्णन  :  मैं  भारत  में  सैनिक  स्कूलों  में  अपने
 बच्चों  को  भेजने  वाले  गरीब  माता-पिता  के  बारे  में  एक  बहुत  ही  गंभीर

 मुद्दा  उठा  रहा  सैनिक  स्कूलों  की  वार्षिक  फीस  को  बढ़ाकर  14,000
 रु०  से  25,000  रु०  कर  दिया  गया  यह  बहुत  अधिक  वृद्धि
 यही  इसे  हर  वर्ष  दस  प्रतिशत  फिर  से  बढ़ाया  अतः  मां-बाप

 को  अपने  बच्चे  को  सैनिक  स्कूल  भेजने  के  लिए  35,000  रु०  का

 भुगतान  करना

 इस  प्रतिष्ठित  संस्था  की  स्थापना  भावी  पीढ़ी  को  रक्षा  प्रशिक्षण

 देने  के  उद्देश्य  से  की  गई  अगर  सरकार  का  विचार  यही  है  तो
 फीस  बढ़ाकर  35,000  रु०  करने  का  कोई  औचित्य  नहीं  अतः
 मैं  माननीय  रक्षा  मंत्री  से  इस  वृद्धि  को  वापस  लेने  और  भारत  के

 सैनिक  स्कूलों  में  अपने  बच्चों  को  भेजने  वाले  गरीब  मां-बाप  के  प्रति

 न्याय  करने  का  अनुरोध  करता

 वैद्य  विष्णु  दत्त  शर्मा  :  अध्यक्ष  मैं  मानवता  का

 प्रश्न  उठाना  चाहता  जम्मू-कश्मीर  के  जम्मू  प्रोवींस  में  कंडिका  क्षेत्र

 है  जो  कि  200  मील  लम्बा  और  100  मील  चौड़ा  आजादी  के

 53  साल  बीत  जाने  के  बाद  भी  वहां  के  लोगों  को  पीने  का  स्वच्छ

 पानी  उपलब्ध  नहीं  जमीन  के  नीचे  पानी  नहीं  है  और  बहते  नाले

 भी  नहीं  जहां  से  लोग  पानी  ले  इसलिए  वहां  के  लोग  तालाबों

 का  गंदा  पानी  पीने  को  मजबूर  मेरा  केन्द्र  क ेजल  संसाधन  मंत्रालय

 से  अनुरोध  है  कि  इस  विषय  की  ओर  ध्यान  राज्य  सरकार  के

 जल  संसाधन  विभाग  ने  भी  उस  इलाके  को  नेग्लेक्ट  किया  है  इसलिए
 पानी  मुहैया  कराना  केन्द्र  की  प्राथमिकता  है  और  वह  जिम्मेदारी  से  जल

 संसाधन  मंत्रालय  के  माध्यम  से  योजना  बनाकर  वहां  के  लोगों  को

 पीने  का  पानी  उपलब्ध

 ]

 प्रो०ए०के  ०प्रेमाजम  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  ग्यारहवें
 वित्त  आयोग  के  संबंध  में  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  मुद्दा  उठाना  चाहती

 अध्यक्ष  महोदय  :  मामला  पहले  उठाया  जा  चुका  है  और
 माननीय  मंत्री  ने  इसका  उत्तर  भी  दे  दिया  आप  उन  माननीय  सदस्य
 के  विचारों  का  समर्थन  कर  सकते  हैं  जिन्होंने  इस  मामले  को  शुरू
 में  उठाया

 प्रो०ए०के०  प्रेमाजम  :  मैं  पूरे  विषय  की  व्याख्या  नहीं
 मैं  केवल  एक  बात  का  उल्लेख  करूंगी  और  माननीय  सदस्य

 श्री  येरननायडू  के  विचारों  का  समर्थन  करूंगी  जिन्होंने  इस  मुद्दे  को
 पहले  हो  उठाया  कृपया  मुझे  केवल  एक  चीज  के  बारे  में  बोलने
 की  अनुमति

 जनसंख्या  वृद्धि  को  नियंत्रित  करने  वाले  और  विकास
 विशेषकर  शिक्षा  और  साक्षरता  में  आगे  आने  वाले  प्रगतिशोल

 आन्ध्र  प्रदेश  और  तमिलनाडु  जैसे  राज्यों  को  ग्यारहवें  वित्त  आयोग
 के  निर्णय  से  दरअसल  हानि  होती  मै  इस  बात  को  सभा  के

 समक्ष  लाना  चाहती  मैं  बहुत  प्रसन्‍न  और  आभारी  हूँ  कि  माननीय
 वित्त  मंत्री  सभा  प्ेें  इस  पर  चर्चा  के  लिए  सहमत

 श्री  अनादि  साहू  :  संसद  सदस्य  स्थानीय

 क्षेत्र  विकास  धनराशि  को  क्षेत्र  में  तत्काल  महत्व  के  विकास  कार्य

 आरम्भ  करने  के  लिए  स्वीकृत  किया  जाता  धनराशि  को  कलेक्टर
 को  भेजा  जाना  अपेक्षित  है  ताकि  जब  संसद  सदस्य  धनराशि  स्वीकृत
 करें  तो  कलेक्टर  इसे  क्रियान्वयन  अभिकरण  को  दे

 प्रो०  रासासिंह  रावत  :  कृपया  मुझे  भी  इस

 विषय  पर  बोलने  का  अवसर

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  आज  कल  मौका

 ]

 श्री  अनादि  साहू  :  इस  बात  को  सभा  के  ध्यान  में  लाना  खेदजनक

 है  कि  उड़ीसा  में  जो  धनराशि  स्वीकृत  की  जाती  है  उसे  क्रियान्वयन
 अभिकरण  को  भेजे  जाने  के  बजाय  राज्य  के  वित्त  विभाग  को  दिया

 जाता  वित्त  विभाग  क्रियान्वयन  अभिकरण  को  ऋणपत्र  जारी  करके

 धनराशि  स्वीकृत  करता  कभी-कभी  मर्जी  चलती  है  और  जब  मर्जी

 चलती  है  तो  मनमानी  आ  ही  जाती  ऐसा  देखा  गया  है  कि  उडीसा
 में  मेरे  उड़ीसा  के  मित्र  अभी  यहां  मौजूद  नहीं  हैं  राज्य  सरकार  के

 वित्त  विभाग  की  ओर  से  देरी  के  कारण  ही  धनराशि  का  समुचित
 उपयोग  नहीं  हो  रहा



 385.  राज्य  वित्तीय  निगम  विधेयक  9  श्रावण

 इसलिए  मैं  आपसे  राज्य  सरकार  को  वित्त  विभाग  में  धनराशि

 न  रखने  और  अभिकरणों  को  ऋणपत्र  जारी  न  करने  का

 निर्देश  देने  की  विनती  करता  धनराशि  सीधे  कलेक्टर  के  पास  और

 कलेक्टर  से  क्रियान्वयन  अभिकरणों  के  पास  जानी

 अध्यक्ष  महोदय  :  शून्य  काल  समाप्त  अब  सभा  विधायी

 कार्य  सम्बंधी  चर्चा  आरम्भ  विधेयक  श्री  यशवन्त

 अपराह  1.35  बजे

 राज्य  वित्तीय  निगम  विधेयक*

 ]

 वित्त  मंत्री  यशवन्त  :  मैं  राज्य  वित्त  निगम

 1951  में  और  आगे  संशोधन  करने  वाला  विधेयक  पुर:स्थापित  करने

 की  अनुमति  चाहता

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  है  :

 राज्य  वित्त  निगम  1951  में  और  आगे  संशोधन

 करने  वाला  विधेयक  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  प्रदान  कौ

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 श्री  यशवन्त  सिन्हा  :  में  विधेयक  पुरःस्थापित**  करता

 अपराह्न  1.36  बजे

 तत्पश्चात  लोक  सभा  मध्याहन  भोजन  के  लिए  अपराद्
 2  बजकर  45  मिनट  तक  के  लिए  स्थगित

 अपराह्न  2.48  बजे

 लोक  सभा  मध्याह  भोजन  के  पश्चात्‌  अपराहन्‌
 2  बजकर  48  मिनट  पर  पुनः  समवेत

 महोदय  पीठासीन

 के  दिनांक  31.07.2000 दिनांक  31.07.2000
 में

 की  सिफारिश  से

 1922  386

 नियम  377  के  अधीन  मामले

 मध्य  प्रदेश  ऊर्जा  विकास  निगम  भोपाल  को  वर्ष
 2000-2001  के  लिए  देय  अनुदान  राशि  जारी

 किए  जाने  की  आवश्यकता

 श्रीमती  जयश्री  बैनर्जी  :  सामान्यतया  ऊर्जा
 विकास  निगम  विभाग  सामुदायिक  शौचालयों-सह-बायो  गैस  संयंत्रों  के
 निर्माण  और  बिकास  के  लिए  सभी  राज्यों  को  राजसहायता  देता
 मध्य  प्रदेश  ऊर्जा  विकास  भोपाल  को  वर्ष  2000-2001  के  लिए
 अनुदान  नहीं  दिया  गया  जबलपुर  में  स्वीकृत  12  लाख  रु०  की
 लागत  वाली  इस  सामुदायिक  परियोजना  के  लिए  50  प्रतिशत  स्वीकृत
 धनराशि  को  संसद  सदस्य  स्थानीय  क्षेत्र  विकास  योजना  और  निगम

 जबलपुर  में  से  व्यय  किया  गया  है  लेकिन  ऊर्जा  विकास  निगम
 की  केन्द्रीय  राजसहायता  की  अभी  प्रतीक्षा  केन्द्रीय  धनराशि  के  उतनी
 ही  राशि  के  अनुदान  की  कमी  के  कारण  इस  कार्य  को  क्षति  हो  रहो

 मैं  केन्र  सरकार  से  शौघ्र  धनराशि  जारी  करने  का  अनुरोध  करती

 मध्य  प्रदेश  के  बिलासपुर  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  में

 एक  मेडिकल  कालेज  खोलने  के  लिए  स्वीकृति
 प्रदान  किए  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  पुन्नू  लाल  मोहले  ;  निवेदन  है  कि
 मध्य  प्रदेश  राज्य  के  लोकसभा  क्षेत्र  बिलासपुर  में  मेडिकल  कालेज
 खोलने  की  आवश्यकता  है  क्योंकि  नया  छत्तीसगढ़  राज्य  बनाने  जा  रहे
 हैं  तथा  बिलासपुर  में  गुरू  घासीदास  विश्वविद्यालय  भी  रेलवे  जोन

 मुख्यालय  दगौरी  उपज  आयरन  कारखाने  सिरगिटी  लाल  खदान  में  कागज
 कारखाना  एवं  कोयले  का  मुख्यालय  भी  उक्त  अनुसूचित  जाति  बाहुल्य
 क्षेत्र  उनके  एवं  पिछड़े  वर्गों  के विकास  के  लिए  स्वास्थ्य  चिकित्सा

 हेतु  केन्द्र  संरकारं  से  अनुरोध  है  कि  बिलासपुर  में  मेडिकल  कालेज
 को  स्वीकृति  दी

 चिनाब  नदी  पर  पुल  के  निर्माण  को  शीघ्र  पूरा  करने
 के  लिए  जम्मू-कश्मीर  सरकार  को  वित्तीय  सहायता

 प्रदान  किए  जाने  की  आवश्यकता

 वैद्य  विष्णु  दत्त  शर्मा  :  मैं  इस  वक्तव्य  द्वारा

 जम्मू  व  कश्मीर  प्रदेश  के  जिला  जम्मू  की  तहसील  अखनूर  के  दरिया
 चिनाव  पर  बने  पुल  की  ओर  ध्यान  दिलाना  यह  पुल  इस  सीमावर्ती
 क्षेत्र  राजौरी  व  पुंछ  के  लिए  एकमात्र  पुल

 पिछले  दिनों  यह  पुल  भारी  बरसात  के  कारण  बह  गया  जिससे



 ३87  नियम  377  के

 विष्णु  दत्त

 स्थानीय  निवासियों  व  सेना  को  भारी  मुश्किलों  का  सामना  करना

 श्रीमान्‌ू  भगवान  न  करे  कि  कभी  आपात  काल  में  ऐसा  कुछ
 हमें  ऐसी  आपदाओं  से  निपटने  के  लिए  तैयार  रहना  इस  दरिया
 पर  दूसरे  पुल  का  कार्य  कई  वर्षों  से  निर्माणाधीन  पड़ा  हुआ  अब
 तक  किसी  भी  सरकार  का  ध्यान  इस  ओर  नहीं  यह  एक  चिन्ता
 का  विषय  मैं  आपके  माध्यम  से  पूरे  सदन  से  व  सरकार  से  पुरजोर
 अपील  करता  हूं  कि  इस  चिन्ताजनक  विषय  की  ओर  ध्यान  दें  व  पुल
 निर्माण  कार्य  को  जल्दी  से  जल्दी  शुरू  करने  का  आदेश  दें  ताकि  भविष्य
 में  आने  वाले  खतरे  से  बचा  जा  इसके  लिए  राज्य  सरकार  को
 आवश्यक  धन  उपलब्ध  कराया

 उड़ीसा  के  क्योंझर  जिले  को  दूरसंचार  जिला
 घोषित  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  अनन्त  नायक  :  क्योंझर  को  दूरसंचार  जिला
 योषित  करने  में  हो  रहे  अत्यधिक  विलम्ब  के  कारण  वहां  की  जनता

 इस  समय  क्योंझर  राजस्व  जिले  में  9000  से  ज्यादा  टेलीफोन
 उपभोक्ता  हैं  और  400  इसके  साथ  वाले  दूरसंचार  जिला
 ढेंकानाल  से  जुडे  क्योंग्र  और  ढेंकानाल  जिले  में  लगभग  200

 किलोमीटर  की  दूरी  इस  दूरी  के  कारण  क्‍्योंझर  के  लोगों  को

 अत्यधिक  कठिनाईयां  पेश  आ  रही

 क्योंझर  के  टेलीफोन  उपभोक्ताओं  की  संख्या  की  तुलना  में  कम

 टेलीफोन  उपभोक्ताओं  वाले  जिलों  को  दूरसंचार  जिला  बनाए  रखने  के

 उदाहरण  क्योंझर  को  दूरसंचार  जिला  घोषित  किए  जाने  का  प्रस्ताव

 काफी  लम्बे  समय  से  बकाया  पड़ा  कयोंझर  पारम्परिक  रूप  से  पिछड़ा
 इलाका  जहां  आदिवासी  रहते  यहां  खनिजों  के  प्रचुर
 भण्डार  हैं  और  कुछ  भारी  उद्योगों  समेत  कई  उद्योग  स्थापित  किए  गए

 क्योंझर  को  दूरसंचार  जिला  बनाए  जाने  के  पर्याप्त  और  उचित

 आधार

 मैं  मांग  करता  हूं  कि  क्‍्योंझर  को  अविलम्ब  दूरसंचार  जिला

 बनाया

 पश्चिम  बंगाल  के  मुर्शिदाबाद  संसदीय  दिर्वाचन  क्षेत्र  के

 लाल  बाग  और  करीमपुर  कर्बों  में  रसोई  गैस

 के  नए  बिक्री  केन्द्र  खोले  जाने  की  आवश्यकता

 (

 श्री  मोइनुल  हसन  :  मेरा  चुनाव

 मुर्शिदाबाद  मूलतया  ग्रामीण  क्षेत्र  के आधार  वाला  और  करीब  11  लाख

 मतदाताओं  वाला  आर्थिक  स्थिति  में  लगातार  विकास  के  साथ  जनता

 का  जीवन  स्तर  भी  बढ़  रहा  इसलिए  घरेलू  रसोइ  गैस  कनेक्शनों

 के  लिए  मांग  बढ़  रही  लेकिन  उपमण्डलीय  लालबाग

 में  हो  एक  रसोई  गैस  डीलरशिप  जबकि  वहां  सात  विधानसभा  चुनाव
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 क्षेत्र  स्पष्ट  है  कि  रसोई  गैस  की  मांग  में  इस  वृद्धि  से  मांग  और

 आपूर्ति  का  वक्र  गड़बड़ा  गया  है  जिसके  परिणामस्वरूप  रसोई  गैस  को
 आपूर्ति  में  भारी  कमी  हुई

 इस  गत  दिसम्बर  में  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  दोमकोन
 उप-मण्डल  नामक  एक  नए  उप-मण्डल  की  स्थापना  की  जिसमें  चार

 हैं  और  जिसका  मुख्यालय  दोमकोल

 रसोई  गैस  कनेक्शन  के  लिए  कई  आवेदन  वर्तमान  डीलर  के  पाम्
 लम्बित  हैं  और  अन्य  कई  लोग  दूरी  के  कारण  पंजीकरण  हेतु  डीला
 तक  नहीं  पहुंच  इसलिए  मैं  सरकार  से  लालबाग  और

 करीमपुर  नगरों  में  नई  डीलरशिप  की  स्थापना  का  आग्रह  करता

 इससे  रसोई  गैस  कनेक्शन  के  लिए  बढ़ती  मांग  कौ  समस्या  का  अवश्य
 निदान  हो  जाएगा  और  रोजगार  सृजन  भी  होगा  और  सबसे  अधिक
 सरकार  के  लिए  आय  का  अर्जन

 उड़ीसा  में  ब्राहमणी  नदी  पर  राष्ट्रीय  राजमार्ग  42  और
 200  ए  को  जोड़ने  वाली  नीलकंठपुर  भवन  सड़क  पर

 पुल  का  निर्माण  किए  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  के०पी०  सिंह  देव  :  उड़ीसा  में

 देवगांव  वापिलास  और  ढेंकानाल  को  जोड़ने  वाली  ओर
 कलकत्ता  तथा  मद्रास  के  बीच  राष्ट्रीय  राजमार्ग  200  ए  तथा  राष्ट्रीय
 राजमार्ग  संख्या  42  को  जोड़ने  वाली  नीलकंठपुर  भुवनशेड  पर  ब्रहमाणी
 नदी  के  ऊपर  पुल  के  निर्माण  में  अत्यधिक  विलम्ब  हुआ  इस  परियोजना
 को  1994  में  प्रशासनिक  अनुमति  दी  गई  इस  परियोजना  का  नाम

 महान  स्वतंत्रता  सेनानी  19  वर्षीय  नौकाचालक  बाजी  जो  सन  1938
 में  नीलकंठपुर  गांव  में  पुलिस  की  फायरिंग  में  मारे  गए  थे  और  जिन्हें

 ज्ञानपीठ  पुरस्कार  विजेता  साची  राउत  रे  प्रसिद्द  उडिया  कवि  द्वारा  अमर-अजर
 किया  गया  के  नाम  से  रखा  गया  है  वहां  के  लोगों  विशेष  रूप

 से  छोटे  और  सीमांत  किसानों  को  पुल  के  अभाव  में  परिवहन  का  साधन

 न  मिलने  के  कारण  अपने  उत्पादों  को  बेचने  में  अत्यधिक  कठिनाई

 होती  इस  क्षेत्र  में  इस्पात  संयंत्रों  का  निर्माण  इस  आशा  से  किया
 जा  रहा  है  कि  इस  पुल  का  निर्माण  कार्य  शीघ्र  पूरा  हो  यह

 पुल  जिला  मुख्यालय  ढेंकानाल  को  जोड़ने  के  अलावा  उन  श्रद्धालुओं
 के  लिए  सीधा  सम्पर्क  प्रदान  करेगा  जो  भगवान  चन्द्रशेखर  के  निवास

 कपिलेश  के  पवित्र  धाम  की  यात्रा  पर  जाते  यह  पुल
 इस  अल्प-विकसित  और  पिछड़े  के  लिए  जहां  हालांकि  प्राकृतिक
 संसाधनों  की  प्रचुरता  की  प्रगति  सामाजिक  अधिकारिता  और  सामाजिक
 आवागमन  के  लिए  अग्रदूत  का  काम  यदि  इस  पुल  का  निर्माण

 कार्य  एक  वर्ष  के  भीतर  जबकि  राष्ट्र  इस  नई  सहमस्राब्दी  के  उद्घाटक
 वर्ष  को  मना  रहा  है  पूरा  कर  लिया  जाता  है  तो  स्वंतत्रता  सेनानी  बाजी

 राउत  के  लिए  यह  एक  सच्ची  श्रद्धांजलि  मैं  केन्द्र  सरकार  से

 अनुरोध  करता  हूँ  कि  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  ढेंकानाल  में  ब्राह्माणी  नदी  के

 ऊपर  बाजी  राउत  सेतु  का  निर्माण  अविलम्ब  कराया  जाए  क्‍योंकि  इसकी

 लागत  दोगुनी  होती  जा  रही  है  और  इस  पुल  के  निर्माण  कार्य  में  विलाब

 करने  का  अर्थ  स्वतंत्रता  मिलने  के  53  वर्ष  के  बाद  भी  आधारभूत

 सुविधाओं  से  इस  क्षेत्र  को  वंचित  रखना
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 बिहार  के  सहरसा  शहर  में  एक  उच्च  शक्ति

 ट्रांसमीटर  स्थापित  किए  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  दिनेश  चन्द्र  यादव  :  अध्यक्ष  मेरा  संसदीय
 क्षेत्र  सहरसा  अत्यंत  पिछड़ा  क्षेत्र  वह  नेपाल  की  सीमा
 पर  अवस्थित  उस  क्षेत्र  के  लोगों  को  दूरदर्शन  के  कार्यक्रम  देखने
 की  सुविधा  नियमित  रूप  से  नहीं  मिल  रही  उस  क्षेत्र  में  जो

 एल०पी०टी०  दूरदर्शन  केन्द्र  स्थापित  है  उसके  कार्यक्रम  को  नेपाल

 एवं  बंगला  देश  के  उच्च  शक्ति  दूरदर्शन  केन्द्र  बाधित  कर  देते
 वर्ष  1997-98  में  भारत  सरकार  द्वारा  सहरसा  में  उच्च  शक्ति  का  दूरदर्शन
 केन्द्र  स्थापित  करने  की  स्वीकृति  हुई  लेकिन  अभी  तक  उसका
 निर्माण  शुरू  नहीं  किया  गया

 आग्रह  है  कि  सरकार  सहरसा  में  शीघ्र  एच०पी०टी०  दूरदर्शन
 केन्द्र  स्थापित

 अमरनाथ  यात्रियों  को  और  अधिक  सुविधाएं
 उपलब्ध  कराए  जाने  की  आवश्यकता

 ]

 श्री  सुदीप  बंद्योपाध्याय  उत्तर  :  मुझे  उन  यात्रियों
 से  कुछ  शिकायतें  और  सुझाव  प्राप्त  हुए  हैं  जिन्होंने  हाल  ही  में  अमरनाथ
 को  यात्रा  की  इस  संबंध  में  मैं  निम्नलिखित  सुझाव  देना
 सरकारी  सदस्यों  को  इन  सुझावों  पर  गौर  करना  चाहिए  ताकि  कोई
 अप्रिय  दुर्घटना  न

 बारह  वर्ष  से  कम  आयु  के  बच्चों  और  साठ  वर्ष  से  अधिक

 आयु  के  वृद्धों  को  यह  यात्रा  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  जानी
 यात्रियों  सरकार  द्वारा  मान्यता  प्राप्त  चिकित्सक  से  स्वस्थता  संबंधी
 प्रमाणपत्र  प्राप्त  करने  के  लिए  कहां  जाना  यात्रियों  को  पहचान
 पत्र  भी  दिए  जाने  पहलगांव  और  बालताल  दोनों  जगहों  पर

 चिकित्सा  संबंधी  प्रमाण  पत्र  और  पंजीकरण  की  समुचित  रूप  से  जांच
 की  जानी  जो  इस  समय  नहीं  को  जा  रही  सरकार  द्वारा
 देशभर  में  और  अधिक  पंजीकरण  काउंटर  स्थापित  किए  जाने

 सरकार  को  उन्हें  कम  दूरी  पर  खाने  के  सामान  के  अधिक  कांउटर

 खोलने  आदि  के  लिए  सहायक  कर्मचारी  प्रदान  करने  सरकार
 को  प्रतिदिन  25000  से  अधिक  यात्रियों  को  अनुमति  नहीं  देनी
 इसके  सरकार  को  वहां  पर्याप्त  संख्या  में  कम्बल

 बिस्तर  आदि  प्रदान  करने  थोडी-थोड़ी  दूरी  पर  सेटलाइट  फोन

 उपलब्ध  कराए  जाने  थोड़ी-थोड़ी  दूरी  पर  आक्सीजन  सिलेन्डर
 भी  उपलब्ध  कराए  जाने  खच्चरों  के  लिए  एक  अलग  मार्ग

 बनाने  की  आवश्यकता  जब  तक  इसका  निर्माण  किया  जाता
 यह  सुझाव  है  कि  खच्चरों  को  सुबह  9.00  बजे  से  7.00  बजे  तक
 जाने  और  पवित्र  गुफा  से  दोपहर  2.00  बजे  से  4.00  बजे  तक  हो
 वापस  आने  की  अनुमति  दी  इस  अवधि  के  दौरान  किसी  भी
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 यात्री
 को  पैदल  चलने  की  अनुमति  न  दी  इसे  अनिवार्य  कर

 दिया  प्रत्येक  किलोमीटर  की  दूरी  पर  स्पष्ट  रूप  से  पढ़े  जाने
 वाले  मील  पत्थर  स्थापित  किए  जाने

 सरकार  को  वैष्णों  देवीमंदिर  की  तरह  इसके  लिए  भी  एक  ट्रस्ट
 स्थापित  करने  की  व्यवहार्यता  का  पता  लगाना

 अपराह  3.00  बजे

 बिहार  के  चहुंमुखी  विकास  के  लिए  विशेष  वित्तीय
 पैकेज  की  घोषणा  किए  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  सुकदेव  पासवान  :  अध्यक्ष  बिहार  राज्य
 कौ  वित्तीय  हालत  इतनी  दयनीय  है  कि  वहां  से  विकास  योजनाओं  के
 क्रियान्वयन  के  लिए  राज्य  का  शेयर  25  प्रतिशत  भी  जुट  नहीं  पाता

 केन्द्र  से  योजना  क्रियान्वयन  के  लिए  आबंटित  राशि  बिना
 उपयोग  के  ही  वापस  हो  जाती  राज्य  में  61.9  प्रतिशत  पिछड़ापन

 देश  के  कुल  गरीबों  में  से  हर  गरीबों  में  से  एक  बिहारी  आंका
 गया  1980-81  के  मूल्यों  के  आधार  पर  1996-97  में  प्रति  व्यक्ति
 आय  1245  रुपए  थी  जबकि  उत्तर  प्रदेश  और  राजस्थान  जैसे  राज्यों
 में  यह  1997  रुपए  और  2533  रुपए  यहां  विकास  की  गति  भी
 अलग  अन्य  राज्यों  में  प्रति  व्यक्ति  आय  में  जहां  4.4  प्रतिशत  की

 बढ़ोत्तरी  होती  है  वहीं  बिहार  राज्य  में  यह  0.7  प्रतिशत  ही  1998-99
 में  व्यावसायिक  बैंकों  की  जमा  राशि  27,750  करोड़  रुपए  थी  जबकि
 उनसे  ऋण  7200  करोड़  रुपए  ही  ग्रामीण  अंचलों  में  जमा  राशि
 3270  करोड़  रुपए  थी  जबकि  ऋण  890  करोड  रुपए  ही  उपरोक्त
 तथ्यों  से  स्पष्ट  है  कि  फिलहाल  राज्य  में  अन्दरूनी  स्त्रोतों  से  आय
 प्राप्त  नहीं  कौ  जा  सकती

 यदि  बिहार  राज्य  को  अंधेरे  से  प्रकाश  में  लाना  है  तो  उसकी
 विशेष  रूप  से  सहायता  करनी  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि

 वह  बिहार  राज्य  के  लिए  विशेष  सुविधाओं  की  तत्काल  घोषणा

 पर्यटन  स्थल  वलपरई  के  चहुंमुखी  विकास  के  लिए

 तमिलनाडु  सरकार  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान

 किए  जाने  की  आवश्यकता

 डा०  सी०  कृष्णन  :  वालपरई  तमिलनाडु
 का  एक  सुन्दर  पर्वतीय  स्थल  यह  क्षेत्र  चाय  और  कॉफी  बागानों
 से  भरा  पड़ा  है  यहां  सदाबहार  वन  जहां  सागवान  के  लम्बे  वृश्च
 और  मनोहरी  प्राकृतिक  दृश्य  यह  तमिलनाडु  और  केरला  की  सीमाओं
 के  निकट  स्थित  ठंडा  स्थान

 2000  में  तमिलनाडु  सरकार  ने  इस  क्षेत्र  में
 का  आयोजन  किया
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 इस  पर्वतीय  स्थल  में  केषल  एक  ही  सडक  वर्षा  ऋतु  में  यहां
 इस  सड़क  पर  एक  भी  वृक्ष  गिर  जाए  तो  सड़क  यातायात  में  बाधा
 आती  लोगों  को  पैदल  ही  इस  क्षेत्र  को  पार  करना  पड़ता

 कुछ  वर्ष  पहले  मार्गਂ  के  नाम  से  एक  मार्ग  का  निर्माण
 किया  जा  रहा  था  परन्तु  किसी  अज्ञात  कारणवश  उसे  रोक  दिया
 इसलिए  वलारई  के  लोगों  कौ  सुविधा  के  लिए  एक  वैकल्पिक  मार्ग
 बनाया  जाए  और  मार्गਂ  को  वालपरई  तक  बढ़ाया

 केन्द्र  सरकार  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वालपरई  के  चंद्रमुखो  विकास
 के  लिए  तमिलनाडु  राज्य  सरकार  को  धनराशि  उपलब्ध  कराई

 अध्यक्ष  महोदय  :  सभा  अब  मद  संख्या  8  मध्य  प्रदेश  पुनगर्ठन
 विधेयक  पर  चर्चा  करेगी  और  उसे  पारित  इस  विधेयक  के

 लिए  चार  घंटे  का  समय  निर्धारित  किया  गया  श्री  लाल  कृष्ण

 डा०  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  अध्यक्ष  क्‍या  इस  मामले  में

 हमारी  बात  को  सुना

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  इस  बिल  के  इंट्रोडक्शन  के  समय  अपोज
 करते  हुए  इसे  रेज  किया

 डा०  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  उस  समय  हमारी  बात  को  कहां  सुना
 गया

 अध्यक्ष  महोदय  :

 दिया  गया
 आपको  पहले  इस  पर  बोलने  के  लिए  समय

 डा०  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  विधेयक  आप
 अपनी  पावर  का  इस्तेमाल  करके  इसे  स्टैडिंग  कमेटी  में  भेज  इसे
 जल्दबाजी  में  पास  करने  की  क्‍या  जरूरत  देश  की  एक  तिहाई
 आबादी  से  संबंधित  विधेयक  को  सरकार  झटपट  में  क्यों  पास  कर
 रहो

 कुंवर  अखिलेश  सिंह  उत्तर  :  इसके  द्वारा
 आदिवासियों  के  हितों  की  खिलली  उड़ाई  गई  है

 ...'

 अध्यक्ष  यह  जो  विधेयक  लाया  जा  रहा
 के  हितों  के  खिलाफ  है  उनके  हितों  की  खिल्ली
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 उड़ा  रहे  यह  सरकार  आदिवासियों  के  खिलाफ  दलितों  को
 विरोधी  .  .

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  स्टेज  तो  हो  गया  अब  कंसीड्रेशन  स्टेज

 श्री  माधवराव  सिंधिया  :  मैं  नियम  193  के  अंतांत
 जम्मू-कश्मीर  के  संबंध  में  मद  संख्या  9  पर  माननीय  संसदीय  काय॑
 मंत्री  अथवा  माननीय  गृह  मंत्री  से  स्पष्टीकरण  प्राप्त  करना  क्‍या
 वे  हमें  इस  बारे  में  बताएंगे  कि  इस  मामले  कब  विचार  करने  का
 प्रस्ताव  कया  इस  मंद  पर  आज  ही  शाम  को  निर्धारित  समय  पर
 चर्चा  होगी  अथवा  जम्मू  कश्मीर  के  मामले  में  सरकार  की  मंशा  क्‍या

 संसदीय  कार्य  मंत्री  और  सूचना  प्रौद्योगिकी  मंत्री  प्रमोट
 :  हमने  जम्मू-कश्मीर  के  मामले  में  चर्चा  की  है  ओर  इम्

 पर  अभी  चर्चा  लंबित  पड़ी  महोदय  यदि  सभा  सहमत  हो  और  यटि
 विपक्ष  के  नेता  सहमत  जम्मू-कश्मीर  में  हालात  तेजी  से  बदल  रहे
 हैं  और  यदि  हम  इन  तीनों  पुनर्गठन  विधेयकों  को  पारित  कर  दें  ते

 गुरूवार  तक  जब  इन  विधेयकों  से  संबंधित  कार्य  पूरा  हो  जाएगा  वे

 हम  जम्मू-कश्मीर  के  मामले  में  अपूर्ण  चर्चा  को  शुरू  कर  जैसाकि
 मैंने  पहले  ही  कहा  है  कि  वहां  हालात  में  बहुत  तेली  से  परिवर्तन  हे
 रहा  है  तत्पश्चात  सरकार  भी  इस  विषय  पर  समुचित  रूप  से  अपन
 मत  व्यक्त  कर

 श्री  जी०  एम०  बनातवाला  :  इस  तरह
 अल्पसंख्यकों  के  बारे  से  चर्चा  शेष  कृपया  बताएं  कि  इस  बारे
 में  कब  चर्चा  की  अल्पसंख्यकों  पर  लगातार  आक्रमण  किए
 जा  रहे

 श्री  प्रमोद  महाजन
 “(  व्यवधान )

 ४  हम  इस  पर  अगले  सप्ताह  चर्चा

 अध्यक्ष  महोदय  :  अभी-अभी  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  स्थिति  स्पष्ट
 की  आप  उस  बात  को  सुनें  कि  सभा  में  क्‍या  कहा

 गया  कोई  भी  सभा  में  कुछ  नहीं  सुन  रहा  हर  कोई  सभा

 में  बोलना  चाहता

 अपराह  3.0  बजे

 मध्य  प्रदेश  पुनर्गठन  विधेयक

 |
 है

 गृह  मंत्री  लाल  कृष्ण  :  अध्यक्ष  मै
 प्रस्ताव  करता
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 विद्यमान  मध्य  प्रदेश  राज्य  के  पुनर्गगन  और  उससे  संबधित
 विषयों  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 मैं  एक  महत्वपूर्ण  विधेयक  संसद  के  समक्ष  विचारार्थ  प्रस्तुत  करने
 जा  रहा  बहुत  वर्ष  पहले  राज्यों  का  पुनर्गटन  हुआ  था  और  उस
 राज्य  पुनर्गठन  के  परिणामस्वरूप  कुछ  राज्य  ऐसे  थे  जो  आकार  में  इतने

 बड़े  थे  कि  पूरे  प्रदेश  का  संतुलित  विकास  नहीं  हो  वहां  पर
 मांग  बनी  रही  और  उस  मांग  को  ध्यान  में  रखकर  वहां  की  विधानसभा
 ने  सिफारिश  कौ  थी  कि  यह  अलग  राज्य  बनाया  जाये  अर्थात्‌  यह
 मांग  केवल  उस  हिस्से  की  जनता  की  मांग  नहीं  है  लेकिन  हम  पूरे
 के  पूरे  प्रदेश  के  लोग  उसका  प्रतिनिधि  मानते  हैं  कि  अगर  छत्तीसगढ़
 बन  उत्तरांचल  बन  अगर  झारखंड  बन  जाये  तो  हमारे  प्रदेश
 का  और  उस  क्षेत्र  का  भी  भला

 अध्यक्ष  हमने  अपने  घोषणा  पत्र  में  यह  बात  लिखी  थी  और

 चुनाव  के  पहले  जनता  को  वचन  दिया  था  कि  जब  भी  हमारी  सरकार
 बनेगी  तो  1994  में  मध्य  प्रदेश  विधानसभा  में  पारित  किये  इस  प्रस्ताव
 को  पूरा  करेगी  कि  छत्तीसगढ़  नाम  का  एक  अलग  राज्य  बनाया

 महामहिम  राष्ट्रपति  जी  ने  जब  25  1999  को  संसद  के  दोनों
 सदनों  को  संबोधित  किया  तब  उन्होंने  अपने  वक्तव्य  में  इस  बात
 का  जिक्र  किया  था  कि  यह  सरकार  छत्तीसगढ़  उत्तरांचल  और
 वनांचनल  राज्यों  के  निर्माण  की  दिशा  में  कदम  इस  हेतु  मैंने
 गत  25  जुलाई  को  सदन  की  अनुमति  से  छत्तीसगढ़  राज्य  वाला  विधेयक

 प्रस्तुत  किया  था  जिसे  आज  विचारर्थ  प्रस्तुत  करने  जा  रहा  इस
 विधेयक  पर  अभी  तो  में  ज्यादा  नहीं  कहूंगा  लेकिन  आपकी  बातें  सुनकर
 उसका  उत्तर  देते  हुये  कुछ  बातों  पर  बल

 इस  समय  तो  मैं  तथ्यों  के  रूप  में  इतना  ही  बताना  चाहूंगा  कि
 मध्य  प्रदेश  के  16  जिलों  का  यह  छत्तीसगढ़  राज्य  आज  जो
 मध्य  प्रदेश  के  जिले  उनमें  से  1७  जिले  इस  छत्तीसगढ़  राज्य  का
 अंग  होंगे  और  जनसंख्या  की  दृष्टि  से  एक  चौथाई  से  अधिक  जनसंख्या
 इस  प्रदेश  में  लेकिन  इसके  स्वरूप  को  एक  विशेषता  हैं  कि

 अधिकांश  जो  वनवासी  क्षेत्र  वे  इस  प्रदेश  में  आते  अगर  में

 आंकड़ों  की  बात  करूँ  तो  इस  समय  कुल  मिलाकर  पूरे  मध्य  प्रदेश
 की  जनसंख्या  661  लाख  है  जिसमें  से  छत्तीसगढ़  में  176  लाख

 इसमें  से  78  लाख  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजांति
 के  इसीलिए  इस  नये  प्रस्ताव  का  जो  स्वरूप  होगा  वह  एक  प्रकार
 से  विश्ष्टि  इस  बात  को  ध्यान  में  रखकर  वहां  की  प्रदेश  की
 जनता  को  भी  और  हम  सबको  भी  लगा  कि  इनकी  उपेक्षा  नहीं  होनी

 चाहिए  और  इतने  बड़े  राज्य  में  उनकी  जो  उपेक्षा  होती  रही  वह

 समाष्त  हो  और  इस  क्षेत्र  का  भी  संतुलित  विकास  इस  उद्देश्य  से

 यह  आपके  सामने  प्रस्तुत  किया  गया  अध्यक्ष  इस  समय  मुझे
 ज्यादा  कुछ  नहीं  कहना  मैं  धन्यवाद  जरूर  दूंगा  कि  सदन  ने  पिछले

 सप्ताह  इन  तीनों  विधेयकों  को  पेश  होने  अपने-अपने  उनके  मतभेद
 हैं  कहीं-कहाँ  छत्तीसगढ़  के  बारे  में  तो  बहुत  मतभेद

 व्यावहारिक  से  हैं  ही  यहां  तक  कि  एक  संशोधन  भी  प्रस्तुत
 किया  है  तो  मैंने  देखा  है  कि  वहां  के  जो  दो  प्रमुख  राजनीतिक  दल
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 कांग्रेस  पार्टी  और  भारतीय  जनता  इन  दोनों  के  प्रतिनिधियों
 ने  मिलकर  एक  संशोधन  दिया  मुझें  नहीं  लगता  कि  उसमें  कोई
 दिक्कत  आएगी  क्योंकि  वह  व्यावहारिक  लेकिन  बाकी  जो  दो  प्रस्ताव
 हैं  जिनमें  थोड़े-थोड़े  मतभेद  होते  हुए  भी  मोटे  तौर  पर  संब  लोगों  ने
 जिस  प्रकार  से  उनका  स्वागत  किया  उसके  कारण  उन  क्षेत्रों  की
 जनता  इस  सदन  के  प्रति  बहुत-बहुत  आभारी  हमेशा  कृतज्ञ  रहेगी
 क्योंकि  उनकी  दशाब्दियों  की  रही  एक  आस  पूरी  होने  वाली

 कुंवर  अखिलेश  सिंह  :  20,000  आदिवासी
 इसके  विरोध  में  आज  दिल्ली  की  सड़कों  पर

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  मुझे  इस  सबकी  जानकारी  मैं
 उस  विवाद  में  नहीं  जाना  चाहता  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  मामले  में
 कम  से  कम  विवाद  हो  तो  अच्छा  इस  समय  तो  में  छत्तीसगढ़
 विधेयक  को  सदन  के  सामने  विचारार्थ  प्रस्तुत  करता  हूं  और  मुझे  उम्मीद
 है  कि  सदन  सर्वसम्मति  से  इसे  स्वीकार

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  हुआ  कि  वर्तमान  मध्य  प्रदेश  राज्य  का

 पुनर्गगन  करने  के  बारे  में  विधेवक  और  इससे  संबंधित  मामलों  पर  विचार
 किया

 अध्यक्ष  महोदय  :  संशोधन  श्री  वरकला  राधाकृष्णन  क्‍या
 आप  संशोधन  पेश  कर  रहे

 श्री  वरकला  राधाकृष्णन  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 इस  विधेयक  को  29  2000  तक  राय  जानने  के
 प्रयोजनार्थ  परिचालित  किया  (1)

 अध्यक्ष  महोदय  ;  अमेण्डमेंट  नम्बर  2,  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  क्‍या
 आप  मूव  कर  रहे

 डा०  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 विधेयक  कों  उस  पर  10  2000  तक  राय  जानने
 के  प्रयोजनार्थ  परिचालित  किया  (2)

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  संशोधन  संख्या  3  श्री  बसुदेव  श्री

 स्वदेश  चक्रवर्ती  और  श्री  हन्नान

 श्री  स्वदेश  चक्रवती  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  :

 इस  विधेयक  को  15  2000  तक॑  राय  जानने  के
 प्रयोजनार्थ  परिचालित  कियां  (3)
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 अध्यक्ष  महोदय  :  सशोधन  संख्या  4  श्री  बसुदेव  श्री
 स्वदेश  चक्रवर्ती  और  श्री  हन्नान

 श्री  स्वेदश  चक्रवर्ती  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 मौजूदा  मध्य  प्रदेश  राज्य  के  पुनर्गठन  के  बारे  में  विधेयक
 और  उससे  संबंधित  मामले  निम्नलिखित  9  सदस्यीय  प्रवर  समिति
 को  अर्थात  :

 (1)  श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी

 (2)  श्री  अजय  चक्रवर्ती

 (3)  श्री  सनत  कुमार  मंडल

 (4)  श्री  रूपचंद  पाल

 (5)  श्री  अमर  रायप्रधान

 (6)  डा०  रघुवंश  प्रसाद  सिंह

 (7)  श्री  हन्नान  मोल्लाह

 (8)  श्री  स्वदेश  चक्रवर्ती

 (9)  श्री  बसुदेव  आचार्य

 को  इन  निर्देशों  के  साथ  सौंप  दिया  जाए  कि  बजट  200  के

 प्रथम  सप्ताह  के  पहले  दिन  वे  इसे  प्रस्तुत  (4)

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  श्री  श्यामाचरण

 श्री  श्यामाचरण  शुक्ल  :  अध्यक्ष  हमारी  दृष्टि
 से  आज  एक  बड़ा  ऐतिहासिक  दिन  है  क्योंकि  हमारे  पूर्वो  मध्य  प्रदेश
 का  जो  हिस्सा  प्राचीन  समय  में  दंडकारण्य  और  दक्षण  कौशल  के

 नाम  से  जाना  जाता  भारत  गणराज्य  को  नयी  ताकत  और  नयी

 चमक  देने  के  लिए  आज  तैयार  हो  रहा  वैसे  हमें  इस  नये  राज्य

 के  बनने  का  बहुत  हर्ष  है  और  मन  बहुत  प्रसन्‍न  हो  रहा  थोड़ी
 कसक  और  थोड़ा  दर्द  इस  बात  का  भी  है  कि  हमारे  बहुत  से  पुराने
 साथी  छूट  रहे  बहुत  से  इलाके  छूट  रहे  हैं  जो  हमारे  साथ  पिछले

 44  साल  तक  लेकिन  यह  ऐतिहासिक  प्रक्रिया  है  और  ऐसा  होना
 लाजिमी  हमारे  इस  इलाके  में  जब  अंग्रेजी  राज  था  तब  भयंकर

 गरीबी  यह  इलाका  ऐसा  है  जह्ं  के  लोग  वन  उपज  के  ऊपर

 निर्भर  रहते  थे  या  फिर  जो  एक  फसल  होती  पानी  गिरता

 रेतीली  जल्दी  सूखने  वाली  जमीन  में  हर  दो-तीन  साल  बाद

 दुष्काल  पड़ा  करता  धान  और  चावल  के  कोई  दाम  नहीं  मिला

 करते  वह  भयंकर  गरीबी  का  इलाका  उस  जमाने  में  भी  जहां

 गेहूं  होता  कपास  होता  जो  काली  मिट्टी  के  इलाके  वे

 फिर  भी  सम्पन्त  थे  लेकिन  छत्तीसगढ़  नहुत  गरीब  बर्माराईज  आता
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 था  और  इसलिए  किसान  को  चावल  का  दा+  नहीं  मिलता  आजादी
 के  बाद  बहुत  कुछ  पहले  10  ८  में  जब  नागपुर  राजधानी
 थी  तब  छत्तीसगढ़  में  एक  भी  सरकारी  कालेज  नहीं  वहां  तमाम
 इंजीनियरिंग  संस्कृत  आशर्वेदिक  कालेज  आदि  इंस्टीटयूशन्स

 सिंचाई  के  लिए  बांध  भिलाई  में  इस्पात  का  कारखाना
 कोरबा  में  हसदू  बांध  भिलाई  इस्पात  कारखाने  के  आने

 से  चारों  ओर  स्टील  बेस्ड  इंडस्ट्री  का  विकास  होना  शुरू  रोलिंग
 मील  और  स्टील  कास्टिंग  के  तमाम  कारखाने  आने  शुरू  साथ
 ही  साथ  नये  भारत  में  जो  नीतियां  उनकी  वहज  से  किसार्नो  को
 धान  के  सही  दाम  मिलने  हरित  क्रांति  का  जमाना  आने  पर  जो

 सिंचाई  के  भाग  सिंच्ित  इलाके  वहां  कुछ  सम्पन्नता  दिखाई  देने
 नये  मध्य  प्रदेश  में  भोपाल  राजधानी  बनने  के  बाद  काफी  काम

 हुआ  लेकिन  पिछले  दो  दशकों  से  न  मालूम  क्‍या  वजह  थी  कि  सागर
 विकास  थम  1975-76  में  जो  सिंचाई  योजनायें  अधूरी

 अपराह्  3.18  बजे

 रघुवंश  प्रसाद  सिंह  पीठासीन

 वे  तक  अधूरी  वहां  कोई  काम  नहीं  किसी  प्रकार
 से  विकास  के  कामों  में  ध्यान  नहीं  दिया  इस  वजह  से  यह  सामान्य

 बात  होने  लगी  कि  अगर  विकास  होना  है  तो  अलग  प्रदेश  जब  बनेगा

 तभी  यह  संभव  है  अन्यथा  यह  जो  उपेक्षा  हो  रही  दुर्लक्ष्य  हो  रहा

 यह  बंद  नहीं  हो  प्रारंभिक  दिनों  में  कांग्रेस  पार्टी  ने  इसमें

 बढ़-चढ़कर  भाग  विधान  सभा  के  चुनाव  में  कांग्रेस  पार्टी  के

 घोषणा  पत्र  में  भी  इसे  शामिल  किया  गया  कि  हम  अलग  राज्य

 इसी  वजह  से  हमने  1994  में  विधान  सभा  में  इसका  प्रस्ताव  भी  पारित

 हमारे  साथियों  ने  जो  आज  सामने  बैठे  लोक  सभा  के  चुनाव
 के  वक्‍त  इस  मुद्दे  को  इस  तरह  से  यह  मांग  सर्वमान्य  हो

 हम  सबको  बहुत  संतोष  है  कि  आज  वह  मांग  पूरी  होने  जा  रही

 इसमें  श्रेय  की  स्पर्धा  की  जरूरत  नहीं  है  क्योंकि  वैसे  तो  यह  श्रेय

 मध्य  प्रदेश  की  जनता  और  खासकर  छत्तीसगढ़  की  जनता  का  है  जिसकी

 वजह  से  आज  यह  नया  राज्य  स्थापित  होने  जा  रहा
 यह  जरूर  है  कि  हमारे  आदिवासी  भाइयों  में  कुछ  ऐसी  भावना  है  कि

 उनका  इलाका  दो  टुकड़ों  में  बंट  रहा  है  जो  पुराना  गोंडवाना  कहलाता

 उसके  आस-पास  के  जिलों  की  तरफ  से  भी  मांग  उठती  है  कि

 हमें  छत्तीसगढ़  में  शामिल  किया  शहडोल  और  सीधी

 तक  के  लोग  ऐसा  कहते  लेकिन  आज  इन  मामलों  में  पड़ने  की

 जरूरत  नहीं  है  क्योंकि  उड़ीसा  के  पश्चिमी  जिले  से  भी  मांग  उठती

 वहां  पर  एक  आंदोलन  चलता  है  जो  महाकौशल  आंदोलन  कहलाता

 है  क्योंकि  ये  इलाका  दक्षिण  कौशल  वह  महाकौशल  यानी  ओल्ड

 सी०पी०एंड०  बरार  का  हिन्दी  बोलने  वाला  इलाका  उड़ीसा  के

 जो  जिले  लगे  हुए  वहां  भी  यह  मांग  उठती  है  कि  हमें  पूर्वी  घाट

 से  दूर  जो  पहाड़  उनको  पार  करके  समुद्र  किनारे  जाने  में  दिक्कत
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 हमें  छत्तीसगढ़  के  साथ  सब  तरह  की  सहूलियत  सम्बलपुर
 वगैरह  की  भाषा  भी  छत्तीसगढ़  बोलने  वाली  अंग्रेजी  राज  में  तो

 बिलासपुर  जिले  के  ये  सब  हिस्से  भी  लेकिन  इस  तरह
 से  हमें  आज  छत्तीसगढ़  के  राज  के  निर्माण  को  उलझाना  नहीं  हम
 चाहते  हैं  कि  पहले  राज  बन  जाए  और  उसके  बाद  हमारे  देश  की

 दृष्टि  से  उसमें  जो  भी  इजाफा  करना  उसे  और  बढ़ाना  वे  बातें

 बाद  में  ली  जा  सकती  हम  सबके  लिए  यह  भी  बहुत  संतोष  की

 बात  है  कि  छत्तीसगढ़  के  लोगों  न ेआजादी  की  लड़ाई  में  बहुत  बढ़-चढ़कर
 हिस्सा  उनके  संस्कार  आज  भी  ऐसे  हैं  कि  वहां  जात-पात  का

 कोई  ज्यादा  झगड़ा  नहीं  वहां  गैर-आदिवासी  का  झगड़ा
 भी  नहीं  पिछड़े  और  अगडे  वर्ग  का  कोई  झगड़ा  नहीं  वहां
 विधान  सभा  में  ऐसे  लोग  चुनकर  आते  हैं  जिनकी  जाति  का  एक
 भी  वोटर  नहीं  केवल  एक  या  दो  घर  होते  लोक  सभा  में

 चुनकर  आ  जाते  हैं  और  विधान  सभा  में  भी  चुनकर  आ  जाते

 यह  हम  सबके  लिए  बहुत  ज्यादा  संतोष  और  गौरव  की  बात  है  सबसे

 महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  छत्तीसगढ़  के  लोग  बहुत  शांतिप्रिय  वहां

 लड़ाई-झगडे  नहीं  आज  के  युग  में  सबसे  बड़ा  गुण  यह  है  कि

 अगर  विकास  होना  हमारे  देश  को  ताकत  देनी  हमारे  देश  का

 एक  इलाका  आर्थिक  और  हर  दृष्टि  से  बहुत  समृद्ध  हो  विकसित

 हो  उसके  लिए  शांति  और  आपसी  सहयोग  की  जरूरत  होती
 है  और  वह  वहां  पूरी  तरह  से  हम  चाहते  हैं  कि  आगे  भी  वह
 उसी  प्रकार  बनी  पश्चिमी  बंगाल  में  आज  भी  इस  प्रकार  का

 वातावरण  है  जहां  जात-पात  का  कुछ  ज्यादा  झगड़ा  नहीं  उसी

 तरह  हमारे  यहां  भी  सी०पी०एंड  बरार  के  पुराने  हिस्से  में  आज
 भी  खण्डवा  से  रायगढ़  तक  इसी  तरह  का  वातावरण  इसलिए  हम
 सबको  पूरा  विश्वास  है  कि  अब  यह  राज्य  जरूरबहुत  तेजी  के  साथ

 आगे  बढ़  लेकिन  सर्वागीण  विकास  करने  के  लिए  नए  राज्य
 को  बहुत  सारी  मदद  की  जरूरत  पहले  राजधानी  बनाने  के

 लिए  कम  से  कम  2000  करोड़  रुपये  केन्द्र  सरकार  को  उदारमना
 होकर  देने  चाहिए  और  पूरे  क्षेत्र  के  जो  इन्फ्रास्ट्क्चवर  की  कमी

 और  बहुत  सी  कमियां  उनके  लिए  कम  से  कम  8000-10,000

 करोड़  रुपये  का  प्रोवीजन  होना  2000  करोड़  रुपये  राजधानी
 के  लिए  और  8000  करोड  रुपये  अतिरिक्त  देंगे  तब  जाकर  सही  विकास
 के  रास्ते  पर  हमारा  छत्तीसगढ़  राज्य  आगे  बढ़  जो  विधेयक

 आया  उसमें  स्वागत  योग्य  बात  यह  है  कि  उसमें  आपने  हाई  कोर्ट
 का  भी  प्रावधान  किया  है  जो  पहले  नहीं  किया  गया  यह  हम

 सबके  लिए  बहुत  संतोष  की  बात  लेकिन  इसमें  जो  एक  खामी

 इसमें  इलैक्ट्रसिटी  बोर्ड  के  बारे  में  ठीक  से  प्रावधान  नहीं  किए

 गए  ऊर्जा  का  प्रवाह  निरतर  बना  इसके  बारे  में  कोई
 सैक्शन  और  आर्टिकल  नहीं  है  जबकि  195  में  जो  राज्य  विभाजन
 का  कानून  पार्लियामेंट  में  आया  मध्य  प्रदेश  रीआर्गनाइजेशन
 1956  की  धारा  106  और  107  में  जो  प्रावधान  मैं  समझता  हूं
 कि  सुओ-मोटो  हमारे  मंत्री  जी  को  स्वयं  उन  दोनों  धाराओं  को  इसमें
 शामिल  करना  चाहिए  क्योंकि  हम  केवल  रहमो-करम  पर  नहीं  रहना
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 चाहते  कि  नए  राज्य  के  लोग  या  केन्द्र  सरकार  हमारी  मदद
 आज  जो  बिजली  का  प्रवाह  हो  रहा  वह  एकाएक  बंद  हो
 उसे  रोकने  के  लिए  जरूरी  है  कि  इस  तरह  का  एक  आर्टिकल  जैसे
 धारा  106  और  107  में  प्रावधान  रीऑर्गनाइजेशन  1956
 उसे  हमें  लाना

 धारा  106  कहती  है  :

 राज्य  विद्युत  बोर्डो  के  बारे  में  उपलब्ध  और  उनकी  आस्तियों
 और  दायित्वों  का

 विद्यमान  मध्य  प्रदेश  और  सोराष्टर  राज्यों  में  से  किसी  के

 लिए  विद्युत्‌  1948  के  अधीन  गठित  राज्य

 विद्युत्‌  बोर्ड  नियत  दिन  से  उन  क्षेत्रों  जिनकी  बाबत  वह  उस
 दिन  के  ठीक  पूर्व  कार्य  कर  रहा  इस  धारा  के  उपबन्धों  और

 ऐसे  निर्देशों  के अधीन  रहते  जो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  समय-समय
 पर  जारी  किए  कार्य  करता

 धारा  107  में  है  :

 “
 विद्युत  शक्ति  के  उत्पादन  और  प्रदाय  तथा  जल  प्रदाय  के  बारे

 में  ठहराव  का  बना

 यदि  केन्द्रीय  सरकार  को  यह  प्रतीत  हो  कि  किसी  क्षेत्र  के  लिए

 विद्युत्‌  शक्ति  के  उत्पादन  या  प्रदाय  या  जल-प्रदाय  के  बारे  में
 या  ऐसे  उत्पादन  या  प्रदाय  के  लिए  किसी  परियोजना  के  निष्पादन
 के  बारे  में  ठहराव  में  उस  क्षेत्र  क ेलिए  अहितकर  रूप  से  उपान्तरण

 इस  कारण  हो  गया  है  या  होना  संभाव्य  है  कि  वह  क्षेत्र  भाग
 2  के  उपबन्धों  के  कारण  उस  राज्य  से  अन्तरित  कर  दिया  गया
 है  ऐसी  शक्ति  के  उत्पादन  और  प्रदाय  के  लिए

 विद्युत्‌  स्टेशन  और  अन्य  संस्थापन  अथवा  जल-प्रदाय  क ेलिए  आवाह
 जलाशय  और  अन्य  संकर्म  स्थित  तो  केन्द्रीय  सरकार

 पहले  वाले  ठहराव  को  यावतूसाध्य  बनाए  रखने  के  लिए  राज्य
 सरकार  या  अन्य  सम्बद्ध  प्राधिकारी  को  ऐसे  निर्देश  दे
 जो  वह  ठीक

 हम  लोग  देख  रहे  थे  कि  अभी  कुछ  दिनों  में  जब  से  वहां  पर
 बिजली  की  कमी  हो  रही  थी  तो  मध्य  प्रदेश  में  छत्तीसगढ़  में  यद्यपि

 बहुत  बड़े-बड़े  बिजलो  पैदा  करने  बिजली  का  संचार  करने  वाले
 संयंत्र  सब  कुछ  वहां  कोरबा  के  कोयले  से  भी  एन०्टी०पी०सो०
 के  बहुत  बड़े-बड़े  संयंत्र  लगे  मध्य  प्रदेश  इलैक्ट्रिसिटी  बोर्ड  के

 भी  लगे  लेकिन  पावर  कट  छत्तीसगढ़  में  मनमानी  होतो  यद्यपि

 वहां  तमाम  भरपुर  बिजलो  पैदा  हो  रहो  इसलिए  यह  संभावना  है
 कि  आगे  जाकर  ये  कठिनाइयां  पैदा  इसलिए  मैं  आपसे  यह  जरूर
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 श्याम्राचरण

 आग्रह  करूंग्रा  कि  आडबाणे  एक्ट  में  यह  सुधार  जरूर  करने  को
 हम  सब  के  ऊपर  कृपा  अन्यथा  बहुत  कठिनाइयां  हमारे  सामने

 आप  जानते  हैं  कि  बिजली  का  कितना  महत्वपूर्ण  स्थान  आज
 हमारे  जीवन  में

 उसी  तरह  से  जो  असेट्स  और  लायबिलिटीज  का  बंटवारा  उसमें
 आपने  जो  प्रावधान  किया  है  कि  जो  जमीन  जहां  पर  जिसकी  लैंड

 वह  वहीं  पर  रह  जायेगी  और  वह  उसकी  हो  लेकिन  पिछले
 46  वर्ष  में  पूरे  मध्य  प्रदेश  की  जनता  का  रुपया  बहुत  सी  ऐसी  इमारतों
 में  लगा  जिसमें  छत्तीसगढ़  के  लोगों  का  करीब-करीब  एक  तिहाई
 हिस्सा  जेसे  कि  मध्य  प्रदेश  का  विधान  सभा  भवन  भोपाल  में

 वहाँ  का  डायरेक्टर्स  को  जो  इमारतें  हैड  ऑफ  दि

 डिपार्टमेंट्स  की  जो  इमारतें  रेवेन्यू  बोर्ड  की  जो  इमारतें  या आफिस
 ग्वालियर  में  है  और  जो  आंवासोय  व्यवस्था  जो  घर  भी  बने  हुए

 प्रानन्‍्तीय  स्तर  की  जितनी  भी  संस्थाएं  उसका  उसका
 एल्यांकन  करके  फिर  जैसा  आपने  यहां  पर  हमारी  आबादी  का  जो

 जात  उस  अनुपात  के  हिसाब  से  आप  उसको  हिसाब-किताब  के

 लए  बांट  जिससे  कि  हमारी  जनता  का  जो  खून-पसीने  की

 कमाई  लगी  हुई  पिछले  46  वर्षों  उसका  वाजिब  हिस्सा  नये
 राज्य  को  मिल  उसके  हैड  ऑफ  दि  डिप्टी
 ज्योलोजी  एंड  माइनिंग  का  जो  रायपुर  में  आफिस  उसका  हिस्सा
 भी  हमें  मिल  इस  तरह  से  यदि  नहीं  किया  जायेगा  तो  केवल
 जमीन  इचर-उधर  हो  जाने  से  तो  काम  नहीं  चलेगा  और  जो  मूृवेबल
 असेट्स  एंड  गुड्स  हैं  उसका  तो  प्रावधान  किया  गया  वह  ठीक

 लेकिन  जो  फिक्स्ड  असेट्स  जो  जमीन  के  साथ  जुड़े  उसका
 भी  बंटवारा  सही  तरीक॑  से  न  होने  से  बहुत  भारी  नुकसान  छत्तीसगढ़
 राज्य  का  जो  बनने  वाला  हमारे  इस  एक्ट  में  और  पुराने
 एक्ट  में  एक  थोडा  सा  फर्क  और  भी

 वहां  सर्विसेज  ऑप्शन  होना  चाहे  आई०ए०एस०
 चाहे  प्रोविंशयल  सर्विस  कर्मचारी  हों  या  अधिकारी  हों,..वे  किस
 राज्य  में  जाना  चाहते  अपना  ऑप्शन  यह  भी  वास्तविकता

 है  कि  हरेक  को  उसकी  पसंद  की  जगह  नहीं  दी  जा  राज्य
 के  बंटवारे  में  संतुलन  नहीं  धरती  में  संतुलन  नहीं  छत्तीसगढ़
 के  लोग  सर्विस  में  कम  हैं  इसलिए  हो  है  छत्तीसगढ़  में  आने
 वाले  कम  फिर  भी  पहले  ऑप्शन  ले  लिया  उसके  बाद
 जो  आपके  डा्यरेक्टिव्स  हों  उसके  तहत  काम  इसलिए  सभी  व्यक्तियों
 से  बात  करके  बंटवारा  195  में  भी  जब  नये  राज्य  बने

 यहो  प्रक्रिया  अपनाई  गई  जो  महाराष्ट्र  में  जाना  चाहते  उन्होंने
 अपना  ऑप्शन  दिया  और  जो  नए  राज्य  में  जाना  चाहते  उन्होंने  उसमें

 अपना  ऑप्शन  जो  यहां  नहों  आना  चाहते  थे  और  ऑप्शन  नहीं
 उनको  वहीं  दिया  उस  समय  समस्या  यह  थी  कि

 किस  तरह  उनको  अपने  राज्य  में  लेकिन  आज  वह  समस्या  नहीं
 बांटने  की  समस्या  मैं  आशा  करता  हूं  इस  ओर  गृह

 मंत्री  जी  पर्याप्त  ध्यान
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 वाटर  बोर्ड  बनाने  का  प्रावधान  किया  गया  छत्तीसगढ़  कौ  भौगोलिक
 स्थिति  ऐसी  है  कि  वहां  एक  भी  ऐसी  नदी  नहीं  है  जो  छत्तीसगढ़  के
 कटोरे  से  पुराने  मध्य  प्रदेश  में  बहती  सारी  नदियां  महानंदी  और
 शिवनाद  में  से  होकर  उड़ीसा  की  तेरफ  चली  जाती  मध्य
 जिसकी  राजधानी  भोपाल  उसके  हमारी  झगड़े  की  स्थिति  इस  कारण
 भी  नहीं  केवल  रिहंद  एक  छोटी  सी  नदी  वह  सरगुजा  से
 उत्तर  प्रदेश  जाती  बाकी  सारी  नदियां  उड़ीसा  जाती  एकाध  प्रोजेक्ट
 हो  सकता  है  मांडला  जिले  में  नर्मदा  की  शाख्थ्रा  से  बांध  बनाकर  पाना
 गिराकर  बिजली  पैदा  हो  सकती  सिर्फ  एक  यह  योजना  है  जो  हाथ
 में  ली  जा  सकती  इसमें  थोड़ा  बहुत  हमें  एक-दूसरे  से  समझता
 करना  में  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारा  अलगाव  पूरी  सदभावना
 के  साथ  हो  रहा  किसी  प्रकार  की  कदुता  हमारे  और  शेष  मध्य

 प्रदेश  के  बीच  पैदा  नहीं  हुई  इसलिए  हम  आशा  करते  हैं  कि  इम्
 प्रकार  की  योजनओं  के  लिए  अगर  भविष्य  में  जरूरत  होगी  तो  हम
 उनका  सहयोग  सकते  हैं  और  उन्हें  सहयोग  दे  सकते

 छत्तीसगढ़  राज्य  में  खनिज  पदार्थों  की  सम्पदा  भारी  मिकदार  में

 दुनिया  का  शायद  सबसे  बड़ा  आयरनओर  का  भंडार  यहीँ  ब्रैलाडीला
 में  लाइम  स्टोन  और  डोलोमाइट  आदि  बहुत  सारे  खनिज  जिनसे
 तमाम  उद्योग-धंधे  चलाने  में  मदद  मिलती  नदियां  ऐसी  है  कि  सिंचाई
 योजनाओं  को  अगर  हाथ  में  लिया  जाए  तो  हर  खेत  में  पानी  पहुंच
 सकता

 1975  के  बाद  केवल  वन  सुरक्षा  कानून  के  नाम  से  हमारी  बहुत
 अच्छी  योजनाएं  रुकी  पड़ी  कोई  प्रयति  नहीं  हुई  क्योंकि  केन्द्र

 ने  कानून  बना  दिया  यह  हमारे  पिछड़ेपन  की  अगः

 वहां  जलाशय  बन  जाएं  तो  उनकी  नमी  से  पर्यावरण  को  जंगलों  को

 हो  सकता  जल  संसाधन  बढ़ाने  के  लिए  इससे  सम्बन्धित
 योजनाओं  को  नहीं  रोका  जाना  यह  हमारे  पिछड़ेपन  का  हमारे

 दिमागी  पिछडेपन  का  प्रतीक  इसलिए  इस  तरफ  भी  हम  आशा  करो

 हैं  कि  सरकार  ध्यान

 किसानों  की  गरीबी  दूर  करने  के  हरित  क्रांति  का  लाभ

 उठाने  के  लिए  हम  चाहते  हैं  कि  सिंचाई  योजनाओं  को  जल्द  से  जल्द

 पूरा  जो  लम्बित  योजनाएं  मैंने  मुख्य  मंत्री  रहते  हुए  जो  योजनाएं

 शुरू  की  उन  सबको  आगे  की  जरूरत  जो  कि  रुका

 हुई  दूसरी  बात  यह  है  कि  हमें  केन्द्र  सरकार  की  ज्यादा  मदद

 की  जरूरत

 मैं  समझता  हूं  कि  सबसे  बड़ी  इस  देश  के  लिए  जो  दुखद  बात

 हुई  इंद्रावती  में  जो  बिर्जली  बनाने  की  संभावना  बोधघाट  के

 नीचे  तीन  जगह  बिजली  बनाने  की  संभावत़ां  उस  योजना  को  केवल
 दिमागी  पिछड़ेपन  ने  पिछले  बींस  साल  से  रोककर  रखा  हुआ  हम

 लोगों  ने  काम  शुरू  किया  1972  मंजूर  किया  था  और

 1973  में  बड़ी  तेजी  से  काम  शुरू  किया  1500  मेगावाट  मुफ्त
 में  बिजली  पैदा  वहां  से  बहुत  कम  लोगों  को  पड़ता  और
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 वह  नदी  बस्टर  के  पहाड़  के  क्रीचे  उत्तर  रही  है  और  आन्ध्र  प्रदेश  तक
 जा  रही  है  तथा  चार  जगह  बिजली  एक  के  बाद  एक  बार-बार

 उसका  कोई  खर्च  भी  नहीं  उसका  हमने  कोई  उपयोग  नहीं  होने
 अभी  थोड़े  दिन  पहले  उड़ीसा  को  वन  सुरक्षा  कानून  से  छुट्टी

 मिल  बहुत  बड़ा  जलाशय  इन्द्रावतवी  के  ऊपर  बनाया  और  न  केवल
 जलाशय  बनाया  बल्कि  टनलिंग  करके  बोगदा  बनाकर  उस  पानी  को
 उतारकर  बिजली  पैदा  कर  रहे  हैं  इंद्राववी  का  पानी  कम  हो  गया  और

 बचा  पानी  बांध  बनाकर  एक  नाले  में  डाइवर्ट  कर  दिया  इंद्रावती
 नदी  जो  बस  गर्मी  के  दिनों  में  सूख  जाती  हमारे  मध्य  प्रदेश  के

 अंदर  छत्तीसगढ़  में  इंद्रावती  पानी  के  लिए  तरसने  लगती  जैसे  ही

 अक्तूबर  नवम्बर  का  महीना  निकलता  ये  समस्याएं  जिनमें  हमें
 आपकी  जरूरत  अगर  छत्तीसगढ़  को  राज्य  बनाना  चाहते
 अगर  सचमुच  छत्तीसगढ़  राज्य  हमारे  देश  आभूषण  बनकर  सारे

 देश  को  आर्थिक  ताकत  दे  हर  तरह  की  ताकत  उसमें  अगर  आपको
 मदद  मिलेगी  तो  अवश्य  ही  इन  कार्मों  को  हम  कर  उडीसा
 जितनी  पन  बिजली  पैदा  कर  रहा  शेधघाट  योजना  से  हम  उतनी

 बिजली  पैदा  करके  दे  सकते  हैं  बल्कि  इस  पानी  से  तीन  जगह  और
 भी  बिजली  पैदा  हो  जो  पानी  हम  थोड़ी  सी  बिजली  पैदा  करने
 के  लिए  उड़ीसा  में  पानी  दूसरी  नदी  घाटी  में  ले  जा  रहे  तो  इन
 बातों  के  लिए  हमें  आपकी  मदद  कौ  जरूरत  बहुत  से  उद्योग

 भिलाई  स्टील  प्लांट  के  आसपास  बंद  हो  रहे  रोलिंग  मिल्स  बंद
 हो  रही  तमाम  बेरोजगारी  हो  रही  है  और  तेजी  के  साथ  आर्थिक

 विकास  में  व्यवधान  पैदा  हो  गया  उसकी  जड़  में  जाकर  उनके
 कारणों  को  ढृढ़ना  जरूरी  छत्तीसगढ़  राज्य  की  नई  सरकार  तो  करेगी
 साथ  ही  साथ  हमारी  केन्द्रीय  सरकार  भी  पूरी  मदद  करे  तो  अच्छा

 भिलाई  इस्पात  कारखाना  से  आर्थिक  विकास  की  गति  में  तेजी  आई
 वह  आर्थिक  विकास  आज  अवकुंठित  हो  गया  है  और  उसे  किस

 तरह  से  ठीक  किया  जाये  और  फिर  उसे  आगे  केसे  बढ़ाया  इस
 तरफ  ध्यान  जरूर  दिया  हमारे  जो  संसाधन  उनका  लाभ
 बग़बर  मिलता  हम  ऐसी  आशा  करते

 जब  कोरबा  में  कोयला  खदानों  का  उद्घाटन  जवाहरलाल  नेहरू
 जो  ने  1953-54  में  किया  उस  समय  राज्य  सरकार  से  कहा  गया
 पा  कि  उसे  एक  तिहाई  उसका  लाभ  दिया  हम  आशा  करते
 हैं  कि  छत्तीसगढ़  राज्य  बनने  पर  सरकार  उस  तरफ  ध्यान  जरूर
 जो  कोयला  निकलता  रॉयल्टी  के  सिवाय  मुनाफे  में  भो  हिस्सा  दिया
 जाये  तब  जाकर  पिछड़े  राज्यों  को  सही  मदद  मिल  आडवाणी
 जो  ने  कहा  कि  जहां  इतनो  बड़ी  संख्या  में  एस०सी०  और

 पिछड़े  लोग  रहते  उस  इलाके  में  जबर्दस्त  पोटेंशियल्टीज  छत्तीसगढ़
 ए्य  इस  देश  का  सबसे  ज्यादा  सम्पन्न  और  सुदृढ़  इलाका  तथा  सारे
 देश  को  ताकत  देने  वाला  इलाका  बन  सकता  है  इसलिए  इसकी  पूरी
 मदद  सरकार  हम  ऐसा  आशा  करते  आज  मध्य  प्रदेश  का
 हिस्सा  अलग  हो  रहा  छत्तीसगढ़  राज्य  बन  रहा  हम  वादा  करते
 है  कि  छत्तीसगढ़  राज्य  के  निवासी  छत्तीसगढ़  राज्य  को  सारे  देश  का
 रके  आभूषण  बना  सारे  देश  को  ताकत  भले  ही  आज  वहां
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 बर्फ  पिघलने  वाली  नदियां  न  हों  लेकिन  फिर  भी  जो  संसाधन  उनसे
 छत्तीसगढ़  राज्य  को  ऐसा  बनाएंगे  जिससे  सारे  देश  के  लिए  छत्तीसगढ़
 राज्य  ताकत  बन

 श्री  पुन्तू  लाल  मोहले  :  सभापति  मैं  छत्तीसगढ़
 भाषा  में  बात  मैं  आडवाणी  प्रधान  मंत्री  जी  से  और  पूरे
 सदन  के  माननीय  सदस्यों  से  अनुरोध  करता  हूं  और  छत्तीसगढ़  राज्य
 की  तरफ  से  यहां  विनती  करता  हूं  कि  हमारा  छत्तीसगढ़  राज्य  बनाया
 जाये  क्‍योंकि  इससे  छत्तीसगढ़  का  विकास  इससे  हमारे

 गरीब  तबकों  का  फायदा  विकास  उनकी  उन्नति
 ऐसी  मैं  आशा  करता  हमारी  सरकार  अपने  घोषणा  पत्र  में  यह

 बात  लेकर  आई  थी  और  एक  ही  साल  के  अन्दर  में  यह  करके  दिखा
 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  जैसे  आम  लोगों  में  शादी  विवाह  होता

 है  और  एक  साल  मे  लड़का-लड़की  भी  पैदा  नहीं  होता  लेकिन  हमारी
 सरकार  ने  एक  ही  साल  में  लड़के  के  बराबर  हमारे  राज्य  को  बनाकर
 दिखा  यह  हमारी  सरकार  की  उन्नति  उन्होंने  एक  साल  में
 करके  दिखा  बिलासपुर  में  आज  रेल  जोन  एवं  रायपुर
 टर्मिबल  बनाकर  दिखा  रेलवे  जोन  के  बाद  सड़क  स्वीकृति  दिया
 और  2000  करोड़  रु०  की  120  कि०मी०  की  सडक  राष्ट्रीय  मार्ग
 दिखा  यह  हमारी  सरकार  की  उन्‍नति  का  रास्ता

 अब  मैं  हिन्दी  में  मैं  आपको  बताना  चाहूंगा  कि  छत्तीसगढ़
 राज्य  धान  का  कटोरा  कहलाता  परन्तु  विपक्ष  के  नेता  शुक्ला  जी
 चले  अगर  वह  सुनते  तो  अच्छा  होता  धान  नहीं  कटोरा  बाकी

 है  वह  यहां  देश  के  विकास  के  बारे  में  बातें  करते  में  बताना
 चाहता  हूं  शिक्षित  बेरोजगार  आज  रोजगार  की  तलाश  में  भटक  रहा

 उनको  रोजी-रोटी  की  तलाश  है  और  वह  छीना-झपटी  के  काम
 में  लगा  हुआ  नक्सली  समस्या  आज  बस्तर  से  लेकर  गवर्धा
 तक  छा  गई  वहां  के  मुख्य  मंत्री  जी  के  रहते  कैबिनेट  मंत्री  जी
 की  हत्या  हो  जाती  वहां  कृषि  का  उत्पादन  नीचे  गिर  गया  72
 प्रतिशत  लोग  कृषि  से  जीवन-यापन  करते  विद्युत  की  कमी  या
 सरकार  की  कमजोरी  ने  आर्थिक  विकास  का  स्तर  दबा  ऐसी
 परिस्थिति  में  यहां  की  सरकार  विद्युत  तो  देना  बंद  टयूबवेल  के  खनन
 के  लिए  किसानों  एंव  ग्रामिणों  को  विद्युत  भी  नहीं  दे  रही  कनैक्शन
 भी  नहीं  दे  रही  दाने-दाने  के  लिए  किसान  मोहताज  किसान
 की  मालो  हालत  बदतर  हो  गई  किसान  ऋण  से  दब  चुका
 ऐसी  परिस्थति  में  सरकार  ध्यान  देने  की  बजाए  मनमाने  ढंग  से  राजकाज
 में  लगी  इन  बातों  पर  हमें  ध्यान  देने  कौ  आवश्यकता  मैं  इस
 सरकार  की  आलोचना  नहीं  करना  चाहूंगा  क्योंकि  सभी  लोग  छत्तीसगढ़
 राज्य  बनाना  चाहते  में  कहना  चाहूंगा  कि  छत्तीसगढ़  में  राजस्व  से
 तीस  खनिज  से  40  वन-संपदा  से  36.42  प्रतिशत  खनिज
 से  46  प्रतिशत  का  लाभ  होता  रहा  परंतु  सरकार  उस  पैसे  को  कहां

 देती  उदाहरण  के  लिए  कोयले  की  रॉयल्टी  से  पिछले  पांच-सात

 वर्षों  से  450  करोड़  रुपये  का  लाभ  होता  अगर  मैं  दारू  के
 ठेके  की  आबकारी  बात  करू  तो  500  करोड़  रुपये  का  लाभ  होता

 इतना  पैसा  छत्तीसगढ़  के  विकास  में  लगा  होता  तो  छत्तीसगढ़
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 को  उन्नति  हुई  वहां  की  रोड  की  हालत  वहां  गड्ढे
 वहां  सिंचाई  और  किसान  के  लिए  पर्याप्त  साधनों  की  व्यवस्था

 अपर्याप्त  शिक्षित  बेरोजगार  भटक  रह  लोगों  में  असमंजस  की
 स्थिति  इस  कारण  सरकार  ने  छत्तीसगढ  राज्य  बनाना  चाहा  छत्तीसगढ
 धान  का  कटोरा  वहां  धान  की  खेती  होती  धान  का  कटोरा
 रह  गया  और  धान  चला  ऐसी  परिस्थिति  में  किसान  की  माली
 हालत  बदतर  हो  गई  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करना  चाहूंगा  कि

 इसके  विकास  के  लिए  विशेष  पैकेज  की  व्यवस्था  छत्तीसगढ़  राज्य
 के  गठन  के  बाद  करे  और  इस  पैकेज  को  बढाया  छत्तीसगढ
 नया  राज्य  बन  रहा  है  तो  नए  राज्य  को  प्रतिक  चिन्ह  देने  की  आवश्यकता

 जैसे  भारत  में  मयूर  को  राष्ट्रीय  पक्षी  माना  जाता  राष्ट्र  का
 प्रतीक  चिन्ह  अशोक  चक्र  माना  जाता  इसी  प्रकार  छत्तीसगढ़  किसानों
 का  देश  है  और  किसान  अधिकतर  धान  के  भरोसे  जीवित  है  तो
 धान  की  बाली  को  यहां  के  राज्य  का  प्रतीक  चिन्ह  माना  सरकार

 इस  ओर  विशेष  ध्यान  दे  कि  हमारी  छत्तीसगढ़  बोली  हमारा  पूरा
 संस्कृति  हमारा  जीवन  इसी  से  संलग्न

 मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  मांग  करना  अनुच्छेद  347  में  प्रावधान
 ”  अगर  राष्ट्रपति  सहमत  हो  तो  छत्तीसगढ़  बोली  को  भाषा  का

 दर्जा  दिया  जिन  परिस्थितियों  और  वातावरण  में  केन्द्रीय  सरकार
 छत्तीसगढ  राज्य  बनाने  जा  रही  मैं  मध्य  प्रदेश  को  विधानसभा  के

 कर्णधारों  के  बारे  में  कहना  छत्तीसगढ  राज्य  अवहेलना
 और  नगण्य  विकास  तथा  निराशा  की  कोख  से  जन्म  लेते  हुए  छत्तीसगढ़
 राज्य  बनने  जा  रहा  ऐसी  परिस्थिति  में  छत्तीसगढ़  राज्य  का  बंटवारा

 होने  जा  रहा  जब  दो  भाइयों  का  बंटवारा  होता  है  और  बडा  भाई
 चालाक  होता  जो  वहां  की  परिस्थितियों  को  पहले  से  ही  जानता

 खेती-बाड़ी  और  अन्य  अचल  सम्पत्ति  को  सारे  कर्ज  का

 बोझा  छोटे  भाई  पर  लाद  देता  मैं  सरकार  से  मांग  करना  चाहता

 हूं  कि  इस  तरह  का  वातावरण  न  आडवाणी  जी  इस  ओर
 ध्यान  छत्तीसगढ़  राज्य  को  बंटवारे  में  छोटे  भाई  को  अनदेखा  न
 कर  दिया  मध्य  प्रदेश  में  तो  वहां  की  विधान  सभा

 विधायकों  के  ठहरने  के  लिए  जगह  है  और  अन्य  प्रकार  की  सम्पत्ति

 मध्य  प्रदेश  में  चली  ऐसी  स्थिति  में  छत्तीसगढ  में  एक  कुर्सी
 भी  नहीं  तो  राज्य  सरकार  के  मुख्य  मंत्री  और  वहां
 के  विधायक  तथा  अन्य  लोग  कहां  वहां  पानी  की

 बिजली  की  व्यवस्था  और  विशेष  रख-रखाव  की  ओर  ध्यान  देने  की

 आवश्यकता  मैं  मांग  करना  नियन्त्रक  महालेखा  परीक्षक
 की  रिपोर्ट  को  माना  कहीं  ऐसा  न  हो  कि  नए  छत्तीसगढ़  राज्य
 को  कर्ज  के  बोझ  से  लाद  दिया  हमारे  यहां  की  परम्परा

 छोटे  भाई  को  सम्मान  के  साथ  बंटवारे  का  हिस्सा  दिया  हमारी

 संस्कृति  अगर  छोटा  भाई  कमाई  नहीं  कर  सकता  तो  छोटे  भाई
 को  अधिक  हिस्सा  भी  दिया  जाता  मैं  केन्द्रीय  सरकार  से

 अनुरोध  करना  इन  बातों  को  अनदेखा  ने  किया  इस  बात
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 को  माननीय  गृह  मंत्री  जी  ने  बता  दिया  है  कि  वहां  अनुसूचित  जाति  ।

 की  आबादी  अधिक  पिछले  पचास  वर्षों  में  अनुसूचित  जाति  और
 जनजाति  के  लोगों  का  विकास  नहीं  वे  लोग  दर-दर  की  वेकों
 खा  रहे  उन  लोगों  की  भर्ती  के  लिए  विशेष  भर्ती  अभियान  भी
 नहीं  चलाया  गया  इस  तरह  उन  लोगों  के  विकास  के  दरवाजे  बन्द
 कर  दिए  मैं  यह  भी  कहना  ऐसी  परिस्थिति  में  मध्य  प्रदेश
 सरकार  ने  पर्याप्त  हजार  कर्मचारियों  को  निकाल  दिया  अनुसूचित  जाति
 के  कोटे  को  उन्होंने  नगण्य  कर  दिया  कई  हजार  कर्मचारी  जो
 उन्होंने  भर्ती  किए  आर्थिक  स्थिति  कमजोर  दर्शा  कर  उनको  नौकरी
 से  निकाल  दिया  वे  लोग  दर-दर  की  ठेकरें  खा  रहे  हैं  ओर
 इधर-उधर  भटक  रहे  इसलिए  मैं  मांग  करता  हूं  कि  जनसंख्या  के

 आधार पर राशि का बंटवारा होना वहां की सरकार ने विधान सभा में बजट पेश किया नियम और प्रक्रिया के अनुसार तथा वर्तमान जनसंख्या के आधार पर राशि का बंटवारा होना बंटवारा होने की स्थिति में कहीं बजट का पैसा छत्तीसगढ़ को अनदेखा करके अचय्य क्षेत्र में न खर्च कर दिया इस बात की ओर गृह मंत्री जी को ध्यान देना ग्यारहवें वित्त आयोग ने अपनी एिपोर्ट पेश की उस रिपोर्ट में कौन से प्रावधान को सामने रख कर बंटवार किया यह जानने को आवश्यकता कुछ बातों को ध्यान में रखने के लिए में केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता मेरा यह कहना है कि मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ राज्य के बंटवारे पर लोक सेवा आयोग के गठन का जिक्र नहीं किया गया में मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरह छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का गठन किया छत्तीसगढ़ में रेंजर थानेदार का प्रशिक्षण नटूमर के प्रशिक्षण के केन्द्र अन्य जगह इंदौर में पीएससी आफिस ग्वालियर में एज आफिस कोषालय उसकी भी छत्तीसगढ राज्य में अलग ढंग से स्थापना की इस प्रकार से अन्य भी जैसे बैंकिंग सेवा बोर्ड निगम भी दिया राज्य परिवहन की बर्से खटारा पड़ी हुई ऐसा न हो कि मध्य प्रदेश खटारा बसों को दे दे और +ई बसों को अपने पास रख इस बात को सोचने की आवश्यकता इन बातों पर ध्यान दिया छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए उच्चतम न्यायालय का भी प्रावधान मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की राजधानी में उच्चतम न्यायालय बनने जा रहा उच्चतम न्यायालय और राजधानी का नामकरण करते बिलासपुर जिला एक बड़ा भाग मैं कहना चाहूंगा कि पीने के पानी की पर्याप्त आवागमन की देखते हुए अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़े वर्ग को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से बिलासपुर को छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी एवं उच्च न्यायालय का दर्जा प्राप्त होना इसे अनदेखा नहीं किया जाना क्योंकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के विकास के लिए ध्यान देने की आवश्यकता मैं इसमें कोई अन्य प्रकार की बातें या लफडे|
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 की  बात  नहीं  करना  जिस  तरह  किसी  भी  प्रकार  का  किसी
 भी  राज्य  में  सत्ता  का  विकेन्द्रीकरण  किया  जाता  है  तो  सत्ता  के  विकेन्द्रीकरण
 के  लिए  सभी  प्रकार  के  कोषालय  या  उच्चतम  न्यायालय
 आफिस  सभी  उस  जिले  के  प्रदेश  में  बनने  चाहिए  जिससे  शायद  लोगों
 में  सत्ता  का  विकेन्द्रीकरण

 मैं  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करना  चाहूंगा  कि  इसमें  राज्य  गठन  के
 बाद  जब  छत्तीसगढ़  एवं  राजधानो  का  उच्च  न्यायालय  का  नामकरण
 करते  समय  बिलासपुर  जिले  को  प्राथमिकता  देने  का  कष्ट  इन
 सब  बातों  को  बोलते  हुए  अपने  सभी  माननीय  सदस्यों  प्रधानमंत्री

 गठबंधन  की  सरकार  को  और  गृह  मंत्री  जी  को  धन्यवाद  देते

 हुए  अपनी  वाणी  को  विराम  देता  जय  जय

 ]

 श्री  बाजूबन  रियान  :  सभापति  मैं  इस
 विधेयक  पर  अपने  विचार  प्रकट  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हम

 इस  विधेयक  का  समर्थन  नहीं

 इस  विधेयक  पर  मेरे  और  मेरी  पार्टी  के  विचार  हैं  कि
 लोगों  की  समस्याओं  और  क्षेत्र  की  समस्याओं  को  नए  राज्यों  के  गठन
 से  सुलझाया  नहीं  जा  स्वतंत्रता  के  पश्चात  यह  पहला  अवसर

 नहीं  है  जब  हम  नए  राज्यों  का  सृजन  करने  जा  रहे

 मैं  भारत  के  पूर्वोत्तर  भाग  से  मैने  देखा  है  कि  असम
 को  किस  तरह  चार  भिन्‍न-भिन्‍न  राज्यों  में  बांट  गया  असम  राज्य
 को  तीन  अन्य  राज्यों  अरूणाचल  प्रदेश  मेघालय  और  मणिपुर
 में  बांट  गया  लेकिन  इस  बंटवारे  से  लोगों  की  समस्याएं  घटने

 की  बजाय  बढ़ी  क्षेत्र  का  विकास  नहीं  हुआ  यहां  पर  एक
 भी  उद्योग  स्थापित  नहीं  किया  गया  असम  राज्य  के  पुनगर्ठन  के

 पश्चात्‌  से  इन  राज्यों  में  एक  भी  विकास  परियोजना  शुरू  नहीं  की

 गई  हमारा  यह  अनुभव  है  कि  यदि  वह  असम  राज्य  में  रहते  तो

 बेहतर  यह  हमारा  अनुभव

 पंजाब  राज्य  को  भी  हिमाचल  प्रदेश  और  हरियाणा  राज्यों

 में  बांय  गया

 मैं  इस  बात  में  विश्वास  नहीं  करता  कि  किसी  क्षेत्र  को  राज्यों

 का  पुनर्गठन  करके  विकसित  किया  जा  सकता  क्षेत्र  का  विकास

 करने  के  लिए  किसी  राज्य  का  पुनर्गठन  राज्य  का  सृजन  करना  अथवा

 राज्य  को  बांटना  जरूरी  नहीं  इससे  उद्देश्यों  को  पूर्ति  नहीं

 केन्द्र  सरकार  को  उन  क्षेत्रों  का  विकास  करने  के  लिए  उचित  आर्थिक

 योजनाओं  और  कार्यक्रमों  क ेसाथ  आगे  आना  चाहिए  जिनका

 अभी  विकास  किया  जाना  विशेषकर  उन  क्षेत्रों  में  जहां  कमजोर

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  से  सम्बंधित  लोग

 रहते  इन  क्षेत्रों  की  पहले  ही  पहचान  कर  ली  गई  यही  तरीका

 है  जिससे  विशिष्ट  क्षेत्रों  को  विकसित  किया  जा  सकता  में  नहीं
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 जानता  सरकार  इस  विधेयक  को  क्‍यों  लाई  शायद  कुछ  राजनेताओं
 और  पार्टियों  को  खुश  करने  अथवा  उन्हे  अपने  अधिकार  प्राप्त  करने
 के  लिए  एक  दूसरे  से  लड़ाने  के  लिए  इसे  लाया  गया

 इस  विधेयक  से  कोई  भी  यह  अंदाजा  लगा  सकता  है  कि  प्रस्तावित
 छत्तीसगढ  राज्य  को  16  जिले  दिए  जा  रहे  मध्य  प्रदेश  के  कुछ
 लोग  शहडोल  और  बालाघाट  जैसे  कुछ  जिलों  अथवा

 चुनाव  क्षेत्रों  की  मांग  कर  रहे  यदि  इन  चार  क्षेत्रों  को  प्रस्तावित
 राज्य  में  शामिल  कर  लिया  जाए  तो  अच्छा

 नए  राज्यों  के  सृजन  के  साथ  हमें  नई  विधान  सभाएं  बनानी  होंगी
 और  कुछ  नई  राज्य  परिषदों  की  पहचान  करनी  कानून  के
 संसदीय  और  विधान  सभा  चुनाव  क्षेत्रों  की  चुनाव  क्षेत्रों  की  पहचान
 परिसीमन  की  निर्धारित  प्रक्रिया  के  माध्यम  से  होती  राज्य
 परिषदों  के  लिए  कोई  परिसीमन  नहीं  होता  इस  समय  मध्य  प्रदेश
 राज्य  विधान  परिषदों  में  16  सदस्य  शामिल  अब  प्रस्तुत  प्रस्ताव
 में  16  में  से  11  मध्य  प्रदेश  में  रहेंगे  और  पांच  प्रस्तावित  छत्तीसगढ़
 राज्य  में  चले  ये  चुने  हुए  कांउसिलर्स  सभी  मध्य  प्रदेश  क्षेत्र
 से  हो  सकते  हैं  अथवा  उनमें  कुछ  अन्य  जगह  से  हो  सकते  यह
 स्पष्ट  नहीं  मुझे  आशा  है  सरकार  इस  स्थिति  को  स्पष्ट

 प्रस्ताव  के  खंड  9  40  संसदीय  चुनाव  क्षेत्रों  में  से  केवल
 11  चुनाव  क्षेत्र  छत्तीसगढ़  में  चले  जाएंगे  और  शेष  29  मध्य  प्रदेश

 में  रह  और  320  विधान  सभा  चुनाव  क्षेत्रों  में  230
 मध्य  प्रदेश  में  रहेंगे  और  90  प्रस्तावित  छत्तीसगढ  में  चले  जब

 नई  विधानसभा  और  नई  संसद  के  लिए  अगले  चुनावों  में  अनुसूचित
 जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षण  ऐसा  नहीं  रहेगा
 जैसा  यह  अब  प्रस्ताव  में  मैंने  देखा  है  कि  अगले  संसदीय  और
 विधान  सभा  चुनावों  में  चुनाव  क्षेत्रों  का  परिसीमन  1971  की  जनगणना
 के  आधार  पर  किया

 अपराह्द  4.00  बजे

 में  सरकार  से  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  यह  1991  कौ  जनगणना
 के  अनुसार  क्‍यों  नहीं  होनी  नवीनतम  उपलब्ध  आंकड़े  1991
 की  जनगणना  के  अनुसार  लेकिन  यहां  इस  विधेयक  में  प्रस्ताव  1971
 की  जनगणना  के  अनुसार  किया  गया  मैं  नहीं  समझता  ऐसा  क्‍यों
 किया  गया

 इसी  क्‍या  अब  वहां  नौकरी  कर  रहे  कर्मचारियों  के
 आवास  प्रस्तावित  नए  राज्य  के  भीतर  होंगे  अथवा  मध्यप्रदेश  में
 उनकी  भावी  स्थिति  क्‍या  मेरे  विचार  में  उन्हें  इस  सम्बंध  में  अपना
 विकल्प  देने  की  अनुमति  होनी  कर्मचारी  राज्य  संवर्ग  अथवा

 राष्ट्रीय  संवर्ग  से  सम्बंधित  हो  सकते  उन्हें  अपना  विकल्प  देने  की

 अनुमति  होनी  चाहिए  कि  उनमें  से  कौन  कर्मचारी  मध्य  प्रदेश  सरकार
 में  बने  रहना  चाहते  हैं  अथवा  नए  राज्य  को  नवनिर्मित  सरकार  में
 रहना  चाहते
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 मेरी  राय  में  नए  राज्य  के  सृजन  के  पश्चात्‌  आदिवासियों
 की  जनसंख्या  वहां  अधिक  होगी  और  इसलिए  इसे  आदिवासी  राज्य
 के  नाम  से  भी  पुकारा  जा  सकता  लेकिन  इसका  विकास  शेष
 मध्य  प्रदेश  से  कहीं  कम  हालांकि  प्रस्तावित  छत्तीसगढ़  खनिज
 संसाधनों  लौह  और  अन्य  चोजों  में  धनी  है  लेकिन  पूर्व  सरकारों
 से  उपेक्षित  रहने  के  कारण  यह  सबसे  अधिक  अविकसित  क्षेत्रों  में  से

 एक  पहले  यहां  उस  पार्टी  द्वारा  शासन  किया  जाता  था  जिसके
 प्रतिनिधि  मेरी  दार्यी  ओर  बैठे  हैं  और  कुछ  समय  यहां  उनके  द्वारा  शासन
 किया  जाता  था  जो  मेरी  बायीं  और  बैठे  अब  यहां  फिर  उस  पार्टी

 द्वारा  शासन  किया  जाता  है  जिसके  प्रतिनिधि  मेरी  दायीं  तरफ  बैठे

 उन्होंने  छत्तीसगढ़  के  विकास  के  लिए  कुछ  नहीं

 सभापति  मैंने  सुना  है  कि  बस्तर  जैसे  जिलों  मे कुछ  आदिवासी
 लोग  अभी  भी  बिना  कपडे  पहने  रहते  वे  नगें  रहते  मैं  नहीं
 जानता  कि  क्‍या  यह  सच  है  अथवा  मैं  सरकार  से  जानना

 चाहता  हूं  कि  वास्तविक  स्थिति  क्‍या  यदि  यह  सही  है  तो  इसके

 लिए  जिम्मेदार  कौन  मुझे  विश्वास  नहीं  है  कि  नंगे  रहने  वाले  लोगों
 की  दयनीय  स्थिति  में  इस  नए  राज्य  के  गठन  से  सुधार  इससे
 और  राजनीतिक  अनिश्चितता  पैदा  हो  सकती

 अब  मध्य  प्रदेश  सरकार  कांग्रेस  पार्टी  द्वारा  चलाई  जा  रही  है  इस

 नए  राज्य  के  सृजन  के  पश्चात्‌  प्रस्तावित  90  विधान  सभा  सदस्यों  में
 से  जिस  पार्टी  को  बहुमत  मिलेगा  वही  नई  सरकार  यदि  यह
 कांग्रेस  है  तो  वे  सरकार  बनाएगें  यह  कोई  और  हो  सकता

 जिसे  बहुमत  प्रारूप  विधेयक  मैंने  विधान  सभा  सदस्यों
 और  संसद  सदस्यों  और  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों
 के  लिए  आरक्षण  के  प्रावधान  की  स्थिति  देखी  यह  वैसी  ही
 रहेगी  जैसी  पहले  इसी  दो  अन्य  विधेयक  उत्तर  प्रदेश

 पुनर्गगन  और  बिहार  पुनर्गठन  विधेयक  भी  इस  सभा  में  प्रस्तुत  किए
 गए

 यह  सरकार  सोच  रही  है  कि  राज्यों  के  पुनर्गठन  से  वे
 क्षेत्रों  के विकास  कौ  समस्या  से  निपटने  में  समर्थ  वे  सोचते

 हैं  कि  ऐसा  करके  अधिक  विकास  किया  जा

 मैं  ऐसा  नहीं  इससे  और  अधिक  समस्याएं  पैदा
 इससे  और  अव्यवस्था  पैदा  मुझे  विश्वास  है  सरकार  को  इसकी
 जानकारी

 पूवोत्तर  के  कुछ  भागों  से  और  नए  राज्यों  के  सृजन  की  मांग
 की  जा  रही  हैं  यहो  मांग  अब  असम  से  वे  असम  और  पश्चिम
 बगांल  के  सीमा  क्षेत्रों  में  बोडोलैंड  के  सृजन  की  मांग  कर  रहे
 मैं  नहीं  जानता  कि  इस  बोडोलैंड  की  रूपरेखा  क्‍या  होगी  क्‍या  यह
 यह  भारत  से  बाहर  होगा  अथवा  भारत  में  यदि  यह  भारत  में
 होगा  तो  वे  नया  राज्य  क्यों
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 वहां  एक  करबो  आग्लॉग  जिला  करबो  आग्लॉग  के  लोग
 नए  राज्य  की  मांग  कर  रहे  यदि  हम  इतिहास  पर  नजर  डालें  वो
 हमें  पता  चलेगा  कि  खासी  और  जैंटिया  पर्वतीय  जिलों  को  मिलाकर
 दो  राज्यों  का  संविधान  के  अनुच्छेद  244  के  अतंर्गत  सृजन  किया  गया

 जिससे  ऐसी  स्थिति  पैदा  हुई  जहां  एक  राज्य  में  दो  राज्य
 यह  भारत  के  इतिहास  में  पहला  ऐसा  मामला  था  जहां  राज्य  के  भीतर
 राज्य  उन्होंने  इन  राज्यों  को  कुछ  शक्तियां  भी  दी  गई  लेकिन

 यह  देखा  गया  था  कि  एक  राज्य  में  दूसरे  राज्य  के  सृजन
 को  उनकी  इच्छा  से  इस  उद्देश्य  की  पूर्ति  नहीं  कर  पाई  और  197;
 अथवा  1972  में  मेघालय  राज्य  के  रूप  में  इसे  पुनर्गठित  किया  गया

 सरकार  ने  एक  और  नए  राज्य-मेघालय  का  सृजन  किया  था

 स्वतंत्रता  के  पश्चात्‌  जब  भारत  को  राज्यों  में  बांशा  गया  था  तो
 यहां  राज्य  25  से  कम  ये  20  या  2  राज्य  हो  सकते

 अब  ये  30  से  अधिक  यदि  हम  इसे  तीन  श्रेणी  में  बांटे  तो
 यह  ख  ओर  ग  श्रेणी  के  अब  ये  32  हो  सकते  हम

 कुछ  और  मुख्य  अधिकारी  और  कर्मचारी  बना  सकते  लेकिन
 अविकसित  क्षेत्र  की  समस्या  हमेशा  बनी  इसमें  कोई  परिवर्तन
 नहीं  हमारी  पार्टी  की  राय  यह  है  कि  राज्यों  के  पुनर्गठन  से
 यह  समस्या  हल  नहीं

 हम  कुछ  क्षेत्रों  को  छठी  अनुसूची  या  कुछ  विशेष  प्रावधानों  के
 अन्तर्गत  रख  सकते  हम  ऐसे  क्षेत्रों  को  कुछ  स्वायत्तता  दे  सकते

 इसी  के  साथ  ही  साथ  हम  जम्मू-कश्मीर  राज्य  के  स्वायत्तता  के
 प्रश्न  पर  नियम  193  के  अन्तर्गत  चर्चा  कर  रहे  जम्मू-कश्मीर  और

 हर  राज्य  में  कुछ  ऐसे  क्षेत्र  हैं  जो अविकसित  हैं  और  हम  उनके  विकास
 के  लिये  कुछ  स्वायत्तता  दे  सकते  संविधान  की  छठी  अनुसूची  के
 अन्तर्गत  कुछ  जनजातीय  क्षेत्र  स्वायत्त  त्रिपुरा  में  ऐसे  क्षेत्र  कर्बा
 अंगलांग  जिला  छठी  अनुसूची  के  अन्तर्गत  असम  में  कुछ  ऐसे  क्षेत्र

 इसी  तरह  हम  मध्य  प्रदेश  के  जनजातीय  क्षेत्रों  को  कुछ  स्वायत्तता
 दे  सकते  मैं  सरकार  को  सुझाव  देता  हूं  कि  वह  नये  राज्य
 के  प्रस्ताव  को  वापस

 नये  राज्य  में  कुछ  जिलों  को  कुछ  स्वायत्तता  दे  कर  हम  इस
 क्षेत्र  का  विकास  कर  सकते  हम  उन्हें  और  सुविधायें  दे  सकते

 और  सुविधायें  देने  तथा  वहां  उद्योगों  के  विकास  में  कोई  रोक  नहीं

 उस  क्षेत्र  को  विकसित  करने  में  कोई  रोक  नही  अगर  सरकार

 इस  क्षेत्र  पर  विशेष  ध्यान  तो  हम  वहां  की  समस्याओं  को  हल
 कर  सकते  आशा  है  कि  सरकार  इस  दिशा  में  काम

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  सभापति  कुछ  मिनट  का

 समय  मुझे  भी  देने  के  लिये  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  मैंने  कुछ
 ही  मिनट  मांगे  थे  क्‍योंकि  मुझे  थोड़ी  शारीरिक  परेशानी  है  और  मैं

 अधिक  समय  तक  नहीं  बोलना  चाहता

 मुझे  लगता  है  कि  यह  हमारा  एक  ऐतिहासिक  क्षण  पर

 हम  नये  राज्यों  के  गठन  की  प्रसव  पीड़ा  के  गवाह  हम  -

 मैं  और  मेरी  पार्टी  प्रस्तावित  नये  राज्य  छतीसगढ़  के  पूरे  समर्थन  में
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 एक  मात्र  तो  नहीं  पर  एक  प्रमुख  कारण  यह  है  कि  नये  राज्य  में
 आदिवासी  जनसंख्या  बहुलता  में

 अलग  राज्य  का  पूरा  प्रश्न  विकास  के  प्रश्न  से  जुड़ा  जब
 तक  अर्थव्यवस्था  और  लोकतंत्र  का  विकास  न  तब  तक  राज्य  के
 लोगों  के  लिये  चाहे  राज्य  अलग  बने  या  उसे  स्वायत्तता  दी  कोई
 अर्थ  नहीं  अगर  इन  दोनों  के  विकास  पर  ध्यान  दिया  जाये  तभी
 अलग  राज्य  का  कोई  मतलब

 अपराह  4-12  बजे

 देवेन्द्र  प्रसाद  यादव  पीठासीन

 स्वायत्तता  का  प्रश्न  एक  और  क्षेत्र  मैं  इस  पर  कोई  चर्चा

 नहीं  कर  रहा  हूं  क्‍योंकि  स्वायत्तता  के  कई  हो  सकते  हम
 स्वायत्तता  क ेमतलब  और  इसको  शामिल  विषय  नहीं  कुछ  वर्ष

 पहले  आजादी  नारे  के  साथ  कश्मीर  में  बड़ा  आंदोलन  हुआ  लोगों
 ने  कहा  कि  वे  आज़ादी  चाहते  हम  नहीं  जानते  कि  आजादी  से
 उनका  आशय  क्‍या

 सरकारिया  आयोग  की  एपिपोर्ट  में  अधिकांश  या  सभी  राज्यों  के
 लिये  शक्तियों  विशेषकर  वित्तीय  अधिकरों  और  वित्तीय  संसाधनों  के

 विकेन्द्रीचौण  की  सिफारिश  की  गई

 जम्मू-कश्मीर  का  इतिहास  अधिकांश  राज्यों  के  इतिहास  से  अलग
 समय  नहीं  होने  के  कारण  मैं  उस  पर  अभी  चर्चा  नहीं  कर  रहा

 हम  सभी  उससे  अवगत  जम्मू-कश्मीर  की  पृष्ठभूमि  अलग

 इसी  कारण  संविधान  का  अनुच्छेद  370  आस्तित्व  में  भारत  विभिन्‍न
 भाषाओं  और  समस्याओं  का  देश  यह  कई  तरह

 के  असंतुलनों  और  असमान  विकास  का  देश

 इसी  कारण  सभी  राज्य  संसाधनों  और  शक्तियों  के  और  अधिक

 विकेन्द्रीकण  के  लिये  शोरगुल  करते  व्यक्तिगत  रूप  से  मैं  खुश

 हूं  कि  यह  हो  रहा  मध्य  प्रदेश  के  साथ  अधिक  नहीं  फिर  भी

 कुछ  मेरा  परिचय  मुझे  बहुत  खुशी  है  कि  वहां  अलग  राज्य  बन

 रहा  नया  राज्य  किसी  भी  दृष्टिकोण  से  बहुत  गरीब  राज्य  नहीं

 सार्वजनिक  क्षेत्र  के  कुछ  बड़े  और  अर्थक्षम  उपक्रम  मध्यप्रदेश  में

 बस्तर  जिले  में  लौह  अयस्क  की  खानें  यह  जनजातीय  जिला  है

 और  देश  में  सर्वोत्तम  लौह  अयस्क  वहां  वहां  स्थित  भारत

 हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  देश  और  हमारी  अर्थव्यवस्था  की  मूल्यवान  परिसंम्पत्ति

 भारत  एल्यूमिनियम  कंपनी  भी  वहां  इन  सभी  चीजों  पर  समुचित
 रूप  से  ध्यान  देना  है  और  इनसे  निश्चित  रूपेण  नये  राज्य  की  अर्थव्यवस्था

 की  लाभप्रदत्ता

 मैं  एक  प्रश्न  पूछना  चाहगा  जिसके  बारे  में  प्रस्ताव  रखने  वाले

 के  भाषण  में  कोई  जिक्र  नहीं  मुझे  नहीं  मालूम  कि  इस

 संबंध  में  सरकार  या  माननीय  मंत्री  क्या  सोच  रहे  मैं  भोपाल  में

 कुछ  वर्षों  पहले  घटी  एक  भयंकर  दुर्घटना  का  जिक्र  कर  रहा  हूं  जिससे

 9  1922  विधेयक  410

 वहां  के  लोग  अब  तक  नहीं  उबर  पाये  हैं  मैं  गैस  रिसाव  के  बारे
 में  बात  कर  रहा  हूं  उस  दुर्घटना  में  हजारों  लोग  मारे  अभी  तक

 कुछ  भी  नहीं  अभी  तक  उस  दुर्घटना  में  किसी  को  दोषी  नहीं
 ठहराया  गया  है  जबकि  वहां  के  लोगों  का  विचार  है  कि  इस  घोर
 लापरवाही  के  लिये  उस  अमरीकी  कंपनी  के  सी०एम०डी०  को  न्यायालय
 द्वारा  सजा  दिलाई  जानी  मुआवजा  का  प्रश्न  अभी  तक  हल
 नहीं  हुआ  हर  दिन  हम  इसके  बारे  में  पढ़  रहे  कई  वर्षों  से
 आंदोलन  चला  रहे  विभिन्‍न  संगठन  इस  भयानक  दुर्घटना  के  पीडितों  को
 उचित  मुआवजा  दिये  जाने  की  मांग  कर  रहे  यह  भी  अभी  तक
 नहीं  हुआ  अब  एक  नया  राज्य  मेरा  ख्याल  है  कि  भोपाल

 छतीसगढ़  की  राजधानी  नहीं  होगी  बल्कि  वर्तमान  मध्यप्रदेश  की
 वर्तमान  मध्यप्रदेश  में  घटी  दुर्घना  के  पीड़ित  अभी  भी  वहीं  मैं
 जानना  चाहूंगा  कि  सरकार  ने  इस  बारे  में  क्‍या  सोचा  क्या  उन्‍होंने
 इस  बारे  में  कुछ  सोचा  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  हम  मुआवजा  और

 पुनर्वास  के  बारे  में  जो  बोल  रहे  हैं  उस  चर्चा  को  जो  हजारों  लोग
 और  परिवार  सुन  रहे  हैं  और  हमारी  चर्चा  उन्हें  कुछ  राहत  और
 सान्त्वना

 मैं  इस  बारे  में  सरकार  के  दृष्टिकोण  के  बारे  में  जानना

 मुझे  इस  बारे  में  श्री  श्यामाचरण  शुल्क  के  विचार  नहीं  मालूम
 उन्होंने  कुछ  भी  जिक्र  नहीं  मुझे  लगता  है  कि  हमारे  पिछले

 इतिहास  पर  यह  सबसे  बड़ा  धब्बा  है  जिसके  अन्तर्राष्ट्रीय  दुष्परिणाम
 होते  मुझे  पक्का  भरोसा  है  कि  आप  इसके  बारे  में  जानते  भोपाल
 गैस  दुर्घना  ने  न  केवल  इस  देश  के  लोगों  बल्कि  अन्य  देशों  के
 अनेक  लोगों  और  संगठनों  की  आत्मा  को  झकझोरा  है  और  वे  भी
 उचित  मुआवजा  तथा  दुर्घटना  के  लिए  सही  जिम्मेदारी  निर्धारित  करने
 की  मांग  कर  रहे  इस  दुर्घटता  को  अपराध  समझा  जा  रहा

 इसके  अलावा  हमें  बहुत  खुशी  है  कि  छतीसगढ़  नामक  नये  राज्य
 का  गठन  किया  जा  रहा  इस  विधेयक  को  लाने  हेतु  मैं  सरकार
 को  बधाई  देता  मुझे  आशा  है  कि  सब  मिलकर  काम  करेंगे
 और  यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि  नया  राज्य  समृद्ध  हो  और  भारत  के

 मानचित्र  में  एक  उपयोगी  और  महत्वपूर्ण  स्थान  प्राप्त

 श्री  पी०आर०  खूंटे  :  माननीय  सभापति  सर्वप्रथम
 में  भारत  के  प्रधानमंत्री  माननीय  श्री  अटल  बिहारी  देश  के

 गृह  मंत्री  माननीय  श्री  लाल  कृष्ण  भारतीय  जनता  पार्टी  की
 गठबंधन  दल  की  भारतीय  जनता  पार्टी  के  केद्धीय  नेतृत्व  से

 लेकर  प्रदेश  नेतृत्व  को  बहुत-बहुत  धन्यवाद  देना  बधाई  देना

 चाहूंगा  कि  आजादी  के  पहले  और  आजादी  के  बाद  छतोीसगढ़  एक
 ऐसा  अंचल  रहा  है  जो  शोषण  का  केन्द्र  बना  रहा  इसे  राजनैतिक
 शोषण  से  मुक्ति  दिलाने  के  लिए  हमारे  देश  के  गृह  मंत्री  श्री  लाल

 कृष्ण  आडवाणी  ने  छतीसगढ़  की  जनता  के  दुख-दर्द  को  दूर  करने
 के  लिए  उस  क्षेत्र  के  विकास  जो  वर्षों  से  धीमी  पड़  गयी

 इसे  गति  देने  के  लिए  और  इस  देश  में  खासकर  छतीसगढ़  प्रदेश  को
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 एक  समृद्धिशाली  प्रदेश  बनाने  को  दिशा  में  अलग  से  राज्य  बनाने  का
 निर्णय  लिया  है  देश  को  आजादी  मिले  लगभग  53  साल  हो  गए
 इस  लम्बी  अवधि  में  अगर  कुछ  सालों  को  छोड़  दिया  जाए  तो  मध्य
 प्रदेश  से  लेकर  केन्द्र  में  काग्रेंस  पार्टी  का  ही  एकछत्र  राज्य  रहा
 यदि  ये  ईमानदारों  से  काम  करते  जहां  तक  मैं  समझता  आज

 छतोसगढ़  वनांचल  या  बनाने  की  आवश्यकता  नहीं
 खासकर  छतीसगढ़  अंचल  जो  अनुसूचित  जनजाति  और  विकास
 की  दृष्टि  से  देश  में  सबसे  अधिक  पिछडे  हुए  अंचल  के  रूप  में

 जाना-पहचाना  जाता  छतीसगढ़  में  प्रकृति  ने  भरपूर  भंडार  दिया

 छतीसगढ़  को  धान  का  कटोरा  कहा  जाता  वहां  उपजाऊ  मिट्टी
 मेहनतकश  लोग  हैं  जो  मेहनत  से  कभी  जी  नहीं  वन  सम्पदा

 का  छतीसगढ़  में  भंडार  खनिज  सम्पदा  का  भो  भंडार

 वहां  जल  स्त्रोतों  का  भी  भंडार  छतीसगढ़  को  धरती  में
 सीमेंट  से  लेकर  हीरे  और  सोने  का  भी  भंडार  उसके

 बाद  भी  आज  छतीसगढ़  की  खासकर  वहां  के  जो  मेहनतकश
 लोग  जो  गरीब  तबके  के  लोग  जो  वर्षों  से  वहां  आजादी
 के  पहले  तो  उनका  शोषण  होता  आजादी  के  बाद  जो  सत्ता  में

 उनके  शोषण  का  वे  केन्द्र  वे  भीख  का  कटोरा  लेकर  हिन्दुस्तान
 कोने-कोने  में  भटकते  छतीसगढ़  की  गरीब  जनता  मजदूरी  कमाने

 के  लिए  अन्यत्र  जातो  यह  उनको  एक  नियति  सी  बन  गई  है  कि

 केले  के  छिलके  खाने  के  लिए  उनके  बच्चे  मजबूर  होते  इस
 इस  पीड़ा  को  हमारे  जन-जन  के  नेता  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेया

 हमारे  देश  के  गृह  मंत्री  माननीय  लाल  कृष्ण  आडवाणी  जी  और  हमारे
 भारतीय  जनता  पार्टी  के  प्रदेश  प्रभारी  माननीय  श्री  लखी  राम  जी

 हमारे  आदिवासी  नेता  श्री  नन्द  कुमार  हमारे  रमेश  बैस  हमारे

 छतोसगढ़  अंचल  के  डा०  रमन  इसके  अलावा  अनेक  छेटे  बड़े
 पार्टी  के  नेताओं  के  ध्यान  में  यह  बात  आईं  तो  उन्होने  इस  दर्द

 इस  पीड़ा  को  करोब  से  खास  कर  अपने  पौने  तोन  साल  के

 भाजपा  शासन  में  मध्य  प्रदेश  के  पूर्व  मुख्य  मंत्री  श्री  सुन्दर  लाल

 पटवा  ने  इस  बात  को  भी  गम्भीरता  से  तब  हमारे  केन्द्रीय  नेतृत्व
 के  ध्यान  को  भारतीय  जनता  पार्टी  मध्य  प्रदेश  ने  और  खासकर

 छतोसगढ़  के  भारतीय  जनता  पार्टी  के  नेताओं  ने  आकर्षित  तब

 कहीं  जाकर  हमारे  केन्द्रीय  नेतृत्व  ने  छतीसगढ़  राज्य  बनाने  का  निर्णय

 इस  तरह  से  काफी  समय  तक  इसके  लिए  एक  आन्दोलन  भी

 चलता

 मुझे  कभी-कभी  आश्चर्य  होता  है  कि  जो  लोग  कल  तक  छतीसगढ़
 के  घोर  शोषक  छतीसगढ़  को  अपनी  राजनैतिक  चारागाह  बनाकर

 चरते  वहां  वे  अपने  स्वार्थ  की  राजनीति  करते  रहे  और  कई  पीढ़ियों
 के  लिए  धन  जुटाते  वे  छतीसगढ़  के  विकास  को  गति  देने  के

 बजाय  वहां  की  जनता  को  पीछे  घकेलते  आज  ऐसे  लोग  भी

 छत्तीसगढ़  के  लिए  मगरमच्छ  के  आंसू  बहाने  वह  क्योंकि

 भारतीय  जनता  पार्टी  ने  छत्तीसगढ़  राज्य  बनाने  के  लिए  केन्द्र  की  अटल
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 गठबंधन  सरकार  ने  निर्णय  ले  अब  उनके  पास  इसके  सिवा
 कोई  चारा  नहीं  रह  उनकी  एक  मजबूरी  छत्तीसगढ़  राज्य
 निर्माण  के  लिए  समर्थन  देना  अब  उनकी  एक  मजबूरी  कल  तक
 कांग्रेस  पार्टी  के  लोग  जो  छत्तीसगढ़  राज्य  के  लिए  आन्दोलन  करने
 वाले  लोग  होते  उस  आन्दोलन  को  दबाने  का  हर  सम्भव  कोशिश
 करते  थे  और  उसे  दबाने  का  प्रयास  भी  होता  रहा  लेकिन  जब
 भारतीय  जनता  पार्टी  ने  इसके  लिए  कमर  कसी  और  छतीसगढ़  राज्य
 बनाने  का  निर्णय  लिया  और  इसे  राष्ट्रीय  एजेण्डा  में  भी  शामिल
 तब  उन  नेताओं  को  लगा  कि  अब  तो  भाजपा  की  गठबंधन  सरकार

 छतीसगढ़  राज्य  निश्चित  रूप  से  बनाने  जा  रही  है  और  राज्य  निश्चित
 रूप  से  बनकर  रहेगा  तो  ऐसी  स्थिति  में  कांग्रेस  पार्टी  के  लोग  विरोध
 करेंगे  तो  छत्तीसगढ़  के  शहर  से  लेकर  किसी  गांव  में  घुसने  नहीं

 इसी  डर  से  कांग्रेस  पार्टी  ने  भारतीय  जनता  पार्टी  के  निर्णय  का  समर्थन
 किया  मैं  उनको  धन्यवाद  देता  देर  दुरूस्त
 मैं  उनको  इसलिए  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आज  कम  से  कम  भारतीय
 जनता  पार्टी  की  सोच  के  साथ  उनकी  सोच  बदल  सकी  मैंने  इसलिए
 यह  कहा  कि  आज  का  दिन  छतीसगढ़  कौ  जनता  के  लिए  एक  ऐतिहासिक
 और  खुशी  का  दिन  आज  पूरे  छतीसगढ़  की  जनता  लोक  सभा
 की  कार्यवाही  को  न  जाने  वे  किस  रूप  में  देख  रही  न  जाने
 किस  तरह  वहां  के  लोग  आज  खुशियां  मनाते  मैं  तो  इस  सदन
 से  सभी  दल  को  नेताओं  सभी  सम्मानीय  सांसदों  से  आग्रह  करना

 चाहूंगा  कि  छतोसगढ़  की  जनता  को  सही  मायने  में  अगर  उस  अंचल
 को  राजनैतिक  शोषण  से  मुक्ति  दिलानी  है  और  उस  अंचल  को  एक

 शक्तिशाली  प्रदेश  के  रूप  में  आत्मनिर्भर  बनाना  भारतीय
 जनता  पार्टी  और  गठबंधन  को  सरकार  ने  छतीसगढ़  राज्य  निर्माण  करने
 का  विधेयक  इस  लोक  सभा  में  पेश  किया  उसका  सर्वानुमति  से

 समर्थन  करके  एक  सुदृढ़  प्रदेश  बनाने  के  लिए  आर्शीवाद  प्रदान
 यही  मेरी  आप  सबसे  प्रार्थना

 छतीसगढ़  में  किसी  प्रकार  की  कमी  नहीं  वह  राज्य  सभी  संसाधनों
 से  भरा  हुआ  लेकिन  उनका  दोहन  नहीं  हुआ  है  और  ठीक  ढंग
 से  उपयोग  नहीं  हुआ  मध्य  प्रदेश  में  कुल  राजस्व  का  68  प्रतिशत

 हिस्सा  छतोसगढ़  से  आता  जबकि  उस  क्षेत्र  के  विकास  के  लिए
 उस  राजस्व  में  से  केवल  12  प्रतिशत  खर्च  होता  बाकी  का  पैसा

 अन्यत्र  विकास  में  चला  जाता  इस  कारण  उस  क्षेत्र  का  पूरा  विकास

 नहीं  हो  पाया

 छतोसगढ़  पर  बोलने  के  लिए  और  भी  मुद्दे  लेकिन  समयाभाव
 के  कारण  मैं  उनकी  चर्चा  नहीं  करना  मुझे  खुशी  है  कि  छतीसगढ़
 राज्य  के  निर्माण  को  लेकर  यह  विधेयक  सदन  में  आया  है  और  इसमें
 सार्वजनिक  तौर  पर  किसी  प्रकार  का  कोई  विवाद  नहीं  वहां  की

 जनता  में  भी  विरोध  की  भाषा  नहीं  उठ  रही  इसलिए  किसी  विवादित

 मुद्दे  को  नहीं  जोड़ा  गया  जो  कमी  रह  गई  है  इस  विधेयक
 उसमें  कुछ  संशोधन  लाकर  ऐसा  वातावरण  प्रस्तुत  करने  का  कष्ट  करें

 जिससे  वहां  की  जनता  को  लाभ  हो  सके  और  देश  के  हित  में  भी

 लाभ
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 छतीसगढ़  राज्य  बनाया  जा  रहा  इसका  अच्छा  दूरगामी  परिणाम

 होगा  और  वह  अच्छा  कुछ  बंधुओ  ने  छोटे  राज्यों  का  विरोध
 किया  लेकिन  जहां-जहां  भी  छोटे  राज्य  बने  उसका  लाभ  वहां
 के  लोगों  को  मिला  है  उदाहरण  के  लिए  हरियाणा  और  हिमाचल
 प्रदेश  को  ही  ले  जब  से  इन  तीनों  प्रदेशों  का  बटंवारा  आर्थिक

 दृष्टि  से  और  विकास  की  दृष्टि  से  यहां  की  जनता  आत्मनिर्भर  हुई
 इनको  देश  में  अग्रणी  राज्यों  के  रूप  में  जाना  जाता

 मेरा  निवेदन  है  कि  छतोसगढ़  राज्य  बनने  जा  रहा  लेकिन  जिन
 परिस्थितियों  में  बनने  जा  रहा  क्योंकि  उस  प्रदेश  में  कांग्रेस  के  दिग्विजय
 सिंह  जी  मुख्य  मंत्री  उनके  साढ़े  छः  साल  के  कार्यकाल  में  जो
 आर्थिक  दशा  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ा  उसका  असर  छतीसगढ़  पर  न

 मेरा  निवेदन  है  कि  इसलिए  छतीसगढ़  राज्य  के  निर्माण  के  पहले

 कुछ  आवश्यक  संशोधन  भी  स्वीकार  एक-दो  बिंदु  हैं  जो

 विधेयक  में  आए  उन  पर  मैं  अपने  विचार  रखना  खंड

 34  में  प्रावधान  का  रूप  स्पष्ट  होना  चाहिए  कि  कौन  से  वित्त  आयोग

 के  द्वारा  राज्य  के  लिए  कल  रकम  का  अंश  निर्धारण  क्योंकि

 ॥7वें  वित्त  आयोग  की  रिपोर्ट  आ  चुकी  यह  आर्थिक  समस्या  आज

 नहीं  तो  कल  जनता  के  सामने  इसी  तरह  से  खंड  37  में

 उल्लिखित  विषयों  को  तय  करने  के  लिए  प्रस्तावित  राज्यों  की  तरह

 केन्द्र  द्वारा  शीघ्र  हो आयोग  का  गठन  कर  देना  सामयिक  और  न्यायोचित

 भी  खंड  39  के  प्रावधान  के  अनुसार  जनसंख्या  के  आधार  पर

 खजानों  एवम्‌  बैंकों  में  अतिशेषों  का  विभाजन  जनसंख्या  का  आधार

 किस  सन  का  यह  भी  निर्णय  करना  उचित  कर्जों  के  बारे

 में  भी  मापदंड  निर्धारित  करना  बेहतर  होगा  कि  वर्तमान  जनगणना

 के  आधार  माना  खंड  44  में  लोक  ऋणों  के  लिए  नए  राज्यों

 पर  बोझ  न  डाला  जाए  क्योंकि  वे  सभी  ऋण  पूरे  राज्य  के  लिए  व्यय

 किए  गए  मध्य  प्रदेश  को  जनता  के  ऊपर  32000  करोड़  रुपए
 का  कर्ज  चढ़  गया  यह  पैसा  निहित  स्वार्थों  की  पूर्ति  के  लिए  खर्च

 किया  गया  जिसका  लाभ  छतीसगढ़  को  जनता  को  नहीं  मिला

 इसलिए  मेरा  आग्रह  है  कि  इस  अनावश्यक  खर्च  का  भार  छतोसगढ़

 राज्य  बनने  के  बाद  वहां  की  जनता  पर  न  लादा  इस  पर  एक

 प्रकार  से  गम्भीरता  से  विचार  किया

 खंड  68  के  अनुसार  तत्काल  छतीसगढ़  राज्य  सेवा  गठित  हो

 साथ  ही  अखिल  भारतीय  सिविल  सेवा  में  भी  छतीसगढ़  कैडर  का

 निर्माण  कर  दिया  सन्‌  1973  में  छतीसगढ़  राज्य  लोक  सेवा  आयोग

 गठित  करने  का  भी  प्रावधान  रखा  यद्यपि  इस  विधेयक  में  लोक

 सभा  आयोग  को  एक  ही  रखने  का  उल्लेख  इसका  एक  कार्यालय

 छतीसगढ़  क्षेत्र  में  भी  स्थान  पर  शुरू  किया  जाना  विद्युत
 मंडल  एक  महत्वपूर्ण  सार्वजनिक  उपक्रम  उसको  पृथक  रूप  से  छतीसगढ़

 राज्य  में  स्थापित  करने  का  भी  प्रावधान  जोड़ा  रेलवे  भर्ती  बोर्ड

 का  क्षेत्रीय  कार्यालय  बिलासपुर  में  खोला  मैं  धन्यवाद  देता  हूं
 कि  आपने  बहुत  ही  अल्प  समय  के  कार्यकाल  में  छतोसगढ़  के  बिलासपुर

 में  रेलवे  रायगढ़  में  रेलवे  रायपुर  में  रेल  मंडल  के  गठन

 की  स्वीकृति  दी  इसी  प्रकार  यह  जो  राजधानी  का  सवाल  उठ  रहा
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 मेरा  आग्रह  है  और  हालांकि  यह  केन्द्र  और  राज्य  सरकार  का  मसला

 हो  सकता  फिर  भी  केन्द्र  सरकार  से  मेरा  आग्रह  है  कि  छत्तीसगढ़
 की  राजधानी  का  दर्जा  रायपुर  को  ही  दिया  जाये  और  खासकर  बिलासपुर
 जो  संभाग  वहां  के  लिए  हाई-कोर्ट  का  प्रावधान  जो  इस  विधेयक
 में  केन्द्र  सरकार  लेकर  आई  वह  हाई-कोर्ट  बिलासपुर  में  स्थापित
 किया  यह  भारत  सरकार  से  मेरी  पुरजोर  मांग  इसी  प्रकार

 छतीसगढ़  में  अनुसूचित  जनजाति  के  संख्या  के  बल  को  देखते

 हुए  वर्तमान  में  जो  लोक  राज्य  सभा  और  विधान  सभा  में  जो

 पद  आशक्षित  उसमें  जनसंख्या  के  अनुपात  में  वृद्धि  की  जाये  जिससे

 वहां  के  लोगों  को  समुचित  लोक  राज्य  सभा  और  विधान  सभा
 में  प्रतिनिधित्व  मिल  इसी  प्रकार  इस  छतीसगढ़ांचल  में  मेरे  कुछ
 अन्य  जिले  के  लोग  भी  छतीसगढ़  में  शामिल  होना  चाहते  है  ।  इसलिए
 मेरा  आग्रह  है  कि  खासकर  सीधी
 उमरिया  को  भी  छतीसगढ़  में  शामिल  कर  दिया  इससे  पूरे  छतीसगढ़
 में  लोक  सभा  के  16  और  जो  वर्तमान  विधान  सभा  के  90  उसमें
 करीब  120  विधान  सभा  का  गठन  होगा  और  अभी  जो  लोक  सभा

 11  वह  16  लोक  सभा  के  रूप  में  मान्यता  प्राप्त  हो  आपने

 मुझे  बोलने  का  समय  इसके  लिए  धन्यवाद  देता  मैं  माननीय

 गृह  मंत्री  जी  से  आग्रह  करूंगा  कि  इस  नये  राज्य  का  दर्जा  छतीसगढ़
 की  जनता  को  दिया  है  जिसे  अभी  आज  की  तारीख  में  सदन  से  निवेदन
 करूंगा  कि  सर्वानुमति  से  इस  विधेयक  को  पारित  करके  एक  तश्तरी
 में  छतीसगढ़  की  जनता  को  छतीसगढ़  राज्य  को  भेंट  इसी  विश्वास

 के  साथ  में  अपनी  बात  को  समाप्त  कर  रहा

 कुंवर  अखिलेश  सिंह  :  भारतीय
 जनता  पार्टी  की  सरकार  और  सरकार  में  बैठे  हुए  लोगों  का  कार्य  ही
 बंटवारा  विभाजन  करना  रह  गया  मुझे  अफसोस  है  विभाजन

 बंटवारे  के  दर्द  का  एहसास  जितना  माननीय  गृह  मंत्री  जी  आडवाणी
 जी  को  शायद  बंटवारे  विभाजन  के  दर्द  का  एहसास  इस  सदन  में
 उतना  बहुत  कम  लोगों  को  भारतीय  जनता  पार्टी  ने  अपने  निहित
 स्वार्थों  की  पूर्ति  के  लिए  इंसान  इंसान  बीच  में  बंटवारा

 सिख  और  ईसाई  के  बीच  में  बंटवारा  करने  का  कार्य

 किया  और  आज  अपने  राजनैतिक  स्वार्थों  की  पूर्ति  के  लिए  देश  के

 विभिन्‍न  राज्यों  के  विभिन्‍न  हिस्सों  का  बंटवारा  करने  का  कार्य  भी  कर

 रही  माननीय  गृह  मंत्री  जी  ने  जब  यह  बिल  इंट्रोडयूस  किया  तो
 उस  वक्‍त  उन्होंने  तर्क  दिये  कि  इन  राज्यों  के  बंटवारे  से  छोटे  राज्यों

 के  गठन  से  उन  क्षेत्रों  का  सर्वांगीण  विकास  मैं  माननीय  गृह
 मंत्रीजी  के  इस  तर्क  से  सहमत  नहीं  यदि  इस  देश  के  ही  छोटे

 राज्यों  की  तरफ  आप  दृष्टि  उठकर
 मेघालय  तो  इस  बात  के  ज्वंलत  प्रमाण  हैं  कि  मात्र  छोटे  राज्य

 के  गठन  से  हो  उन  राज्यों  का विकास  आज  तक  संभव  नहीं  हो  पाया

 आज  छतीसगढ़  उतरांचल  और  झारखंड  राज्यों  का  गठन  मात्र  इसलिए
 करने  जा  रहे  क्योंकि  विगत  चुनावों  में  भारतीय  जनता  पार्टी  और
 भारतीय  जनता  पार्टी  के  गठबंधन  को  उक्त  «क्षेत्र  मे ंआशातीत  सफलता
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 अखिलेश

 मिली  उसी  सफलता  को  दृष्टि  में  रखते  सरकार  छतीसगढ़
 झारखन्ड  और  उत्तरांचल  के  गठन  के  विधेयक  को  सदन  में  ले  आई

 माननीय  गृह  मंत्री  जी  ने  इन  बिलों  को  इन्ट्रोडयुस  करते  समय  कहा
 था  कि  हम  राज्य  की  विधान  सभाओं  की  भावनाओं  का  आदर  करते

 इन  राज्यों  का  गठन  करने  जा  रहे  हम  मंत्री  जी  से  जानना

 जम्मू-कश्मीर  की  विधान  सभा  ने  भी  दो-तिहाई  बहुमत  से  स्वायत्तता
 का  प्रस्ताव  पारित  किया  क्या  सरकार  स्वायत्त  का  प्रस्ताव  स्वीकार
 करेगी  ?  माननीय  सभापति  मैं  आपके  माध्यम  से  कहना

 यह  मेरा  विचार  किसी  भी  कौमत  पर  स्वायतत्ता  का  प्रस्ताव
 स्वीकार  नहीं  किया  जाना  चाहिए  और  आप  जो  राज्यों  के  गठन  का
 कार्य  कर  रहे  यह  देश  के  विभाजन  का  कार्य  कर  रहे

 सभापति  महोदय  :  आप  आसन  की  तरफ  मुखातिब  होकर  अपना
 भाषण

 कुंवर  अखिलेश  सिंह  :  अगर  ये  बीच  में  हस्तक्षेप  नहीं
 तो  मैं  आपकी  हो  तरफ  मुखातिब  होकर  अपनी  बात  कह  रहा

 इस  प्रस्ताव  के  पक्ष  में  आदरणीय  श्यामा  चरण  शुक्ल  जी  ने  अपनी
 रखीं  और  तत्काल  छतीसगढ़  क्षेत्र  से  हमारे  एक  माननीय  सदस्य

 ने  जिस  तरह  की  बातें  उनके  परिवार  के  प्रति  वे  निश्चित  तौर

 पर  निन्दनीय  मैं  कहना  चाहता  श्री  श्यामा  चरण  शुक्ल  जी  ने

 छतीसगढ़  की  राजधानी  बनाने  के  लिए  दो  हजार  करोड़  रुपए  और

 वहां  के  सर्वागीण  विकास  के  लिए  आठ  हजार  करोड  रुपए  की  मांग
 की  यानि  दस  हजार  करोड़  रुपए  की  मांग  की  है  और  अभी  हमारे
 माननीय  सदस्य  ने  32  हजार  करोड़  रुपए  की  मांग  की  आज  की
 वित्तीय  स्थिति  में  राज्य  सरकार  अपने  कर्मचारियों  को  वेतन  देने  की
 स्थिति  में  नहों  होना  तो  यह  चाहिए  था  कि  देश  का  पैसा  उत्पादक
 मर्दों  पर  खर्च  लेकिन  नियोजन  उत्पादकता  की  तरफ  न  हो  कर

 अनुत्पादक  मर्दों  में  नियोजित  करने  का  काम  सरकार  कर  रही  छतीसगढ़
 राज्य  बनाने  में  दस  हजार  करोड़  रुपए  की  मांग  माननीय  श्यामा  चरण

 शुक्ल  जी  कर  चुके  लेकिन  इन  दस  हजार  करोड़  रुपए  से  न
 तो  छतीसगढ़  के  लोगों  की  बेकारी  दूर  होने  वाली  न  भुखमरी  दूर
 होने  वाली  न  उनकी  शिक्षा  कौ  समस्या  का  समाधान  होने  वाला

 राज्यों  के  पुनर्गठन  के  नाम  पर  आप  देश  के  छोटे-छोटे  टुकड़े  बनाकर

 नए  विवाद  पैदा  कर  रहे  आज  देश  की  राजधानी  में  इसी  मध्य

 प्रदेश  के  20  हज़ार  से  भी  ज्यादा  आदिवासी  लोग  धरना  दे  रहे
 आन्दोलनरत  और  मांग  कर  रहे  हैं  कि  गोंडवाना  राज्य  बनना
 अभी  बीजेडी  दल  के  नेता  और  उडीसा  के  मुख्यमंत्री  ने  धमकी  दी

 अगर  उड़ीया  भाषी  क्षेत्रों  को  हमें  नहीं  तो  सरकार  से  समर्थन

 वापस  लेने  का  काम  अभी  छतीसगढ़  भाषा  की  मांग  इसी  सदन
 के  अन्दर  हुई  फिर  भोजपुरी  भाषा  की  मांग  फिर  अवधी

 भाषा  की  मांग  इससे  हमारी  राष्ट्र  भाषा  के  समक्ष  एक  नया
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 खतरा  पैदा  हो  मैं  कहना  चाहता  हू  कि  आप  अपने  राजनीतिक
 स्वार्थों  की  पूर्ति  क ेलिए  एक  खतरनाक  खेल  खेल  रहे  यह  देश
 को  तोड़ने  की  साजिश  यह  देश  बहुत  बड़ा  देश  कल  अगर
 देश  में  मांग  उठेगी  कि  देश  के  विकास  के  लिए  देश  को  कई  हिस्सों
 में  बांट  दिया  तो  आप  देश  के  बंटवारे  को  कबूल  में
 कहना  चाहता  हूं  कि  इस  खिलवाड़  को  आप  बन्द  आज  भाषा
 के  सवाल  जाति  के  नाम  धर्म  के  नाम  जो  लोग  देश
 को  बांटने  की  साजिश  कर  रहे  यह  साजिश  बन्द  होनी
 तभी  इस  देश  का  भला

 इस  देश  का  बंटवारा  14  1947  को  हुआ  और  मैं  समझता

 हूं  कि  बंटवारे  की  त्रासदी  को  आज  तक  भारत  और  पाकिस्तान  झेलने
 का  काम  कर  रहे  हैं  और  दोनों  देश  भुगत  रहे  साथ  ही  दुनिया
 के  साम्राज्यवादी  देश  दोनों  देशों  को  कठपुतली  के  तौर  पर  प्रयोग  कर
 रहे  मैं  आपके  माध्यम  से  इतना  ही  कहना  छतीसगढ  में
 जिन  जिलों  को  लेकर  आप  नया  राज्य  बनाने  जा  रहे  उन  जिलों
 के  लिए  यदि  आप  दस  हजार  करोड  रुपए  बराबर-बराबर  बांट
 तो  देश  के  सारे  हिस्सों  से  ज्यादा  उन  क्षेत्रों  का  विकास  हो
 लेकिन  उसके  लिए  आप  कदम  नहीं

 कल  जब  उन  कर्मचारियों  को  तनख्वाह  देने  की  समस्या  आएगा
 तो  उसकी  व्यवस्था  कैसे  आज  ये  कहते  हैं  कि  राज्य  विधान
 सभाओं  के  प्रस्ताव  का  आदर  करते  हुए  हम  बंटवारा  कर  रहे  आप
 उत्तर  प्रदेश  के  अंदर  जो  उत्तराखंड  बनाने  जा  रहे  उसमें  ऊधमसिंट
 नगर  और  हरिद्वार  के  लिए  भिन्‍न-भिन्‍न  प्रस्ताव  आप  क्‍यों  हरिद्वार
 और  ऊधमसिंह  नगर  को  उत्तराखंड  में  शामिल  करने  की  बात  कर
 रहे

 जब  मुलायम  सिंह  यादव  जी  के  समय  उत्तर  प्रदेश  की
 विधान  सभा  ने  वह  प्रस्ताव  पारित  किया  था  तब  देश  की  वित्तीय  स्थिति

 दूसरी  राजनैतिक  परिस्थितियां  दूसरी  थीं  लेकिन  आज  परिस्थितियां

 दूसरी  क्या  हरिद्वार  को  उत्तराखंड  में  शामिल  करने
 का  उत्तर  प्रदेश  विधान  सभा  ने  प्रस्ताव  पारित  किया  अगर  हरिद्वार  को

 उत्तर  प्रदेश  को  विधानसभा  ने  उत्तराखंड  में  सम्मिलित  करने  का  प्रस्ताव
 पारित  किया  हो  तो  गृह  मंत्री  जी  उसे  सदन  के  पटल  पर  प्रस्तुत  करें

 आज  बिहार  में  एक  करोड़  29  लाख  करोड़  रुपए  के  विशेष
 पैकेज  की  बात  आ  रही  आज  नये-नये  विवाद  उत्पन्न  हो  रहे  हैं
 मैं  गृह  मंत्री  जी  से  कहना  चाहता  हूं  कि  इन  राज्यों  के  पुनर्गठन  का

 कहीं  कोई  अंत  नहीं  आज  आप  तीन  राज्यों  को  देश  में  बांट  रहे

 कल  दस  राज्यों  के  विभाजन  की  मांग  उठेगी  और  परसों  20  राज्यों
 की  आप  जिन  राज्यों  का  गठन  कर  रहे  वहीं  के  लोग

 आपकी  मांगों  से  सहमत  नहीं  इसका  ज्वलंत  प्रमाण  आज  गोड॒वाना
 क्षेत्र  के  20  हजार  से  ऊपर  आदिवासी  इसी  देश  की  राजधानी  में

 धरना  देकर  बैठे  हुए  उनकी  मांग  है  कि  हमें  किसी  भी  कीमत
 पर  छतीसगढ  राज्य  मंजुर  नहीं  आपको  कम  से  कम  जनभावनाओं
 का  तो  आदर  करना
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 मैं  अपनी  इन  बातों  के  साथ  छतीसगढ़  राज्य  का  विरोध
 करता  हूं  और  मेरी  सदन  के  माध्यम  से  मांग  है  कि  इस  राज्य  पुनर्गठन
 विधेयक  को  प्रवर  समिति  के  सुपुर्द  कर  दिया

 डा०  चरणदास  महंत  :  मैं  गृह  मंत्री  जी  द्वारा
 प्रस्तुत  पुनर्गठन  विधेयक  का  समर्थन  करने  के  लिए  यहां  खड़ा  हुआ

 आज  का  दिन  मेरे  लिए  परम  सौभाग्य  का  दिन  है  कि  भगवान
 महात्मा  महात्मा  बापूगांधी  और  बाबा  घासीदास

 जी  के  सपनों  के  अनुरूप  और  उन्हीं  के  अहिंसा  और  शांति  के  रास्ते
 पर  चल  कर  छतीसगढ़  की  दो  करोड़  जनता  को  आज  उनका  राज्य
 मिल  रहा

 मैं  उन  सभी  पुण्यात्माओं  को  स्मरण  करना  जिन्होंने
 हमें  यह  अवसर  प्रदान  उन्हें  मैं  पहले  नमन  करना  चाहता

 छतीसगढ़  का  इतिहास  क्रोतिकारियों  का  इतिहास  रहा
 उनीसर्वी  एवं  बीसवीं  सदी  में  जो  विद्रोह  उसने  छत्तीसगढ़  के  निवासियों
 के  मन  में  अस्मिता  और  उनकी  निजता  की  पहचान  इसलिए
 छत्तीसगढ़  की  मांग  आज  की  नहीं  1924  में  सबसे  पहले  त्रिपुरा
 कांग्रेस  के  अधिवेशन  में  उठा  गई  छतीसगढ़  की  मांग  1953  में
 राज्य  पुनर्गटन  आयोग  के  दौरान  उठाई  गई  थी  और  इस  मांगलिक  कार्य
 को  मूर्त  रूप  देने  में  सदन  में  बैठे  सांसद  सदस्यों  के  अलावा  हमारे
 उन  सभी  जिनमें  माधवराव  जी  वीर  नारायण
 पं०  सुदरलाल  पं०  रविशंकर  ठा०  रामकृष्ण  ठा०
 प्यरेलाल  डा०  खूबचंद  बृजलाल  विश्वनाथ
 छेदीलाल  राघवेन्द्र  चंदूलाल  बिसाहूदास
 केयूर  लोचन  प्रसाद  पुरूषोत्तम  पवन
 विद्याचरण  शुक्ला  और  दिग्विजय  सिंह  जी  के  साथ  जिन  सांसदों  और
 विधायकों  और  साथ  ही  साथ  जिन  छतीसगढ़  संघर्ष

 छतीसगढ़  छतीसगढ़  गोडवाना  पार्टी  विकास  पिछड़ा
 वर्ग  समाज  पार्टी  छतोसगढ़  छतोसगढ़  धरना  देने  वाले  सभी  सदस्यों
 ने  अहिंसक  एवं  शांतिपूर्ण  आंदोलन  करके  यह  अवसर  दिया  आज
 में  सबसे  पहले  उन  सबको  नमन  करता

 सभापति  माननीय  बालेश्वर  जी  के  लिए  भो  मैं  अपनी  कृतज्ञता
 प्रकट  करता  आज  सावन  मास  की  सोमवती  अमावस्या  है  और

 यह  सावन  का  महना  श्रवण  के  नाम  मातृ-पितृ  भक्ति  के  नाम  से

 जाना  जाता  मैं  आज  बाबा  भोले  नाथ  जी  से  प्रार्थना  करना  चाहता

 हूं  कि  आज  छतीसगढ़  के  नवयुवकों  को  भी  वे  आशीर्वाद  दें  कि  वे

 भी  अपनी  छतीसगढ़  महतारी  की  सेवा  श्रवण  कुमार  की  भांति  कर

 आज  का  दिन  वहां  हरेली  के  नाम  से  जाना  जाता  है  और  हरेली

 का  त्यौहार  वहां  मनाया  जाता  आज  के  दिन  छतीसगढ़  के  किसान

 अपनी  बौनी  समाप्त  करके  कृषि  यंत्रों  की  पूजा  करते  हैं  और  उल्लास

 मनाते  आज  इस  गौरवशाली  सदन  में  छतीसगढ़  का  बीज  रोपित

 हुआ  इसलिए  मैं  कृषि  यंत्रों  की  बजाए  उन  सभी  महामनाओं

 जिन्होंने  हमें  यह  अवसर  प्रदान  पूजा  करना  चाहता  हूं  और  आपको
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 विश्वास  दिलाना  चाहता  हूं  कि  अब  छतीसगढ़  की  माटी  से  समृद्धि  के
 नये  पुष्प

 इस  विधेयक  की  पुरस्थापना  के  समय  और  अब  भी  झेटे-छेटे
 राज्यों  की  खिलाफत  की  जा  रही  मैं  उन  सभी  साथियों  का  ध्यान

 गणतंत्रਂ  के  इस  श्लोक  की  ओर  आकृष्ट  करना

 समृद्धि  प्राप्प  दुग्धधारिणी  या

 संपूज्यते

 जिस  तरह  से  दूध  देने  वाली  गाय  अपने  बछड़े  सहित  सर्वत्र  पूजी
 जाती  है  उसी  तरह  से  अगर  गणतंत्र  छोटा  और  समृद्धशाली  हो  तो  वह
 भी  पूजनीय  छतीसगढ़  जो  बनेगा  वह  समृद्धशाली  हमारे  पास
 उनकी  समृद्धि  के  सभी  मूलभूत  अधिकार  और  साधन  उसको  हम

 समृद्धशाली  राज्य  के  रूप  में  इस  देश  के  नक्शे  में  स्थापित  करना
 चाहते  भौगोलिक  दृष्टि  से  छतीसगढ़  का  विस्तार  केरल  से  6  गुना
 और  हिमाचल  प्रदेश  से  पांच  गुना  बड़ा  सभापति  छतीसगढ़
 1,35,194  वर्ग  कि०मी०  में  फैला  है और  इसका  भू-भाग  मध्य  प्रदेश
 का  30:52  प्रतिशत  एवं  देश  का  4:14  प्रतिशत  स्थान  रखता  इसका

 भू-भाग  असम  और  वर्तमान  हरियाणा  से  भी  बड़ा

 तीन  प्राकृतिक  खंडों  सतपुड़ा  की  उच्चसम  भूमि  महानदी  एवं
 सहायक  नदियों  का  मध्य  भाग  एवं  बस्तर  का  इनमें  फैला  हुआ

 छतोसगढ़  की  जनसंख्या  1991  की  जनगणना  में  1,76,14,928
 इसका  घनत्व  127  व्यक्ति  प्रति  कि०मी०  कृषि  के  क्षेत्र  में  हम
 60  प्रतिशत  से  अधिक  भूमि  में  कृषि  करते  हैं  और  88  प्रतिशत  छतीसगढ़
 की  जनसंख्या  कृषि  से  अपना  जीवनयापन  करती  है  जो  मध्य  प्रदेश
 का  33  प्रतिशत  मध्य  प्रदेश  की  तुलना  में  हमारा  उत्पादन  79.25
 प्रतिशत  और  अनाज  के  उत्पादन  में  29.93  प्रतिशत  है  जबकि  लघु-सिंचित
 भूमि  19.5  प्रतिशत  है  हमने  यदि  अपनी  नदियों  का  सही  उपयोग
 अपनी  सिंचित  भूमि  को  तो  वह  दिन  दूर  नहीं  जब  हम  एक

 समृद्ध  राज्य  आपको  दे

 सुप्रसिद्ध  डॉँ०  वंदना  सीमा  ने  छतोसगढ़  को  केवल  धान  का  कटौरा
 नहीं  कहा  बल्कि  उन्होंने  कहा  है  कि  धान  की  जन्मभूमि  छतीसगढ़  है
 और  उन्होंने  बड़े  विश्वास  से  कहा  है  कि  छतीसगढ़  की  उन्नत  किस्म  की
 धान  की  प्रजातियां  की  चोरी  बहुराष्ट्रीय  कंपनियों  द्वारा  की  जा  रही

 विश्व  प्रसिद्ध  डा०  रिछारिया  के  अनुसार  विश्व  में  मात्र  12500
 धान  की  प्रजातियां  पाई  जाती  मुझे  यह  कहने  में  हर्ष  हे  कि  उनमें
 से  10,000  धान  की  प्रजातियां  छतोसगढ़  में  पांई  जाती  वहां

 तिलहन  भी  प्रचुर  मात्रा  में  पैदा  होता  हम  एक  समृद्ध  राज्य

 बनाने  की  कल्पना  कर  रहे  वन  की  दृष्टि  से  मध्य  प्रदेश  का

 43.85  प्रतिशत  भाग  छतीसगढ़  अच्छे  वर्नों  से  आच्छादित  वहां

 प्रमुख  रूप  से  कीमती  लकड़ी  जैसे  बीजा  पाई
 जाती  इससे  वहां  के  वन  भरे  रहते  वहां  का  तेंदु  पत्ता  गुणवत्ता
 में  सर्वश्रेष्ठ  वहां  बांस  के  प्रसिद्ध  वन  वहां  जड़ी  बुटियों  का
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 अथाह  भंडार  आपको  याद  होगा  कि  जब  लक्ष्मण  जी  को  बाण
 लगा  था  तो  गंधमार्दन  पर्वत  से  जड़ी  बूटी  लाई  गई  ऐसा  मानना
 है  कि  वह  पर्वत  भी  छतीसगढ़  इलाके  में  आज  वह  अपार  सम्पदा
 औषधि  के  रूप  में  वहां  विद्यमान  है  जिन  का  दोहन  होना  बाकी
 यदि  वन  उपज  की  बात  करें  तो  वहां

 महुआ  सीड  कोी  प्रचुरता  मध्य  प्रदेश  में  बिजली  का
 35.66  प्रतिशत  हिस्सा  उत्पादित  होता  ह ैजबकि  खपत  मात्र  23.86  प्रतिशत

 वहां  कोरबा  थर्मल  पावर  प्रोजैक्ट  1240  हरदेव  बांध  हाइडल
 पावर  प्रोजैक्ट  120  मेगावाट  उत्पादन  करने  की  क्षमता  रखता  हम
 भविष्य  में  2641  मेगावाट  और  उत्पादन  करने  का  प्रयास  करने  जा
 रहे  हमारे  यहां  की  नदियों  में

 पैंरी  का  भविष्य  में  ठोक  से  दोहन  किया  गया  तो  आने  वाले
 समय  में  हमारे  यहां  हाइडल  पावर  प्रोजैक्ट  के  माध्यम  से  बिजली  का

 उत्पादन  होगा  और  वह  एक  समृद्धिशाली  प्रदेश  को  जन्म

 छतीसगढ़  में  खनिज  की  मात्रा  के  बारे  में  बहुत  से  साथियों  ने
 ऊुहा  है  कि  हम  हजारों  करोड़  रुपए  की  राशि  मध्य  प्रदेश  को  प्रदान

 एरते  श्यामाचरण  शुक्ल  जी  अपनी  बात  कहते  समय  शायद  यह
 कहना  भूल  गए  कि  हीरे  की  खदान  हमारे  छतोसगढ़  में  वह  रायपुर
 और  देवभोग  में  मध्य  प्रदेश  का  100  प्रतिशत  हीरा  छतीसगढ़  में

 मध्य  प्रदेश  का  100  प्रतिशत  टिन  क्वार्ट  अलेकजेन्ट्राइट्स

 छतीसगढ़  में  वहां  59  परसैंट  लौह  डोलोमाइट  99.85

 कोयला  46.11  परसैंट  इस  प्रकार  लगभग  27  मूल्यवान  खनिज  हमारे

 छत्तीसगढ़  के  भंडार  में  भरे  पड़े  पुरातन  संस्कृति  और  प्रकृति  की

 निकटता  हो  छतीसगढ़  की  पूंजी  मैं  सदन  को  विश्वास  दिलाना  चाहता

 हूं  कि  निश्चित  रूप  से  छतीसगढ़  छोटा  राज्य  हो  मगर  समृद्धशाली
 राज्य

 कुछ  साथियों  ने  इस  बिल  के  इंट्रोडक्शन  के  समय  और  आज

 के  दिन  भी  इस  बात  को  कहा  कि  पिछले  राज्य  पुनर्गठन  आयोग  के

 समय  जब  प्रान्तों  का  बंटवारा  हुआ  था  तो  किसी  भाषा  को  लेकर

 हुआ  मैं  उनसे  कहना  चाहता  हूं  कि उस  समय  राज्य  पुनर्गठन  आयोग

 के  विचार  में  भाषा  का  जो  महत्व  उसके  पीछे  दूसरा  कारण

 सब  यह  चाहते  थे  कि  हम  अंग्रेजी  के  आधिपत्य  को  धीरे-धीरे  समाप्त

 इसलिए  हम  भाषा  के  आधार  पर  राज्य  बना  रहे  हमारी  छतीसगढ़
 भाषा  पूरे  छतीसगढ़  राज्य  में  बोली  जाती  यह  200  से  300  वर्ष

 पुरानी  भाषा  इसे  मान्यता  देना  जरूरी  छतीसगढ़  के  संत  कबीर

 गोरखनाथ  धर्मदास  और  घासीदास  जी  ने  इस  भाषा  का  उपयोग

 अपनी  कविताओं  में  किया

 मैं  संस्कृति  और  सभ्यता  की  तरफ  आपका  ध्यान  आकर्षित  करना

 चाहता  मनुष्य  सभ्यता  का  जन्म  स्थान  छतीसगढ़  माना  जाता

 यहां  के  पहाड़ों  में  जो  चित्रकारियां  मिली  वह  50  हजार  वर्ष  पुरानी

 31  2000  420.

 अपराह  5.00  बजे

 ब्राह्मी  लिपि  इसी  धरती  पर  मैं  ज्यादा  बात  तो  नहीं  कहना
 चाहता  लेकिन  आपको  याद  दिलाना  चाहता  हूं  कि  दक्षिण  कौशल  फिर
 से  कौशल  के  नाम  से  जाना  जाने  वाला  यह  छतीसगढ़  कौशल्या  रानी
 का  जन्म  स्थान  माना  जाता  है  जहां  हमारे  राजा  राम  कौशल्या  के  गर्भ
 से  पैदा  उस  रामचन्द्रजी  को  हम  और  आप  सब  पूजा  करते

 छतीसगढ़  के  लोग  श्री  राम  चन्द्र  जी  को  अपने  भांजे  के  रूप  में  मानते
 इसलिये  छतीसगढ़  में  भांजा  रिश्ता  बहुत  पवित्र  माना  जाता

 श्रीमती  जयश्री  बनर्जी
 को  तो  याद

 :  आपने  कम  से  कम  राम

 डा०  चरणदास  महन्त  :  राम  को  तो  सभी  याद  करते  हैं  सिर्फ
 आपने  तो  ठेका  नहीं  लिया

 माननीय  सभापति  1741  से  1818  तक  हम  लोग  भौंसलों
 के  अधीन  रहे  और  1818  से  आजादी  तक  हम  लोग  अंग्रेंजों  के
 अधीनस्थ  बाद  में  सी०पी०  एंड  बरार  के  अधीन  फिर  हमारी
 छटपटाहट  जागृत  आप  एक  शब्द  सुनने  का  प्रयास

 यह  सारा  जिस्म  झुककर  बोझ  से  दुहरा  हुआ
 हम  सजदे  में  नहीं  आपको  धोखा  हुआ

 आज  छतोसगढ़  राज्य  के  अभ्युदय  का  समय  आ  गया  मैं  आपसे

 निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  इस  विधेयक  के  लिये  हमारे  अनेक  साथियों
 ने  बहुत  बड़ा  सहयोग  प्रदान  किया  उसके  लिये  मैं  इनका  बहुत  आभार
 मानता  आजादी  के  बाद  छतीसगढ़  क्षेत्र  का  बहुत  बड़ा  विकास  हुआ

 बापू  जी  के  ग्राम  स्वराज्य  के  सपने  को  आदरणीय  नेहरू  जी  ने

 हमारी  पंचवर्षीय  योजना  के  माध्यम  से  कार्यान्वित  किया  और  स्व०

 इन्दिरा  जी  ने  गरीब  क्षेत्रों  की  उन्‍नति  के  लिये  उसे  सर्वोच्च  स्थान

 मुझे  इस  बात  को  कहने  में  कोई  संकोच  नहीं  कि  स्व०  राजीव  जी

 ने  इस  बात  को  स्वीकार  किया  था  कि  दूरस्थ  अंचलों  में  मात्र  10-15

 प्रतिशत  राशि  ही  पहुंच  पाती  हमारी  नेता  सोनिया  जी  ने  इस  दुख
 और  पीड़ा  को  समझा  है  और  इसमें  सहयोग  दिया  मैं  माननीय
 प्रधानमंत्री  जी  का  भी  आभार  व्यक्त  करना  चाहता  हूं  कि  जिन्होंने  इन

 आत्माओं  की  कल्पनाओं  के  सपनों  को  साकार  होने  का  अवसर

 सभापति  महोदय  :  आप  संत  कबीर  की  परम्पराओं  को  अच्छी

 तरह  जानते  अब  आप  समाप्त

 डा०  चरणदास  महन्त  :  सभापति  मैं  पहली  बार  बोल

 रहा  इसलिये  दो  मिनट  का  समय  और

 सभापति  छतीसगढ़  राज्य  का  निर्माण  होने  जा  रहा
 श्री  जयशंकर  प्रसाद  ने  कहा  हैः

 जो  कर्मयज्ञ  से  जीवन  के  सपनों  का  स्वर्ग

 इसी  विपिन  में  मानस  की  आशा  का  कुसुम
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 |  हमारे  कुछ  साथियों  ने  मंडला  और  बालाघाट  जिलों
 ।  को  इसमें  शामिल  करने  की  बात  कहो  है  लेकिन  मैं  इसका  पुरजोर

 विरोध  करता  ऐतिहासिक  दृष्टि  से  न  तो  इनका  मेल-मिलाप  रहा
 है  और  न  ही  इस  क्षेत्र  के  लोग  छतीसगढ़  के  प्रति  प्रेम  का  प्रदर्शन
 कर  सके  इसलिये  इन  जिलों  को  छतीसगढ़  में  न  मिलाया
 मैं  आपसे  यह  भी  बताना  चाहता  हूं  कि  छतीसगढ़  का  निर्माण  न  किसी
 धर्म  के  न  किसी  व्यक्ति  को  लाभ  पहुंचाने  के  लिये  है  न  कुर्सी
 के  लिये  है  ओर  न  किसी  राजनैतिक  दल  के  लिये  हो  रहा  इस

 छतीसगढ़  का  निर्माण  उस  आदमी  के  लिये  हो  रहा  है  जो  जमीन  जोतता
 यह  छत्तीसगढ़  उस  आदमी  के  लिये  हो  रहा  जो  फसल  उगाता
 उस  आदमी  के  लिये  हो  रहा  है  जो  फसल  काटता  है  फिर  भी

 अपने  परिवार  के  लालन-पालन  से  वंचित  रह  जाता  इसलिये  मैं
 आपसे  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  एक  आदमी  के  श्रम  को  सम्मान
 देने  के  उसके  आर्थिक  उत्थान  के  उसकी  समृद्धि  के  लिये
 यह  पवित्र  सदन  समर्पित

 सभापति  आपने  मुझे  बोलने  के  लिये  समय  उसके
 लिये  आभार  मानता  हूं  और  हम  आपको  विश्वास  दिलाते  हैं  कि  छतीसगढ़
 की  माटी  इतनी  उर्वरा  है  कि  आने  वाले  पांच  वर्षों  में  हम  भारत  में

 समृद्धिशाली  राज्य  के  रूप  में  आपके  सामने  उभरेगें  जो  अहिंसा
 और  प्रेम  के  मार्ग  पर  जयहिंद  जय

 कुमारी  मायावती  :  माननीय  सभापति  आज  माननीय

 गृह  मंत्री  जी  ने  छतीसगढ़  को  अलग  राज्य  बनाने  से  संबंधित  विधेयक

 सदन  में  विचार  के  लिए  प्रस्तुत  किया  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय

 गृह  मंत्री  जी  को  फिर  से  यह  अवगत  कराना  चाहती  हूं  कि  हमारी
 पार्टी  छोटे  राज्यों  के खिलाफ  नहीं  बल्कि  छेटे  राज्यों  के  पक्ष  में

 है  छतीसगढ़  राज्य  बनाने  से  संबंधित  जो  विधेयक  सदन  में  पास  होने
 जा  रहा  इस  विधेयक  का  मैं  अपनी  पार्टी  की  ओर  से  पुरजोर  समर्थन

 करती  हूं  ओर  साथ  ही  यह  भी  बताना  चाहती  हूं  कि  मध्य  प्रदेश  में

 जो  छतीसगढ़  के  लोग  वे  काफी  समय  से  उपेक्षित  रहे  अंग्रेजों

 के  जाने  के  बाद  मध्यप्रदेश  में  लम्बे  अरसे  तक  कांग्रेस  पार्टी  की

 सरकार  कुछ  समय  के  लिए  भारतीय  जनता  पार्टी  की  सरकार

 भी  रही  और  आज  वहां  कांग्रेस  पार्टी  की  सरकार  लेकिन  किसी

 भी  पार्टी  के  शासनकाल  में  छतीसगढ़  के  लोगों  कौ  तरफ  ज्यादा

 ध्यान  नहीं  दिया  मैंने  छतीसगढ़  क्षेत्र  का  दौरा  किया  मुझे
 उस  क्षेत्र  के  बारे  में  अहसास  है  कि  उस  क्षेत्र  में  खनिजों  का  भंडार

 भूमि  उपजाऊ  है  और  हर  प्रकार  को  फसल  वहां  पैदा  होती

 इसके  बावजूद  भी  उस  क्षेत्र  की  जनता  काफी  पिछड़ी  हुई  इसका

 क्या  कारण  इसका  कारण  यह  कि  छतीसगढ़  के  नाम  से  जो

 अब  अलग  से  राज्य  बनने  जा  रहा  उसमें  जिन  16  जिलों  को  सम्मिलित

 किया  गया  उनके  बारे  में  मुझे  इस  बात  का  एहसास  है  कि  उन

 जिलों  में  वैसे  तो  समाज  के  हर  वर्ग  के  लोग  रहते  लेकिन  वहां

 आदिवासी  समाज  काफी  तादाद  में  रहता  है और  आदिवासी  समाज  के

 साथ-साथ  वहां  शेडयूल्ड  कास्टस  के  लेग  भी  काफी  तादाद  में  रहते

 हैं  और  पिछड़े  वर्ग  के  लेग  भी  काफी  तादाद  में  रहते  ये  लोग
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 छतीसगढ़  इलाके  में  खनिजों  को  निकालने  का  काम  करते  हैं  तथा  हर
 प्रकार  की  फसल  को  तैयार  कराने  में  इन  लोगों  की  काफी  अहम
 भूमिका  होती  लेकिन  मध्य  प्रदेश  की  सरकार  ने  ऐसे  लोगों  की
 तरफ  ज्यादा  ध्यान  नहीं  यही  मुख्य  वजह  थी  कि  छतीसगढ़  के
 लोगों  ने  दुखी  होकर  वहां  आंदोलन  शुरू  किया  कि  जब  मध्य  प्रदेश
 की  सरकार  हमारे  उपेक्षा  कर  रही  है  और  हमारे  विकास  की  तरफ

 कोई  ध्यान  नहीं  दे  रही  है  तो फिर  हमारा  अलग  से  राज्य  बनना

 इसके  लिए  छतीसगढ़  के  लोगों  ने  लम्बे  अरसे  तक  संघर्ष  किया  और
 संघर्ष  के  बाद  यह  मामला  मध्य  प्रदेश  की  असेम्बली  में  आया  और
 हमारी  पार्टी  ने  मध्य  प्रदेश  की  असेम्बली  में  इसका  विरोध  नहीं  किया
 बल्कि  इसका  स्वागत

 मध्य  प्रदेश  की  असेम्बली  में  1994  में  जब  यह  विधेयक  पास

 हुआ  तो  हमारी  पार्टी  ने  इस  विधेयक  का  समर्थन  किया  और  उसके
 बाद  यह  विधेयक  केन्द्र  सरकार  के  पास  खुशी  की  बात  है
 कि  केन्द्र  सरकार  ने  छतीसगढ़  के  लोगों  की  भावनाओं  को  गंभारिता
 से  लेते  हुए  इस  विधेयक  को  पास  करने  में  दिलचस्पी  इसके
 लिए  मैं  केन्द्र  सरकार  का  हार्दिक  शुक्रिया  अद्य  करती

 इसके  साथ-साथ  मैं  यह  भी  निवेदन  करती  हूं  कि  जब  माननीय

 गृह  मंत्री  जी  ने  इस  विधेयक  को  प्रस्तुत  किया  तो  आपने  खुद  यह
 कहा  कि  छतीसगढ़  में  जिन  16  जिलों  को  सम्मिलित  कर  रहे  उसमें

 अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  तथा  पिछड़े  वर्ग  की  संख्या  ज्यादा
 आपने  भी  इस  बात  को  ऐडमिट  किया  मैं  समझती  हूं  कि  जब
 आपने  भी  इस  बात  को  ऐडमिट  किया  है  तो  मेरा  आपसे  निवेदन  है
 कि  वर्तमान  जनगणना  के  आधार  पर  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति
 का  आरक्षण  कोटा  विधान  सभा  और  लोक  सभा  में  आबादी  के  अनुपात
 में  होना  इसकी  तरफ  आप  जरूर  ध्यान  छतीसगढ़  के  नाम

 से  जब  नये  राज्य  का  गठन  होने  जा  रहा  है  और  जब  इस  नये  राज्य
 के  लिए  जो  भी  बजट  का  प्रावधान  रखा  जाएगा  और  आप  सही  मायने
 में  चाहते  हैं  कि  उस  क्षेत्र  में अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  का  विकास

 हो  तो  आप  इस  बात  की  तरफ  भी  ध्यान  दें  कि  जब  इस  नये  राज्य
 का  टोटल  बजट  आएगा  तो  उसमें  से  लगभग  2  प्रतिशत  कुल  बजट
 की  धनराशि  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  के  वैलफेयर  पर  लगनी

 जब  तक  आप  इसके  लिए  अलग  से  प्रावधान  नहीं  मैं

 समझती  हूं  कि  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  के  लोगों  का  विकास
 नहीं

 सभापति  मैंने  इस  विधेयक  को  पड़ा  तो  इसमें  पेज  42
 पर  आप  देखें  जो  सातवीं  अनुसूची  उसमें  सरकारी  कंपनियों  की  सूची
 और  कूछ  निगमों  का  जिक्र  किया  जिसमें  क्रम  संख्या  is  और

 16  में  मध्य  प्रदेश  पिछड़ा  वर्ग  तथा  वित्त  एवं  विकास  निगम  का  प्रावधान
 मध्य  प्रदेश  आदिवासी  वित्त  एवं  विकास  निगम  का  प्रावधान

 उसमें  कुल  28  निगर्मों  या  कंपनियों  का  या  प्राइवेट  लिमिटेड  कंपनियों
 का  जिक्र  किया  गया  लेकिन  कहाँ  भी  अनुसूचित  जाति  वित्त  एबं
 विकास  निगम  का  जिक्र  नहीं  किया  गया  मेरा  माननीय  गृह  मंत्री
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 जी  से  निवेदन  है  कि  अनुसूचित  जाति  के  विकास  को  ध्यान  में
 जिस  प्रकार  मध्य  प्रदेश  पिछड़ा  बर्ग  तथा  अल्पसंख्यक  वित्त  एवं  विकास
 निगम  का  प्रावधान  मध्य  प्रदेश  आदिवासी  वित्त  एवं  विकास  निगम
 का  प्रावधान  इसी  प्रकार  अनुसूचित  जाति  के  विकास  को  ध्यान  में
 रखकर  वहां  पर  अनुसूचित  जाति  वित्त  एवं  विकास  निगम  का  भी  प्रावधान
 होना  इसको  तरफ  भी  आपको  ध्यान  देने  की  काफी  जरूरत

 जब  कोई  भी  नया  राज्य  बनता  है  तो  नये  राज्य  में  बहुत  परेशानियां
 होती  वैसे  मध्य  प्रदेश  राज्य  में  भी  कुछ  समस्याएं  उत्पन्न  होंगी
 लेकिन  ऐसी  स्थिति  में  आपकी  केन्द्र  सरकार  को  ज्यादा  ध्यान  देने  की
 जरूरत  है  क्योंकि  मध्य  प्रदेश  के  जिन  16  जिलों  को  मिलाकर  छतोसगढ़
 के  नाम  से  अलग  राज्य  बनाया  जा  रहा  मध्य  प्रदेश  की  सरकार
 फिर  उसकी  ज्यादा  मदद  नहों

 लेकिन  उसमें  केन्द्र  सस्कार  की  ज्यादा  जिम्मेवारी  बनती  है  कि
 नये  राज्य  में  जो  भी  दिक्‍्कतें  उन  दिक्कतों  का  समाधान  करने

 “5
 आप  कोशिश  इसी  प्रकार  विकास  से  संबंधित  महत्वपूर्ण  विभाग

 ये  राज्य  में  अलग  से  होने  इसके  साथ-साथ  जो  महत्वपूर्ण
 उपकरण  वे  भी  अलग  से  होने  चाहिए  क्योंकि  यदि  मध्य  प्रदेश
 के  साथ  उनका  मिक्सअप  कर  दिया  गया  तो  उस  क्षेत्र  की  काफी
 उपेक्षा  होगी  और  वहां  कंट्रोवर्सी  बनी  मेरा  कहना  है  कि  उनको
 जो  भी  सुविधायें  मुहैया  करानी  उनका  अलग  से  स्पष्टीकरण  होना

 चाहिए  ताकि  छतीसगढ़  के  लोगों  को  कोई  दिक्कत  न  इसके  साथ-साथ

 छतोसगढ़  का  जो  एरिया  छतीसगढ़  के  नाम  से  जो  राज्य  बनने  जा

 रहा  वह  भोगोलिक  दृष्टि  से  काफी  फैला  हुआ  क्षेत्र  वर्तमान
 जनगणना  के  हिसाब  से  वहां  आबादी  भी  काफी  बढ़  चुकी  इस
 नये  राज्य  में  आपने  90  विधान  सभा  सीटों  और  11  लोक  सभा  सीटें
 का  प्रावधान  रखा  यदि  वर्तमान  जनगणना  के  आधार  पर  सोच  विचार
 किया  जाए  तो  में  समझती  हूं  कि  जनगणना  और  भौगोलिक  क्षेत्र  को
 ध्यान  में  रखकर  विधान  सभा  और  लोक  सभा  की  सीटें  बढ़ाई  जा
 सकती  हैं  जिससे  और  वर्गों  को  इसमें  फायदा  मिल  सकता

 सभापति  गृह  मंत्री  जी  ने  जो  विधेयक  यहां  बहस  के  लिए
 रखा  छतीसगढ़  के  नाम  से  जो  अलग  राज्य  बनने  जा  रहा  बहुजन
 समाज  पार्टी  उसका  समर्थन  करती  है  और  वह  हमेशा  छोटे  राज्यों  की
 पक्षधर  रही  इस  राज्य  को  बनाने  में  आगे  जो  भी  दिक्कतें
 हमारी  पार्टी  उन  दिक्कतों  और  परेशानियों  को  हल  करने  में  केन्द्र  सरकार
 का  पूरा  सहयोग  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त
 करती

 डॉ०  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  सभापति  मैं  सच

 कहूंगा  और  सच  के  सिवा  कुछ  नहीं  कहूंगा  और  कुछ  नहीं
 लेकिन  बंधुआ  मजदूर  इससे  मुक्त  कब  होगा  यह  भी  मैं

 अभी  खुलकर  आदिवासी  जंतर-मंतर  में  आ
 हैं  और  आपको  खोज  रहे  20,000  से  ज्यादा  की  संख्या  में  आदिवासी
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 यहां  आए  हुए  वे  आपको  बता  देंगे  कि  आदिवासी  क्‍या  होते  हैं
 गरीब  क्या  होते  वे  बता  देंगे  कि  जब  आदिवासी  एकजुट  होता  रै
 तब  क्‍या  होता

 सभापति  महोदय  :  रघुवंश  आप  अपना  भाषण

 डॉ०  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  सभापति  मध्य  प्रदेश  पुनर्गठन
 विधेयक  के  इंट्रोडक्शन  के  समय  माननीय  गृह  मंत्री  जी  ने  कहा  था
 कि  नया  राज्य  आम  तोर  से  इस  पर  सहमति  लेकिन  मैं  ख्याल
 करूंगा  कि  लोग  क्‍या  कहना  चाहते  हैं  और  लोगों  की  क्‍या  राय
 लेकिन  मैं  देख  रहा  हूं  कि  गृह  मंत्री  और  यह  सरकार  अपने  बचन
 से  पीछे  हट  रहे  क्‍यों  झटपट  बेचैनी  क्‍यों  जल्दबाजी  यह
 महत्वूर्ण  विधेयक  केवल  महत्वूर्ण  विधेयक  ही  यह  संविधान
 में  संशोधन  करने  वाला  विधेयक  इसे  लाने  में  जल्दबाजी  क्‍यों  की

 सदन  साक्षी  है  कि  जब  भी  साधारण  विधेयक  आता  है  तो  वह
 आम  तौर  से  स्टैण्डिंग  कमेटी  में  भेजा  जाता  है  मेरा  कहना  है  कि  इसे
 भी  क्‍यों  नहीं  भेजे  क्‍यों  जल्दबाजी  की  राजनीतिक  सवा
 में  आप  क्‍यों  इतने  अंधे  हो  राजनीतिक  कारण  के  सिवा  को
 औचित्य  नहीं  है  इस  विभाजन  इससे  कोई  जनहित  और  फायद
 होने  वाला  नहीं  न  आदिवासियों  न  गरीब  का  और  न  किर्स

 मैं  यह  भी  साबित  करना  चाहता  हूं  कि  सभापति  जी
 हमने  संशोधन  दिया  है  कि  इसे  परिचालित  किया  कानून  में  भभ
 लिखा  है  कि  राष्ट्रपति  जी  को  अनुशंसा  फर्मेटिव  सदस्यों  के  बीच  बंटर्न

 अभी  तक  नहीं  बंटी  कानून  देख  बुलेटिन  में  छप  गय
 कि  राष्ट्रपति  जी  की  अनुशंसा  मिल  कानून  में  लिखते  ः
 कि  राष्ट्रपति  जी  ने  जो  वर्बल  अनुशंसा  वह  चिट्ठी  सदस्यों  क॑
 बीच  बंटनी  कानून  में  6  या  कोई  उसे  गलत  साबित  करे

 कहते  हैं  कि  गजट  में  छपना  गजट  में  क्यों  छपना
 क्या  केवल  गजट  में  छपने  से  कुछ  आप  दावा  कीजिए  वि
 गजट  में  छप  कितने  माननीय  सदस्यों  ने  राष्ट्रपति  जी  की  अनुशंस
 देखी  एक  ने  भी  नहीं  सब  लोग  बैठ  कर  सुन  रहे  हैं
 देश  में  कानून  चल  रहा  कह  दिया  कानून  की  जानकारी  न  होन
 क्षम्य  नहीं  है आम  आदमी  कानून  नहीं  जाने  तो  उसको  माफी  नहीं
 सजा  हो  जाएगी  लेकिन  कोर्ट  में  जज  लोगों  ने  कहा  कि  यह  मान
 गया  है  कि  जज  कानून  नहीं  इस  तरह  गड़बड़ी  चलती  है
 आप  कानून  का  कितना  प्रचार  करते  यह  गजट  में  छपना  लोग
 के  बीच  प्रचारित  करना  है  इसे  कितने  लोग  जानते  कितने  लोगं
 ने  गजट  पढ़ा  कानून  कितने  लोग  जानते  जब  मल्होत्रा  ब्रदर
 किताब  छपते  हैं  तो  लोग  खरीद  कर  पढ़ते  आम  आदमी  क्या  जानत
 है  कि  संसद  में  क्या  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  को  भी  नहं

 मालूम  कि  कौन  सा  जिला  कहां  अब  पता  लगा  रहे  गौरबान
 प्रदेश  में  आदिवासियों  की  संस्कृति  के  हिसाब  से  वहां  मांग  र

 बंटवारे  से  देश  में  आग  लगवाना  चाहते  कहते  हैं  कि  इससे  विकार

 इससे  विकास  नहीं  होने  वाला  इससे  आन्दोलन  भड़क  रह
 आज  जन्तर-मन्तर  में  गौरबाना  प्रदेश  के  लोग  आए  हुए  हमः
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 देखा  हम  भी  राजधानी  से  आए  हमने  देखा  कि  इतने  ज्यादा
 आदिवासी  लोग  कहां  से  आ  रहे  जब  उनसे  पूछ  कि  आप  कहां
 से  आ  रहे  हैं  तो  वे  कहने  लगे  कि  गौरबाना  प्रदेश  है  और  हम
 लेकर  यदि  आदिवासियों  की  आकांक्षा  पूरी  नहीं  हुई  तो  एक
 और  उग्रवाद  ये  बंटवारा  नहीं  कर  रहे  हैं  बल्कि  उग्रवाद  को
 न्यौता  दे  रहे  कहते  हैं  कि  हम  आदिवासियों  की  भलाई  करने  वाले

 हमारे  हाथ  में  कागज  एक  पिटीशन  लिखी  है  जिसमें  सत्तारूढ़
 के  मैं  आज  उनका  नाम  माननीय  प्रधानमंत्री  जी  और
 माननीय  गृह  मंत्री  जी  से  मुलाकात  की  और  कहा  कि  छतीसगढ  किस

 कानून  के  हिसाब  से  बनाया  किस  नीति  के  तहत  बनाया  पहले

 स्टेट्स  रीऔर्गनाईजेशन  कमीशन  में  यह  तय  हुआ  था  कि  भाषा  के  आधार
 पर  बनाया  यह  किस  आधार  पर  बना  रहे  हैं  -

 विकास  के  आधार  पर  केवल  राजनैतिक  साधन  के  लिए
 बना  रहे  कांग्रेस  और  भाजपा  दोनों  मिल  गए  मैं  बता  रहा

 श्री  प्रभुनाथ  सिंह  :  बिहार  में  तो  आपके

 हो  साथ

 डा०  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  बालाघाट  संसदीय
 क्षेत्र  को  छत्तीसगढ़  में  शामिल  करने  के  लिए  किया  उसमें  दस्तखत
 किनके  शहडोल  के  माननीय  सांसद  श्री  दलपत  सिंह  क्या

 हमारी  पार्टी  के  बिहार  के  हैं  या  उधर  के  गृह  मंत्री

 इन्कार  लोग  इनसे  मिले  हैं  या  बस्तर  क्षेत्र  के  सोहनपट्‌टा
 क्षेत्र  के  रामगढ़  देत्र  के  श्री  पुन्नू  लाल  महाले

 श्री  ताराचन्द  साहू  :  सभापति  मेरा  प्वाइंट  ऑफ

 आर्डर

 सभापति  महोदय  :  ऑफ  आर्डर  नहीं  प्वाइंट  ऑफ  इन्फौर्मेशन
 हो  सकता

 पु धान  )

 श्री  ताराचन्द  साहू  :  इन्होंने  पिछली  बार  भी  इस  पत्र  को  लेकर

 सदन  को  गुमराह  किया  इस  बार  भी  गुमराह  करने  कौ  कोशिश

 की  जा  रही

 सभापति  महोदय  :  क्‍या  आपने  माननीय  सदस्य  का  नाम  लिया

 श्री  ताराचन्द  साहू  :  श्री  सोहन  पोटाई  मैं  नहीं  वे  पीछे  बैठे

 इसके  बाद  भी  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  छत्तीसगढ़  के  सासंदों  का

 नाम  लेकर  सदन  को  गुमराह  करने  का  प्रयास  पिछली  बार  इंट्रोडयूस
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 करते  समय  किया  इस  बार  भी  किया  गया  मुझे
 अपनी  बात  कहने  दी

 सभापति  महोदय  :  आपकी  बात  दर्ज  हो  गई  आप  बैठ
 अब  आपकी  बात  प्रोसीडिंग  में  नहीं  लिखी

 *

 श्री  लाल  मुनि  चौबे  :  यह  मामला  ब्रीच  ऑफ  प्रिविलेज
 का

 सभापति  महोदय  :  माननीय  सदस्य  चौबे  आपको  आसन  की

 अनुमति  नहीं  आप  बैठ

 श्री  ताराचनद  साहू  :  मुझे  अपनी  बात  कहने  दी  रघुवंश
 जी  भाषण  कर  रहे  थे  तो  मैं  समझता  था  कि  ये  कम  से  कम  हिन्दी

 पढ़ना  तो  जानते  पत्र  तो  पढ़  लें  कि  उसमें  क्या  लिखा  है।"(व्यव

 डॉ०  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  कौन  जो  इसे  चुनौती  आप

 इसकी  जांच  करा  आप  सामने  आकर  इसकी  जांच  हम
 इसके  लिए  तैयार

 श्री  लाल  मुनी  आप  जब  बोलते  हैं  तो  भूल  जाते  हैं
 कि  बगल  में  कोन  बैठा

 सभापति  महोदय  :  आप  बिना  आसन  की  अनुमति  के  बोल  रहे
 आप  बैठ

 श्री  लाल  मुनी  चौबे  :  आप  उनको  भूल  रहे  हैं  कि  कौन
 आप  बोलते  हैं  तो  सुनते  नहीं  हैं  कि  ये  क्या  कह  रहे  ये  अगर
 गलत  तरीके  से  बात  को  उठ  रहे

 डॉ०  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  ये  बताने  वाले  कौन  होते  -

 श्री  लाल  मुनी  चौबे  :  आप  सीमा  से  बाहर  जा  रहे  -

 डॉ०  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  सीमा  का  ज्ञान  कराने  वाले  आप
 कौन

 श्री  लाल  मुनी  चौबे  :  आप  सीमा  से  बाहर  जा  रहे  माननीय
 सदस्य  को  कहने

 डॉ०  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  सीमा  हमको  मालूम

 सभापति  महोदय  :  आपसे  जीवन  भर  सीखना

 *कार्यवाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 सभापति  महोदय  :  बंसल  आप  पुराने  सदस्य  माननीय
 चौबे  माननीय  सदस्य  ने  स्वयं  अपना  प्रतिवाद  सदन  की  प्रोसीडिंग्स
 में  दर्ज  करा  दिया  डॉ०  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  ने  जिन  माननीय
 सदस्य  के  नाम  का  उल्लेख  किया  वे  सदन  के  सदस्य  हैं  और
 वे  अपनी  बात  कहने  में  सक्षम  उनको  प्रतिवाद  करने  का  पूरा
 अधिकार

 श्री  लाल  मुनी  चौबे  :  मगर  उनके  प्रतिवाद  करते  समय  ये  बैठते
 नहीं

 सभापति  महोदय  :  आप  आसन  की  अनुमति  के  बिना  बोलते
 यह  अच्छी  परम्परा  नहों  आप  बैठ  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  जी
 के  अलावा  किसी  की  बात  प्रोसीडिंग्स  में  दर्ज  नहों  की  अब

 कोई  बात  दर्ज  नहों  हो  रहो  माननीय  रघुवंश  प्रसाद  जी  की  बात
 को  छोड़कर  किसी  माननीय  सदस्य  की  बात  प्रोसीडिंग्स  में  दर्ज  न  की

 डॉ०  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  सभापति  17.05.2000  को
 माननीय  प्रधान  मंत्री  और  माननीय  गृह  मंत्री  से  कौन-कौन  मिले  -  श्री

 जेन्द्र  फर्गन  सिंह  जो  भारत  सरकार  में  राज्य

 नन्द  कुमार  जो  मध्य  प्रदेश  भाजपा  के  अध्यक्ष  बलिराम
 कश्यप  सांसद  दलपत  सिंह  परस्ते  सांसद  पुन्नू  लाल  मोहले  सांसद

 पो०आर०  खुंटे  सांसद  विष्णु  देव  साय  सांसद  चन्द्र  प्रताप

 सिंह  सांसद  ज्ञान  सिंह  पूर्व  गोविन्द  राम  पूर्व
 सन्त  युवा  आदिवासी  विकास  परिषद  आदि  नेताओं  ने  प्रधान
 मंत्री  से  मिलकर  प्रस्तावित  विधेयक  की  विसंगतियों  की  ओर  उनका
 ध्यान  आकृष्ट  किया  और  बालाघाट
 जिलों  को  प्रस्तावित  छत्तीसगढ़  राज्य  में  जनभावनाओं  के  अनुरूप  मिलाने
 की  मांग  माननीय  गृह  मंत्री  जी  बेठे  ये  इन्कार  कर  दें  कि
 ये  लोग  उनसे  नहीं  मिले  हैं  तो  हम  मान  हम  कहां
 विरोध  को  बात  कर  रहे  यह  विरोध  की  बात  नहीं  इन  छः

 जिलों  की  जनता  की  जनभावना  वहां  के  आदिवासियों  का  कहना
 है  कि  इन  जिलों  को  छत्तीसगढ़  में  रखा  उनकी  मांग

 हम  विरोध  की  बात  नहीं  कह  रहे  आप  बात  को  समझ  नहीं  रहे

 इतना  ही  मोहन  लाल  झिकराम  पूर्व  सांसद  उन्होंने  श्रीमती

 सोनिया  गांधी  जी  को  लिखा  है  कि  जिलों  को  छत्तीसगढ़  में  रखा

 जगन्नाथ  सिंह  पूर्व  सांसद  उन्होंने  माननीय  अटल  जी  को  लिखा

 मोती  लाल  जी  माननीय  पूर्व  सांसद  इन्होंने  भी  प्रार्थना  की  है
 कि  इन  जिलों  को  छत्तीसगढ़  में  रखा  राधाकिशन  मालवोय

 जी  हैं

 सभापति  महोदय  :  आप  अपनी  बात  कहिये  आप  इस  पर

 अपने  विचार  जो  विषय  सामने  उस  पर  आप  अपने  विचार

 डॉ०  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  यह  सरकार  वहां  की  जनभावना  के

 अनुसार  काम  नहीं  कर  रही  वहां  के  वहां  के  एम०पी०
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 सब  लोग  आग्रह  कर  हहे  प्रार्थना  कर  रहे  उनकी  बातों  को  लोग
 इनकार  कर  रहे  पच्चासों  विधायकों  के  हस्ताक्षर  सोहन  लाल

 संजीव  सहाय

 सभापति  महोदय  :  उनका  प्रतिवाद  वहां  की  विधान  सभा  की  प्रोसीडिंग
 में  उसका  जिक्र  यहां  करने  की  जरूरत  नहीं

 डॉ०  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  वहां  के  विधायक  भी  मांग  कर  रहे
 उनमें  कांग्रेस  पार्टी  के  भी  कांग्रेस  पार्टी  की  सांसद  श्रीमती  गमंग

 का  संशोधन  कागज  में  लिखा  हुआ

 श्री  पवन  कुमार  बंसल  :  पर्सनल  होता

 डॉ०  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  मैं  कब  कह  रहा  हूं  कि  पार्टी  का
 श्रीमती  हेमा  गमंग  का  संशोधन  15,  16,  17  और  19  से  23

 तक  उनका  संशोधन  ऐसा  लिखा  हुआ

 सभापति  महोदय  :  रघुवंश  आप  पुराने  सदस्य  आप  अपनी
 बात

 डॉ०  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  हमें  जो  कागज  मिला  वह  हम
 कह  रहे

 सभापति  महोदय  :  वह  तो  हो  आपने  कह

 डॉ०  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  कांग्रेस  पार्टी  कौ  भी  एक  माननीय

 सदस्य  ने  संशोधन  दिया  उधर  के  भी  माननीय  सदस्यों  ने  दिया

 श्री  सत्यव्रत  चतुर्वेदी  :  कांग्रेस  पार्टी  की  माननीय  सदस्य
 ने  संशोधन  दिया  वह  वापस  ले  लिया  अब  कोई  संशोधन  प्रस्तुत
 नहीं  किया

 सभापति  महोदय  :  बात  खत्म  क्योंकि  इस  पार्टी  के  सचेतक
 महोदय  कह  रहे  हैं  कि  कोई  संशोधन  नहीं

 डॉ०  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  हमें  कागज  मिला  उसमें  क्या

 बंधुआ  मजदूरी  खत्म  हो  गई  वह  इधर  भी

 सभापति  महोदय
 समाप्त

 :  बहुत  हो  आप  अपनी  बात  कहें  और

 डॉ०  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  अपनी  बात  कह  रहा  हमें  कागज
 मिला  मध्य  प्रदेश  पुनर्गठन  विधेयक  में  सांसद  श्रीमती  हेमा  गमंग
 ने  मांग  की  संशोधन  प्रस्तुत  किया  है  कि  गोलमंडलाघाट  छत्तीसगढ़
 में  रखा  यह  लिखा  हुआ  इसको  कैसे  इनकार  कर  सकते

 माननीय  सदस्यों  का  संशोधन  मिलता  हमें  भी  मिला  उसी
 को  कह  रहा  यह  सरकार  राजनीतिक  स्वार्थ  में  अंधे  होकर  काम
 कर  रही  कानून  को  ताक  पर  रख  कर  काम  कर  रही  यह
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 सरकार  वहां  की  जनभावनाओं  वहां  के  माननीय  सदस्यों  का  भी
 ख्याल  नहीं  कर  रही  यह  सरकार  वचन  भंग  कर  रही  गृह
 मंत्री  जी  ने  विधेयक  के  इंट्रोडक्शन  के  समय  कहा  था  कि  हम  सबकी
 राय  लेंगे  और  उनका  ख्याल  लेकिन  हमारी  राय  का  क्‍या  ख्याल

 उसके  विपरीत  कर  रहे  आप  अपनी  पार्टी  के  लोगों  का
 भी  ख्याल  उन  आदिवासियों  का  भी  ख्याल  करें  जो  मांग  कर
 रहे  हैं  कि  छः  जिले  जो  कि  आदिवासी  बाहुल्‍य  उनको  मध्य  प्रदेश
 में  क्यों  खेड  रहे  हमें  भी  छत्तीसगढ़  में  ये  लोग
 जब  उस  समय  यह  बन  रहा  इन्होंने  नहीं  बनने  आदिवासियों
 को  सत्ता  में  नहीं  जाने  इससे  आदिवासियों  की  भावनाओं  के
 साथ  खिलवाड़  होगा  और  उमग्रवाद  असम  का  बंटवारा
 कहते  हैं  विभाजन  होने  से  विकास  होता

 कौन  यह  साबित  कर  सकता  है  कि  से  विकास  होता
 वहां  उग्रवाद  हुआ  त्रिपुरा  को  बांटा  वहां  के  लोगों  के

 हाथ  में  शासन  नहीं  वहां  उग्रवाद  हो  रहा  वहां  मार-काट

 हो  रही  बोडोलैंड  रोज  बोल  रहे  इस  तरह  से  हमने  कहा  था
 कि  सम्यक  विचार  करके  इस  पर  होना  देश  भर  में  स्टेट

 री-ऑरगेनाइजेशन  कमीशन  का  गठन  होना  चाहिए  और  तब  सबकी  भावना

 को  देखते  हुए  एक  सम्यक  रिपोर्ट  आती  लेकिन  यह  मानने  वाले  नहीं

 इसलिए  गाड़ी  का  स्टेयरिंग  इन  लोगों  के  हाथ  में  हम  पिछली

 सीट  पर  बैठे  हुए  हैं  हम  तो  यह  कहेंगे  कि  ठीक  से

 बांये  तरफ  चट्टान  दांये  तरफ  खाई  कहीं  एक्सीडेंट  न  हो
 लेकिन  पिछली  सीट  पर  बैठे  हुए  आदमी  की  बात  कोई  नहीं  सुनेगा
 तो  एक्सीडेंट  सब  कोई  उसमें  देश  को  उसमें  भुगतना

 इसीलिए  मैं  चेतावनी  देता  हूं  कि  जन  भावना  से  खासकर

 अनुसूचित  जनजाति  की  भावना  के  साथ

 खिलवाड़  नहीं  करना  चाहिए  और  अपनी  पार्टी  से  पहले  बंधुवा  मजदूरी
 खत्म  इसमें  चौबे  जी  खडे  हो  चोबे  जी  छब्बे  बनना

 चाहते

 सभापति  महोदय  :  आप  अपनी  बात  दूसरे  माननीय  सदस्यों
 के  नाम  न

 डॉ०  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  आदिवासियों  की  भावनाओं  को  दबाने

 की  कोशिश  हो  रही  इसीलिए  सड़क  पर  लोग  आ  गये  हैं  और

 लड़ाई  जारी  गरीब  जब  उठ  खड़ा  होगा  तो  सारा  विध्वंस

 छत्तीसगढ़  उसका  नाम  चौबीसगढ़  और  बारहगढ़  आप  लोगों  ने  कहां

 आप  लोगों  ने  छल  नाम  छत्तीसगढ़  और  बारहगढ़  को

 गायब  करा

 सभापति  महोदय  :  आप  कंक्‍्लूड

 डॉ०  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  इसीलिए  जल  का  दीप  न  जल

 छल  का  राज  न  चल  यह  मैं  इस  विधेयक  के  माध्यम  से
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 कहना  चाहता  हूं  कि  जल  में  जाने  के  लिए  जाने  कौन  कहां
 वहां  लोग  सड़क  पर  आ  गये  आंदोलन

 सभापति  महोदय  :  आप  पैनल  आफ  चेयरमैन  भी  बेठ
 सदन  की  मर्यादा  का  ख्याल  सदन  में  और  भी  काम

 कई  और  भी  माननीय  सदस्य  अब  आप  अपनी  बात  समाप्त

 धान  )

 डॉ०  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  आप  तो  मध्य  प्रदेश  में  पानी  छुडा
 रहे  हैं  और  पसीना  भी  छुड़ा  इसीलिए

 श्री  कडिया  मुडा  :  बिहार  के  लिए  बचाकर

 सभापति  महोदय  :  आप  क्यों  टोकाटोकी  में  फंसते  अपना
 भाषण  समाप्त

 डॉ०  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  मैं  बार-बार  कहना  चाहता  हूं  कि
 आदिवासियों  के  हित  के  साथ  खिलवाड़  न

 रहन-सहन  और  इतिहास-भूगोल  के  हिसाब  से  इन  जिलों  को  वहां
 के  जन  प्रतिनिधियों  की  मांग  के  हिसाब  जनता  के  समर्थन  के  हिसाब
 से  इन  जिलों  को  छत्तीसगढ़  में  जोड़ा  जाना  उस  पर  भी

 हमारा  अमेंडमेंट  इसलिए  बार-बार  कह  रहे  हैं  कि  इसमें  सुधार
 करिए  और  देश  को  चलाने  का  काम  ठीक  से  हम  बार-बार
 आपको  चेता  रहे

 श्री  चन्द्र  प्रताप  सिंह  :  सभापति  मध्य  प्रदेश
 राज्य  पुनर्गठन  2000  का  मैं  पुरजोर  समर्थन  करता  छत्तीसगढ़
 राज्य  पर  आज  चर्चा  हो  रही  निश्चित  रूप  से  मध्य  प्रदेश  का
 जो  छत्तीसगढ़  क्षेत्र  वहां  की  जनता  के  लिए  यह  प्रसन्‍नता  और  उल्लास
 का  विषय  छत्तीसगढ़  जनता  के  लिए  आज  का  दिन  सुखद  दिन
 भी  छत्तोसगढ़  क्षेत्र  में  पर्याप्त  वन  संपदा  और  खनिज  भंडार  के
 रहते  हुए  भी  उस  क्षेत्र  में  रहने  वाले  जो  गिरिवासी  उस

 क्षेत्र  का  जो  विकास  होना  चाहिए  वह  समुचित  विकास  नहीं  हुआ

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  आदिवासियों  के  विकास  के  लिए  जो  राशि
 दी  जाती  रही  उस  राशि  का  उपयोग  अन्दरूणी  क्षेत्रों  में  समुचित
 रूप  से  नहीं  हुआ  इस  कारण  उस  क्षेत्र  का  समुचित  विकास  नहीं
 हो  पाया  छत्तीसगढ़  राज्य  की  परिकल्पना  को  कार्यरूप  में  परिणित
 किया  जा  रहा  इसके  लिए  मैं  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  को  और
 माननीय  गृह  मंत्री  जी  को  हृदय  से  धन्यवाद  ज्ञापित  करता  साथ

 ही  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  छत्तीसगढ़  राज्य  में  सौलह  जिले  मिलाए

 गए  लेकिन  अधिकांश  जिले  जिनमें  अनुसूचित  जनजाति  वर्ग  के  लोगों
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 चन्द्र  प्रताप

 का  बाहुलय  उनको  छोड़  दिया  गया  जैसे  सीधी  मडला
 और  बालघाट  मेरे  विचार  से  इन  जिलों  को  भी  शामिल  किया
 जाना

 इतना  कहते  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  कंरते  अपनी
 बात  समाप्त  करता

 श्री  सुन्दर  लाल  तिवारी  :  सभापति  माननीय  गृह
 मंत्री  जी  ने  सदन  में  मध्य  प्रदेश  पुनर्गठन  2000  प्रस्तुत  किया

 यह  निश्चय  ही  सराहनीय  कदम  है  और  मैं  इस  कदम  का  समर्थन
 करता  हमारा  दल  इस  विधेयक  का  पूरी  शक्ति  के  साथ  समर्थन
 कर  रहा

 छत्तीसगढ़  राज्य  बनाने  की  मांग  लम्बे  समय  से  चली  आ
 रही  थी  और  इस  संबंध  में  कई  बार  आन्दोलन  भी  कई  बार

 आन्दोलन  की  गति  धीमी  हुई  और  तेज  हुई  तथा  विभिन्‍न  दलों  के  लोगों
 ने  अपनी-अपनी  मांगे  लेकिन  सभी  लोगों  ने  पृथक  छत्तीसगढ़  की

 मैं  एक  विशेष  पार्टी  के  बारे  में  नहीं  कहना  चाहता

 एसगढ़  राज्य  की  मांग  जनभावना  से  जुड़ी  हुई  मांग  इसमें  सभी
 दलों  के  लोग  शामिल  कांग्रेस  पार्टी  के  लोग  भी  भारतीय
 जनता  पार्टी  के  लोग  भी  हैं  और  दलों  के  लोग  भी  यह  जरूर

 है  कि  इस  मांग  की  गति  कभी  धीमी  हुई  और  कभी  तेज  वहां
 जनता  एक  पृथक  राज्य  चाहती  थी  और  उनकी  परिकल्पना  अब  पूरी
 होने  जा  रही  इसके  लिए  केन्द्रीय  हमारे  देश  के  प्रधान
 मंत्री  श्री  वाजपेयी  जी  निश्चित  रूप  से  कृतज्ञता  के  पात्र  इसके

 लिए  हम  गृह  मंत्री  जी  को  भी  धन्यवाद  देते  जिन्होंने  यह
 प्रस्ताव  सदन  में  प्रस्तुत  इसके  साथ-साथ  मैं  यह  भी  कहना

 चाहता  हूं  कि  प्रस्ताव  जरूर  माननीय  गृह  मंत्री  जी  की  ओर  से  आया

 लेकिन  मध्य  प्रदेश  की  कांग्रेस  की  वर्तमान  सरकार  और  इसके

 पहले  पूर्व  की  जो  आदरणीय  दिग्विजय  सिंह  जी  के

 नेतृत्व  में  उस  सरकार  ने  भी  पूरी  ताकत  के  साथ  इस  बात  का

 प्रयास  किया  कि  छत्तीसगढ़  राज्य  केन्द्र  की  मांग  को  उन्होंने  आगे

 बढ़कर  पूरा  करने  में  सहयोग  यहां  तक  कि  उन्होंने

 छत्तीसगढ़  की  राजधानी  की  घोषणा  की  और  उन्होंने  इस  बात  की  भी

 कोशिश  छत्तीसगढ़  का  निर्माण  जल्दी  से  जल्दी  मैं  अपने

 प्रदेश  के  मुख्य  श्री  दिग्विजय  सिंह  जी  का  भी  आभारी  हूं  और

 यह  एक  ऐतिहासिक  प्रश्न  चाहे  वह  मध्य  प्रदेश  को  विधान

 सभा  का  मामला  हो  और  चाहे  लोकसभा  के  सदन  का  मामला

 यह  देखा  गया  है  कि  छत्तीसगढ़  के  मामले  में  सर्वसम्मति  प्रतीत  हो

 रही

 छुटपुट  थोड़ा  विरोध  हो  रहा  है  लेकिन  1994  में  मध्य  प्रदेश  की

 विधान  सभा  ने  सर्वसम्मति  से  यह  प्रस्ताव  पारित  किया  उसके  बाद

 मध्य  प्रदेश  विधान  सभा  ने  1998  में  सर्वसम्मति  से  पारित  किया  और

 30  2000  को  भी  मध्य  प्रदेश  विधान  सभा  ने  पारित
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 एक  नयी  संस्कृति  का  उदय  यह  जो  एक  नयी  राजनैतिक
 संस्कृति  सर्वसम्मति  की  उत्पन्न  हुई  जो  हमें  देखने  को  मिली  है  वह
 इस  विधेयक  से  मिली  इसलिए  इसमें  किसी  विशेष  व्यक्ति  के  श्रेय
 का  प्रश्न  नहीं  है  कि  हम  किसी  विशेष  पार्टी  को  या  किसी  विशेष
 नेता  को  ज्यादा  श्रेय  इसमें  सीधा  सा  प्रश्न  है  कि  इसमें  सभी  लोगों
 की  भावनाएं  जुड़ी  हुई

 आडवाणी  जी  ने  कहा  कि  जनभावनाओं  को  देखते  हुए
 और  वहां  की  विधान  सभा  ने  जो  सर्वसम्मति  से  प्रस्ताव  पारित  किया
 उसे  देखते  हुए  यह  विधेयक  लाया  गया  यह  जो  विधेयक  लाया
 गया  है  इसके  लिए  मैं  पूर्व  में  भी  धन्यवाद  दे  चुका  लेकिन  यहां

 बहुत  सारे  लगभग  भारतीय  जनता  पार्टी  के  दो-तीन  वक्‍ताओं  को
 हमने  जो  हमारे  साथी  उनकी  उनके  वक्तव्य  में  विरोध
 सा  दिखाई  वे  बोलने  लगे  कि  मध्य  प्रदेश  में  रहने  से  हमारा
 विकास  नहीं  मैं  उन  साथियों  से  कहना  चाहता  हूं  कि  हम  और
 आप  एक  परिवार  के  सदस्य  के  रूप  में  हमने  अगर  एक  घर
 में  रोटी  सूखी  खाई  तो  आपने  भी  अगर  रोटी  में  घी  लगा  हुआ
 खाया  है  तो  दोनों  ने  खाया  आज  हर्ष  का  समय  है  और  इसके
 साथ  इस  बात  का  दुख  भी  हो  रहा  आज  हम  एक-दूसरे  के  बारे
 में  कुछ  यह  उचित  नहीं  क्योंकि  सर्वसम्मत  का  उदय  हुआ

 समूचे  मध्य  प्रदेश  का  सदन  छत्तीसगढ़  के  पक्ष  में  एक  अच्छा
 वातावरण  निर्मित  हुआ  हम  चाहते  हैं  कि  इस  अच्छे  वातावरण  को
 और  आगे  बढ़ाया  अगर  हमसे  कोई  गलती  हुई  मध्य  प्रदेश
 में  45  वर्षो  तक  हमारा  और  आपका  योगदान  हम  इतने  वर्षों  तक
 निरंतर  एक  साथ  हम  लोगों  ने  अच्छे-बुरे  सभी  तरह  के  काम

 हमारी  अच्छे  काम  में  भी  आपके  साथ  भागीदार  रही  और  बुरे
 काम  में  भी  अगर  विकास  नहीं  हुआ  है  तो  उसमें  भी  आपकी

 भागीदारी  लेकिन  जैसे  श्यामाचण  जी  ने  कहा  कि  जो  आज
 मध्य  प्रदेश  में  असेट्स  हैं  उनका  वेल्यूएशन  करके  उन्हें  पैसा  दिया
 हमारी  भावना  कतई  दूषित  नहीं  अगर  हमारे  भाई  का  हिस्सा
 मध्य  प्रदेश  के  अंदर  है  तो  हम  चाहेंगे  कि  हमारा  भाई  उसे  अगर

 उन्हें  कुछ  ऐसा  लगता  है  कि  कुछ  देने  में  कमी  हो  रही  है  तो  आप

 अगर  आप  अपने  को  बड़ा  मानते  हैं  तो  आप  ले
 छोटे  भाई  के  रूप  में  देखते  हैं  तो  आप॑  आपका  हिस्सा
 आपके  घर  में  क्योंकि  हम  आपकी  उन्नति  चाहते  45  वर्षो

 तक  हम  लोगों  ने  साथ  काम  किया  हमें  दुख  हैं  और  हर्ष  भी

 क्योंकि  आपकी  भावनाओं  की  और  इच्छाओं  की  आज  कढद्र  हो  रही
 आज  आप  जीत  रहे  छत्तीसगढ़  के  लोग  इस  बात  के

 लिए  संघर्ष  करते  चले  आज  वह  लड़ाई  आपने  जीती
 आज  हमारा  भाई  जब  जीता  है  तो  मुझे  हर्ष  हो  रहा  लेकिन  हम

 इस  तरह  का  वातावरण  सदन  में  निश्चित  रूप  से  नहों  चाहेंगे  कि

 एक  छोटी  सी  श्रेय  को  भावना  को  लेकर  हम  एक-दूसरे  के  ऊपर

 कीचड

 मैं  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  बात  मंत्री  जी  से  कहना  चाहता

 हूं  और  इस  तरफ  मैं  आपका  विशेष  रूंप  से  ध्यान  आकर्षित  करना
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 चाहता  आपने  जनभावनओं  की  बात  की  आपने  कहा  है  कि
 जिन  विधान  सभाओं  से  सर्वसम्मति  से  प्रस्ताव  आए  हैं  उन  प्रदेशों  के
 निर्माण  के  बारे  में  हमने  बात  कही  और

 मैं  थोड़ा  सा  आपका  ध्यान  विंध्य  इलाके  की  ओर  आकृष्ट  करना
 चाहता  हूं  जो  रीवा  संसदीय  सीट  के  रूप  में  जाना  जाता  आजादी
 के  बाद  सन  1948  में  विंध्य  प्रदेश  कौ  स्थापना  हुई  और  विंध्य  प्रदेश
 का  स्वरूप  अस्तित्व  में  सन्‌  1952  में  चुनाव  हुए  और  विंध्य
 प्रदेश  की  सरकार  बनी  और  विधिवत  सरकार  विकास  के  रास्ते  पर
 आगे  लेकिन  तत्कालीन  केन्द्र  सरकार  के  दिमाग  में  यह  बात
 आई  कि  बडे  राज्यों  का  विकास  ज्यादा  सन्‌  195  में  स्टेट
 रि-ऑरगेनाइजेशन  का  जो  बिल  उसमें  मध्य  प्रदेश  एक  राज्य
 बनाया  गया  और  विंध्य  प्रदेश  का  भी  विलय  उसमें  कर  उस
 समय  विंध्य  प्रदेश  के  लोगों  ने  इसके  खिलाफ  लड़ाई  संघर्ष
 किया  और  हजारों  की  तादाद  में  लोग  जेलों  में  गये  और  यहां  तक
 कि  श्री  अजीज  गंगा  चिंताली  विंध्य  प्रदेश  के  संघर्ष  में  शहीद  हो
 लेकिन  इस  समय  जन-भावनाओं  का  आदर  नहीं  हुआ  और  उसका  विलय
 हो

 आज  मध्य  प्रदेश  की  असेम्बली  ने  10  मार्च  2000  को  सर्वसम्मति
 से  प्रस्ताव  पारित  किया  है  कि  विंध्य  प्रदेश  की  स्थापना  की
 वह  सर्वसम्मति  से  प्रस्ताव  है  और  वह  सरकार  के  पास  और  संबंधित
 व्यक्तियों  के  पास  भी  पहुंचाया  जब  सर्वसम्मति  की  बात  आई
 है  तो  में  आपका  ध्यान  उस  प्रस्ताव  की  ओर  आकृष्ट  करना  चाहता

 हूं  जिसमें  मध्य  प्रदेश  की  असेम्बलो  न ेएक  अशासकीय  संकल्प  सर्वसम्मति
 से  पास  करके  केन्द्र  सरकार  के  पास  भेजा  मैं  चाहता  हूं  कि  इस
 प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जाये  क्‍योंकि  आज  मध्य  प्रदेश  के  पुनर्गठन
 का  मामला  है  और  बाद  में  विलम्ब  हो  इसलिए  इस  पर  आज
 विचार  करने  का  समय  मैं  चाहूंगा  कि  माननीय  गृह  मंत्री  जी  सदन
 के  अंदर  आश्वासन  आपने  यह  बात  सही  कही  है  कि  जन-भावनाओं
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  और  वहां  की  असेम्बली  कं  प्रस्ताव  को
 ध्यान  में  रखते  हुए  राज्यों  के  विभाजन  करने  के  प्रस्ताव  आये  यदि
 मध्य  प्रदेश  की  असेम्बली  ने  एक  सर्वसम्मत  संकल्प  पारित  करके  आपके
 पास  भेजा  है  तो  उसके  बारे  में  भी  हम  आपको  राय  जानना  चाहते

 वह  भी  आपकी  जिम्मेदारी  ऐसी  स्थिति  पैदा  न  हो  कि  विंध्य

 प्रदेश  के  लोग  उग्र  रूप  धारण  कर  यह  मांग  वहां  बडी  तेजी
 से  उठ  रही  है  और  यह  विंध्य  प्रदेश  की  जनता  की  भावनाओं  से  जुडी
 मांग  अगर  आप  नहीं  चाहते  हैं  कि  गंगा  और  चिंताली  और  पैदा
 हों  तो  आप  निश्चित  रूप  से  इस  मांग  पर  विचार  करें  -  मेरा  आपसे

 यही  आग्रह

 यह  जो  छत्तीसगढ़  का  प्रस्ताव  लाया  गया  है  मैं  उसका  पूर्ण  समर्थन

 करते  हुए  दृढ़ता  के  साथ  यह  मांग  करता  हूं  कि  विंध्य  प्रदेश  की

 स्थापना  के  बारे  उसके  पुनर्गठन  के  बारे  में  आप  विचार  करें  और

 वहां  की  असेम्बली  ने  जो  प्रस्ताव  पास  किया  उस  पर  विचार

 श्री  ताराचंद  साहू  :  सभापति  छत्तीसगढ़  का  विधेयक

 इस  सदन  में  कुछ  समय  बाद  पारित  होने  जा  रहा  कुछ  माननीय
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 सदस्यों  ने  विधेयक  पेश  करते  समय  भी  इसका  विरोध  किया  था  और
 अब  भी  कर  रहे  मैं  उनसे  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  यह  विधेयक
 कोई  भी  अलगाववादी  प्रवृति  का  परिणाम  नहीं  बल्कि  आज  के  परिप्रेक्ष्य
 में  एक  नितांत  आर्थिक  आवश्यकता  भारतीय  जनता  पार्टी  छोटे  राज्यों
 की  समर्थक  रही  है  और  उसके  तहत  ही  छत्तीसगढ़  राज्य  का  विधेयक

 प्रस्तुत  किया  गया  एनडीए  की  सरकार  यशस्वी  प्रधान  मंत्री
 माननीय  अटल  बिहारी  वाजपेयी  जी  को  और  द्वितीय  लौह  पुरुष  माननीय
 एल०के  आडवाणी  को  संसद  के  माननीय  सदस्यों  को  छत्तीसगढ़  की
 जनता  हृदय  से  धन्यवाद  देती  है  कि  इस  पर  बहस  हं।]ने  के  बाद  यह
 प्रस्ताव  पारित  होने  जा  रहा

 मैं  प्रधान  मंत्री  जी  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  आप  नवजात

 शिशु  के  रूप  में  छत्तीसगढ़  राज्य  को  हम  उसे  उनकी  गोदी  में
 सौंपते  उसका  लालन-पालन  करना  आपका  कर्तव्य  उसे  अपने
 पैरों  पर  खड़ा  होने  उसको  देखरेख  करना  एन०डी०ए०  सरकार
 की  जिम्मेदारी  हम  यह  विश्वास  दिलाना  चाहते  हैं  कि  जब  हम
 अपने  पैरों  पर  खडे  हो  जाएंगे  तो  केन्द्र  के  कोष  पर  हम  भार  नहीं
 होंगे  अपितु  यह  संकल्प  के  साथ  कहने  को  तैयार  हैं  केन्द्र  के  कोष
 को  छत्तीसगढ़  की  जनता  भरने  में  सक्षम  ये  सारी  सम्भावनाएं
 छत्तीसगढ़  में  भरी  पड़ी  सब  लोगों  ने  विस्तार  से  जिक्र  किया  है
 कि  वहां  वन  जल  सम्पदा  और  खनिज  सम्पदा  वहां  उपजाऊ
 धरती  मेहनती  इंसान  इतना  सब  होने  के  बाद  वहां
 निराशा  और  उत्पीड़न  वहां  ये  सारी  बातें  इसलिए  छत्तीसगढ़
 राज्य  का  निर्माण  अत्यंत  आवश्यक  आपको  जान  कर  आश्चर्य  होगा
 कि  छत्तीसगढ़  की  जनता  हीरे  का  मूल्य  नहीं  देवभोग  में  हीरे
 की  खदान  सौ  साल  से  बच्चे  उसे  पत्थर  समझ  कर  खेलते
 बाहर  के  लोगों  ने  जब  बोरों  में  भर  कर  हीरे  को  ले  जाना  प्रारम्भ
 किया  तो  छत्तीसगढ़  की  जनता  को  याद  आया  कि  यहां  हीरे  का  विशाल
 भंडार  पड़ा  स्थिति  यह  आई  कि  राज्य  सरकार  को  दस  किलो
 मीटर  के  क्षेत्र  को  अपने  कब्जे  में  करना  पड़ा  ताकि  उसे  सुरक्षित  कर

 बैलाडीला  के  लौह  अयस्क  के  बारे  में  चर्चा  हो  चुकी  वहां
 सारी  सम्भावनाएं  भरी  पड़ी  इसके  बाद  भी  छत्तीसगढ़  राज्य  अत्यंत
 निर्धन  और  गरोब  इस  बात  को  अस्वीकार  नहों  किया  जा
 गरीबी  का  चित्रण  उस  समय  पीड़ा  से  भर  जाता  है  जब  तीन  लड़कियां
 विवाह  न  होने  के  कारण  और  आर्थिक  तंगी  के  कारण  एक  साथ  पंखों
 पर  लटक  कर  आत्महत्या  कर  लेती  उस  मां  की  दशा  का  चित्रण
 कर  आप  जो  मां  अपने  तीन  बच्चों  को  कुंए  में  फेंक  देती  है
 और  स्वयं  आत्महत्या  कर  लेती  आप  उस  मां  के  बारे  में  सोचे
 जो  अपने  बच्चे  को  सल्‍्फाज  की  गोली  खिला  देती  और  स्वयं
 भी  खा  लेती  यह  स्थिति  छत्तीसगढ़  की  इससे  इंकार  नहीं  किया
 जा  हम  इस  स्थिति  से  उबरना  चाहते  इतना  होने  के  बाद
 भी  हमें  वहां  की  सामाजिक  समरसता  पर  गर्व  बिहार  के  एक  माननीय

 सदस्य  बोल  रहे  जिस  क्षेत्र  का  मैं  प्रतिनिधित्व  करता  हूं  वहां  कश्मीर
 से  कन्याकुमारी  अटक  से  कटक  तक  के  लोग  रहते  जब  वे  रिटायर

 होते  हैं  तो  हम  उनसे  कहते  हैं  कि  आप  अपने  घर  जा  हहे  वे

 हाथ  जोड़  कर  कहते  हैं  कि  हम  अपने  घर  नहीं  बिहार  के
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 लोग  वहां  बड़ी  संख्या  में  रहते  वे  हाथ  जोड़  कर  और  आंखों
 में  आंसू  भर  कर  कहते  हैं  कि  हम  बिहार  की  धरती  पर  नहीं  जा

 जिस  धरती  में  और  जिस  छत्तीसगढ़  ने  हमारा  लालन-पालन
 इतना  प्यार  हम  उसे  छोड  कर  केसे  जा  सकते  हमारे

 यहां  जातीय  संघर्ष  नहीं  होता  वहां  जातीय  जातीय  सहयोग
 और  सामाजिक  समरसता  यह  बिहार  नहीं  आप  इस  बात  का
 ध्यान  यह  विधेयक  हमारे  लिए  सामान्य  कागज  के
 पत्ते  नहीं  यह  ग्रंथ  से  भी  महान  सैकड़ों  वर्ष  पुराना  सपना  साकार
 होने  जा  रहा  इससे  छत्तीसगढ़  की  जनता  आनन्दित  हम  किन
 शर्ब्दों  में एन०डी०ए०  सरकार  के  प्रति  कृतज्ञता  ज्ञापित  हमारे
 पास  शब्द  नहीं  जैसा  मैंने  कहा  कि  वहां  दूर-दूर  तक  अलगाववाद
 की  भावना  का  नामो-निशान  केवल  आर्थिक  आर्थिक

 मजबूरी  सरकार  जो  विधेयक  इसके  लिए  मैं  अपनी  ओर
 जन  प्रतिनिधियों  की  ओर  से  अत्यंत  कृतज्ञता  ज्ञापित  करता
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 सभापति  महोदय  :  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  द्वारा  बताया  गया  है
 प्रतिपक्ष  के  नेताओं  द्वारा  तय  किया  गया  है  कि  जब  तक  विधेयक

 पर  बहस  पूरी  नहीं  इस  सदन  का  समय  बढ़ाया  जाता

 श्री  सत्यव्रत  चतुर्वेदी  :  माननीय  सभापति  मध्य

 प्रदेश  का  पुनर्गठन  करके  एक  नया  प्रान्त  का  गठन  करने  संबंधी  छत्तीसगढ़
 का  प्रस्ताव  आज  इस  सदन  के  सामने  विचारार्थ  रखा  गया  मैं  आज

 एक  अजीब  सी  स्थिति  में  बोलने  के  लिये  खड़ा  हुआ  मुझे  हार्दिक

 खुशी  इस  बात  की  है  कि  छत्तीसगढ़  क्षेत्र  के  विशाल  क्षेत्र  के  बहुत
 से  लोगों  की  जनभावनओं  की  पूर्ति  होने  जा  रही  यह  हम  सब
 के  लिये  हार्दिक  प्रसन्‍नता  का  विषय  यह  स्वाभाविक  है  क्‍योंकि

 हम  सब  मानव  हैं  और  हम  सब  की  भावनायें  इससे  जुड़ी  हुई  हम
 लोग  एक  दूसरे  के  साथ  एक  लम्बे  अरसे  तक  रहते  हैं  तो  हमारा
 रागात्मकता  बढ़  जाता  है  और  भावानात्मक  रूप  से  भी  संबंध  बढ़  जाता

 जब  कभी  बिछुडने  का  समय  आता  है  तो  थोड़ी  सी  मन  में  वेदना
 भो  होती

 सभापति  हम  आशा  करते  हैं  कि  छत्तीसगढ़  राज्य  का

 गठन  हो  रहा  उस  क्षेत्र  के  प्रति  हार्दिक  हम  शुभकामनायें  व्यक्त

 हम  आशा  करते  हैं  कि  आने  वाले  समय  में  इस  क्षेत्र  का विकास

 का  सपना  पूरा  हो  सकेगा  जिसका  वे  एक  लम्बे  समय  से  इंतजार  कर

 रहे  जो  उन  लोगों  का  अधिकार  मुझे  इस  बात  की  भी  खुशी
 है  कि  सदन  में  आज  विभिन्‍न  पक्षों  ने  अपने  विचार  रखे  और  वहां
 की  त्राकृतिक  सम्पदा  तथा  वहां  की  भावी  संभावनाओं
 के  संबंध  में  अपने  विचार  मैं  उन  सब  से  अपनी  सहमति  जोड़ता

 साथ  ही  इतना  जरूर  कहना  चाहता  हूं  कि  जब  माननीय  गृह  मंत्री

 इस  विधेयक  का  पुर:स्थापन  कर  रहे  थे  तो  उन्होंने  कह्म  था कि  ग़जनैतिक

 भावनाओं  से  ऊपर  उठकर  समुचे  वर्ग  के  जनमानस  द्वारा  लाया  गया
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 यह  विधेयक  यह  कोई  राजनीति  का  विषय  नहीं  है  और  इसमें  किसी
 राजनैतिक  दल  की  पाइंट  स्कोर  करने  की  नीयत  नहीं

 सभापति  मैंने  अभी  कुछ  साथियों  के  विचार  सुने  और

 मुझे  ऐसा  लगा  कि  शायद  कुछ  लोग  इस  बात  को  भूल  गये  कि
 इस  छत्तीसगढ़  राज्य  के  पुनर्गठन  की  प्रक्रिया  की  शुरूआत  कहां  से

 हुई  इसकी  शुरूआत  मध्य  प्रदेश  विधानसभा  में  हुई  थी  जब  वहां
 1994  में  कांग्रेस  की  सरकार  सभी  दलों  ने  मिलकर  एक  प्रस्ताव
 सर्वसम्मति  से  अनुमोदन  करके  केन्द्र  सरकार  को  भेजा  था  कि  छत्तीसगढ़
 राज्य  का  गठन  किया

 श्री  पुन्नू  लाल  मोहले  :  मैं  उस  समय  बी०जे०पी०  का  वहीं
 विधायक  था  और  हम  लोर्गों  ने  भी  समर्थन  किया

 श्री  सत्यव्रत  चतुर्वेदी  :  मैंने  न  तो  आपका  और  न  किसी  अन्य
 दल  के  योगदान  को  नकारा  है  और  न  नकारने  की  मेरी  कोई  मंशा

 मैंने  केवल  इतना  ही  कहा  है  कि  हम  लोगों  ने  परस्पर  कोई  पाइंट
 स्कोर  नहीं  किया  और  यदि  सदन  की  एक  राय  बनी  है  तभी  यह  विधेयक
 यहां  आया  अन्यथा  हमारी  भावनाओं  के  अनुरूप  नहीं  श्री
 श्यामा  चरण  शुक्ला  छत्तीसगढ़  क्षेत्र  के  वरिष्ठ  लोगों  में  से  हैं  जिन्होंने

 छत्तीसगढ़  के  विकास  के  लिये  भारी  योगदान  दिया  हमारे  कई  माननीय

 सदस्यों  चाहे  उस  तरफ  के  हों  या  इस  तरफ  के  उन  सब  का
 योगदान  रहा  है  फिर  भी  मैं  सोचता  हूं  कि  अभी  सफर  लम्बा  है  और
 विकास  कोौ  प्रक्रिया  आगे  ले  जाना  बाकी  मैं  इस  बहस  में  लम्बा
 समय  नहीं  निकालना  चाहता  और  न  मैं  लम्बा  समय  लेना  चाहता  हूं
 लेकिन  इतना  जरूर  कहूंगा  कि  इस  छत्तीसगढ़  राज्य  के  गठन  की  प्रक्रिया
 एक-दो  दिन  में  या  दो-तीन  महीने  में  पूरी  नहीं  हो  इसमें  लम्बा
 समय  यह  भावना  बनी  रहे  और  मध्य  प्रदेश  के  लोगों  का
 परस्पर  सहयोग  मिलता  रहेगा  तो  छत्तीसगढ़  राज्य  के  गठन  में  सामंजस्य
 की  भावना  ही  इसका  निर्माण

 जहां  तक  असेट्स  का  सवाल  उनके  विभाजन  का  सवाल
 बंटवारे  का  सवाल  ये  कुछ  ऐसी  तकनीकी  चीजें  हैं  जिनके  बारे
 में  हम  चाहते  हैं  कि  वह  सारी  प्रक्रिया  इतने  सहज  ढंग  से  पूरी  की
 जा  सके  कि  जिसमें  विवाद  के  लिए  कोई  कोई  अवसर  न
 बन

 माननीय  सभापति  अंत  में  सदन  के  सभी  माननीय
 सदस्यों  को  जिन्होंने  छत्तीसगढ़  के  गठन  के  संबंध  में  अपने  विचार  व्यक्त
 करते  हुए  उसका  पुरजोर  समर्थन  किया  उन  सबको  बधाई  और  धन्यवाद

 देना  चाहता  हूं  और  आशा  करता  हूं  कि  आने  वाले  समय  में  छत्तीसगढ़
 के  जनमानस  की  जो  इच्छाएं  अपेक्षाएं  और
 नये  राज्य  से  उन  अपेक्षाओं  की  पूर्ति  में  हम  सब  लोग  योगदान  कर

 केन्द्र  अपने  स्तर  से  योगदान  कर  मध्य  प्रदेश  और

 छत्तीसगढ़  को  अभी  लम्बे  समय  तक  एक  दूसरे  के  साथ  कदम  से

 कदम  मिलाकर  सहयोग  और  सामंजस्थ  की  भावना  से  अभी  आगे  का

 लम्बा  सफर  तय  करना  ऐसी  मैं  आशा  करता  हूं  और  वहां  के
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 निवासियों  और  उन  सभी  दलों  के  लोगों  को  बधाई  देता  जिन्होंने
 दलीय  भावना  से  ऊपर  उठकर  इसके  गठन  में  अपने  रूहयोग  की  भावना
 को  व्यक्त  किया

 सभापति  महोदय  प्रधान  मंत्री  जी  यहां  नहीं  श्री  आडवाणी  जी
 यहां  मौजूद  अन्य  लोग  भी  यहां  मौजूद  मैं  उन  सभी  को  बधाई
 देता  हालांकि  यह  कुछ  विलम्ब  से  हुआ  हम  चाहते  थे  कि
 यह  विधेयक  कुछ  और  जल्दी  आता  और  जल्दी  ही  हम  उस  पर  निर्णय
 ले  पाते  और  शायद  उसके  गठन  की  प्रक्रिया  भी  पूरी  हो  चुकी
 पर  जब  तब  विलम्ब  से  ही  कम  से  कम  छत्तीसगढ़
 के  गठन  की  प्रक्रिया  आज  हम  सब  लोग  मिलकर  पूरी  करने  जा  रहे

 इसलिए  मैं  उनके  प्रति  और  सभी  दलों  के  प्रति  आभार  व्यक्त  करता
 आपने  मुझे  बोलने  का  समय  दिया  उसके  लिए  मैं  आपके  प्रति

 भी  आभार  व्यक्त  करता

 श्री  हरीभाऊ  शंकर  महाले  :  सभापति  आपने

 मुझे  बोलने  का  समय  इसके  लिए  मैं  आपका  आभारी  सदन
 में  श्री  रघुवंश  बाबू  ने  जो  यहां  सवाल  उठाया  है  उसका  मैं  कड़ा  समर्थन
 करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  इस  बिल  से  कई  आदिम  जातियों  के
 लोग  होंगे  इधर  और  इसका  नाम  है

 सभापति  1960  में  मध्य  प्रदेश  का  बंटवारा  हुआ  और

 विदर्भ  महाराष्ट्र  मे ंचला  वहां  नामवंत  मुख्य  मंत्री  थे  जिनमें  कैलाशवासी
 यशवंतराव  कननमवार  जी  और  वसंतराव  नाइक  मुख्य  ये

 लोग  11  वर्ष  तक  विदर्भ  से  मुख्य  मंत्री  1980  में  विदर्भ  में

 चला  उस  वक्‍त  मैं  विधायक  आदिम  जातियों  की  स्थिति

 देखने  के  लिए  चला  बहन  मायावती  तब  इस  गांव  का  मुझे  पता

 मैं  पावं-पांव  15  किलोमीटर  उधर  चला  वहां  जाकर  क्‍या

 देखता  हूं  कि  सारे  लोग  अर्ध्द-नग्न  इसलिए  मेरा  कहना  है  कि

 बंटवारे  राज्य  बनने  से  आदिम  जातियों  का  भला  हो  जाता

 इसमें  मेरा  भरोसा  नहीं  माननीय  राम  नाइक  जी  को  मालूम  उस

 वक्‍त  मैंने  सवाल  खड़ा  किया  था  कि  आदिम  जातियों  के  सुधार  के

 ज्यादा  पैसा  देना  मायावती  जी  ने  बोला  है  कि

 बजट  में  दस  प्रतिशत  समावेश  यह  उन्होंने  बोला  उन्होंने  सच

 बोला

 कुमारी  मायावती  :  उत्तर  प्रदेश  में  जब  हमारी  सरकार  थी  तो

 हमने  एस०सी०  और  एस०टी०  के  डेवलपमैंट  के  लिए  टोटल  बजट

 में  2  प्रतिशत  अलग  से  प्रावधान  रखा

 श्री  हरिभाऊ  शंकर  महाले  :  यह  मायावती  जी  ने  बोला  है  और

 उनका  सुधार  हो  बंटवारा  हो  यह  बिल  पास  हो

 लेकिन  आदिम  जातियों  के  बारे  में  यह  सोचना  जरूरी  है  कि  लोक

 सभा  और  विधान  सभा  में  जो  सोटें  वे  कम  नहीं  होनी

 बल्कि  उनमें  बढ़ोतरी  होनी  यही  मेरी  मांग  है  और  इतना  ही

 मेरा  कहना  है  कि  बंटवारा  तो  हो  गया  लेकिन  जो  यह  ३6  का  आंकड़ा
 है  इसे  विकास  के  लिए  63  का  बनना  यह  मेरी  विनती
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 गृह  मंत्री  लाल  कृष्ण  :  माननीय  सभापति
 मैं  सबसे  पहले  आज  की  चर्चा  जिस  रूप  में  हुई  उसके  लिए  सदन
 के  सभी  दलों  और  सदस्यों  को  बहुत-बहुत  धन्यवाद  देना  चाहता
 उसके  लिए  अगर  किसी  एक  व्यक्ति  को  श्रेय  देना  चाहिए  तो  जिन्होंने

 आज  बहस  का  आरंभ  किया  विपक्ष  की  ओर  से  मध्य  प्रदेश  के  पूर्व
 मुख्य  वहां  के  वरिष्ठ  नेता  और  जिनके  पिताजी  का  सहज  रूप
 से  उल्लेख  आज  इस  बहस  में  हो  पंडित  रविशंकर  शुक्ल
 और  उन्होंने  जिस  प्रकार  की  एक  रचनात्मक  शैली  की  भूमिका  बनाई
 उससे  हरेक  के  मन  में  जो  बात  वह  प्रकट  हुई  और  कोई  यह
 कह  सकता  किसी  ने  कहा  भी  कि  यह  ऐसा  विषय  है  जिस  पर
 सरकारी  पार्टी  और  प्रमुख  विरोधी  दल  मिल  इसलिए  ऐसा  हो
 रहा  लेकिन  मुझे  इस  बात  की  सबसे  ज्यादा  खुशी  हुई  जब  केवलमात्र
 हमारी  सरकारी  पार्टी  केवलमात्र  प्रमुख  विरोधी  पार्टी  लेकिन

 इस  सदन  के  जो  सबसे  वरिष्ठ  सदस्य  हैं  और  मैं  जिस  पद  पर  आज
 बैठा  वहां  के  पूर्वाधाकारी  और  सीपीआई  के  नेता  श्री  इंद्रजीत  गुप्त
 ने  खड़े  होकर  कहा  कि  मैं  आज  के  दिन  को  ऐतिहासिक  दिन  मानता

 हूं  क्योंकि  छत्तीसगढ़  राज्य  का  निर्माण  हो  रहा
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 महोदय  पीठासन

 मुझे  बहुत  आनन्द  हुआ  उस  समय  जब  श्री  इंद्रजीत  गुप्त  ने  इन
 शब्दों  में  इस  विधेयक  का  स्वागत  निश्चित  रूप  से  पौने  दो

 करोड  की  जो  जनसंख्या  है  छत्तीसगढ़  उनके  लिए  आज  का  दिन
 आनन्द  का  दिन  बहुत  का  दिन  हिन्दुस्तान  के  राज्यों  के

 संदर्भ  में  भले  हो  लगता  हो  कि  छत्तीसगढ़  छोटा  राज्य  है  और  भले

 ही  बहुत  सारे  लोगों  ने  इस  बात  का  स्वागत  किया  कि  छेटे  राज्य

 बन  रहे  मायावती  जी  ने  स्वागत  और  भी  कुछ  सदस्यों  ने

 कहा  कि  छोटे  राज्य  बनना  अच्छा  है  लेकिन  दुनिया  के  देशों  को  देखा

 जाए  तो  पौने  दो  करोड़  की  जनसंख्या  कई  देशों  से  ज्यादा  दुनिया
 के  बहुत  सारे  देश  हैं  कि  जिनकी  कुल  जनसंख्या  पौने  दो  करोड  से

 कम  है  और  पौने  दो  करोड़  की  जनसंख्या  में  जब  इतनी  बडी  संख्या
 में  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  के  लोग  पिछडे  वर्ग  के  लोग

 हैं  तो  स्वाभाविक  रूप  से  लगता  है  कि  इस  राज्य  को  गठित  करके

 हम  केवलमात्र  भारत  के  नक्शे  में  एक  नया  राज्य  ही  नहीं  जोड़  रहे
 बल्कि  एक  बहुत  बड़ा  वर्ग  है  जो  चाहे  जिस  कारण  से  उपेक्षित
 उसकी  ओर  विशेष  ध्यान  दे  रहे  जो  तोन  राज्य  हम  इस  सप्ताह

 में  गठित  करने  जा  रहे  उनमें  दो  राज्य  इसी  प्रकार  के  हैं  जिसमें

 अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  की  संख्या  काफी  है  और  इसीलिए
 आज  के  इस  अवसर  पर  मैं  सभी  सदस्यों  को  जिन्होंने  इस  बहस  में
 भाग  अंतःकरण  से  धन्यवाद  देना  चाहता

 साय  6.14  बजे

 महोदय  पीठासीन
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 लाल  कृष्ण

 अध्यक्ष  कुछ  बातें  स्वाभाविक  हैं  और  कहनी  भी

 मुझे  जानकारी  नहीं  थी  जो  सुन्दर  लाल  तिवारी  जी  ने  मैं  जाकर

 देखूंगा  क्योंकि  उन्होंने  मेरा  ध्यान  इस  बात  की  ओर  दिलाया  कि
 मध्य  प्रदेश  की  विधान  सभा  ने  एक  सर्वसम्मत  प्रस्ताव  स्वीकार  करके
 विन्ध्य  प्रदेश  की  भी  मांग  की  ऐसा  बताया  सुन्दर  लाल  तिवारी
 जी  वह  शासकीय  होगा  लेकिन  सर्वसम्मति  से  प्रस्ताव
 किया  सरकार  ने  उस  पर  क्या  टिप्पणी  करके  भेजा  मैंने  कम
 से  कम  देखा  नहीं  आपने  ध्यान  दिलाया  है  तो  मैं  उसको  जरूर

 जैसे  श्यामाचरण  जी  ने  बोलकर  आरंभ  कर  दिया  छत्तीसगढ़ी
 शैली  का  तो  जब  छत्तोसगढ़ी  भाषा  में  बोलने  लगे  मोहले  मैंने
 सोचा  कि  पूरा  भाषण  भी  छत्तीसगढ़ी  में  होता  तो  किसी  को  समझने
 में  कोई  दिक्कत  नहीं

 सभी  सहज  समझ  रहे  थे  लेकिन  वे  दो  चार  वाक्य  बोलकर  फिर
 नहीं  लेकिन  जब  महंत  जी  बोल  रहे  थे  और  पूरा  छत्तीसगढ़
 का  इतिहास  सुना  रहे  सब  महापुरूषों  के  नाम  ले  रहे  थे  तब  कितने
 गदगद  हो  रहे  कितने  प्रफुल्लित  हो  रहे  थे  क्योंकि  राज्य  बनना  और

 क्षेत्र  में  हम  काम  करते  रहे  हैं  खासकर  मध्य  प्रदेश  तो  इतना
 :  कि  उसमें  उस  छेटे  से  हिस्से  के  छोटे  से  हिस्से  मायने

 मध्य  प्रदेश  के  आकार  की  दृष्टि  से  वैसे  छोटा  नहीं  उसके
 साथ  जो  आत्मीयता  का  भाव  होता  छत्तीसगढ़  के  निवासियों

 वह  औरों  के  साथ  नहीं  हो  सकता  इसलिए  छत्तीसगढ़  के  लोग
 जो  भी  चाहे  वह  महंत  जी  बोलें  या  हमारी  ओर  से  जो  भी
 तीन-चार  लोग  ताराचन्द  साहू  तक  वह  बड़े  प्रसन  बड़े
 आनंदित  बड़े  गदगद  इसीलिए  उनको  कभी-कभी  खटकता  था
 कि  कोई  भी  पार्टी  या  कोई  भी  सदस्य  ऐसे  मौके  पर  विरोध  की  भाषा
 क्यों  बोल  रहा  मुझे  बहुत  खुशी  जिन  लोगों  ने  अपनी  थोड़ी
 बहुत  विरोध  की  भाषा  बोली  भी  वह  कम  से  कम  जिस  समय
 यह  सदन  इस  प्रस्ताव  को  स्वीकार  करता  उस  समय  आइज  की
 ध्वनि  में  अपनी  आवाज  मिलाकर  सर्वसम्मिति  से  इसे  पास  इससे

 मुझे  बहुत  खुशी  इस  प्रकार  के  विधेयक  जब  भी  पारित  होते

 हैं  तो  उसमें  निश्चित  रूप  से  प्रबंध  होते  हैं  क्योंकि  कई  सदस्यों  ने  इस
 बात  का  जिक्र  किया  कि  जब  भी  नया  राज्य  बनता  है  तब  उसमें  कठिनाइयां
 आ  सकती  उन  कठिनाइयां  का  हल  कैसे  उसके  लिए  क्‍या
 प्रावधान  केन्द्रीय  सरकार  की  जवाबदारी  होनी  मैं  उनका

 ध्यान  मध्य  प्रदेश  रिआर्गनाइजेशन  बिल  के  क्लाज  86  की  ओर  दिलाना
 ये  प्रावधान  जितने  रिआर्गनाइजेशन्स  बिल  होते  सबमें  होते

 उसमें  कहा

 ]

 इस  अधिनियम  के  उपबन्धों  को  प्रभावी  करने  में  कोई  कठिनाई
 उत्पन्न  होती  तो  राष्ट्रपति  आदेश  ऐसी  कोई  भी  बात  कर

 जो  ऐसे  उपबन्धों  से  अंसगत  न  हो  और  जो  उस  कठिनाई
 को  दूर  करने  के  प्रयोजन  के  उसे  आवश्यक  या  समीचीन

 प्रतीत
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 परन्तु  ऐसा  कोई  नियत  दिन  से  तीन  वर्ष  की  अवधि  की
 समाप्ति  के  पश्चात्‌  नहीं  किया

 ।

 अर्थात्‌  सज्य  के  गठन  के  बाद  भी  तीन  साल  तक  केन्द्रीय  सरकार
 को  इस  बिल  के  अधीन  यह  अधिकार  होगा  कि  वह  आर्डर  के  द्वारा
 किसी  कठिनाई  को  दूर  करे  और  वह  कठिनाई  ऐसी  नहीं  होनी  चाहिए
 कि  वह  बिल  की  भावना  के  खिलाफ  किसी  प्रावधान  के  खिलाफ

 लेकिन  प्रावधान  के  खिलाफ  न  जाकर  कोई  कठिनाई  पैदा  होती
 है  तो  उस  कठिनाई  को  तीन  साल  के  अंदर  हल  करने  का  अधिकार
 आपने  केन्द्रीय  सरकार  को  दिया  राष्ट्रपति  को  दिया  आपने  जो
 अधिकार  दिया  उसके  द्वारा  मैं  विश्वास  करता  हूं  कि  जब  हम  इसकी
 प्रक्रिया  आरंभ  करेंगे  तब  उसमें  कुछ  समय  उसमें  जो  कठिनाई

 उनको  हम  हल  कर

 बाकी  कुछ  बातें  श्यामाचरण  जी  ने  कही  पानी  के  संबंध  में
 भी  उन्होंने  कहा  मैं  उन्हें  जरूर  उसमें  जो  भी  करना  आवश्यक

 अगर  मुझे  कोई  छोटा-मोटा  संशोधन  लाने  की  भी  जरूरत  पड़ती
 ऐसी  कोई  महत्वपूर्ण  बात  है  क्‍योंकि  उन्होंने  कहा  कि  पहले  जो

 प्रावधान  वह  ज्यादा  अच्छा  मैं  उसको  जरूर  मैं  चाहूंगा
 कि  इस  बार  छत्तीसगढ़  का  राज्य  बनता  है  जैसा  श्यामाचरण  जी  ने

 वह  हिन्दुस्तान  के  नक्शे  का  एक  भूषण  वैसे  समृद्धि
 उसमें  कोई  दिक्कत  नहीं  वहां  पर  जो  पब्लिक  सैक्टर  अंडरटेकिंग्स

 उसके  बारे  में  बहुत  से  लोगों  ने  जिक्र  इंद्रजीत  जी  ने  उनको
 गिनाया  है  कि  उन  सबको  ध्यान  में  रखा  जाये  तो  निश्चित  रूप  से

 इस  राज्य  के  बनने  के  बाद  न  केवल  वहां  की  जन  इच्छा  पूरी
 बल्कि  लोकतंत्रीय  इच्छा  पूरी  होगी  इसलिए  लोकतंत्र  मजबूत  लेकिन
 साथ-साथ  निश्चित  रूप  से  समृद्धि  भी  आयेगी  और  विकास  भी  संतुलित

 इन्हीं  शब्दों  क ेसाथ  फिर  से  सदन  को  धन्यवाद  देते  हुए  प्रस्ताव
 करता  हूं  कि  इसको  सर्वसम्मति  से  पास  किया

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  में  श्री  वरकला  राधाकृष्णन  द्वारा  प्रस्तुत
 संशोधन  संख्या  1,  डा०  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन  संख्या
 2  और  श्री  स्वदेश  चक्रवर्ती  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन  संख्या  3  और  4
 को  सभा  के  समक्ष  मतदान  के  लिए  रखता

 संशोधन  संख्या  1,2,3  और  4  प्रस्तुत  किए
 गए  और  अस्वीकृत

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  हैः

 विद्यमान  मध्य  प्रदेश  राज्य  के  पुनर्गन  और  उससे
 संबंधित  विषयों  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत
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 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  विधेयक  पर  खंडवार  चर्चा

 प्रश्न  यह

 खंड  2  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खंड  2  विधेयक  में  जोड़  दिया

 खंड  3

 डॉ०  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  अध्यक्ष  मैं  प्रस्ताव  करता

 पृष्ठ  2  पंक्ति  25,-

 सरगुजा  के  स्थान  पर
 डिनडोरी  और  प्रतिस्थापित  किया

 (5)

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  डा०  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  द्वारा  रखे

 गए  संशोधन  को  सभा  के  समक्ष  मतदान  के  लिए  रखता

 संशोधन  संख्या  5  मतदान  के  लिए  रखा
 गया  ३  स्वीकृत

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 खंड  3  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खंड  3  विधेयक  में  जोड़  दिया

 खंड  4  और  6  विधेयक  में  जोड़  दिए

 खंड  7

 डा०  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  अध्यक्ष  मैं  प्रस्ताव  करता

 पृष्ठ  3,  पंक्ति  7-

 के  स्थान  पर  “10'  प्रतिस्थापित  किया  (6)

 पृष्ठ  3,  पंक्ति  9,  -

 “5'  के  स्थान  पर  “6”  प्रतिस्थापित  किया  (7)
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 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  डा०  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  द्वारा  रखे
 गए  संशोधन  संख्या  6  और  7  को  सभा  के  समक्ष  मतदान  के  लिए
 रखता

 संशोधन  संख्या  &  और  7  मतदान  के  लिए  रखे
 गये  और  अस्वीकृत

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 खंड  7  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खंड  7  विधेयक  में  जोड़  दिया

 खंड  8  विधेयक  में  जोड़  दिया

 खंड  9

 डा०  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  अध्यक्ष  मैं  प्रस्ताव  करता

 पृष्ठ  3,  पंक्ति  15,-

 “29”  के  स्थान  पर  “25"'  प्रतिस्थापित  किया  (8)

 पृष्ठ  3,  पंक्ति  16,-

 के  स्थान  पर  “15"  प्रतिस्थापित  किया  (9)

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  डा०  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  द्वारा  रखे

 गए  संशोधन  संख्या  8  और  9  को  सभा  के  समक्ष  मतदान  के  लिए
 रखता

 संशोधन  संख्या  8  और  9  मतदान  के  लिए  रखे

 गए  और  अस्वीकृत

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  हैः

 खंड  9  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खंड  9  विधेयक  में  जोड़  दिया

 खंड  10  और  11  विधेयक  में  जोड़  दिए
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 खंड  12

 _  डा०  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  अध्यक्ष  मैं  प्रस्ताव  करता

 पृष्ठ  3,  पंक्ति  32,-

 के  स्थान  पर  प्रतिस्थापित  किया  (10)

 पृष्ठ  3,  पंक्ति  33,-

 “230”  के  स्थान  पर  “201”  प्रतिस्थापित  किया  (11)

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  में  डा०  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  द्वारा  रखे
 गए  संशोधन  संख्या  10  और  11  को  सदन  के  समक्ष  मतदान  के  लिए
 रखता

 संशोधन  संख्या  10  और  11  मतदान  के  लिए
 रखे  गए  और  अस्वीकृत

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 खंड  12  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खंड  12  विधेयक  में  जोड़  दिया

 खंड  13  से  86  तक  विधेयक  में  जोड़  दिए

 प्रथम  अनुसूची

 डा०  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  अध्यक्ष  मैं  प्रस्ताव
 करता  हूं  :

 पृष्ठ  25,  -

 पंक्ति  9  से  33  में

 “  श्री  बालकवि  बैरागी  और  श्रीमती  माबेल  जिनकी  पदावधि
 30  2004  को  समाप्त  ऐसा  एक  सदस्य  जिसे  राज्य
 सभा  का  सभापति  श्री  दिलीप  कुमार  जूदेव  और  श्री  झुमुक  लाल
 भेंडिया  में  से  लाट  द्वारा  अवधारित  छत्तीसगढ़  राज्य  को  आबंटित
 स्थानों  में  से  एक  स्थान  को  भरने  के  लिए  निर्वाचित  समझा  जाएगा
 और  अन्य  चार  आसीन  सदस्य  मध्य  प्रदेश  राज्य  को  आबंटित  स्थानों
 में  से  चार  स्थानों  को  भरने  के  लिए  निर्वाचित  समझे

 के  स्थान  पर
 “  श्री  बालकवि  बैरागी  और  श्रीमती  माबेल  श्री  दीलीप  कुमार

 जूदेव  और  श्री  झुमुक  लाल  भेंडिया  छत्तीसगढ़  राज्य  को  आबंटित
 स्थानों  को  भरने  के  लिए  निर्वाचित  समझे

 प्रतिस्थापित  किया  (12)

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  डा०  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  द्वारा  रखे

 गए
 संशोधन  संख्या  12  को  सभा  के  समक्ष  मतदान  के  लिए  रखता

 संशोधन  संख्या  12  मतदान  के  लिए  रखा
 गया  और  अस्वीकृत

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 अनुसूची  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 प्रथम  अनुसूची  विधेयक  में  जोड़  दी

 डॉ०  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  अध्यक्ष  मैं
 प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पृष्ठ  27,  पंक्ति  3  के  पश्चात्‌

 निम्नलिखित  अंतः:स्थापित  किया

 “142.  सीधी  देवसर
 सिंगरोली  धोहनी  सीधी

 13.  शहडोल  जयसिंह
 कोटमा  अनूपपुर
 पुष्पाजगढ़

 14.  मण्डला  मण्डला
 निवास  नरोजाबाद

 ),  ढ़ींडोती  बीचीया
 बजाग

 15.  बालाघाट-बेहार  ),  बरासी
 (13)

 33,  -

 पंक्ति  33  के  पश्चात्‌  निम्नलिखित  अंतःस्थापित  किया

 91.  देवसर



 445

 98.

 99.

 100.

 101.

 102.

 103.

 104.

 105.

 106.

 मध्य  प्रदेश  पुर्नगठन

 .  सिंगरौली

 -  धोहनी

 -  गोवदबनास

 -  चुरहट

 सीधी

 .  शहडोल

 व्यवहारी

 जयसिंह  नगर

 कोटमा

 अनुपपुर  )

 सुहागपुर

 पुष्पाजगढ़

 उमरिया

 नरोजाबाद

 मंडला

 -  नानपुर  )

 -  निवास

 डिंडोरी

 -  बिचिया

 -  बजाग

 -  शाहपुरा

 -  बालाघाट
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 119.  वेहंगी  (14)

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  संशोधन  संख्या  11  और  14  सदन
 सभा  के  समक्ष  मतदान  के  लिए  रखता

 संशोधन  संख्या  13  और  14  मतदान  के  लिए  रखे

 गए  और  अस्वीकृत

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 दूसरी  अनुसूची  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 दूसरी  अनुसूची  विधेयक  में  जोड़  दी

 तीसरी  अनुसूची  विधेयक  में  जोड़  दी

 चौथी  अनुसूची  विधेयक  में  जोड़  दी

 पांचवी  अनुसूची  विधेयक  में  जोड़  दी

 छठी  अनुसूची  विधेयक  में  जोड़  दी

 सातर्वी  अनुसूची  विधेयक  में  जोड़  दी

 आठवीं  अनुसूची  विधेयक  में  जोड़

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  मैं  प्रस्तुत  करता

 विधेयक  पारित  किया

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 विधेयक  पारित  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 अध्यक्ष  महोदय  :  सभा  कल  1  2000  को  पूर्वाह
 11.00  बजे  समवेत  होने  के  लिए  स्थगित  होती

 साय॑  6.27  बजे

 तत्पश्चात्‌  लोक  1  2000/
 10  1922  के  पूर्वाह  ग्यारह

 बजे  तक  के  लिए  स्थगित



 लोक  सभा  वाद-ीववादहन्दी  संस्करणों

 3।  2000/9  1922]  2]  झक|

 का
 शुद्ध

 -  पत्र

 अलम  पीक्‍्त  फे  स्थान  पर  पीदुए

 5।  प  राजय  मंत्री  राज्य  मंत्री

 102  नीचे  से  7  तिवरण  विवरण  -1

 189  ।8  पर्यावरण  और  वन  मंत्रालश  में  राज्य  पर्राविरण  और  वन  मंत्रालश  हें  राज्य  एंत्री

 240  |  घां  गो

 308  ।0  और  छा  हगाँ
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 (6  2000  प्रतिलिप्यधिकार  लोक  सभा  सचिवालय

 लोक  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  संबंधी  नियमों  के  नियम  379  और  382  के  अंतर्गत  प्रकाशित

 और  इंडियन  नई  द्वारा


